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[ इस पुस्तक के सब अधिकार लेखक के अधीन हैँ ।] 


मूल्य ४२५ 


पुरक : 
भ्यू भारती प्रेस, पटना-१, दी पटना वीक्सी भोद्स प्रेस, पटेना-४, श्रमिक तथा विनोद हे ५ 


पूज्य पिताजी 
क्के 
उन चरण-कमली से 
छोँव ने दम मातृद्दीनता की अनुभव नहीं होने दया 
श्रद्धा तथा स्नेहपृरवेक 


समर्पित 


एःनकी 


अपनी बात 


(प्रथम संस्करण ) 
यह-पुस्तक, जो आपके हाथों में है, मुख्यतः बिहार तथा पटना-विश्वविद्यालयों 
के नागरिक-शास्त्र, द्वितीय पत्र के प्राइ-विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 
लिखी गई है। किन्तु, आई० ए० ,और,वी० ए० कक्षाओं के राजनीति-विज्ञान के 
वियार्थियों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 

- इस पुस्तक में भारतीय संविधान और शासय की ज्ठिलता को यथासंभव सरल 
भाषा एवं अन्विलता को रोचक शैली में वोधगम्य बनाने प्रयात किया गया है। ,यथाप्रसंग 
कठिन तथा पारिभाषिक शब्दों और वाक्यशों के ंगरेजी-टपान्तर भी कोष्ठकों में दिये 
गये हैं। साथ।ही, विद्यार्थियों के मनन!के लिए, विर्वधिय्ालय की प्रणाली में, अत्येक 
अध्याय के अन्त में शगरेजी और :दिन्दी दोनों सापाओं में सम्बद्ध विषय पर प्रश्नावलीः 
भीदेदी गई है ॥ । 20). 

इस पुस्तक को अत्यन्त ही अल्प उम्रय में और छुन्दर रूप में प्रवाशित परने छे 
लिए हमारे प्रकाशक बधाई के पात्र हें 

“-- अपनी, ओर से में उन सभी विद्वान्‌ लेखकों के प्रति, जिनकी अगरेजी तथ, <न्द्री 
रचनाओं से इस पुस्तक के लिखने में सद्दायता मिली है, आभार-प्रद्शन करता है । 

धन्यवाद | 


रेइ-रूफ रोची , 
रामनरेश तिवेदी 


ब्जियादश्मी, १६५५६ 
('द्विदीय सस्करण ) 

मन बढ़े हो हर्प के सांथ भारतीय शासन का यह संशोवित दितीय संस्करण 'आपके 
दवा में उपस्थित कर रहा है । विगत मात म॒द्दीनों की अहप अवधि के पश्चात दी 
नये संरुकरण का प्रकाशन, इस पुस्तक की उपयोगिता और दौफ-प्रियर्ता को निर्विआ 
रूप से सिद्ध करता है । 

#ॉव्जारनोय शौतन! का सौमाग्य है कि इसके प्रथम सस्करण का भाध्यापकों, विद्याशि 
एवं अन्यान्य पाठकों द्वार करपनातीत स्त्रागत हुआ तथा सभी ओर से इसे यथेष्ट यश 
और सम्मान मिला । लेखक इन सभी गुरुजनों एवं मित्रों का आमारी है। 


( के) 


बिहार तथा पटना-विश्यविय्वालयों ने, अपने बी० ए० राजनीति-विज्ञान (तृतीय 
पत्र ) ब्राकू-विश्वविद्यालीय नागरिक-शास्त्र (द्वितीय पत्र ) के पाह्मम्मों के वलाए इसे 
स्वोक्ृत कर इसडी उपयोगिता और श्रेंष्ठता प्रमाशित ऊर दी है | 
इस तस्करण में कोई रत सशोवन या परिवद्ध न नहीं झिया गया, फिर भी, 
बीते दिनों में होनेवाले प्रवान परिवर्तनों, जैमे वम्पइ का गुजरात श्रौर महाराष्ट्र में 
विभाजन दत्यादि, का समनरेश कर दिया गया हैं। पिछले संस्करण की भूलें भौर 
अशुद्धियोँ मो सवार दी गई हें । 
राजनीति-विज्ञान तथा नागरिक-शाक्ष ऊे विद्यार्थियों के लिए प्रह पुस्तक उपयोगी 
है, ऐसा मेरा विश्वास है। भारतोय शान के पठन-पाठन से सम्मस्वित सभी व्यक्तियों 
द्वारा इस पुस्तक का पूर्ववतत दी स्वागत हो, थद्दी मेरी फामना है । 


रेब्न्हफ 
रांची रामनरेश त्रिवेदी 
जून, १६६० 


( चतुर्थ सस्करण ) 
इम मंस्फरण में फोई उद्त संशोवन या परिवद्ध न नहीं किया गयग्रा है, फिर भी, 
गत आम निर्यायन के फत्तस्तरद्ूप जो मुख्य परियर्तन हुए हें, उनका समावेश कर दिया 
गया है। श्रशा दै कि अगले जुताई में भारतीय शासन” का नवीन संस्करण आपके 
हाथों में प्रस्तुत होगा । 
रेद-हूफ 
रॉची रामनरेश त्रिवेदी 
जून, ६६३ 
( पंचम संस्करण ) 
'भारतीय शासन! के चतुय संस्करण को आशातोत सफलता मिली । अक्टूबर, 
१६६२ तक इस संस्करण री सारी प्रतियाँ बिक गई । 
भारतीय शाध्षन के पठन-पाठन में सम्बन्धित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की मांग के 
कारण यह संस्करण चुर्थ सस्करण की पुनराग्ति के रूप में प्रकाशित किया ज। रहा है। 
पाठफों के द्वा्थों में शोधातिशीत्र इस पुस्तक को उपलब्ध कराने के फलरु॑इ6प इच 
सस्फरण के प्रकाशन में यदि उतर ब्रुडियों रद्द जायें तो पाठक इमके लिए क्षमा करेंगे। 
राजनीति-विज्ञान-विभाग के 
रोची-विश्ववियालय रामनरेश त्रिवेदी 
जून, १६६३ 
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ये भारतीय शासन-व्यवस्था की प्रारंभिक चर्चा 
१ सकजवाल्लाबशरहर्म 


सदियों प्राचीन एवं विविध रगीन भारतीय शासन-व्यवस्था के लम्बे इतिद्वास भें हमारे 
देश दी मीजूदा शासन-पद्धति का अध्याय २६ जनवरी, १६५० ई० से शुरू होता है। 
वैसे तो भारतीय स्वतन्त्रता पेश, १६४७ ( रताशा 7089008706 ह०६, 
१947) के अतुसार, १५ अगस्त, १६४७ ई० को ही भारत लगभंग स्वतन्न्र हो गया था, 
जेकिन भारत के मौजूदा नये संविधान के लागू होने तक हमारे ऐेश की शासन-व्यवस्था 
का सवालन तथा इससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी प्रश्नो का नि्ंय मुख्यत अआंगरेजी राज्य 
के दिने! में बनाये गये (१६३५. के भारत-सरकार-अधिनियम' * ((50ए27067॥ं. 0६ 
१00॥9 ४८: ० 935) द्वारा ही होता रहा और हमारे देश जी 'अधिराज्य-स्थिति' 
( 00॥॥ण०) 509४७ ) कायम रही । 
२६ जनवरी, १६४० ई० को हमारे देश के वत्तमान संविधान के लागू होने के साथ 
'हमारी 'अधिराज्य-स्थिति” का अन्त हुआ और भारत दुनिया के रंगमच पर एम सम्पूण 
प्रभुत्व-सम्प्त गणराज्य के रूप मे उठित हुआ । इस नग्रे सविधान के आधार पर हमारे 
देश की वत्त मान शासन-व्यवस्था थी नीच पढी । 
बाजझ्त हमारे देश की शासन-व्यवस्था एक सवंधानिक कानून ( [.29 ०५ (९ 
(:०॥४0ए४०४ ) के अनुसार चल रही है । आम तार पर भारत के लिखित मूल संविधान 
को ही सवधानिर कानून म्वाना जाता है। लेकिन असलियत यह है क्वि आरतीय गणतन्त्र 
का लिखित मूल संविधान इस सवेधानिक कान का सिर्फ एक ही अग है। भारत के 
संवधानिक कानून के चार और भी जग हैं--(१) स्वेधानिक संशोधन, (२) भारतीय 
गशतन्त्र के साधधान में छी गई व्यवस्थाओं के अनुसार बनाये और जारी किग्रे गये कामून 
(5(909(८), भार्डिनेन्स, नियम (ि५।८७), विनियम ( 7९८४४)४४००७ ) भर भादेश 
(८:५९४७), (३) न्यायिक निएंय एवं (६) सवेधानिक अधाएँ जौर परूपराएँ । 


% इस अ पेनियम का झंडे धाराओं में सशोवेन कर दिये गये जे, जिनके हारा गवर्नर 
जैनरज़ तथ। गवर्नरों के विशेषाधिकारों का अन्त कर दिया गया था। 


दे भारतीय शासन 


इस श्रकार, वत्त मान भारतीय शासन-पद्धति जिस सर्वेधानिक्र करादंन के अनुसार 
संवालित होती है, उसके पॉच अग हुए। इन पॉचों अगो का सक्तिप्ति विवरण आगे दिया 
जा रहा है--- 

भारत के संवेधानिक कानून के अंग 

(+) लिखित मूल संविधान , 

(?) सर्वधानिक सशोधन , 

(४) सबंधानिक कानून, नियम और आ्श , 
(५) न्यायिक निणंय , 

(४) अथाएँ और परपराएँ; 

(१) भारतीय गणतन्त्र का लिखित मूल संविधान--उसे भारत ही सविधान- 
चमा ( (207500श7 4557० ) ने बनाया । यह सविधान-सभा 'फषिनेल्‍-मिगन- 
योजना*' के अधीन बनाई गई थी। इसमें :८५ सदस्य थे, २६२ त्रिव्शि भारत के तथा ८३ 
देशी रियासतों के, जो विभिन्न सम्पदायों के प्रतिनिधि थे । सोधारण तौर पर प्रति १० 
लास व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि खुना गया था । इन प्रतिनिधियों झा चुनाव प्रान्तीय विधान- 
मरहलों के सदस्यों ने साम्मदायिक आधार पर सामुपात्तिक प्रतिनिधित्व (7000 (007०) 
एर७एछा०इशाए4णा) डरा एफ्ल-यक्मणोय मतन्‍पदति (9788 7पभाईईशर))6 
ए०४४ 5ए5(2ग) के अनुसार क्या वा। इस सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 
१६४६ हैं? में हुआ था। सविधान-समा की पहली बैठक ६ दिसम्बर, १६४६ 3० को 
हुईं थी। उस समय इस सभा क्रो सम्पूर्ण (अविभाजित) भाखवर्थ के लिए एड ही 
संविधान बनाना था। 

कैबिनेट-मिशनन्योजना के अधीन धनाड़े गई इस सविधान-सभा के ऊपर दो मर्यादाएँ 
(7७ ४०07७) सनी हुई थीं-पहली, इस योजना में वणित नग्रे सविधान की भुख्य रुप- 
रेखा में यह दिसी भी प्रकार का अइल-वदल नहां कर सकती थी और दूसरी, यह सभा 
प्रभुच-सम्पन्न न होकर प्रिटिश पार्लियामेन्ट की अन्तिम सत्ता के अधीन थी । 

३ जून, १६४० है० को माउण्टपेटन-बरोजना* (ऐश) 2)97) को कार्य में 
लाने के लिए, त्रिटिश पार्लियामेश्ट ने जुलाई, १६४७ 8० में भारतीय स्वाधीनता-अधिनियम 

१ प्िध्शि सरकार की थोर से भेजे गये व्रिविश-मंन्िमइल के तीन सदस्यों के एक 
शिश्थमहल द्वारा १६ मह, १६४६ ह० को घोषित की गई योजना । द्वितीय विश्वचुद्ध 
के बाद की भारतीय सबैधानिक तथा राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के हेतु यह शिष्टमढल- 


मार्च, १६४६ में भारत सेजा गया था । कल 
२ उस समय है समूचे भारतवर्ष को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो हिल्‍्यों ने चाट 


दिये जाने की योजना ! 


भारतीय शासन की प्रारंभिक चर्चा इ्‌ 


(्‌ पातीग्ा ग्रातहऊावंधा०० 8० ० )947 ) पास किया । इस अधिनियम के 
मनुसार भारत अंगरेजी राज्य के चंगुल से मुक्त तो अवश्य हो गया, लेकिन साथ ही 
भारत और पाकिस्तान नामक दो मलय और स्वतम्त्र उपनिवेशों में चेंट गया । 


इस ऐक्ट ने सविधान-सभा के स्वरूप का कायाक्‍तप ऋर, दिया । केविनेट-मिशन-योजना 
के अनुसार जो दो मरयादाएं इसपर लगी हुईं थी, वे सब समाप्त हो गई । अब यह एक 
पूर्ण प्रशुल्व-सम्पन्त विधान-निर्मानी सभा (77 80एशशट्ढठा) (ताहपएटा। 
05527709) बन गई। अब इसे सिफ भारत ([709) ही के लिए एक सविधान 
चनाना था ।"* 

भारत के वर्तमान सविधान का प्राहप ( >> ) ५ नवम्बर, १६४७ #० को 
इस सभा के सामने पेश किया गया । इस ड्राफ्ट भे कई सशोवन तथा परिवत्त न किये गये । 
२६ नवम्बर, १६४६- ६० को अन्तिम रूप से भारतीय गणतन्त्र का लिखित मूल संविधान 
इस सभा हारा पास हो गया। यह संविधान, जो २६ नवम्धर, १६४६ हई० को ही वन- 
कर तथा पास होकर तेयार हो गया था, २६ जनवरी, १६६० $० को लागू किया गया। 
इस प्रकार, इस संविधान के वनने में * वर्ष ११ महीने और ८ दिन रंगे । यह एक बहुत 
ही बढ तथा व्यापक लेख्य (0067्रणशाए) है, जिसमे ३६५ घाराए (70८६६ ) 
मोर, ६ अनुसूचियों (30॥९07]65) हैं । 


(२) संबैत्रानिक संशोधन--भारतीय संविधान के मूल रुपमें अवतक १७ 
सशोधन हो चुके हैं और १८वॉ सशोधन विचाराधीन है। ये सशोधन भी हमारे ढश के 
सवधानिक कानून के अनिवाय अग वन गये हैं. चू”कि इनके ट्वारा मूल संविधान की कुछ 
घाराओं को रद तथा सशोधित किया गया है गौर कुद्ध नई धाराएँ जोडी गई हैं । 


(३) कानून, नियस, विनियम, ऑर्डिनेन्स और आदेश ( 5४8४५४५८४, 
प्रचार, ऐेच्डणोंडसेगाड, 07992728 बत6 07त67४)--मारत के संविधान ने 
सधीय ससदू (पिएाणा एिगराथ०गा) बौर राज्यों के विधान-मढलों ( 5:88 
,८8७8(ए:6४ ) को कई सर्वेधानिक विषयों मे कानून ( 5:80६८) डरा विशेष रूप 
से व्यवस्था कर सऊने का अधिकार दिया है। जेसे, लोकसभा के सदस्यो की सख्या 
कितनी होगी, कोन कोन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे इत्यादि । इनरर ओर इसी प्रकार के 
अन्य विययो पर णे। कानून (5६४0/४5) बनाये जते हैं, दे भी हमारे देश के सर्वधानिक 


कानून के अग हैं । 


१ पाकिस्तान का संविधान पाफित्तान-सविधान-सभा को बनाना था । 


४ श्यरतीय शासन 


सदिधान सवीय ससद्‌ तथा भारत के राष्ट्रपति को वहुत-से नियम ([रिप८5) बनाने का 
“अधिकार भी देतों है। जसे सधीय ससदू का अत्येक्त सदव अपनी कार्य-प्रणाली और. कार्य- 
संचालेन के सम्बन्ध में नियम बना सक्तता है! इसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति भी तध- 
सरकार के कामों को चलाने तथा मन्रियों क्रो विविध शासन-का् सुपुरं करने के सम्बन्ध में 
नियम बना सकता है। संघीय ससदू तथा राहपति श्ारा बनाये गये इस प्रकार के नियम 
((२४५६) भी भारत के सवधानिक कानन के अग बन जाते है । 


भारत के रा5पति को 3 पर कहे गये नियमों के आलावा विनियमों (६४४)०॥0॥8) 

के बनाने का भी अधिकार है। उदाहरण के तौर पर, सघीय तथा राप्यों के सबक लोक- 
सेवा-भायोगों ( (0॥0 ७९६एश९९ (0777558075 ) के सदस्यों की सर्विस की 
शर्तों के सम्बन्ध में । 

नियम और विनियम बनाने के अलावा भारत का राष्ट्रपति दिश.प परिरस्तथिरि यो में 
माहिनेन्स तथा आदेश भी जारी कर सकता है । आर्दिनेन्स जारी कर सकने का अधिकार 
राज्यपाल को सी दिया गया ईं। दस प्रवार के आ्िनिन्स दया थव्श भी २एत के 
सत्र वानिक कानून के अग हुआ करते हैं । 

अत , “सर्वधानिक्र कानून के साथ सम्बन्ध रखमेंवालें विथयों पर जो कानून भारत 
की पार्लियामेंट या राज्यों के विधान-मढल बनायें, था जो भार्डिनन्स रा पति ओर राज्यपालों 
हारा जारी क्यि जायें, ऐसे विषयों पर जो भी नियम पार्लियामेंट और राष्ट्रपति बनायें, और 
रा्रपति द्वारा उन विप्यों में जो भी नियम, विनियम और अआव्स निर्धारित किये जायें; वे 
सव भारत के सर्वधानिक कानून के तृतीय अंग हैं ।” 


(४) न्यायिक निश॒य (जुष्संलंग 7०लषःण४७) --क्रिंसी भी देश के 
सबवानिक कानूनों के अर्थ तथा उस ठेश के सविधान की सभी धाराओं के अथ और 
अभिप्राय पूरी दोर पर स्ाझ नहीं हुआ बरते। एनके दनने के समय में ठगर उन्हें 
विलकुत साऊ कर भी दिया जाय, तो भी समय के बदलने के साथ उनके नये अर्थ और नई 
च्यास्या क्री जलरत पद जाती है । 

सारत का सर्वधानिकर कानून इसका अप्याद नहीं है। हमारे व्श के सके 
न्यायालय तथा उच्च न्यायारूयों को सविधान श्री ध्याय्या करने का जंधित्ार और कार्य विया 
थ््रा है । वेद न्‍्णयालय की एफ बेच का क्राम सिफ सववानिक कानून-सम्वन्धी मामलों 
ऊा ही फसला करना है। इस प्रद्वार के न्‍्यायिक्र निणाय भी भारत के सववानिक्ध कानन 
के भग हैं । ह 

(४) सर्वेवानिक अ्रथ्राएँ और परम्पराएँ ( एशट868 बणचे एग्ाएटान 
संत्म5 ) --अत्येक देश फ्री शासन-व्यवस्था के सचालन में उस देश के सविधान क्री 


भारतीय शासन की प्रारभिक चर्चा भू, 


घाराबो के अलावा कुछ गलिसित प्रधाओ एव परम्पराओ का भी हाथ रहता है। इंगलैंड 
की शासन-व्यवस्था तो मुख्यत प्रथाओं और परम्पराओो पर ही आधारित है । 


यद्यपि भारत के सविधान को लागू हुए कुल पन्द्रह वर्ष हुए हैं, फिर भी इसने ही 
कम समय में कुछ सबंवानिक परम्पराएँ-इस ठेश में भी चल पी हैं। जेसे, सविधान मे 
कहीं भी यह वात संम्राविट नहीं की गई है कि राष्ट्रपति भारत के प्रधान मश्री के पद पर 
उस व्यक्षि को नियुक्त करे, जो लोकसभा में बहुमत-आप्त दल का नेता हो, लेकिन, इस तरह 
की परम्परी शुरु हो गई है। संविधान में कही भी यह नहीं कहा गया है कि किसी भी 
सत्री को, अथान मन्री के सलाह हेने पर ही, राष्ट्रपति हटा सकेगा । बरन्‌ संविधान तो 
कहता है फ्रि मात्रणण राष्ट्रति के असाद-काल ( एश॥४ ४ फोक्यध्णा6 ) तक 
ही अपने पदों पर रह सफते हैं । 

राज्यपालो की नियुक्तित में राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री तथा सम्बन्धित राज्यों के 
मुख्य मन्ियों से परामय जिया जाना भी प्रथा ओर परम्परा क्रा ही परिशाम है, यह 
सविधान में लिखित नहीं है । 2 

ऐसी संवैधानिक प्रथाओ और परम्पराओं को हमारे दश के सवधानिक कानून का 
परचम अग माना जाना चहिए । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रसना चाहिए कि इन प्रधाओ 
और परूपराओं का कोई कामूली मूल्य नहीं है। भारत के सबोच्च न्यायालय अर वेश 
के अन्य न्यायालयों की नजर में उनकी केई मान्यता नहीं । 


प्ररन 
(१) जिस सर्वेधानिक कानून हारा वत्तमान भारतीय शासन-व्यवस्था सचालित होती 
है, उसके कितने अग हैं? अत्येक्र अय का नाम बताइए ओर उनके सज्तिप्त 
विवरण दीजिए । 
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भारत के संविधान की मुख्य विशपताएँ 


( $शो।हव४ ईस्डॉपा९5७ ० पए जता 0०जच्पततत्त॑ंठ्य ) 





च्न्स््चच्चचच्च्च्च्च्च््त्््चच्च्च्च्च्चचचल्त्तलस्स्स्स्््चलस्सतललपततर 


, वृत्तमान भारतीय शासन पढ़ति वी आधार-शिला, भारतीय गणतन्त्र हरा सविधान, 
हमारे ढेश के दीधझालीन एवं गोरवशाली दनिहास में एक चुग का पटक्षेप और दूसरे युग 


का प्रारम्भ है । 


प्रत्येक ठेश के संविधान वी भोति, ट्री भी कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं । 


(१) लिखित और निर्मित संविधान ( शज॑घतत्त बण्त फ्मबलंध्त 
0००७४/ए०४०४)-भारत का सविधान लिखित और निर्मित है । चह ६५ धारानों और ६ 
अनुसूचियों का एक विशाल ओर व्यापक लेख्य है । इसे भारत की सविधान-सभा ने £ 


दिसम्बर, १६४६ 


इई० से २६ नवम्बर, १६४६ $० तक, २ वर्ष ११ मद्दीम ओर ८ दिनों 


की अवधि से बनाया । 
सबिधान की मुख्य विशेषताएँ 
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लिक्षित ओर निर्धित सविधान , 
जनता का अपना संविधान ; 
सविधान थी स्वोच्चता , 
सम्पूर्ण प्रभुत्त-सम्पन्न लोफतत्ात्मक गणराज्य , 
धम-निरपेत् राज्य 
सपात्मक राज्य , 
शक्तिशाली केन्द्र , 
समदीय शासन-प्रणाली , 
नम्य और अनम्य सबिधान , 
मीलिफ अधिकारों का रक्तक ; 
स्वतन्न न्यायपालिका , 
राज्य के नीति-निदशक तत्त्व , 
सामाजिऊ तथा आर्थिक जनतन्न का हामो ; 
साम्प्रदायिक्ता का शन्र्‌ एवं परिंगंणित जातियों के हित का रक्षक ; 
राष्ट्रीय एकता तथा एक्लपता को सुदृढ़ करनेवाला सविधान ; 


सविधान की मुख्य विशेषताएँ 


१६. विश्व-शान्ति का समर्थक ; 
१७ कानून की सत्ता ; 
१८ वयस्क मताधिकार की व्यवस्था । 


जब हम इस संविधान को लिखित कहते हैं, तब इसका अर्थ यह नहीं लगाना 

चाहिए फ्रि इसका कई अलिखित तत्त्व नहों है ।- पिछले मध्याय में कहा जा चुका दे कि 
गत पत्रह वें में ही बहुत-सी सवधानिक प्रथाएं दर परम्पराएं चल पढ़ी हैं। इस अकार 
कुछ अलिखित तत्त्व तो आ ही चुके हैं और मविश्य में भी आते ही रहेंगे । इसी प्रकार 
इस संविधान छो निर्मित कहने का यह अभिप्राय फाई नहीं कि इसके पीछे ऐतिहासिक विरस 
की कोई पृठभमि नहीं रही है। इसके निर्माण की कहानी भारतीय सविधान-सभा छी 
कहानी से बहुत ही अधिक पुरानी और लम्बी है। उसकी कहानी वी शुद्भात तो सचमुच 
भारत में प्रथ्शि शासन-पाल के प्रारम्भिक एिनो से ही होती है । 


भारत मे मेंगरेजी राज्य के दिनो मे शासन-प्रवन्ध चलाने के लिए ब्रिटेन की संसद 
ने बहुत-से ऐक्ट पास किये थे, जसे, १८६१ ६० का इंडियन कोन्सिल पेक्ट, १६०६ है० 
का मॉने-मिसटो-सुधार या १६१६ और १६३५ ६० के भारत-सरकार-अधिनियम । _ इस 
ऐक्टों की, विशेषकर १६३५ ई० के भारत-सरकारःअधिनियम की, फ्रितनी ही धारानो तथा 
व्यविधानों की गहरी द्वाप, व्तमान संविधान पर साफ दीस पड्ती है । कुछ लेखकों का तो 
मत है कि भारत के नये संविधान के ७५ प्रतिशत भाग का खेत ( 90प्रा८८४ ) 
१६३५. ६० का भारत-सरकार-अधिनियम ही हैं । हा 
इस अक़ार इस संविधान के कुक अलिसित और विकमित ( (7४0 शाते 
2९०९७; ) तत्वों के रहने पर भी इसे संुक्तराज्य अमेरिका, सोवियत रुस और प्राप्त के 
सबिधानों के समान लिखित ओर निर्मित सबिधानों की ही भेणी में गिना जाता हैं। इस 
दृष्टि से इगलैंड के संविधान से, जो। एक लिखित तथा विऊुसित संविधान हैं, मारत का 
संविधान स्वंधा भिन्‍न हैं । 


(२) जनता का अपना संविधान--स्पष्ठ हुए से दियलाई पब्नेवाली दूसरी 
विशेषता यह है कि भारतीय गरातन्र का सविधान सार्वजनिक सम्रभुता (207पोथाः 
90एशशह्वगा/ ) के सिद्धान्त पर आशरित है । यह संविपान भारतवासियों श्ाशा 
बना हैं। सब्रियान को अस्तावना से सपट्ट होता है कि इस सविधान की रचना भारत- 
वासियों द्वारा क्रिसी भी प्रकार के चाद्य श्रभाव के अभाव में हुईं। इस सविधान के लायू 
होने के पहले के भारत के संविधान प्रिदिश पालियामेएट हारा बनाये गये थे और वही उनमे 
“परिवर्तन भी कर सक्रती थी । 


रद >ऋष्जीखीय शासन 
प्रस्तावना 
( ?77९०7७०८ ) 


“दम” आरत के लेग भारत को एक सम्पूएं प्रभुत्व-सम्पनन लेकतनात्मक- 
गणराज्य बनाने के लिए 308 
हृढ सकृल्प होकर अपनी इस संविधान-सभा में 


इस संविधान को अगीकृत, अधिनियमित और भात्मार्पित करते हैं । 


कुछ लेखकों की राय में इस सविधान को “जनता का अपना सविधान' कहना उचित: 
नही। इन लोगो का कहना हैं क्रि इस सविधान को वनानेवाले भारतीय सविधान-सभा" 
के सदस्य, भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से बालिग मताधिकार के आधार पर नहीं चुने" 
गये थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्यगण केवल १३ श्रतिशत भतदान-अधिकार- 
प्राप्त भारतीय जनता हारा, अप्रत्यक्ष रूप से, साम्प्रदायिक आधार पर चुने गये थे और वह 
भी प्रान्तों के विधान-मंडलों हारा । इन सदस्यों द्वारा बनाया गया संविधान देश की सारी 
जनता के सामने मंजूरी के लिए रखा भी तो नहीं गया । वेसी हालत भे इसे जनता का 
अपना संविधान कहना सही नहीं । 

इस ग्रकार की आलोचना संद्धान्तिक दृष्टि से तो विलउुल ठीक है, लेकिन व्यावहारिक- 
दृष्टि से इसमें कोई तथ्य नही । यह तो जानी हुई बात हैं कि यदि उस समय सविधान- 
सभा के सदस्यों के लिए आम-चुनाव होता भी, तो कॉगरेस-पार्टी के ही प्रतिनिधिगण बहुमत” 
से चुने जाते। आम-चुनाव में समय और धन दोनो की वरवादी के वाद भी नर सविधान- 
सभा पुरानी सविधाण-सभा से अधिक भिन्न नहीं हो पाती । 

इसके भतिरित यह संविधान भारत की जनता को ही राज्यशक्तिका मूल स्रोत 
मानता है । इसके अनुसार भारतीय शासन बी अन्तिम सत्ता या प्रभुता का निवास भारतीय” 
जनता में ही है । 

(३) संविधान की सर्वोच्चता--सविधान की सर्वोच्चता का वालयें है कि 
संधीय ससद्‌ या राज्यों के विधान-मडल, सविधान के उपवन्धो के विपरीत कोई भी कानून 
नही थना सकते। यदि वे ऐसा करते है, तो सर्वधानिक स्वोच्चता के सरत्तूक भारत के 
उच्चतम न्यायालय को उन कानूनों को अवैध घोषित करने का पूरा अधिकार भ्राप्त हैं! 

(४) सम्पूर्ण प्रभुत्व-सस्पन्न लोकतत्राट्मक गणराज्य ( 8०एथ०शइठण 
एल्म०्टप्थ्सं० ए०्क॒प०0० )- भारत का. यह नया सविधान हमारे देश को एक 
श्यप्पूर् प्रभुत्व-सम्पन्न लोबतभात्मक गणराज्/ घोषित करता है।. सम्पूरं प्ुल-सम्पन्त' 
से तात्मय यह हैं कि अपनी भौगोषिस सीमा वे अन्दर पदनेवाले छुत्रों के शासन में तथा 
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विदेशी मामले! मे।'भारत-संघ की सोच सत्ता,'ऋशः किसी व्यक्ति, सस्था या सत्ता और 
किसी सी-अन्य देश या सत्ता के कानूनी नियन्त्रण से पूर्णत स्वतन्त्र है। 


.__ स्वाधीर्न भारत के इस नवीन संविधान हारा भारत को 'सम्मर प्रमुल-सम्पन्न' घोषित 
करना इसलिए आवश्यक था क्लि सन्‌ १६४७ है» के पे, राज्य के अति आवश्यक तत्तत 
सावंभामिक्ता' प्राप्त नही रहने के कारण, भारत को राज्य की सजा नहीं दी जा सस्ती थी। 
भारत पर त्रिदिश शासन के निय्रत्रण की समाति को घोषित करने के अतिरिक्त, इस घोषणा 
का यह अमिप्राय था कि स्वाधीन भारत की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत रहनेवाला कोई 
च्यक्ति, कोई सस्या या समुदाय भारत-सरकार के आदेशों तथा नियम्तों की अवहैलना नहीं 
कर समता हैं । 


इस सम्बन्ध मे भारत द्वारा राठ्मडल ( (00ग्रगाणाज़०पंपी ०६ पिव्राणा5 ): 
की सदस्यता स्वीकार किये जाने को तेकर आलोचना की जाती है । आलोचओो का कहना 
हैं कि राष्ट्रल की सदस्वता के आरण भारत की सम्पूर्ण सप्रभुना में बाधा पहुँचनी है । 
पर बान ऐसी नही है । रा््रमडल की सदस्यता भारत पर जबरदस्ती लादी नहीं गई है । 
भारत त्रिव्शि सम्राट को सिफ़ राष्ट्मंडल की एकना का प्रतीक मानता है। इसके अलावा, 
राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की इच्छा पर निर्मर करती है और भारत जब चाहे, इससे 
अलग हो सस्ता है। श्रीनेहरू ने इस सम्बन्ध में उठाये गये विवादों और संशयों क्रो दूर 
करने के लिए ठीक ही तो कहा था कि 'राष्ट्रभटल किसी भी हात्त में राष्ट्रों से बढकर राज्य 
नहीं है । हमने तो स्वतत्न राष्ट्रो दी स्वेच्चा से बनाये सम्पर्ई के औपचारिक प्रधान के रुप: 
में तिदिश सन्नाद्‌ या सम्नामी को स्वीकार क्रिया है १ 


लोकन॑च्रात्मक गणराज्य' का बर्थ हुआ कि भारतीय शामन-व्यवस्था भारतवासियों 
की इच्छाओं और आाकात्षाओं के ही अनुसार संचालित होगी। साथ ही उस शासन-व्यवस्था 
का अधान कोई बंशकमानुगत राजा या रानी नहीं, बरन्‌ देशवासियों हारा निर्वाचित उचित 
योग्यता रखनेवाला कोई सी नागरिक हो सकता हूँ । 


(४५) घर्म-निरपेक्ष राज्य ( 8४८पा०० 8६४० ) --इस सविधान के अनुसार 
- हे का 5 ञ 
भारत मे एक धर्स-निरपेज्ञ राज्य की स्थापना की यडे है । धर्म-नेरपेज्ञ राज्य का अर्थ है कि 
यु हक .। 
राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं और राज्य दी ओर से किसी माविशेष धर्म को बढावा 
नहीं दिया जायगा । दूसरे शब्दों मे, जिस प्रकार अशोक ने वीहरर्म को राज्य-घमं (५८७६ 
क+-+->++3+3-+कि>-त5 
१६ #80 दि 8४ पीढ 005४0 ० पापा 45 ७णाएशताल्त ताल 
मियाए ॥98 0 फो॥०९ छाते #< इश] 0७चछर ग्र० शीट्डाशधाबर 0 गाधर ? 


डे. कैशेफ्त. 


१० भारतोय शासन 


'फिक्षाप्टाएप ) बना दिया था या जमा हि पाकिस्तान वस्लाम को मानता है, उस प्रकार 
भारत-सघ का कई भी अपना 'राज्य-धर्म' नहीं हंगा । थार्मिक मामलों मे राज्य की मोर से 
तटस्थना की नीति अपनाड़े जायगो आर फज़्सी भी नागरिक को अपने धर्म के कारण न तो 
कड़े क्िशेष अधिकार ही मिलेगा और न उसे कसी अधिकार से चित ही फ्िया जायगा । 

कुछ लोग “धम-निरपेत्नता” का तात्पय अधा्िकता या नास्तिक्वाद को बढावा देना 
समभते हैं। यह विचार बिलकुल गलन है । “वर्म-निरपेन्नता का मसल अर्थ है कि राज्य 
न वरामिक है ओर न वर्म-विरोधी, वल्कि वामिक कायो और सिद्धान्तों से संधा अलुग 

ओर एस तरह धामिक मामली में पूणत तत्स्थ ह । 

श्रीसमथ ने ठीऊ ही यहा है कि 'धरम-निरपेत राज्य न इश्वर-विहौन राज्य हें, 
न ब्यार्मिक राज्य है और न धर्म-बिरोथी राज्य 7 

(६) सघात्मक रा|ज्य--भारलीय संविपान ने हमारे देश को राप्यो का एक 
सब (ऐंग्राणा ०6 502८७) कहा गया है । सात्मक संविधान के चार प्रमुख लतण 
माने गये ह-- पर 

१ दो स्तरीय शासन-व्यवस्था--सघ तथा इक्काट्यों वी, 


53. 


> संघीय तथा राज्य-सरकारों के वीच अधिकारों छा विभाजन, 





१ राज्य--१ आन्ध्र-प्रदेश, ? बआसाम, ३ विहार; ४ गुजरात, » जम्मू 
आऔर- कम्मीर, ६ केरल, ७ मयत्रदेश, ८ मास, ६ मैसूर, १० मदाराठ् ११ 
पश्चिम बंगाल, १२ पंजाब, १३ राजस्थान, १४ उडीसा, १५ उत्तरप्रदश, आर 
१६ नागालैंड । 

सघ-त् त्र--१ हिमाचल-प्रदेश, २ मरियुर, ३ श्रिपुरा, «४ दिल्ली, ५ अरडमन 
तथा निक्रोबार-प्रीप-समृह, ६ लक्ष ह्वीप-समृह ७ दाढरा, और नागरह॑वेली, ८ गोभा, ढामन 
और डिठ तथा ६ पाडिचेरी । 

स्मरण रह कि गुजरात तथा महाराढ्र राज्यों की स्थापना १ मई १६६० को हुई। 
इस नियि के पहले इन दोनों राज्यों के सम्मिलित क्षेत्र को वम्बडे राज्य कह्दा जाता था और 
भारतीय सध में सम्मिलित राज्यों की कुल ससल्या १५ थी । इसी भ्रकार नागालैंड राज्य की 
स्थापना सन्‌ १६६३ ई० में हुई। 

भारत-सधीय क्षेत्र का १४ राज्यों तथा ६ सघन्तेत्री--इन दो इकाइयों में घंटा 
होना, पहली नवम्बर, १६४६ $० से लाथू हुए राज्य-पुन्गंठन-अधिनियम (7]8 928 
एर९णाए्रशा58007 8८0 का परिणाम था । दस ऐेक्ट के लागू होने के पहले मारत- ” 
सब में २८ राज्य सम्मिलित थे, जो सबिवान की प्रथम अनुसूची मे उल्लिखित “ऊँ, ख+ 
5! तथा या नामक चार श्रेश्षियों में बेटे हुए थे । 


संविधान की मुख्य विशेषताएं पते 


3. लिखित एवं अनमनीय सबोच्च संविधान; और 
४ स्वृतन्त्र एुदं सवो ज्च न्यायपालिका । 
भारतीय सथ में १६ राज्य (52६८५) और ६ संयन्क्षेत्र (0007 +070- 
%४85) सम्मिलित हैं ९ दूसरे सघात्मक राज्यों के समान भारत'में भी दो प्रकार को सरकारें 
हैं....पहली सवीय सरकार (भारत-सरकार) और दूसरी, कडे राज्य-सरकारें ( जसे, विहार- 
सरकार, मद्रास-सरकार इत्यादि )। केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों की अधिकार चेत्रसीमा साफ 
उग से दिखाने के लिए संविधान शक्ियों का, केन्द्र तथा अवयव एकफ्रों के बीच तीन 
सूचियों--सव-सूची, राज्य-सूची जीर सम्रवर्ती सूची--मे अलग,अलग विभाजन करता है। 
अत्येक सरकार की सत्ता अपने-अपने क्षेत्र मे साम्रान्यत सववेच्च बनाई गई है । यदि 
इन दोनों प्रकार की सरकारों के चीच किसी प्रकार का अधिकरार-सम्बन्धी विवाद पदा हुआ, 
तो उसके निपटारे के लिए सवोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई है.। भारत के संविधान 
का अनमनीय (ए९।0) स्वरूप भी सवात्मक शासन-व्यवस्था की ही पुष्टि करता है । 
इस प्रकार, सघधीय सरकार से भारत की राष्ट्रीय एकता तथा भारतीय सघ के अधीन 
विविध राज्यों की सरकारों ह्वारा हमारे देश की विभिन्नताओं की अभिव्यक्ति होती है 
भारतीय सब का यह रुप सदा के लिए जब नहीं बनाया गया है । भाषा, सस्कृति आदि के 
आधार पर वर्त्तमान राज्यो का पुनर्गठन हो सकता है, जेसा कि सन्‌ १६६० ई० मे बार के 
साथ हुआ और उसे महाराष्ट्र तथा गुजरात नामक दो राज्यों में बॉट दिया गया, या जसा 
कि सन्‌ १६५६ ई० में हुआ जबकि सन्‌ १६५० ई० वाले 'क', 'ख', 'ग' और “घ! श्रेशियो 
के विभिन्‍न राज्यों का स्वरुप बदल गया। इसके अलावा राज्यो को अपने निवासियों दी 
निजी भाषा, ससक्षति और अन्य विशिष्ठताओं (59०८४४॥08) का भलीभोंति विकास कर 
सकने की सुविधा और अधिकार भी दिये गये हैं. । 


अंत एक सपात्मक राज्य के लिए जो भी तत्त तवा लक्षण आवश्यक हैं, वे सभी 

भारत के संविधान मे पाये जाते हैं । फिर भी, भारत का सघात्मऊ राज्य दुनिया के अन्य 

सो से बहुत-सी बातों में भिन्न है और इसमे एकात्मक राज्यों के भी छुछ लक्तर पाये जाते 

हैं। केन्द्रीय सरकार को बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया है. और युद्ध तथा अन्य सकट- 

कालीन परिस्थितियों मे यह विलरुल एडान्मर राज्य की भाँति काम कर सकता है। इस 
सम्बन्ध मे ओर भी अधिक चर्चा आगे चलकर की जायगी । 


(» शक्तिशाली केन्द्र--यथ्धपि मारत का सविधान हमारे देश मे सवात्मरु शासन 
की व्यवस्था करता है, फ़िर भी यह एक अत्यन्त ही शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की भी 
स्थापना करता है । आगे चलकर हम देखेंगे कि सारतीय संघ अन्य सधो की तरह नहीं है । 


भारतोंय शासन 


संविधान में अंगरेजी भाषा के ४९१४०ए० शब्द की व्यवहार नहों किया गया है, 
जंसा फ्ि अन्य सघधीय सविधानो में हम पाते हैं । हमारा सविधान "-07 ् :८घ-- 
(९४! कहता है, न कि 2त0९४४०णा-् 5(906छ । ४ 

इस प्रकार, हमारे देश की सवीय शासन-व्यवस्था कनाडा की सधीय शासन-व्यवस्था 
से मिलती-जुलनी है, क्योकि वहाँ सी एक शह्ष्शाली केन्द्र है । 

म भारत के सबिधान द्वारा जो शहिशाली केन्द्रीय सरकार बनाई गई है, उसका एकमात्र 
उह्दे श्य है--देश की एकता को अज्लुरण रखना। सब-सूची में प्राय सभी महत्त्वपूर्ण विषयो 
का उल्लेख है । इस सूची पर केन्द्रीय सरकार को पूर्ण अभेफार प्रक्ष है। समवर्ती 

को न्य 
सूची का भी यही हाल है और इस सम्बन्ध में सप-सरकार को ही प्राथमिकता दी गई है ।- 
अवशिष्ट अधिकार ( रिट्डातए29 ए०छ८्ा5 ) भी केन्द्रीय सरकार को ही प्रदान 
किये गये हैं । 
कहा जा चुका है कि राज्यो को सविधान बनाने अथवा उसमे सशोवन करने का 
अधिझार नहीं है । 


सकट-काल छी घोषणा के दौरान तो राज्य-सरकारों की सारी शक्वियाँ सिम्स्कए 
केन्द्रीय सरकार के हाथों में ही आ जाती हैं, यहां तक कि केन्द्रीय कार्यपालिका राज्य- 
सरकारों क्रो आदेश भी दे सकती है ! 

इस अक्रार, हम पाते हैं. कि साधारण तथा संकट--दोनो कालो मे सथ की केंद्रीय: 
सरकार अन्यन्त ही शक्तिशाली और सुरढ घना दी गई है । 


(८) समरीय शासन-प्रणाली (९8लांब्रणरवाॉबएड रणिपप ० ३०ए९४प- 
शण९ा१ )3- 

सारतीय संविधान, सघ और राज्यों--दोनों कषेत्रो मे समदीय शासनअणाली की 
स्थापना करता है । इस प्रणाली के मुताविक सबीय तथा राजकीय दोने। स्तरों पर शक्ति 
मत्रिमटल के हाथों में दी गई है। संघीय मंत्रिमंडल को ससदु के निम्न सदन यानी 
लोकममा के प्रति सामृहिकर रुप में उत्तरदायी बना दिया गया है । 

इसी भाँति राप्यीय मन्त्रिमएटल भी विवधान-सभा के प्रति उत्तरदायी है । सबीय 
स्तर पर भारत का शा्र्पति एवं राज्यीय स्तर पर राज्यपाल सिर्फ समवानिक प्रधान है । 


१. 'णुफ6 [)0शा 6एा5$ग्रौपाण ००णॉजा९9 छा छाव्डावेटाएरों 598- 
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एथ्ए डद्यााए 7 ? 8 #(डलॉपीश१॥ 


सविधान की मुख्य विशेष्ठताए १३ 


आाकि, भारत-सरकार का स्वेधानिक प्रधान राष्ट्रपति है; राजक्रीय शक्ति का अयोग 
ओ उसी है नप्म से क्रिया जाता है और उसे अनेक महत्त्वगूण्त अधिकार भी दिये गये हैं, 
इसक्तिए कुछ लोग इस अम में पड जाते हैं कि भारत में अध्यक्षात्मक् (2768प8॥779)) 
ज्ञासन-प्रणाली तो नहीं है १' ऐसा भ्रम सवंथा निराधार है; क्योकि अध्यक्षात्क शासन- 
यद्धति में कार्यकारिसी व्यवस्थायिका से स्व॒तन्त्र हुआ करती है। इसमें मन्न्रिमरडल के 
सदस्य न तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और न उसके प्रति उत्तरदायी ही । साथ-ही- 
-साथ इस शासन-अश्ाली का सवधानिक प्रधान, ससदीय पद्धति की तरह नाममात्र का दियाऊ 
अथान ने होकर वास्तविक सत्ताघारी हुआ करता है। 
इसे इनकार नहीं किया जा समझता क्रि भारतीय सविधान द्वारा रा पति को बहुत 
अधिकार ओर शक्लियाँ प्रदान की गई हैं, पर इनका वास्तविक प्रयोग राफ्रपति मन्ज्रिपरिषंद्‌ 
ही सद्दायता और परामर्य के अनुसार ही करता है। इस दृष्ठि से भारत का रॉठपति इगलैंड 
के सत्राद्‌ से अधिक मिलता-जुलता है। वह समुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह 
यथार्थ अधिकार-प्रप सब ध्च सताघारी नहीं है । 
भत» भारतीय संविधान संसदीय पद्धति की स्थापना करता है, न ज्रि अध्यक्ात्मक 
अग्राली की । 
(६) नम्य ओर अनम्द संविधान (शाख्ट्लॉजिर छाव छाडात एणाडसंप्श्न॑पज)--- 
ह्झपर कहा जा चुका है कि भारत का संविधान सवात्मऊ और लिखित है । इन दोनों प्रकार 
के सविधानोी थी एक विशेषता कठोरता या अनम्यता (((900)" प्रानी जाती है। 
अतएुब, भारत के सबिधान में कठोरता तो होनी ही चाहिए भौर है भी । 
भारत का सविधान, एक अनम्य सविधान की भाँति, सवंधानिक और साधारण दोनों 
प्रकार थी विधियों में विभेद करता है। संविधान के अधिकाश भाग का सशोधन, नम्य 
(5४00८) संविधान की तरह, साधारण कादून वनाने की सामान्य पद्धति हारा न होकर, 
"एक विशिष्ट अक्िया हारा ही हो सकता है । अर्थात, साधारण कानून भारतीय ससदू के 
अत्येक सदन के साधारण बहुमत से वनाया जा सकता है, लेकिन सर्वधानिक् सशोधनों के 
लिए ससद्‌ के अत्येक्त सदन की छुल सदस्यता का वहुमत और उपस्थित तथा बोट वेनेबाले 
सदस्यों के दो-तिहाई मत आवश्यक हैं । इतना ही नहीं, संविधान के उन भागों में, जो 
अत्यक्ष या परोक्ष रुप में भारतीय सघ तथा उसके अन्दर के राज्यों के वीच अधिकार-वितरण 
से सम्बन्ध रखते हैं, कोई संशोधन तभी किया जा सकता है; जबकि अत्येक्त सदन दी बुल 
सदस्यता का बहुमत ओर उपस्थित तथा मत देमेवाले सदस्यो के दो-तिहाई मत प्ले संसद्‌ 
द्वारा पास हो जाने के अलावा भारतीय सघ के बुन्द्र छल राज्यों में कम-से-कम आधे राज्यों. 
-के विधान-मडल भी उस सशोधन के समर्थन में प्रस्ताव स्वीकृत करें । 


१४ -” भारतीब शासम 


इस प्रदार, सेद्वान्िक रुप में भारत का संविधान अनम्य हुआ। फिर भी यह एक 
पूर्णंत अनम्य संविधान नहीं है। इसका कुद अश ऐसा भी है, जिसमे मारतीय सब दी 
पार्लियामेंट को उसी ढंग से सशोधन करने करा अधिकार है, जिससे कि यह साधारण 
कानून बनाती है या साधारण फाननो में परिवत्त न करती दै । इसके मतिखित संक्टकाल' 
( सिाश2शाटए ) की घोषणा के दौरान तो भारत का सविधान बिना स्मी 
जपचारिक सशोवन के ही सघात्मऊ के स्थान पर एद्रात्मर रूप धारण कर सकता है । 

मत, सेद्धान्तिक रुप में एक अनम्य संविधान होने पर भी भारदीय सविधान थी 
सशोवनअणाली, संयुक्तराज्य अमेरिका के समान अनम्य सविवानों की भाँति जग्लि, कठोर 
भर फानूनी विवादों ([,68०॥»9) के होप्रो से युक्त नदोक़र सरल एवं सहज है । 
इस्में फेलाव, विकास तथा परिवत्त नशीलता के सभी गुख माजूद है। फ़िर भी इससी नम्यता 
इगलैंड के पूर्णत नम्य सविधान वी तरह नित्सीम नहीं है । 

सचाई तो इसमे है कि भारतीय सविवान पूर्णेत न तो नम्य है और न अनम्य ही । 
इसमें नम्यता और अनम्थता का अभृतपृत्र एवं अनुपम मिथ्रण है। समय और परिस्थित्यि 
के अनुसार यह नम्य और अनम्य दोनो रूपो में काम में लाया जा सकता है। लॉर्ड श्राइम 
(37ए८८) के शख्दों में इस संविधान की तुलना एक ब्न्न की ऐसी नरम शाखाओं से थी 
जानी चाहिए, जो फिसी ऊ थी गाडी हो अपने नीचे से निकल जाने के लिए अस्थायी रूप 
से दपर उठ जाती है ओर उस ऊची गाडी के निकल जाने के बाढ यथास्थान भा 
जाती है । 

(१०) नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक--हमारे देश के नये 
संविधान में सभी नागरिफ़ों को बिना झ्रिप्री प्रकार का भेड-भाव किग्रे ७ प्रकार के समान 
मौलिक अधिकार दिये गये हू । 

नागरिकों के मौलिक अधिकार 
(१) समता का अधिकार, (२) स्वतन्त्रता का अधिकार, (३) घार्मिक स्वतन्त्रता 
का अधिकार, (४) सास्टृतिक और शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार, (») सम्पत्ति का 
अधिसार, (६) शोपण के विरुद्ध अधिक्षार ओर (७) सबधानिक उपचारों का 
अधिकार । 

सविधान में इन मूल अधिकारों का केवल परिगणन ([यापराग67४007) ही 
नहीं क्या गया है, वरन उनकी रक्षा दी भी व्यवस्था की गठे है। इसमें यह भी फटा 
गया है कि यदि राज्य का कोई विशेत्र कानून इन अधिकारों पर छुछाराघात करेगा, तो 
ऐसा कानून रह समझा जागया। इन सूज्ञ अधिडारं! की रज्ा का भार स्वाय-विभाग को: 


सौंपा गया है 


सविधान की मुस्य विशेषताएं बट 


स्मरण रहे कि भारत का सविधान अतीमित तथा अनियत्रित मूल अधिकार नहों 
उता है। रागटट्र की सुरक्षा तथा सावजनिक हित आदि के लिए इन अधिकारों पर कुछ 
प्रतिबन्ध भी रुगा दिये गये हैं. । विशेष परिस्थितियों, जेसे सकटन्‍काल, में इनको स्थगित 
भी क्या जा सकता है । 

(११) स्वततन्त्र न्‍्यायपालिका--सविधान में परिगणित मूल अधिकारों की सरदा 
तथा सघात्मक शासन-प्रणाली को सफल बनाने के लिए, भारतीय संविधान एक स्वतन्त्र 
न्यायपालिका की व्यवस्था करता है । भारत में संसदीय शासन-पद॒ति की स्थापना करने 
के हेतु यह संविधान भारतीय संसद की सवोपरि सत्ता को स्वीकार तो करता है, लेकिन 
ससद्‌ की सवोन्चता के भी ऊपर एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। न्याय- 
पालिका को सघीय या राप्यों की व्यवस्थापिकाओ द्वारा बनाये गये कानूनों की व्याख्या 
करने तथा विशेष परिस्थितियों भें उन्हें अवैध घोषित करने का भी अधिकार -दिया 
गया है । हर 

इस प्रकार भारत का संविधान पूर्णंत न तो इंगलैंड को उसदीय सम्रभुता के 
सिद्धान्त को अपनाता है, न अमेरिका वी न्यायिक सवोच्चता के सिद्धान्त को ही । भारत के 
सविधान द्वारा ससद्‌ तथा सविधान--दोनों की सर्वे परि सता का एक साथ ही स्वीकार 
बिया जाना परस्पर-विरोधी विष्य मालूम पव्ता है। वात ऐसी है कि भारतीय ससदू की 
सप्रभुता इगलेड की पार्लियामेंट को तरह असीमित नहीं है और न अमेरिकों कॉगरेस की 
तरह विलकुल ही सीमित । जहाँ तक और जबतक संवीय ससद्‌ तथा राज्यों के चिधान-मडल 
सविधान के उपचन्धों और व्यविधानों के विपरीत कोई भी कानून नहीं बनाते, उनकी 
सवोपरि सत्ता पर किसी प्रकार की ऑच नहीं आती । लेक्नि, यदि वे इस सीमा का उल्लदन 
करेंगे, तो उनके ध्वारा चनाये गये ऐसे कानून वेध नहीं माने जायेंगे और न्यायपालिका उन्हें 
अवध घोषित कर सकती है। 


अंत, सामान्य परिस्थितियों मे ससद्‌ की संबोच्चता रहेगी, लेक्रिन विशेष 
परिस्थितियों में संविधान की सातभोमिकता ससदु की सवोच्चता से ऊ,ची रहेंगी । समप्तदीय 
सब च्वता से परे इस संद्रधानिक सवेच्चता की सरला के लिए र्॒तन्न्र न्यायपालिका दी 
स्थापना की गई है जीर इस न्यायपालिका की सवनन्तता तथा तत्स्थता को अक्लुरुण बनाये 
रखने के लिए सबंधानिक व्यवस्था भी की गई है । 

(१२) राज्य के न ति-निर्देशक बच्त्त (97र०४ए९ एमग्रमछारू ० 
5६७४६ एण१८००)--+कह्दा गया है कि भारतवासियों को नये संविधान द्वारा दो अपूर्व 
निधियाँ मिली हैं--अथम, मूल अधिकार और ड्िंतीय, राज्य के नीति-निदेशक तत्व । ये: 


१! * भारतीय शासने 


मिदेशक तत्व भारतीय सविवान डी एक जग चिशेता है तो टन तत्त्वो के प्रहण करने में 
आरत का संविधान स्पेन (9.0877) तथा आयरलैंड (!70490) के सविध्रानों से प्रभावित 
हुआ है, क्योंफि दुनिया के अन्य सविधानो| में उन निदश्यऊ तत्वों झा उल्लेस नहीं पाया 
जाता है । 
इन निदेशक तरवों में उन आादशो ([ते८॥]७) की चर्चा री गई है, जिन्दे भविष्य 
यो सभी भारत-सरऊरों को राजकीय नीनि के निर्यारण में सदव भ्यान भे रखना हंगा, ताकि 
थे सिधान हारा इगित उद्दे श्य-पथ से विचलित नहीं हो । 3 तरव बतलाते हैं के भारतीय 
राग्य बी सामाजिऊ, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था उसी हैगी। इन तत्वों डी मुख्य 
चातें हैं---स्त्री और पुरुष दोनों को जिना फसी भेद-भाव के शाजीवया के साथन तथा समान 
घेतन उपलब्ध कराना, प्राम-पचाग्रतों प्री स्थापना जराना, १४ वर्ष के बालो के लिए 
नि शुल्क और अनिवार्य शिक्ना हेने का प्रचन्ध फ़रना, लोगो दे स्वास्थ्य बौर' आर्थिक स्तर 
“को ७ चा परना, राद्रीय मह्त्व के रमारफ़ो, स्थानों आर चीजों पी रक्षा सुरना तथा विश्व- 
शान्ति प्री स्थापना जादि । 
मल अधिकारों तथा राग्य के नीति-निदशद तत्वों में भेंदर है। जहा मूल अधिकारों 
*को कानूनी मान्यता प्रात है, वहा ये निदशक सिद्धान्त न्यादारुयों हारा समर्थनीय (]०8- 
ए0०४0) नहीं है । टन सिद्धान्ती के पालन के लिए था नहीं पालन करने के विरुद्ध 
न्यायिक कार्यवाही नहों फ्रीजासफ्नी दे। फिर भी, उन तत्ततों को जनमत जी मान्यता 
गत है । 
(१३१) सामाजिक तथा आर्थिक जननन्त्र का हप्री-भारत हु संविधान 
-शाजनीनिक जोकतन्त्र (2णीाधाएखं 007307309) का प्रतिपादक तथा पालक तो है ही, 
इसके साथ-साथ यह सामाजिक तथा आर्थिक लोस्तन्त्र का भी द्वामी है। :सके निर्माताओं 
जो यह भलीभोंति मालूम था हि सामाजिक तथा आर्थिक लोसतन्त्र बी अनुपस्थिति में एक 
सच्चा और यथा राजनीनिक लोफ्तन्त्र कभी सपल नहीं हो सकता । अतएवभ एस संविधान 
में यदि एक ओर स्त्रियों और पुदपों को समान रुप से वयत्क मताधिकार का अविकार दिया, 
तो दूसरी ओर लुआडुत, जाति पानि, ऊव-नीच ओर अमीर-गरीय आदि आर्थिक ओर 
सामाजिक विपमताओं ओर अममाननाओ को भी दूर ऊरने का प्रयास स्िया है, जने। संविधान 
के अनुमार भसृश्या (रए०परणागजीएए) के एड भीपण अपराध ब्रोषित कर दिया 
गया है । 5 
(१७) सम्पदायिकता का शत्रु, लेस्नि परिगणशित जातियों ($080- 
_60 096४8) के हितों का रक्षक-ताम्प्रदाविस्ता दी विपेली भावना के बुरे 


संविधान की मुख्य विशेषताएँ पछ 


अमावों का ही तो फल था ऊफ्लि हमारा देश ठो छुकडों मे बेंट गया । सच पूछा जाय, तो 

चाकिस्तान के वनाने का एम्मात्र कारण था ब्रिटिश शासन-काल में शुरू की गई प्रृथफ 
साम्पठायिकर निर्वाचन-अणाली तथा भिन्न-भिन्न जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की 

प्रथा । अतएव, सारत के नय्रे सांवेधान के लिए तो यह आवश्यक ही था कि वह साम्पर- 

दायिकता का अन्त करे । ससी जनता के लिए एऊसे ही निर्वाचन-च्ेन्र रखे गयग्रे हैं और 

संयुक्त निर्वाचन-अणाली को अपनाया गया है । 


फिर भी देश की कुछ दलित या परिगरित जातियों (3307फज़डापे छाते 
50780780 (४५:४७) के लिए, जो संख्या में अधिक होते हुए भी इतनी पिछली हुई 
हैं क्रि अपने हितों की रक्षा स्वयं, बिना किसी प्रकार की मदद के, नहीं कर सफतों, कुछ 
संरक्षण दिये गये हैं । अछूतों तथा अनुसूचित जातियों के लिए ससद्‌ तथा विधानमंढलों 
"में स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। सरकारी सेवाओो (?एंजी८ 5270०85) में भी 
उन्हें विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। प्रारम्भ से ये सुविधाएँ जन-सख्या के अनुपात के 
आधार पर फ़िलहाल सिफ १० वर्षों के लिए ही दी गई थीं, लेकिन दिसम्बर, १६५६ के 
संविधान के अटम सशोधन के अनुसार इन सुविधाओं की व्यवस्था आगामी दस वर्षों के 
लिए और भी बढा दो गई है। 


(१५) राष्ट्रीय एकता तथा एकरुपता को सुदृद वनानेवाला संविधान-- 
झमारे देश के अत्यन्त ही लम्बे तथा पुराने इतिहास में यह पहला अवसर है, जबकि भारत 
की ३६ करोड जनता तथा उसके १,२००,००० वर्णमीक् के समस्त एवं विस्तृत क्षेत् 
'एक ही सविधान के अदीन ग्रजातंत्रीय शासन-प्रणाली द्वारा शासित हो रहे हैं । अँगरेजी 
"एज्य से स्वाधीन होने के पहले भारत में ज। ५०० से अधिक स्वत्त्र शी रियासतें तथा 
राज्यनसरकारें थीं, उन सबको सदा के लिए भारत-संप का अविस्छिन्न (॥75९०४०0०९) 
अंग वना दिया गया । उन ठेशी रियासतों की जनता को अन्य राज्यों के निवासियों शी ह्ठी 
ऑॉनि जनतंत्रात्मक शासन बौर समान मूल अधिकार प्राप्त हो गये हैं । 


सम्पूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता, भारतीय नागरिकता, रफ़ी गद है । 
कनाडा या अमेरिका की तरह, सब की अलग और राज्यों की अलग दोहरी नागरिकता के 
सिद्ठान्त को भारत के संविधान ने नहीं अपनाया है । सारे देश के लिए एक ही कानून- 
विधान हैं, एक ही न्याय-व्यवस्था है, एक ही द्रढ-विधान ओर एक ही प्रकार की सरकारी 
सेवाएँ हैं । हि 

इनके अलावा भारतीय राफ्रीयता को रढ करने के हेतु सम्पूण देश के लिए एक 
राजभाषा (हिन्दी) रुखी गई है, जबकि आयरलैंड ओर कनाडा में से प्रत्येक में दो राज- 


७ 


साषाएँ हैं और स्विट्जरलैंड मे तीन_। याद रहे की सबिधान की अनुसूची ८ में १४ प्रादेशिक 


१८ भारतीय शासन 


भाषाओं की परिंगणना की गठे हैं, लेझिन हिन्दी को ही राठ्रभाषा का स्थान दिया 
गया है। सविधान के लागू होने के बाद से १५ वर्षो तक सरझारी कार्यों में अंगरेजी-भाषा 
के प्रयोग होने री अनुमति दी गई है। 


हस प्रकार, हम पाते हैँ क्लि भारतीय गणतत्र का यह नया सविधान भारतीय राष्ट्र 
की असड एकता हा सस्थापक तथा पोषक है। शक्तिशाली केंद्र दी स्थापना थी राड्रीय 
एकता तथा एफहूपता को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से ही उी गई है । 


(१६) विश्व-शान्ति का समर्थक--उस सविधान के नीनि-निदेश तत्वों मे पहा 
गया है क्र 'भारतीय सरकार स्वतंत्रता तथा समानता के आदेशों का पालन उरती हुई विस्व- 
शान्ति तथा मुरत्ता के कार्य में सहयोग देगी, वह अन्तरराप्द्रीय कानूनों के प्रति आदर का 
भाव रगेगी तथा अन्तरराप्ट्रीय सघपों के निपटारे के लिए पच-निर्णय के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन करेगी 7 इस प्रफार, इस संविधान के उद्दे श्यो की परिधि भारत वी भौगोलिक चहार- 
दीवारी तक ही सीमित नही है । हवाल ही में हासिल प्री गठ भारत बी आजादी का पहरेदार 
होने के साथ-साथ यह सविधान दुनिया के अन्य सभी देशों बी झुरज्ञा बोर शानि का 
भी कहर समर्थक है। 


(१७) कानून की सचा (एणा८ ०,2७)--भारतीय सविधान व्मनून बी 
सता स्थापित झुखता है। देश का संवेवानिस कानून सभी व्यक्तियों से बद्य और ऊपर 
माना गया है। भारत के सभी नागरिक इस कानुन के अन्दर है । कानून की नजर में 
सभी बरावर माने गये हैँ । कानून के प्रशासन में नागरिकों के बीच तो स्मिी प्रकार वा 
विमेद नहीं किया गया छे। सरकारी मौर गर-सरकारी व्यक्तियों के लिए भी एस ही अक्ारः 
का कांदून है। 


इस दृष्टि से भारत का सविधान फ्राम की भांति नहीं है, जहो सरसारी व्यक्तियों 
के लिए एक दूसरे प्रत्रार का कानून (हवगरशाहाशाए6 ].89) हुआ करना है । 
यहाँ हम फिर इगलैड के सविधान का प्रभाव पाते हैं, क्योंकि इगलंढ में भी एरिप]४ ० 
प्‌. ही है। 


(१८) वयस्क मताधिकार की व्यवस्था--भारत का संविधान हमारे देश के 
अत्येक २१ वर्ष के पुरुष और स्त्री को, अगर वह अन्य कारणों से अयोग्य ठहराया नहीं गया 
हो, देश के आम छुनावों में वोट देने का अधिकार देता दे । इस व्यवस्था के फतस्वहप 
आरतीय शासन-व्यवस्था को 'जनतत्र का महान्‌ प्रयोग' कहां गया है । 


संबियान की निजी विशेष्ताएँ रु 


भारत के संविधान की ये ही मुख्य विशेषताएँ हैं ।१ इसके पहले कि इस संविधान 
के संघात्मक द्वोने के सम्बन्ध मे जो विवाद्र है, उसदी चर्चा वी जाय, इसकी अपनी सास 
विशेषताओं या विशिट गुणों की जॉनेकारी हासिल कर लेना उचित होगा । 


भारतीय संविधान की असामान्य विशेषताएं 
( $96टॉएिट 67 प्राए०फ्रफ्ाण ईल्चएःर5 ७ (06 वेततताका ए०प्र5र7रप्रसण्य ) 
भारतीय संविधान वी मुख्य विशेषताओं के अध्ययन से यह दीख पढता है कि सतार के 
अन्य संविधानों की वहुत-सी मुख्य विशेषताएँ भारतीय मब्रिधान में मिलती हैं। लेकिनी 
._.. .. भारतीय संविधान की कुद्ठ ऐसी विशेषवाएँ भ 
संविधान की निजी विशेषताएं हैं, जो विश्व के अन्य सविधानों में नही 
संसार का सबते विशाल संब्िधान, मिलतीं। उन्ही निम्नलिफित असामान्य 


325 की व्यवस्थाों (पा००ा07)) था निजी (५०९७०) 
बी क विशेषताओं से के 
राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व, परिपूर्ण रहने के कारण भारत के 


कम बम सविधान हा एक बड्ितीय और अनूठा सविधान 
संसदीय ५ ० बैघानिक न्‍ हे भ््या | 
संसदीय एवं संवैधानिक सवोच्चता (१) संसार का सबसे विशाल 


न्ण्न्> 


कब ग् 4० 


कमल सविधान--भारत का संविधान एक चहुत 
हे हक यम कं मेक ही विशाल और व्यापक लेख्य (20०0) 
वी सदस्यता है। इसमें २९ भाग, ३६५ घाराएँ( 700९8) 
| प्रिसी विशेष अर्व-ब्यवस्था है और £ अवुसूचियों ( उ86 68 ) हैँ । 
संबन्धित नहीं, सत्तार के लगभम सभी लिखित संविधानों से 
६. संक्टकाल में एकात्मक्न बन सकने यह वछ तथा विस्तृत है ([-का80॥88६ 
चाला संघ; 0०5६६ एणा. 0. 8 ज़0१0)॥ 
१० आतीत से गहरा संबंध, उदाहरण के तौर पर, अमेरिका के संविधान 
११ सामजस्य और संतुलन का उत्कड में केवल ७ (सात) थाराएं हैं एवं कनाडा, 
नमूना; दद्धिए-अफ्रिका और चीन के संविधान में क्रमश 


१२ जनतंत्र का महानतम प्रयोग ।._ १४७ १४३और १०६ घाराए ही पाई जाती हैं। 


१. इस सबंध में भारतीय संविधान कै अपनी सास विशेषताएँ (सं* १ और सँ० 
२) भी देखें । 


डर ह के भीरसीय का अत क 


सवाल उठता है कि हमारे देश के सविधान वनानेवालो ने क्यों इतना लम्बा-चौंडा 
सविवान बनाया ? उत्तर है कि इस संविधान में सघ तथा राज्यों के बीच अधिकारों के 
विभाजन की बृहत्‌ व्याख्या की गई है तथा ढोनो के शासन की विस्तृत रुपरेसा भी दी गई 
है। टसके अलावा इसमे मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति-निरदेशक तत्त्वो के विशद्‌ वर्णन 
के साथ साथ बहुत-मी नडे सस्‍्थाओं, जैसे चुनाव-कमीशन, लेफसेवा-कर्मीशन, वित्त (ितक- 
708) और भाषा-कमीशन टत्यादि की व्यवस्थाओ का भी जिस है। इतना ही नहीं, सकद- 
काल के सम्रय भारतीय शासन-व्यवस्था केसे चलेगी, इसका भी उह्लेख इसमें क्या गया 
है। अड्ञनों, पिछही हुई जातियो और क्वायली इलाकों में बसनेवालो दी भलाई फ़िस प्रकार 
होगी, इन सत्र वातो को भी इसमें जगह दी गई है । 

अत हम पाते हैं क्लि इस सविवान में केवल संत्रधानिक मूल सिंद्धास्तों और नियमों 
दा ही वशन नहीं है, वल्कि शासन-रुम्बन्धी द्योटी-छोटी बाता और च्योरों का भी। 
इसके सक्मण-क्राल के लिए की शई कुड्ठ अस्यायी व्यवस्थाओं को भी संविधान में ही 
जगह दे दी गई है । इसके अलावा इस संविधान के इतने वंडे और व्यापक होने का एक 
मुख्य क्रारण यह भी है कि इसके लागू होने के पहलेवाला संविधान, यानी सन्‌ १६३५ ३० 
का भारत-सरकार अविनियम, भी बहुत ही थश तथा विस्तृत था और वह अपनी एम 
छाप इस नग्रे संविधान पर भी छीड गया ॥ 


मारतीय सविधान बी विशालता तथा जट्लिता दी कद आलोचना हुई हैं। 
लेनिंग्म ([2777788) तथा लास्क्री (888) के अनुसार हमारा सब्रिधान अनावश्यक 
रुप में बहुत ही अधिक विशाल तथा जटिन है।' सविधान-सभा के एक सदस्य के अनुसार 
भारतीय सविधान “वास्तव में वकीलों का स्वग! (8 ,2७एएशाछ७ ए2056) है । 

इन आलीचनाओं के उत्तर से ढा० अम्वेदकर का कथन हि “भारत की भूमि 
स्व्रमावत्त अजनतत्रात्मक रही है । श्समे झनतंत्र को उपर से सजाकर झा कर दिया 
शया है। अत इन परिस्थितियों में यही अधिक उचित है कि प्रशासन की रुपरेया-निर्धारण- 
सम्बन्धी विभिन बातें व्यवस्थापिक्रा पर न छोडी जायें ।*, 





पृ. 7(॥8 '१णाह ग्रापे ०्याफाटब।९्त + ६ ३5 दुशां४ 67श0५5 पवां प्रीह6 
बा लुबए5९5 छ्ाणं। त० ग्र०+ 7६८४ 40 96 ००१४४ ७णाथी 7 एरण९०९ हे 7 
>रिशापगह5 

२ 'फुलाण्यबटरए था ग्रवीब 78 0पॉए 38 (00 पंछणाह णा 6 ताताबा 
507] छा 38 €४5शशध[ए चग्रवेश्या०ण्थाडॉपट.. गति (96 लाप्पागधं&॥0९5 7 ॥5 
७ाडछक प्र (0 पहन 2 [हट्टाजब्व075 ४० 77573 शिवा त॑ बतेगगातश[3५ 


है जड़ 
का >> ठआटवेदाः 


सविधान की निजी विशेषताएं २१ 


, (५) विदेशों सविवानों की व्यवत्थाओं का सम्मिश्रश--इस संविधान 
की दूसरी निजी विशेषता येह हैं कि विश्व के प्रमुख | सविधानों से चहुत-सी वातें लेकर इसे 
बनाया गया है ।' 


सबसे पहले, इस संविधान मे १६३५. ई० के भारत-सरझार-अधिनियम की चहुत-सी 
घाराओं का हू-वह उल्लेख मिलता है। इस अधिनियम की छाप इस संविधान पर 
इतनी ज्यादा और गहरी है कि कुछ लोग इसे १६१५ ६० के भारत-सरकार-अधिनियम का 
सिर्फ संशोधित रूप मानते है। विदेशी सविधानों में व्रि्शि संविधान की संसदीय शासन- 
अणाज्ी को अपनाया गया है । कनाडा के संविधान की तरह भारत-सब को “यूनियन! 
(एशाणा) कट्दा गया है, अविशि ट शक्तियों (ि्छातप0/9 20ए2॥) राग्यों का न दी 
जाकर केन्द्र को दी गई हैं ओर राज्यपालों की नियुक्ति का तरीका भी अपनाया गया है । 
समवर्तती सूची (000०घ४९॥६ आह), जो कि १६३५ ३० के भारतीय सविधान में भी थी, 
असल भें आस्ट्रे लिया के सविधान से ली गई है. और यहीं से वे तरीके भी लिये गये है, जिनके 
द्वारा समवर्ती-सची के संबंध में राज्यों और केन्द्र के बीच पेदा होनेवाले मामटो का निपदधारा 
किया जाना सम्भव हो । राज्य के नीति-निर्देशक तत्त तो साफ-साफ आयरलड के सविधान 
की देन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मडल (2॥6००४४ (0०६४०) 
ओर ससद तथा राज्य-विधान मछलों के ऊपरी सदनो ( (79:87 00568) में साहित्य, 
कला, विजान और समाज-सेवा के क्षेत्रों मे लाम हासिल किये प्रसिद्ध व्यक्तियों का राष्ट्रपति 
हारा मनोनीत ()0०७४॥79८) क्रिया जाना भी आयरलैंड के सविधान से ही मिलता है । 


इसी प्रकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ([27280706), सर्वोच्च न्यायालय 
का संगठन, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ, नागरिक्रों के मोलिक मधिकार तथा उपराष्ट्रपति का 
पद एवं स्थान जादि ज्यवस्थाएँ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से £हण की गई है । 
संविधान में सशोधन की प्रणाली दक्तिण-अपिक्रा के संविधान से और “कादून द्वारा स्थापित 
प्रक्रिया! शब्द जापान के सविधान से लिये गये है । 


अतएव, हम पाते हैं कि हमारा संविधान एक सोलिक या अभृत॒पूर्व- संविधान न 
होकर विदेशी सविधानों के 'नमूनो पर आधारित है? (87 309028007 407 (6 
च्याइाहू एणाध्पांप्रणणाईं 70065) । इस सविधान-रपी भट्ञलिका की नीच 
सारत-सरकार का सन्‌ १६३५ ६० का कानून है और इसके परी हिस्सों के भागों में अमेरिका 
इ'यलैंड, आर्ट लिया, दक्तिण-अफ़रिका और जापान आदि के सविधानों के कुछ उपबन्ध साफ 
दीख,पढते हैं.। इसकी आलोचना की गई है और कहा गया है कि 'यह संविधान अन्य 


श न्‍छ सह पर हु 
व्‌. [६४ ७ (ंपा0च३ ठ00चफ्शाप ते+श्चणा, 4070) गराद्ाए 50चाएट६. 


श्र भारतोय शासन 

' सविधानों की खिचयी है / कुछ लोगों ने इसे 'भाजुमती का इुनवा' ( ॥7060 700४ ) 
कट है. तो दूसरों ने 'वर्णंतंकर” ( 7790770 ) तथा "विदेशी सविधानों से उधार ली गई 

च्युबस्थानों का सस्लनन्‍मात्र' ((९९ ००९८७णा ण 9070ए80 ग्राशक्षाधं5 


रण णिशह्व] ०07४॥ए ४०75) कह्दा है । एक लेखक गे इसे 'ढैची और गेंद का 
खिलवाड' (रि९5०)६ 06 ४055075 शर्त 945६८) कहा है ! 


यह सत्य है कि हमारे संविधान में किव के विभिन्न सविधानों से 
स्नेक बातें शी गई हैं, लेकिन आस मूँद्र उनदी नकत नहीं थी गई दे। 
चरनू, भारत की विशेष परिस्थितियों तथा आवश्यक्नानों और देशवा्ियों दी इच्छानों 
के अनुसार उन्हे एक विशेष सॉँचे में टाखा गया है। इस संविधान के बनानेवाल्ले 
'्यबी मौलिकताः (37 ०7गह्ाए(9) के पुजारी नहीं थे। उनका उद्दे श्व था एक 
बन्द, उपयोगी तथा व्यावहारिक संविधान बनाना । अतएवं, उन लेगो ने स्वतमत्ाएंवक 
वित्शी सविधानों से ऐसी व्यवस्थाएँ ले लीं, जो वहाँ सफल सिद्ध हुई थीं और जो भारत दी 
तत्दालीन दशा के लिए मौजूद थी। जरिट्स पीं० बी० मुखर्जी मे ठीक ही कहा दे कि हमारे 
संविधान ने दुनिया के सं वानिक यजानों से बहुतनसी चीजें ली है, लेकिन विदेशी सविधानों 
ही यह नक्‍्ल-मात्र नहीं है । अपने समन्वय और चरित्र मे यह एक अनृछा सविवान है ।१ 
कहा जा सता है द्वि भारत का संविधान डुनिया के अझ्ु विधानों के स्वेशेष्ठ तथा सफल 
शणो की खान है । 


(३) राज्य के नीठि-निर्देशक वस्‍्तों का वर्णब--(विवरण ऊपर देखिए-- 
मुख्य विशेयता स्ू० १९ ) 


(४) नम्य और अनस्य दोनों साथ-साथ--(विवसण ऊपर देजिए--मुज् 
विगेषता सं ६ ) 


(४) सखदू और सविधान दोनों की स्वोच्चवा का सामजत्थ-- 
(विवरण ऊपर देखिए--सुख्य विशेषता स० ३ भौर सं० ८) 

(६) स्यभू संघात्मक संविधान [5प्पं एलचा5 इसपश<प००)-०० 
सुदव केद्रवाला स॑धात्मक् संविधान या एकात्मक आंत्म-सद्ित संधात्मक संविधान (विवरण 
उपर देखिए --मुख्य विशेषता सं" ६ ) 

३ 'एद्माटक पैबड पाए, पएणा छ८ ध्कणए रण छि& चणोपेंड 


दर ४ चरण प्रश० प्रोडिएणा 
लफृशरशाएद ग्र 008 लफुनोेप्रधा॥ म 20 किक 
तकपब्रगातेह एए 786 प्रयोपुए: | 9 फ्रीध#ए/त था 258: 


संविधान की निजी विशेषताएँ रे 


(७) गणराज्य द्वोते हुए राष्ट्रमडल (0०७००००७०८४६७७) की सदस्यता-- 
सिद्धान्त की हा ट से यह एक विचित्र व्यवस्था है, क्योफ़ि रा्रमंडला का प्रधान इगलैंद 
का सब्राद्‌ हुआ करना है और गणराज्य मे राजा का कोई स्थान नहीं होता । फिर भी, 
व्यावहारिक दण्टि से भारत की सप्रभुता (507८72270५9) पर कोई ऑच नही आती है ( 

(जे) किसी बिशेत्र अर्थ-उय्वस्था से सम्बन्धित नही--यह संविधान पूछी- 
चादी, समाजवादो था साम्यवादी, क्रिसी भी आश्ेक सिद्धान्त से वेंचा नही है । कुछ लोगो 
ची शिक्रायत है फ्रि गावीबादी विचारधाराओं पर इसे क्यों नहों आधारित किया गया ? 
फ़िर भी, इस संविधान मे वर्णित 'राज्य के नी त-निदेशक तत्त्वो' से साफ पता चल जाता है 
द्वि राजनीतिक लेफ़्तन्त्र के मलावा सामाजिक तथा बार्थिक लेफतम्त्र की भी स्थापना होगी 
ओर भारत-सरफार समाजवादी व्यवस्था (००णशशाउच6 ए०07) दी बोर बढ़ेगी । 

(६) सामान्य परिस्थितियों से सधात्मक, लेकिन संकट-काल में 
एकात्ाक-ऊपर कहा जा चुझ् है फ्ि भारत का संविधान बिना औपचारिक संशोधन 


(# ०7 #पश्ात॥९०१६) स्ये ही सक्ट-काल में सवात्मक से एक्ात्मम हो जा 
सकता हूं। 


(१०) अतीत से गहरा सम्बन्ध--यद्यपि इस सविय्रान के लागू होने के पहले 
का संविधान ए 5 विदेशी सरकार हारा जयरदस्ती लाटी गई चीज थी, फिर भी स्वतन्त्रता 
हो जाने के बाद्‌ भी उस संविधान से विलएल सम्बन्ध-विन्छेट नहीं किया गया दे। इस 
हृष्डि से भारत का संविधान सोवियत रुस या साम्यवादी चीन के सविधानों से सर्वया मिन्‍न 
है; वयोकि इन देश मे ऋन्तियों के बाद जे। संविधान बने, थे साम्यवादी व्यवस्था से अरेंचे 
हुए थे और पहले सरविधानो से उनका जो सम्बन्ध नही था । 

(११) सामंजस्थ ओर सतुलन का उत्क्ृप्ट उदाहरणु--भारत के सविधान 
शी एक निजी विशेषता यह भी है. कि इसमे भिन्न-भिन्न दष्टिकोणे और परस्पर-विरोधी 
विचारधारानो और सिद्धान्तो मे सामजस्य तथा सठुलन स्थापित करने का सफल प्रयास 
किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कवि सविधान दी कई घाराओ तथा उपबन्धों मे 
विरोधामास-सा दीस पडता है । हु 


उपर कहा जा चुका है कि यह संविधान संघीय शासन-पद्धति दी व्यवस्था रखा 


न )-. राष्ट्रमंटल उन देशों की एक सस्था है, जो पहले प्रिटिश साम्राज्य के बवीन 

हि ीफन बाद में चलकर काफी हद तक या पूरे रुप से स्वतन्त्र हो यये। आजकल 

हा भीख, पाकित्तान, घाना, कनाडा, न्यूजोलैंड, फ्रेनिया, जमऊा, नाइजीरिया, 
7 उगाएटा, सियरालियोन आदि देश घपनी स्वतंत्र इच्चा से इसके सदस्य हैं । 


४ भारतीय शासन 


है। लेकिन, इसे ॥एताश्ा ए20९:४ध० था शिध्तशबधण] रण 565 नहीं; 
कहकर (7770॥ 0६ 5(8025 कहा गया है । भर्थात्‌, कोशिश ही गई है कि स्थानीय 
स्वततन्नता और विभिन्‍नताओं तथा राष्ट्र की एकात्मकता और एकहुपता के बीच सामजस्य 
स्थापित हो । 

इसी प्रकार, ससदीय शासन-प्रणाली की व्यवस्था किये जान पर भी नियत्रण और 
सहुलन ((.8०४ ४00 39972८2) के मिद्धान्त को भी ग्रहण झ्या गया है। मत्रि- 
परिपदू सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है, परन्तु मन्रिगण व्यक्रिगत रूप से 
राष्ट्रपति के प्रति । 

नागरिकों को मूल अधिकार दिये गये हैँ, लेकिन उनपर मर्यादाए लगा दी गई हैं ॥ 
ससदू तथा संविधान दोनो की संवो ज्वता स्वीकार की गई है । हिन्दी को राजभाषा घोषित 
किया गया है, लेकिन १५ बयों के लिए अंगरेजी को भी चलने ठेने की व्यवस्था की 
गई है । 

अत भारत के सविधान में क्रिसी भी एक विचारधारा या दृष्टिकोण से अतिशयोक्ति. 
नहीं पाई जाती है, वरन उनका एफ उत्कृष्ट सामजस्य और सठुलन पाया जाता है । 

(१२) जनत तञ्र का मददानतम प्रयोग-- ख्ाधीनतानग्राप्ति के तुरव बाद समस्त 
वयर्क्र भारतीय नागरिकों को वोट ढने का अविफार 5ेना, भारतीय संविधान का महानतम 
साहसिक कार्य है । मताधिकार के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना है. । ससार के किसी 
भी ठेश मे निर्वाचकों की इतनी बडी सस्या राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं 
लेती | वश की तत्कालीन परिस्थितियों के वयस्क मताबिक्ार के प्रयोग के अनुकूल नहीं रहने. 
पर भी ऐसे क्रान्तिकारी कदम का उठाया जाना, ठीक ही “जनतत्न का महानतम प्रयोग” 
कहा गया है । 

इस प्रकार हम पाते हैँ क्वि भारतीय गणतंत्र का संविधान एक निराला एवं अनूठा 
संविधान है। ससार के अन्य सभी श्रगतिशील सविधानों को वहुत-सी सफल अन्दाय्यों को 
अहण करने के बाद भी इसका अपना एक अलग और स्वतत्र अस्तित्व है। यह वत्त मान 
विदेशी सविधानों के अबुणो तथा सदू2णों का नीर-कीर-विवेक है । 


१ 


भारतीय संदिधान संघात्मक है अथवा एकांत्मक ! 


भारत का संविधान एक सघात्मक राज्य की स्थापना करता है। इस सम्बन्ध में 
विचारकों में काफी मतभेद है । बहुत-से आलोचकों का मत है कि यह सविधान वास्तव में 
एक पूर्णतया सधीय संविधान नहीं है । जैसे डा० के० सी० द्वीयर का कहना है कि 'भारत 
एक एकात्मक राज्य है, जिसमें संघात्मम के कुछ गौण लद्॒ण हैं, न कि एक सपात्मक राज्य, 
जिसमें एकात्मक के कुछ गौण लक्षण हैं ।”* श्री जी० एन्‌० जोशी का कहना है कि 
'भारतीय संच एक अद्व-सघ है, जिसमें एफ्रात्मक राज्यों के कतिपय महत्त्वपूर्ण गुणों का 
समावेश है ।* 

अतएव प्रश्न उठता है कि भारत संघीय राज्य है या नहीं ? पहलेउ हम कह आये हैं: 
कि एक सघात्मक राज्य के सभी आवश्यक लक्षण और तरव इस सविधान मे पाये जाते हैं । 
जिन तर्कों के आधार पर इसके सधीय न होने का दावा किया जाता हैं, वे 
निम्नलिखित हैं--- 

(१) भारत को फेडरेशन (7६0872007) न कहकर यूनियन ((7707) कहा 
गया है। 

(२) भारत की केन्द्रीय जौर सध-सरकार अत्यन्त ही सुटढ एवं शक्तिशाली है । 
सघ-सच्ी में सभी महत्त्वपूर्ण विषय, जिनड्री सख्या &७ है, तो रखे गये हैं ही, समवर्ती सूची 
से परिगणशित ४७ विपय भी सध के इच्छानुसार व्यावहारिक प्रयोजनो के लिए सपीय 
कार्य-त्ेत्र मे परिणत फिये जा सकते है । ऐसा इसलिए सभव है कि यदि सथ और राज्य 
दोनो हरा समवर्त्ती सूची के फिसी विषय से सम्बन्धित विधि का निर्माण होता है और अगर 
दोनो आपस में विरोधी या एक-दूसरे से असगत हैं तो वैसी दशा में राज्य-विधि के मुकरावल्ले: 
में सघीय-विधि को ही प्राथमिकता और मान्यता प्राप्त होगी । 
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>-प्र फं, ॥03४फ 
३ प्रः्ठ संस्या--६ ॥- 


२६ भारतीय शासन 


(३) भवशिष्ट अधिकार बौर शत (२४०99 90७९9) राज्यों की सरकारों 
को न देकर सघ-सरकार को ही दिये गये हैं | साथ ही, यह भी साफयाफ़ कह दिया गया है 
अके अगर कहीं भूल से किसी चीज का उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं हो पाया हो या आगे 
चलकर कोई नई चीज पैदा हो जाय, तो उसका विचार भी सब-सरकार ही करेगी, न कि 
राज्य-सरकार । 


(४) जो विपय राज्य-सूची के अन्दर रखे गये हैं, उनमें से सी किसी को यदि केसर 
"की राज्य-सभा, दो-तिद्दाई बहुमत से, राष्ट्रीय महर्व था विषय घोषित बर दे, तो उसके 
सम्बन्ध में भी कानून बनाने का अविकार सघीय सददू को प्राप्त हो जाता है। राज्यो फ्री 
सरकारे र्तय भी राज्य-सूची के विषयों के सम्बन्ध में काून बनाने का अधिकार सवीय 
आसदू को ढे सकती है । 

(५) भारतीय सब के राज्यों को रुसी (रि५5७/७॥) सघ के समान सध से धलग 
दो सकने का अविकार तो नहीं है, उन्हे अमेरिकी सथ की तरह अपना अलग संविधान 
स्वथ बनाने तथा अपनी शासन-व्यवस्था में कोई परिवत्तन अपने-आप कर सकने के 
अधिकार भी प्राप्त नही है । 

(६) सधीय ससद्‌ के 3परी सदन (09967 770प5९) यानी राज्यसभा में 
रज्यो के समान प्रतिनिधित्व का भी अधिकार प्राप्त नही है ओर न राज्य-सभा क्रो ही 
राध्यो के अधिकारों की रक्षा करने की पूरी शक्तियों दी गई है । 

(७) सविधान की भाषा में ही भारत की मीलिक एफ्ता पर अधिक महत्त्व दिया 
गया है आर इसलिए समूचे ढेश के लिए एक नागरिकता की व्यवस्था दी गई है। अमेरिका 
की तरह यहाँ ध्वौथ या दोहरी नागरिकता का व्यवधान नहीं है । 

(८) संविधान के अनुसार एक ही राजभाषा रखी गई है और शासन के विविध 
अगो, जेसे दड-विधि, नागरिक्त अधिकार, सरकारी सेवाएं, न्याय-व्यवस्था आदि चातो मे 
'एकरहपता लाने की चेष्टा की गई है । 

(६) सकठ-काल के लिए भारत के राष्ट्रपति को अलाधारण अविकार ( सिएथह- 
शा०॥ 9०ए०&) दिये गये हैं। बसी अवस्था में केन्द्रीय कार्यपालिंदा किसी मी राज्य के 
सन को सीधे अपने हाथों में ले सकती है | सकट-काल बी घोषणा हो जाने पर संविधान 
की सावारण व्यवस्थाएँ स्थगित कर दी जा सकती हैं । ऐसी दशा मे केन्रीय ससद को 
ी राज्य-सूच्ी के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार मिल जाता है। 

(१०) राज्यों के राज्यपाल तथा चीफ कमिश्नर आदि दी नियुक्ति का अधिकार 
सी केन्द्रीय कार्यपालिका को ही स॒पुर्द किया गया है। 

(११) वित्तीय (रि7॥॥८०») मामलों में राज्यों की संघ-पराथयता; न्यायपालिका 
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का एकीकरण तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन में सधीय अषिका/र्यों 
को दी गई शक्तियाँ तथा भारतीय 'स्विधान का अन्य किसी भी संदीय सविधान की बपेज्ा 
अधिक सरलता से सशोधित किया जा सकना |. 

(१२) कृछ् विशिष्ट अकार की राज्य-विधियों का राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या 
स्वीकृति के लिए रखा जाना आवश्यक है । उच्च प्रशासकीय सेवाओं, अर्थात्‌ अखिलभारतीय 
नौकरियों, जैसे अगिलमारतीय ऐडमिनिस्ट्रेटिव सावत और पुलिस सबिस पर भारतीय सघ 
को जैसा संपूर्ण अधिकार तथा नियमरण प्राप्त है, वेसा ससार के अन्य किसी सी दूसरे 
सधीय सविधान में नहीं पाया जाना है । 

(१:) भारतीय संघ का प्रत्येक इकाई-राय्य अपने अस्तित्व के लिए सध तथा 
श॒प्रपति की दया पर निर्भर है। ऊई सी इकाई न हो जाने की सभावना से सबंया 
सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कवि किसी भी राज्य का नाम, सीमा या जे च्‌ 
का परिवत्त न, पुनर्वितरण या एकीररण करके नये राज्य का सस्थापन, सधीय ससद 
सामान्य विधि-प्रकिया से ही कर सकती है। इन सब कार्यों के लिए संविधान मे सशोधन 
करना आधस्यक नहीं । इस ग्रकार का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही ससदू 
ने पेश किया जा सता है। 

इस सबंध में संविधान इस बात की व्यवस्था अवश्य फ़रता है कि राज्यों मे परि- 
वत्त न-विपयक कोई विल ससद्‌ मे भेजे जाने की सिफारिश बरने के पहले, राष्ट्रपति उस 
बिल से सम्बन्धित राप्य के विधान-मडल का मत अवश्य जान ले । लेकिन, यदि उस राज्य 
का विधान-मडल उस विधेयक के विछ््ध अपना मत प्रकट ऋर ठे, तो बसी हालत में 
राष्ट्रपति उस विधेगक को ससद्‌ के पास नहीं सेजे, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। 

राज्य-पुनगंठन-आयेग की सिफारिशों के सम्बन्ध भें हमने ठेसा कि भिन्न-भिन्न 
राज्यों के विधान-मंढलों के वावजूद सवीय ससद्‌ ने उस सम्बन्ध के सभी विधेयक्रों को पास 
नकर दिया । द 

लेपर कबित तको के आधार पर बहुत-से सविधान-विधायकों का दावा है ऊ्लि 
"भारतीय सब पूर्णत एक सघ नहीं है, क्योकि इसमे एक्ात्मक संविधान के बहुत-से प्रधान 
तत्त्व पाये जाते हैं। कहा गया है कि भारतीय संविधान का रूप सवात्मक है, लेकिन उसकी 
आत्मा एकात्मक है ।' प्रोफेसर डी० एन० बनर्जी के मतानुसार भारत का सिधान घनावट 
में सथात्मक होते हुए भी एक्रात्मक सरकार की तरफ साक्षात्‌ भुक्का हुआ है ॥”* 

१. न फवका, ठेआ॥शणााणा, श्रंधाण्णएं। लिप ऐ98 छिप 78 घन 
डा पा पच्रा६ 7 


२ “पृफर [दताबत 00%ऋछडंछाएा 38 तेशाबों गा इपण८परा8 छाती 9 
क्ाणाणप्ा'९८] धामावाए फैडनन 


देर भारतीय शासन 


प्रश्न उठता है कि वास्तविकता क्या है? क्या सचमुच भारत का संविधान 


संधात्मक राज्यो के लिए आवश्यक माने जानेवाले सभी सिद्धान्तो तथा लक्षणों की कसौटी 
पर खरा नहीं उतरता ? 


यह तो स्प्ट ही है कि सउक्तराज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया या स्विथ्जरदैंढ के 
सद्श संघीय सविधानों ऐ भारतीय सघ अवश्य ही भिन्‍न है । वहाँ की सम-सरकारें भारतीय 
सघ-सरकार के समान अत्यन्त ही सुदृढ तथा शक्तिशाली कदापि नहों है। उन सो के 
अधीनस्थ राज्य भारदीय सध के राज्यो की तरह, सघ के मुकाबले में, सर्वथा निल और 
नि-शक्त न होकर, अपने ज्षेत्र मे सम्पूरएं-प्रभुलव-सम्पन्न है । 

उन देशो की राज्य-सरकारों को दी गई शक्तियों, भारत की राज्य-सरफ़ारों की 
तरह, सघ-सरकार द्वारा नियत्नित, सीमित तथा मर्याठित नहीं की जा सती । 


सकट-छाल में भारतीय सघ एफ्रात्मऊ शासन-प्रणाली में परिशत हो सकता है, इसे 
भी अस्वीकार नही ही क्रिया जा सकता है। 


इन सब बातों के वावजूद यह नहीं कहा जाना चाहिए कि 'भारत का सविधान 
संघात्मक न होकर एक्ात्मक है! या हि 'भारत एक एकरात्मक राज्य है, जिसमें सघात्मक के 
कुछ गौण लक्षण हैं ” इसे 'अद्-सप' ( (2028-८० ) कहना भी ठीक नहीं है । 


भारत का संविधान स्पष्शत सधात्मर आधार पर बनाया गया है। जिन-जिन 
लोगो द्वारा इसके सघात्मक होने में संदेह और शका प्रकट दी जाती है, वे भारतीय संविधान 


की साधारण तथा सामान्य प्रवृत्तियों को दगट से ओमल कर उसकी कतिपय असाधारण. 
विशेषताओं पर ही जोर देते हैं । 


कहा जा चुका है हि एक सघ-राज्य के वाद़नीय गुण एवं तर्व भारतीय संघ मे 
विद्यमान है।' संघीय ससदू और कार्यपालिझा को अवश्य बहुत ही अधिक शक्तियों दी गई 
है, लेक्नि वे शक्तियों उतनी अरपरिमित नही है कि भारतीय सघ बी बुद्ध इकाइयों को जड से 
नाश कर उनके स्थान पर सदा के लिए एक एफ्रत्मऊ राज्य की स्थापना कर सके। 


केन्र और इकाइयों के बीच विधायिक्री और कार्यकारिणी शक्तियों का वेंखवारा ही 
संघात्मकता का मुख्य लक्नण माना गया है। भारतीय सविधान ने बेटवारे के इस सिद्धान्त 
को अपनाया है । बेंथ्वारे की इस सीमा को केन्द्र अपनी इन्द्धा द्वारा बदल नहीं सकता और 
न न्यायपालिका ही बदल सकती है । अत इस लक्षण के आधार पर भी भारत एक सं है 





१ पृष्झ-सख्या ६ । 
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आरतौय सविधान 'के संघीय होने मे शंका प्रकट करनेवाले आलोचक यह 
अूल जाते हैं कि इस सघ का निर्माण, अन्य सो की तरह, कई विलग स्वतंत्र, सम्पूर्- 
प्रभुल-सम्पन्न राज्यों के एक साथ मिल जाने से नहीं हुआ है, वरन्‌ निधिश शासनकालीन 
'सारत की एकात्मक सरकार को संघात्मझ वनाने से ।* सन्‌ १८६७ ई० से कनाडा मे और 
१८८६ है० सेब्राजिल में संघ का निर्माण इसी ढग से हुआ था । इसी पक्वार, भारत के 
पिछले विगत इतिहास से अनमिश्न व्यक्ति ही जेन्द्रीय संसदू तथा कार्यपालिका के सकट- 
कालीन असाधारण अधिकारों के औचित्य मे शका प्रक/ कर सकता है। जो आलोचऊ 
“अमेरिका और स्विटजरहींड के सवों की कसौटी पर भारतीय सबिधान में दिये गग्रे सब के 
अधिकारों तथा एकीकरण की प्रक्रिया को 'सबत्व-गुणों” के विपरीत मानते हैँ, वे उन देशों 
अ राज्यों को सघ से अलग होने से रोकने लिए हुए शह-युद्धों को भूल जाते हैं । 


इस सम्बन्ध में प्रोफेसर केनेडी के विचार उत्लेसनीय है। कनाडा के संविधान के 
सचात्मक रूप की विवेचना करते हुए प्रो० केनेंडी ने सवात्मझ्ता की एक कसौटी का उल्लेख 
किया है। उनके अनुसार “संवात्मकता पर विचार करते हुए यह देखना चाहेएफ़ि 
केन्द्रीय सरकार. और क्षेत्रीय सरकार के बीच किस तरह का सम्बन्ध है। अगर त्षेत्रीय 
सरकार केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि-मात्र ही है, अगर केन्द्रीय सरकार और च्षेत्रीय सरकार 
के बीच शध०ाए0! और 70००४०(०? का सम्बन्ध है, तो वह राज्य एकात्मक 
है। लेकिन जहाँ क्षेत्रीय सरकार की सारी शक्तियों केन्र से ही प्रदत्त नहीं होतीं, मर्थात्‌ 
जहाँ केन्रीय सरकार ओर क्षेत्रीय सरकार के वीच प्रधान ( 07009] ) और प्रतिनिधि 
4 !26/०४०/९ ) का सम्बन्ध नहीं होता, वहाँ सघात्मक राज्य होता है।” 


श्रो० केनेडी के अनुसार केन्द्र की शक्तिशालिनता के बावजूद कवाढा की राज्य-सपफ़ार 
स्व॒तंत्रर्पेश अपने अधिकार-सेन्न मे कार्य सम्पादित करती है, अतएवं बह सघ है। 
रएकात्मझता और सधात्मकता की इस कसोटी पर, कनाढा के सविधान की भॉति, मारत का 
संविधान भी सवात्मक रूप में खरा उतरता है; क्योंद्धि इसमे इकाइयों की शक्तियों फ्रेन्द 
क्षरा नहीं, वरन्‌ सविधान धवास अदृत्त हैं । 


३२ भिटिश शासन के अन्तगंत भारत एक एुकात्मक ( (ग्रावाप ) राज्य था । 
स्वत पहले मॉसटेग्यू-चेम्सफोड-रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भविष्य में भारत के राज्यों 
का' एक संघ बनाया जायगा । साइमन कमीशन की रिपोर्ट मे भारत को एक सघ के रुप में 
सगठित करने क्रो बात पर स्पट्ट रुप से विचार किया भया था | सन १६३५ ६० ऊ भारत- 
सरकार अधिनियम ने एड अखिल भारतीय सप की स्थापना का प्रस्ताव फ्िया था, लेकिन 


अदह संध वन नहीं सका । अन्त में भारत ऊँ नये संविधान ने देश को संघ-हप में संगठित 
किया । 


बे भारतीय शासन 


चूँकि हमारा सविधान विश्व के अन्‍य प्रमुख संघीय सविधानों से भिन्न है और- 
किसी से पूरा-पूरा नहीं मिलता है, इसलिए यह एक सवात्मक सविपान नहीं है--इस दलीत 
का कोई महर्व नहीं है । 


निष्कृष --भारतीय सघ एड स्वयभू सघ ( 5णहशाशाड रिश्तेश१ध०ा ) है, 
जिसकी पूरी तथा ठीक-ठीक तुलना दुनिया में साधारणत पाये जानेयाले अन्य किसी भी सामान्य 
सघात्मक स्विधान से नहीं हो सभी है। इस सवध में, अधिक-से-अधिक, श्रीदुगोढस 
चमु के इस मत को स्वीकार किया जा सकता है कि "भारतीय सविधान न तो पुणतः 
सघात्मक हैन पूष्ठात एफ्रात्मक्। ठोनों तरवों के सम्बन्ध से यह एक नये प्रकार का स३ 
या मिश्रित राज्य बन गया है ।/* थी एत० एन> मुखर्जी ने भी ठीऊ ही कहा है कि 
“भारतीय सविधान एक लचीले संघ (705700९ 7?९0८४४४०7) का निर्माण करता है? 


इसमे तनिझ भी सन्देह नहीं होना चाहिए कि साधारण समय एवं सामान्य 
परिस्थितियों मे भारतीय सब अन्य संघ-राज्यो की तरह ही सचालित होगा । बुद्ध तथा अन्य 
सम्टकालीन परिस्थितियों मे यह एक एफ्ात्मर रुप ले सरता है।* अतएव, हम कह सकते 
है कि भारतीय सविधान अपने स्वरूप और भावना में सघात्मक है, क्योंकि इसमे संघात्मक 
संविधान की सभी आवश्यक्र विशेयताएँ विश्वमान है ।? यह एक 7 एएा०थ सघ नहीं 
चरन एक 50 &8£7९श॥ सघात्मक राज्य है । 


भारतीय संघ सविधान के निर्माण-क्राल की विशेष परिस्थितियों और समस्याओं 
ह्वारा दी गई चुनौती का समुचित उत्तर देनेवाला एक बनूठा संघ है । 
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संघात्मक स्वरूप १3% 


प्रश्न 
भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का विवरण दीजिए । 


प082088 (86 5४2४६ (/प्ः९5 ० पार विधा (07॥६प०7 
भारतीय गणतंत्र के संविधान की निजी विशेषतानों का वर्णन कीजिए । 
फउलप७ चाह घललंतल विबवापार 06 फढ 00760 ० धह- 
ए0०४ 8९७एणाए०, 

भारतीय संविधान के संघात्मक लज्षणों का वर्णन कीजिए । 

]0680ल्‍896 (४० ल्विष्कर्श टिद्वप्राः४४ ० (96 रताब। (एा5एफ्व0ा 
“भारतीय संविधान सघात्मक भी है और एकात्मम भी ।” क्‍या आप इससे 
सहमत हैं १ 

-गुफप& पाता एणाध्पातचाएणा 78 लिऐहथों 2४ एशों 2६ प्रा 00 
जएएए 2६४६९ कप प्रैएड ए:छ ? 

भारत के सविधान के- सघीय होने मे शक्ा करने के लिए किन फिन त्कों का 
सद्दारा लिया जाता है ? वे तक कहों तक मान्य है £ 
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। नागरिकों के मूल अधिकार 
है ( एप्रपते2््व्यार् फ्रेंड ) 




















भारतीय गणतत्र के स्विधान ने हमारे देश के नागरिदों त्री दो अनृ्य नितरियाँ प्रदान 

औी हैं। पहली नागरिकों क्रो ढिये गये मल अविकार और दूसरी, राज्य के नीति-निर्ेशक 
कप तत्व । भारत केनागरिकों क्रो दिये गये इन 

भारतीय नागरिका के मूल मल अधिकारों व्रो संविधान की आत्मा! तथा 


अधिकार नागरिकों को संविधान की सबसे बड़ी ठेन! कहा 

२ ममानता का अधिकार, गया है। दन अधिकारों के टारा 

७. स्व॒नन्नता का अधिफार, भारतवासियों को उन सुविधाओं या दश्ात्ं 

३. शपण के विरुद्ध अधिकार, . हो प्राप्त कराने का श्रयास स्था गया है, जिनसे 
४ वार्मिक स्वतन्नता काअविक्नर, उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। 

४... समन्‍्क्ृति तथा शिला संत मूल अधिकार का अर्थ--मानव 

अधिकार, टतिहास के प्रारमिक दिनोंसे ही व्यक्तियों की 

» सम्यति का अधिकार, स्वतत्रता तथा राज्य के काबनों के थीच एक 

७. मत्रतानिद्त उपचारों का निरतर सपर्प चलताआ रहा है। श्रमुत्त 

अधिकार, और स्वावीनता के भोच सामजस्य कस स्थापित 


क्या जाय, यह समस्या मानवी सम्यता की 

स्सबमें बडी समन्या रही है। एक ओर यदि व्यक्तियों में निसर्गत (0॥67७709) यह 

अति होनी है रि वे अवसर मिलते ही राज्य के क्ादूनों को भग करने क्मते हैं, तो दूसरी 

। ओर राज्यों में भी निमर्गत बह प्रग्॒त्ति होती है कि वे मौका मिलते ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता 

| को हृठपने से बाज नहीं आते । राज्यों की इस अद्रत्ति को रोस्ने के लिए ही मूल अधिकारों 

-की व्यवस्था की गई हे। नागरिकों को कृड ऐसे अविक्रार दिये जाते हैं, भिन्हें राज्य 
? अपहरण नहीं कर सकता । 

मूल अविकारों क्र तात्पग्न नागरिकों के उन अधिकारों से है, जो उन्हें राज्यों के विरुद्ध 

किये जाते हैं | इन अविक्रारों के विपरीत जानेवाला, इनको छीनने या कम करनेत्राला कोई भी 


नागरिकों के मूल अधिकार डरे 


कानून राज्य के हारा नहीं बनाया जा सरुना । इन अधिकारों की मर्यादा का उल्लंघन करने 
का दुत्साहस यदि ओई राप्य करता भी है, तो नागरिकों को यह अधिकार भाप्त रहता है कि 
चे राप्य की इप निरकठुशता और हठधर्मी के विरुद्ध न्यायालय में फरियाठ कर सके । 
न्यायालय यदि उस फानून को, मूल अधिकारों के विरुद्ध मान ले, तो उसे अवैध घोषित क्रिया 
जायगा ओर फिर राज्य उसे प्रयोग में नही ला सकता । इस अकार मूल अधिऊारों की 
व्यवस्था द्वारा ऋायपालिका ( 3९८ए०७६९८ ) तथा व्यवस्थापिक ( ,68!90०7४ ) की 
संभावित निर&शता को नियत्रित किया जाता है। 


राम 


राज्यों की निरचुशता को नियत्रित करने ऊे अतिरिक्त लोक्तन्नात्मक राष्यो में सत्तारूढ़ 
चहमत पार्टी द्वारा विरोधी अल्पसख्यक उलों या व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अपहरण खिये 
जा समने के भय हो दर्‌ करने के लिए भी मृल अधिकारों की व्यवस्था की जाती है । 


शत , मूल अधिकार के वे साधन हें, जिनके डरा एक निश्चित मात्रा मे नागरिकों की 
स्वतत्नता की रका की जाती है ओर ८न रहित रवतत्रताओं दी सतत उप्लब्धि का 
माश्वासन दिया जाता है। ऊहा गया है कि रास्यो के अन्तिम उद्देश्य या शस्तित्व-- 
नागरिकों के सल्याण की पूर्ति, मूल अधिकारों एारा हो होती है । 


भारतीय गणतत्र के सविधान में भारत के नाभरिकों की दित्रे गये मूल अधिऊारो 
का वर्णन ही नहीं है, वरन्‌ उनरी सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध का भी समाव्श है। इस 
प्रकार हम पाते है क भारतीय सविधान नागरिकों के मूल अधिफारों में सद्घान्तिक दृष्टि से 
विश्वास करनवाला संविधान है। इस सविधान के रचयिताओ ने इस मत को स्वीकार 
नही. फिया क्रि मृल अधिकारों की संविधान मे उह्लिखित नहीं करना चाहिए, क्योकि 
व्यक्ियों के अधिकार समय ओर परिस्थिति पर निर्मर करते हैं. तथा उनकी रक्ता और भद्॒त्ता 
ब्जनमत पर निर्भर करती है। डाक्टर अम्बेदकर के श-दो में “मौलिक अधिकारों फ्लो 
विधान-मइलो की इच्छा पर छोड देना उन्चित नहीं था, क्योकि भारत में लेकतत्र अभी तक 
नहीं' पनप पाया था। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में ही रफ्ता गया है ।” 


मारतीय सविधान में मूलभूत अधिकार--भारत के नागरिकों को दिये गये 
ऊल अविफारों का उल्लेस संविधान के त्तीसरे भाग मे, घारा १२वीं से ३५वची तक, पाया 
जाता है। इन अधिकारों का प्रतिपादन वडे ही विशट रूप से क्रिया गया है और कुछ 
छ्लेसकों का दावा है फि इन अधिकारों की लम्बो तथा अर्थंयूष् सूची दुनिया फ्रे प्राय सभी 
विधानो के मूल अधिकार-सम्बन्धी सूचियो से अधिक बडी और चिस्तृत है। 


इन अधिकारों के विश्लेषण के पूर्व इनकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख जावण्यक है। 


हि भारतीय शासन 


मुख्य विशेषताएं -- 

(की स्ोच्च--सविधान देश का सवोच्च विधान होता है और उसमे वर्णित होने 
के करण ये अधिकार भी सवोन्च है । 

(सो) सीमित--ब्रे अविकर असीमित (फंग्रोग्राा[20) नहों है। ह्लपर 
युक्षिसिगत प्रतिवन्‍्ध (२९७६०॥४०)९ रिट॒डधा'८०।ाण०) लगा टिये गये है। 

(ग) सरन्तित--इन अवितारी की सरक्ा पी भी व्यवस्था सविवान में ही कर दी 
गई है। इनतें सरतण पा टायित्व स्वतंत्र तथा श्रक्तिणाली न्णग्रपातिश को 
सौपा गया है । 

(घ) स्थगन--सम्ट्मालीन अवस्था ( 77020709५ ) में टन जविकरों को 
स्थगित जया जा सकता है। मल अविारों का विवरण-- 

भारत के नागस्कि को निम्नलिसित सात मूल अधिकार हिये गये ह-- 

(१) समता का अधिकार (रिप्टीी ॥0 >ि0०४ै॥४४), 

(०?) स्वनन्नता का अधिकरर (रि्ठऑ ६0 [.00709), 


(१) शोषण के बिनद्र बधिजर (शिह्ी॥ 22279: एणाशाण), 

(”) धामिक ख्तन्नता का बबिकार (शिष्टी। 00 शिह९तणा॥ 

सिशाएाणा), 

(०) सास्द्तिक दवा शिक्षा-सम्बन्धी बधिसर ("एाएिश शा0े र003- 

घ०)्थं एराष्ट्री79), 

(६) सम्पनि का जवरिकर (सिटी): ॥0 एछा०ए४४३ ), 

(७) नसवेदनिर व्पवारें वा अधि ( रिटत[ 00 एलाजशाएशाटं 

हि ९९065 )! अर पा नम ह 
उपयु छू सात मल अधिकार जे क् नथा इनहँ वणन >ं प्रव ही (१२व तथा 
१३वीं धाराओ में ) कुछ सामान्य उपबन्धो दा भी उल्लेस रिया गया है। अंत इसे 
पहले कि हम इन सात अधिलारों का, एस-एक उसके विवस्णान्मझ ब्ययन $लुत क७ 
इन सामान्य उपबन्धो की थोड़ी चर्चा भी आवश्यक प्रतीत होती हैं । 

(१) सामान्य (0७०८०7)--टन उपबन्धों जा वर्णन संविधान वी ११वीं 
तथा १३वीं धाराओं में पाया जाता है | टनक्ा उद्ेभ्य सभी सात मल अम्िक्रों की रा 
करना है । ११वीं धारा के अनुसार मूल अधिमने के क्षेत्र हो पर्याप्त रुप में व्यापक तथी 
विस्तृत बनाया गया है। इसमे कहा गया है छि सब-सरकाए राग्य-्मरमार, सपीय त्या 
राज्यों के विधान-मठ्ल तथा सभी स्थानीय एवं अन्य जधिकारी, जो भारतीय राज्य 
मे हैं, अथवा भारतीय राग्य-ज्ञेत्र के बाहर है, लेम्नि भारत-सरकार के नियंत्रण मे ढक 
अधिकारों के लागू होनेवाले के न्र में पढते हैँ | इस अकार, इस धारा के अनुसार सभी चाहे 


नागरिकों के मूल अधिकार ३० 


मल अविकार भारत के सभी कछोत्रों मे, जे भविष्य में भी सारत के अन्द्र आयेगे या मारत 
के नियत्रण मे रहेंगे, लागू होगे तथा यह भारत-सरकार के रूभी तरह के अधिकारियों को वन 
अजिकारोीं के अतिझमण करने से निपंत्रित करता है । 

संविधान की ११वीं धारा के अनुसार भारत के राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत सब प्रचलित 
विधियॉ--जसे कानून, आदेश, रूब्यो, प्रथाएँ आदि, जो सविधान के लागू होने के पहले 
या बाद वनी है-- उस मात्रा तक शज््य तथा गरकाइली होगी, जिस मात्रा तक वे इन 
मूल अधिकार-सम्बन्धी उपचन्धों से असगत है । इन मूल अभिऊारों को छीनने था कम करने- 
बाला ओई भी कानून राप्य &वारा हों वनाया जायगा ओर यदि राज्य इस प्रकार के अनि: 
क्रमण करने की हृठधर्मी करेगा, तो इस प्रकार का वना हरेफ कानून मल अधिकारों मे 
उदलघन करने की मात्रा तक शल्य तथा अवैध होया । 

इन मूल अधिकारों की रक्षा का कार्य ठेश की न्यायपालिका को सौंपा गया है । 
संविधान लागू होने के दिनो से अवतक इस धारा का उपयोग करते हुए भारत के न्यायालयों 
ने वहुत-से कानूनों को अवैध घोषित क्रिया है। उदाहरण के लिए उच्चतम न्यायालय ने 
सन्‌ १६५० ह० के नजखन्‍न्दी कानून ( ०ए८ए(ए४ स्‍02६९॥0ण०॥] ८) वी १४वीं 
धारा को गरफादनी ठहराया, क्‍योंकि यह कानून संविधान दी २५वीं तथा ३२वीं धाराशे 
के विस्द्र आा। इसी प्रकार, पूर्वीपजाव जन-पुरक्षा-नानून दी धारा ७ (१६४६), म'य- 
प्रदेश और वरार के दीडी-निर्माए सबंधी फ्रानून वी धारा ३ और ४ (१६८०) इत्यादि 
कानून भी अवध घोषित किये गये है । 

मूल अधिकारों का वर्णन 

१, समता या समानता का अधिकार (हाह७६६० व्वग्शाव0७--इन 
अधिकारों का चर्णन संविधान थी १४वीं से १८वी वाराओ में फ्रिया गया है। इस सविधान 
के डारा देश में जनतत्रात्मक्ष शासन थी 
व्यवस्था की गई है और इस शासन का मूलभूत 
सिद्धान्त हेता है--सब व्यफ्तियों की समानता 
अनएवं, समता के अधिकार के अनुसार 
भारत के सभी नागरिक कानून की नजर में एक 
समान सम्मे जायेगे। धर्म, जाति, 
जन्म, नस्ल, कुल, लिंग, जम्म-स्थान 
बादि के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेद-भाव आदि का वत्तोव नहा 
करेगा । 

समानता के अधिकार द्वारा पाँच अकार के निम्नलिखित अधिकार ददिये गये हैं... 


सम्तान्ता का अधकार 


(क) कानून के सामने धराभरी; 
(ख) समाजिक समानता, 
(ग अवसर की समानता, 
(घ) अस्स्यता का अन्त, 
(ड) पद्वियों का अन्त । 


| नारतीय शायन 

(क) कानून के स्मम्ने चरातचे (छवुच्टीताए 9सीएडढ 89,--2लर्के जनुसार 
भारत के सी सागरिझ कादन प्री मरर में समान समझे जायेगे और सबयो खदन का 
समान सरक्षण श्राद्ष होगा । राय्य फ्रोड़े सी एसा झादून नहीं चना 
राग्य-्वेत्र के छिसी भी व्यक्ति को झातन हे सामने समना से बयवा 
सरस्षण से बंचित फरे । 


सकता, जो भारत 
शानन के यमान 


अर्थात, भारत प्रा मेड भी नागरिझ, बढ़ा दा छोटा, ऊच था नीच अमार था गरीय, 
बानन के परे नहीं है। ऋनून के आचरण पी हट से सरकारी तथा गेरमरारी व्यक्तियों 
में भी बिभे/४ नहीं ड्िया गया दे । डियी भी नागरिक को विशेष सुविवा नहं। दी ग! है। 
समाज में कोई विशेषाधिकार/प्राप्त वर्म (2६व|682र ८35५) नहीं हो सकता । राज्य 
ऊे सती व्यों के लोग देश के सापारण फ्रादन के अन्दर रेंगे। एड ही थक्कार के 
अपराध के लिए मुस्द्रग छलाने का अवरिज्ञार सभी वालिय व्यक्तियों के लिए एफ समान 
ही होगा । सभी नागरियों ऊी न्याय पाने प्रा रमृल्ति विज्ञार रूणा अर समान 
परिस्थिति के व्यक्तियों के साथ समान व्ययहार पिया जायगा । फ्ोन्च स्थवाजय ने 
“बिरजित लाल बनाम भारन-सरदार! (१६५० 5०) तथा गाय-सरझार बनाम वनवर भरी 
सररार! नामऊ मुझढमे में कहा था कि यदि फादन प्री नजर मे फिन्‍्हीं दे। व्यतिनयों 
के स्थान बराबर हो, तो उनमे कसी भी प्रकार शा भेन्‍न्भाव नहीं किया जायगा । 

कानन के सामने ट्रस बराबरी प्रा अर्थ यह नहीं है मि नागरिसों ऊे जीच न्यावोचित 
तेद-भात नहीं स्था जायगाी। विधायिन् हो नायरियों मे उचित तथा बुद्धिलगत वर्गीसरण 
जरने का आविद्धार है, पर ऐसा करने में मनमानी नहीं परी जा सकती। 


(ख) सामाजिक भेद-भाव करने बी भनाही--धारा १४ के अनुसार राष्य गिसी 
नागरिंछ के पिक्द केवल धर्म, मूल, वेश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अंतर इनमे से फ्िती 
एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । उपयुक्त जाथारों पर रोई नायरिर्त हुसानों» 
जे।जनालयों, सार्वजनिक मने।र जन ऊे स्थानों मे प्रवेश पाने से वचित नहीं क्रिया जा सकता 
शेर न हुँओं, तालाबों, स्तान-यादो, परन्‍्शों तब्ा यावजनिक समांगम के स्थानों के, जिन्हें 
राज्य से सहायता मिलती ऐै या जे। साइंजनिक उपनेश के लिए है, उपसेय करने से ही 
सेरा जायया । 

लेद्िन राय यो स्थिियों तवा वन्‍्चो ऊे लिए विएेद व्यवस्था दर नफ्ने का आयद्वार 
है। सबिवान में झिये गये प्रधम रश्ेबन (१६०५१ 2०) हारा राष्य को पिद्डे वर्ग के 
सो, अनुसेचित जातियों थोर उनन्जारियों या आदिवादियों के विशाल के लिए विशेष 
सामालिक तथा शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान उर सकने दा बरिसार दिया गया है। 
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(ग) रावजनिक पदों की प्राप्ति में झवसर की समानता-- संविधान थी 
१६वीं बारा के अनुसार राज्याधीन सभी नौकरियों या पदों पर निउुक्ति के सबंध में सभी 
नागरिकों को अव॑सरं की समानता प्रदान की गई है । संविधान साफ शः्दों में इस बात बी 
घोषणा करता है कि केवल धर्म) मूल, वश, जाति, लिंग और जन्म-स्थान के आधार पर 
अथवा इनमें से क्रितो एक के आधार पर किसी नागरिक के लिए राप्याधीन किसी नौकरी 
या पद के विपय में फ्िसी प्रकार की न तो अपानता ([08902)/08000) द्वोगी और 
न॑ किसी प्रकार का विभेद (()8277778/07) ही क्या जायगा ! 


परन्तु इस सम्बन्ध में एक अपवाद है। राज्य को यह अविकार विया गया है कि वह 
पिछड़े वर्ग के लेगो के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान सुरक्षित रखे। 

(घ) अस्पृश्यता (ए+॥०एटछो»575) पा अत- हमारे देश का सदियों 
पुराना सामाजिऊ कर्लफ तथा अभिशाप-स्वरूप 3स्पृश्यता की प्रथा का सदा के लिए अन्त 
कर दिया गया है।इस अधिकार द्वारा ठेश में एक बढा सामाजिक सुधार हुआ है। 
सविधान की १७वीं घारा में स्पष्ट शदों में कहा गया है कि अस्पृश्यता का फिसी भो रूप मे 


भाचरण निपिद्ध तथा दंडनीय है। वलुआडइत से उपजी किसी भी प्रकार की नियोग्यता को 
लागू करना अपराध होगा । 


सविधान के आरंभ होते समय ऐसे अपराधों के लिए कोड दड-विधान नही था, किन्हु 
संसदू हारा पारित सन १६५५ ई० के अस्पृश्यता-अपराय-सबधी अधिनियम ( 76 
एचाण्ण्ण्ग्रगाए 0थि०४५ 0०५ 4५59) के बाद से छुआछूत के मेद्भाव 
बस्तनेवालें को ६ भह्दीने तक के कारावास तथा ४०० रुपये जुर्माने या दोनो की सजा दी 
जा सफती है। 

इस सत्र में हमे यह स्मरण रुफना चाहिए कि कानून द्वारा तो छुआक्ृत की प्रथा का 
सदा के लिए अन्त कर दिया गया है, लेकिन अब भी यह प्रथा सवंथा निर्मल नहीं हुई है । 

(ड) पद्षियों का अन्त--उसके अनुसार सेनिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी पदवियों को 
छोबकर अन्य सभी उपाधियों उठा दी गई है | ऐसा इसलिए किया गया है कि सरकारी 
पद्वियों, अँगरेजी राज्य के दिनो के समान, समाज में वर्ममेद पेदा नहीं कर सके । कोई भी 
भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा । भारत-सरकार 
की सेदा में रहनेवाला कोई भी व्यक्ति, जो यहोँ का भागरिक नहीं भी है, किसी विदेशों 
राज्य में केई उपाधि बिचा राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं करेगा । 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि स्वतन्न भारत में 'भारतरत्न', 
बदूम-विभूषण” तथा 'पदुमश्री' इत्यादि विभिन्‍न प्रकार के पदक वेशसेवक्नो को, उनकी 


बढ 


द् भारतीय शासन 


बमिनन ज्षेत्रों मे की गे सेवाओं के उपलक्ष्य में विये जाते £। इनकी तुलना हमें प्रिथ्शि 
शासम-काल वी उपाधियों से नही सरनी चाहिए, क्योकि उस समय दी पढविया, जेसे-- 
सर, के० स्ी० आई०, रायबहादुर इत्यादि, तो माम के पहले बनिवार्य रुप से प्रयुक्त की 
जाती वी भर उनका उद्दे भय भारतवासियों को देशभक्ति की राह से भटराऊर राज्यमक्लि 
पर ले जाना द्वोत्ा था । 

इस प्रकार, हम रह सकते है कि समता के अधिकार के इन उपयन्धों के हारा भारत की 
समस्त जनता को सामाजिक न्याय भीर समता ही प्राप्ति हुई है। 

२, सततंत्रता का अधिकार 
( छड्ठआ: [० 7.796779 ) 

१६ से २२ तक प्री चार धाराओ में भारत के प्रत्येक नागरिक की ( भारत में निवास 
करनेवाले विदेशी व्यक्यिं। को नहीं ) संविधान हारा ठिये गये स्वनतताशों के अधिकारों 

रलेय पाया जला है । टन चार धाराभा मे 
चयठे अधिक भदत्यपरर्ण धारा १६ है; जिसके 
हारा नागरिक क सास प्रकार थी निम्नलिखित 
त्वततनाएँ प्रदान क्री यो है-- 


(+) भापण बीर विचारों री 
भब्न्यक्ति पी तबता , 

(से) शान्तिय्रक्त बार निम्श्र 
होफर एस्त्र दाने तथा सभा 


करन का सनततता , ऊपर पवित इन मा स्वतनताओ' 
नि) संगठन था सत्र बनने डी. ( >९(७॥ ह0200॥5 ) पर जग दबा 
* स्तनेता , 


हस्ते है, तय पाने हैं कि एक जनतत्रात्मक 
द्ग नागरिकों यो. अपने व्यहिन्त के 
विरास के लिए जिन वेयहिक स्वतत्नताओ १ 
आवश्यकता है, थे सभी उन्हें उपलख हैं । 
& टन अधिकारी के रा भारत के नागरिरों के 
जगह निधास फरने ओर वस उन सारी दशशाओ को प्रात कराते करी प्रयोगों 
जने फ्री स्वतभनता , स्या गया है, जिनसे वे सझी जौर शानम्दमंय 
(व) सम्धति उपाजेन करने, रूने, जीवन बिता सऊ, बिना बजह उनरी शारीरिक 
उस्ते व्यय करने जौर उसे उसरों स्तबता का अपहरण राज्य द्वारा न हो । 
को ढ सकने की स्वत्तत्रता , 
(छ कोड भी पेशा, कारोबाएः 
व्यापार और ऊर्ये उर समने 
पी स्वततता । 


(घ) भारत-राज्य-कषेत्र मे संत 
बै-रोज-टीफ धूमने और आने- 
जाने थी त्वाणैनना , 

(5) नारतनाय्य-क्षेत्र मे जी सी 


इन अधिरारों का दुस्ययंग ने हे, हम हेतु 
उन्हें बमीमित तथा ननियत्रित नहीं रखा गया 
है। इनके उपर मर्यादाएँ लगा थी गई हैं। 

१. प्रेम (2/0१) ही स्वतब्ता भी इसी में सम्मिलित है। 


सागरिकों के मूल अधिकार झ्६ 


भाषण ओर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्नता पर प्तिबन्ध--कहा जा 
चुका है कि प्रजातनात्मक शासन-व्यवस्था को सफल वनाने के लिए भारत के नागरिकों को 
आपण, लेख, सुदृण और अन्‍य प्रकार से अपने विचारों को प्रकट कर सकने की स्वतत्नता 
प्राप्त है । लेकिन संविधान में इस स्वतत्नता के हुछ अपवादों का भी उल्लेत् किया गया है । 

संविधान में कह गया था कि इस अधिकार के चावजूद अपमान-लेख ([.0७)), 
मपमान-बचन (5]शापेट/), मानद्ानि ([2८0॥72007), न्यायालय का अपमान ((०॥- 
+९77६ ए॑(00प०५ ) औौर शिष्टता (/0९८९६००५) पर भाधात करनेवाले अथवा राज्य 
की सुरक्षा डुबंल चनाने या राज्य के उलयने की प्रदत्ति को रोकने के लिए राज्य कोई कानून 
बना सकता था। हमारे सविधान-निमाताओं ने सोचा था कि इन अपवादों से इस अधिकार 


का दुरुपयोग नहीं हो पायंगा । 

उच्चत्तम तथा चुछु उच्च न्यायालयों ने कुड सुकदमो में, जेसे “रमेश थापर वनाम मदास- 
राज्य' (१६५० ० 3 यह फेसला दिया कि यदि भाषण जोर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता द्वारा 
अपराध या हत्या को श्रोत्साहन मिले या सार्वजनिक सुरक्षा सतरे मे पढ़े, लेकिन राज्य की 
सुरक्षा दुर्बल न हो, तो राज्य इस अधिकार को नियन्रित और सीमित नहीं कर सकता । इन 
फसलों से यह स्पम्ट हो गया कि इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिन अपवादों 
की व्यवस्था की गई थी, वे पर्याप्त नही थे । अतरुब, जून, १६५१ ६० में संविधान में संशोधन 
किया सया और अपवादो की सख्या बढा दी गई । कहा गया कि सावंजनिक व्यवस्था (एप ०- 
॥0 (0768४), अपराध के लिए उफताना ([प06गाष्या। (0 20 (067०७) और 
विदेशों से मन्रीपु्ण सम्बन्ध पर आधात पहुचानवाले कार्यो के सबंध में संध और उसके 
अन्तर्गत राज्यों की सरफारें चुक्किसमत प्रतिबन्ध (२६७४७००७०)९४ [२१६७७॥०७००॥७) लगा 
सकती हैं । 

अनेक विचारकी ने संविधान के इस प्रथम सशोधन की वी ही बढ आलोचना की है १ 
उनका कहना है कि इस सशोधन के द्वारा जो भी अतिवन्ध लगाये गये हैं, वे बहुत ही 
व्यापक हैं। उदाहरणाथे, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्यों की सुरक्षा के नाम पर ऐसे कानून 
बनाये जा सकते है, जिनके धारा यह स्वतंत्रता सिर्फ दिखाने रे लिए ही रह जायगी। 

दूसरे, जब सब या राज्यों के विधान-मडल, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित 
करने या छीनने या स्थगित करने के अमिश्राय से कोई कानून बना देते हैं, तब न्‍्यायात्षय 
उन्हें अवध नहीं घोषित कर सकते । ऐसा इसलिए है कि हमारे संविधान में “विधि की उचित 
प्रक्रियए ([002 0700255 66 ] .8७) का प्रयोग न होकर “विधि हारा स्थापित प्रक्रिया! 
(70०९१४४४ 9.5७७॥ड3०१ ७४ [.3७) का व्यवहार किया गया है । 


र भारतीय शासन 


विवि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” ([200९त१०7०९ 759७0॥95080 एए .20)) शर्तों 
के अयोग का अथे यह हुआ फ्रि न्यायालय केबल इस बात थी जोच करेंगे कि कसी व्यक्ति 
की स्वतत्रता के अविकार फ्सी कानून दे द्वारा ठीने, स्थगित था ऊत किये जा रहें हू या बिना 
किसी कानून ऊँ ही। वे इस बात पर विचार नहीं कर सझते कि जिम फानन रे अनुसार 
पैसा जरिया जा रह्दा है, वह कानून स्वय उचित हे या अनुचित, अन्ठा टेय्रा बुरा ८ 


तीसरे, इन अधिकारों पर, साधारण दथा असाधारण दोनो हालनो मे, प्रतिबन्ध लगाये 
जा सतत हू, जेसे भारत के नागरियों शे युद्ध वा शान्ति, इन दोनों में से कमी भी समय में, 
नजखन्द बनाया जा सता है। 


इन आलोचनाओ के आधार पर यह आनऊा पट वी जाती हैं हि लय या राज्य- 

सरकारा की सतारूद बहुमत पार्टिया अपनी विरोधी अत्प्सप्यक पार्टियों के लोगो #े स्वातत्य- 

जद अधिकार का अपहरण, जय भी चाहे, कर सस्ती है । कहा गया है कि अपवादों और 
ञ्र 


त्थो के लगा दिये जाने से त्वतचना ऊँ अधिकार (ि नाममात्र मरी एक दिखाऊ चीज: 
बन गये ह्ँ | 


इन अपवादो और प्रतिवन्धों के लगाये जाने तथा इस सत्रथ में क्यि गये संविधान के 
प्रथम संशोधन के पत्न में यह दलील दी जाती है हि राज्य बी सुरक्षा और सार्वजनिक 
व्यवस्था के हिल में उनका होना भारत की मोजूड़ा हःलतो में विल्ल वाजिव है, क्योंकि 
हमारे देश के नन्‍्हें जनतत्न को सभी तरह की प्रतिक्रियागामी (८४८४०) शक्तिये) 
जसे साम्यवादी, सम्प्रदायवादी आहि, दी हिंचर पार्यवाहियों से भय है । 


दूसरे, कुछ राज्य-न्यायालयों ने, कानून और व्यवस्था के हित में चन्द राज्यों द्वारा 
उठाये गये ऋदमो को, अवध घोषित इर दिया । जैसे हावरा के पास १८४ दपा को तोडने 
की नीयत से आगे बदनेवाली भीड कं दितर-बित्र करने के अमिप्राय से पुलिस द्वारा किये 
गये लाठी-चार्ज को स्यायालय डारा अवैध घोषित जर दिशा गया, ब्योफि पुलिम का वह 
काम नागरिकों को भारत-राम्य-क्ेत्र में सबंत बे-रोक-टोक घूमने और आने-जामे दी स्वा- 
धीनता के ब्रिपशीत था । उस प्रद्धार, अपन हमारे ठश में अच्छी नागरिझता वी अच्छी 
प्रयाएँ नहीं हो पाई हैं । 

तीसरे, हमे यह ध्यान में रसना चाहि + स्वतन्नताओं पर प्रतिवनन्‍्ध लगाने के राज्य 
के अधिकार के सिलसिले में भारत के सशोविन यविषान में 'युक्तिस्तगत प्रतिवन्ध' (९९७ 
5०7०४) रे८5प्रावधाणा5) शब्द का प्रयेग स्थि! गया है। 'बुवितसबतत' शब्द के 
लगा ठैने से राज्य की विधायिक्रा तथा कार्यक्रारिणो दोनों ही मनमानी नहीं कर सक ते हैं; 


नागरिकों के मूल अधिकार पृ 


व्योंकि सवोच्च न्यायालण वरावर्‌ ही यह निर्णय दे सकता ऐ फ्ि लगाये गये प्रतिवन्ध युक्ति- 
संगत है या नहीं । 


अतः, यह नहीं कहा जा समता है ऊ्लि इने प्रतिबन्‍्धो का लगाया जाना अनुचित है । 
बोई भी अधिऊार पर (3 0६०।७६९) र्यबा असीमित ((]750) नही होता । ठीक 
ही कहा गया है फ्रि अधिकार केवल कत्त व्य फी दुनिया में ही जीवित रह सकते है । 
सतंत्रद्दा के अधिकार इस उक्ति के अपवाद नही है, अतश्व उनपर प्रतिवन्ध होते है और 
होने चाहिए। अधिकारों के दुस्प्योग को रोकने के लिए उन्हें सीमित या मर्यादित करना 
कतई अनुचित नहीं, क्योंकि स्वतत्॒ता ( .0:7 ) का अर्थ कमी स्वच्चन्दता 
([..0६0०९) नही होता । 


अन्य प्रतिवन्‍ध--'सावेजनिक व्यवस्था और नतिकता के हित मे! राज्य कानून द्वारा 
नागरिकों के शान्तियवंक और ब्रिना हथियार लिये एकत्र हो सकने, जुलूस निकाल सकते और 
समाएँ कर सस्ने भर स्वतन्नतापू्क समुंदाय और सघ वना सकने के अधिकारों पर युक्ति- 
संगत पनिवन्ध लगा सकता है। इसी प्रकार, 'सर्वेसाधारण जनता के हिंन से और अतु« 
सूचित जानियो के हितो की रा के प्रयोजन से! नागरिकों को दिये गये, 'भारत-राज्य-सेत्र मे 
सत्र वे-रोक-्टोफ घूमने, आने-जाने और किसी सी जगह निवास करने ओर बस जाने तथा 
'सम्पत्ति कमाने, रखने, उसे सर्च करने और उसे दूसरों के। ठे सकने डी स्वतत्नत्ता” के अधिकारों: 
को भी राज्य द्वारा नियन्रित क्या जा सकता है। 


भारत के लागरिको को कोई आजीचिका व्यापार या क रोबार कर सऊने की दी गई 
सत्ता पर भी दो प्रतिवन्ध लगा दिये गये है. । सर्वताघारण जनता के हित के। इश्ठि- 
में स्पकर नागरिकों की इस स्वतत्रता को सीमित और नियंत्रित क्रिया जा सकता है। उदा- 
दस्‍्णार्थ, वहुत-से राष्यों में मोटर-वस-सर्विस के वन्‍्ये का प्राइवेट मालिकों के हाथ से डीन- 
कर, राड्रीयररण कर दिया गया है । इसी प्रकार, इस अधिकार के वावजूठ राप्य की यह 
अधिकार प्राप्त है कि वह कानून द्वारा किसी विशेष पेशे, व्यापार, कारेवार और धन्ते को 
कर सक्‍्ने के लिए विशेष व्यावसायिक या टेक्निकल थोस्यता निश्चित कर सके और 
नागरिकों को बिना शाप्तिल किये कोई व्यवसाय, उद्योग तया व्यापार चलावे । 


यह सदंव स्मरण रखता चाहिए फ़ि राज्य द्वारा लगाये जानेबाले ऊपर कहे गये 
सभी अविवन्ध 'युक्तिसगत' होने चाहिए । एक-दो मामलों में जबाके राम्यो ने इसे ध्यान 
में नही सवा, उनके कादून न्यायालयों दारा अवैध घोषित कर दिये गये । जैसे, सन्‌ १६४० 
ई० में, 'मध्यप्रदेश-बीदी कादून' को न्‍्यायारूय ने असयत भर भसबधानिक घोषित इसलिए. 
कर दिया कि कुछ श्राम्रो में खेती के साथ सवध रफनेवाले लेगो को वीडी बनाने के धन्से. 


डर मालीय शामन 


से सेब्ने के प्रयोजन से बनाया गया वह कानून नागरिकों के जीविफोपा्न के अधिकार पर 
अनुज प्रतिबन्ध लगाता था । 

आरराध के लिए सजा पाने की सुरक्षा--कहा जा चुका है द्वि सविधान हारा 
इयर गत्रे स्वन्ञता के अधिकारों का उल्लेख १६ से ३२ वाराजओं ने किया गया है । 
१६वीं थारा में बशित ७ अक्रार के अधिकारों की चर्चा हम ऊपर कर आये हैं। २०वीं 
यारा छे अलुसार किसी भी भारतवासी को किसी अपराध के लिए उस समय तक टोपी नहीं 
खराया जा सकता और न सजा ही दी जा सकती, जवनक कि अपराध करने के समय 
उसने सिमी लागू या चालू का का उन्शघन (५9800ा) न हिया हो और न उसके 
उसे अधिक ढरढ ही दिया जा समता है, जो इस अपराध के करने के समय कारन के 
झुताबिस दिया जा सकता था । इसका आशय यह है ककें राज्य ऐसा कानून नहीं बना 
सम्ना, जे। किसी बीती घटना पर खायू हो सके । ऐसे कादनों को मंगरेजी में “एक्स-पोर्ट- 
फट लौज! (छ७?0०४७४६०० [.8४8) ऋहते हैं। न्यायालय ते ढरिछतत हुए बिना 
ही व्यक्तित की अपराधी नहीं माना जा सकता आर अपर थियों को कानून के अनुत्तार 
ही सजा दी जा सकेगी । 

इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति पर. एक अपराध्र के लिए एक बार से अधिक नतो 
अभिवोग ही चलाया जा मक्त्ता है और न उसे एक अपराव के लिए एक वार से अधिक 
सजा ही ही जा सकती है। किमी अपराध में किसी अमियुस्‍्त हो स्व धरने विरुद्ध गषाही 
ओइने के लिए बाज्य नहीं क्रिया जा सकता । इसका अब यह हुआ ढि अमिंगोग शो सिद्ध 
हरने का सार अभियोग लगानेबाले पर है, न कि उसपर, जिसके विरुद्ध अमियोग 
लगाया गया है । 

प्राण तथा शारीरिक स्वावीनता की रक्ता--सब्धिन की *ेपेती बार के 
अमुमार झिसी व्यक्ति को अपने जीवन, प्राण अथवा शारीरिक स्वाधीनता के अपिकार 
जे मन ड्ारा विहित प्रकिया! (200060776 ९५ैशाल्त फए ].89) को द्रोड- 
डर अन्य किसी प्रक्रार ते वचित नहीं किया जा सक्षता 

बढ़ि किसी व्यक्त क्रो गिरफ्तार किया जाय, तो जररी है क्वि उसे यथासम्भव शीत 
पगेरफ्तारी का कारण बताया जाय । बिना कारण वनाये किसी को हवालात था लेहयाने में 
अन्द नहीं रखा जा सकता । गिरफ्तारी के २४ धरा़ों के अन्दर गिरफ्तार व्यक्ति को 
निकत्स्थ मैजिस्ट्रट के सामने पेश किया जाय और विना उस मैजिस्ट्रेड के हम के किसी 
अ्यक्ष्त को २४ घरट़े से अविक समय के लिए हवालात या जेल में नहीं रखा जा सड्तों । 
गिरफ्तार हुए अत्येक्र व्यक्ति को यह अधिकार दे कि वह अपनी पसन्द के बढ़ील से परामश 
कर सके और उससे अपनी पे रवी ऋरा सके । 


नायरिको के मृलभधिकार डरे 


उपयुक्त उपचन्ध उन व्यक्तियों के सवध मे लागू नहीं होंगे जो (१) उस समय भारत 
के कसी शत्र्‌-ैेश के नागरिक दो और (२) जिन्‍्दे नजखन्दी-कानूत (?6ए९८70५8 
9वथ्ातणणा (८) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया हो 
स्वातत्य-अधिकार वाले उपविभाग की अतिम धारा, यानी धारा २९ के अवुसार यदि 
शुफ़ भोर सघ तथा राज्यों की सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि ये मुकदमा 
लाये बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और नजखन्द करने के लिए कानून बना सकती 
हैं, तो दूसरी ओर बन्दीकरण और निरोध से नागरियों की सरत्षा की व्यवस्था भी की 
॥ 
६५ पे में बन्‍्दीकरण या निवारक-निरोध-कानून ( +6एसाएए6 एहशाएगा 
&८) दी भी व्यवस्था है । इसके अनुसार सघ था राज्यन्सरकारें यदि सन्हुष्ट हो या 
उन्हें विश्वास हो द्लि दिसी व्यक्ति की गतिविधि (१) भारत या भारतीय राज्यन्ेन्र के 
अन्तर्गत किसी राज्य की शान्ति और सुरत्ता या (९) विदेशों के साथ भारत के सबंध तथा 
भारत की शान्तिपूर्ण स्थिति या (३) देश में आवश्यक सेवाएँ (288७7८४ 8८7५१085) 
बनाये रसने की हट से अनुचित था हानिरारक हो, लेकिन उसे न्यायालय में प्रमाण द्वारा 
अपराधी सिद्ध करके द्िडित करना सरकार के लिए सभव नहीं हो, ऐसी दशा में राज्य उस 
व्यक्ति को तीन महीने के लिए गिरफ्तार कर सकता है. और उसपर बिना मुकदमा चलाये 
ही उसे जेल मे रस सकता है । इसी को नजरबन्द करना कहा जाता है । 
इसी कार की नजरबन्‍्दी से नागरिकों की सरत्षा के हेतु यह भी कहा गया है कि नजर- 
बन्द व्यक्तियों को राज्य के द्वारा गिरफ्तारी के बाद यथासम्भव जहद-से-जल्द गिरफ्तारी के 
ऋरणों को वता दिया जाना चाहिए । साथ-ही-साथ उन कारणों के सवध में सरकार के 
सामने अपना मत प्रकट कर सकने का अवसर भी उन्हें दिया जाना चाहिए । इसमे उन 
अभियुक्तों को वकील से सलाह लेने की सुविधा दी जायगी । दस सप्ताह से अधिक जिसी को 
भी बिना परामश-समिति की सहमति के कंद मे नहीं रखा जायया । नजरबन्द लोग विशेष 
स्थितिया में पेरोल (2870)८) पर छोड़े जा सऊगे । लेकिन यदि राज्य यह कहे कि स्सी 
व्यक्ति की नजरन्दी का कारण या तथ्य (४20०8) बताना लोकह्वित के विपरीत 
है, तो उन तथ्यों को बताने के लिए राज्य का मजबूर नहीं किया जा सकता | तीन 
महीनों की अवधि भी दो तरह से बढाई जा सकती है. 
(१) अगर इस बवधि के अन्त होने ऊे पहले परामश-समितिं" (80975079 
20270 ) यह राय दे कि अवधि बढा दी जानी चाहिए । 


१ इस समित्ति में त्तीन सदस्य होगे, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह 
छुके हों या न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हों । 


सारतीय शासन 
यदि ससद फ्िसी बिगेष परिस्थिति के लिए काद्न बनाकर बिना पराम्र्- 
संम्रिति की स्त्रीट्रति के भी, उस अवधि को बंटी दे । 


भारतीय संसद द्वारा बनाय्रें गये लन्‌ १६३० ई० के नजखन्दीयाद्न 
शज्य पी नि से सिसी भी स्यक्ति जो एक बरष लेऊ बिना मुय्द्मा चाय ही 
श्था ज्ञा सक्‍ता है । ट्स प्रकार, क्री सी समय में भारते के उसी भी नासरिक को 
नजखन्द प्रिया जा सकता है। तीन महीनों या उससे क्रम समग्र के लिए शा प्री 
मनमानी रद सस्ता ह और राज्य द्वारा बताये गये नजरवन्दी क्रे कारणों डी सस्यता 
या अयत्यता फ्री जाच परने का अप्रिफार न्यायालयों शो नहा दिया गया है ।' 

संविधान क्री उस २०वी धारा की सबने जविक आलेचना फ्री गठ ६ । कहा गया 
है कि धारा १६ में जे। प्रतिबन्प नागरिकी हे मौलिक अवितारों पर टंगाये गये है, वे 
नागरितों री स्वतत्ननाओं पर सिफ् रोड़ ((९८5म/ट00॥«) छगाने के अभिप्राय से, लेडिन 
धारा २? क्ले प्रतिवन्धों का आशग्र तो व्यम्तियों (2८75ण०) नो जीवम मी 
स्वन॑त्नना हे पूर्णतः वचित ([020.४८) करने मे संबद्ध ऐै । छुठ लेगों ने 
तो यहाँ तक यहा है ह्रिइस बारा के द्वारा देश मे प्रमिस्म (8%08॥) मी इुनियाद 
ढाली गठे है और संविधान में नागरिकों क्रो जो री मौलिक अधिकार डिये गये हर 
उन्हें मत्थामेट कर दिया गया है अथवा उस सबपर पानी ढ्वेर टिया गया हा 
बढती टेझचन्द के अनुसार निवारक् निरोध-अधिनियम, दमन का अधिकरास्पन (ोशाएश 
० 0777:४58०ा) और सतभवा के नितेप डा बविसस्यत्र ((वीगराश रण 0॥- 
8।०0 [,987॥)) है | 


हमे देखना है. कि व्स तरह की आलोचनाएं यहां तक सत्र है। उपरी मनह तक ही 
शीट दीदार से यट अवश्य दीयता टै क्र £स बार के द्वारा सहाहद इस पी सरकार अपने 
राजनीतिक विरोधियों का दमन फरने तथा नागग्पों की स्वनन्नता क्रो छीनने शी बहुत द्दी 
बढ़ी शक्ति पानी है। जस्वे स्थान लाग हुआ है; सगातार नगरबन्दी डादेत चनते रह 


४. 


है और हजारों व्यक्ति नजस्बन्द झिसे गये है। इुनिया के फ्निसी भी प्रजातबरान्मक देश में 
भारत पी तरह गिसी भी समय और परिस्थिति में (युद्ध वा शासित, साथारण या सवदनतात) 


नागरिकों को नजखन्द दिये जा सकते यरी व्यवस्था नहीं पाह जाती हू । 


१... प्रिद्दार के तेजनारायण का के मुझमें में उन्चतम न्यायालय | न्यायापीश श्री 
पजल हमेन का ऋथन “आप अपनी नजखस्दी के विरद सरकर है प्रार्थना कर 
धऊते ् । यदि फाद्ल-सम्बन्धी कोई बात हो, यदि काल का अतिक्मण हु है 
तो हम आपसी प्रायना पर विचार कर सते £। फिल्ठ सुस्विल यह है कि कारण 
सत्यता था अमत्यता पर विचार करने का हमे अधिकार नहीं हे ।” 


नागरिकों ऊे मल अधिकार ५, 


अपने देश करी मोजूदा परिस्थितियों की तहो में जाने के फलरवल्य हम पाते है कि आज 
चँसे व्यक्तियो, सस्थाओ और शह्ियों की कमी नहीं है, जो राष्ट्रटविरोधी एवं हिंसात्मक 
अराजफता की भावनाओं को फेलाकर दाल ही मे हासिल की गई राष्ट्रीय स्वावीनता को नव 
न्करने तथा भारत के वत्तमान आयथिक और सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त करने में सलान 
हों । भारत में आज भी तोड-पोड, हिला और साम्प्रदायिक वेमनस्य की विपेली भावना को 
अबच्कानेवालो की कमी नहीं है. । ऐसे लोगों को अपराध कर चुकने के समय तक स्वतंत्र छोडना 
'हितकर नहीं होता और फिर साधारण कानून हारा उनके साथ उचित क्षार्रवाई भी नहों की 
जा सकी । अन , इन देश और समाज-विरोधी तत्त्वों का सामना करने के लिए इस प्रकार 
ने प्रतिबन्ध आवश्यक हें । 

इसके अलावा सरकार को बिलकुल तानाशाददी करने की आजादी भी नहीं दी गई है । 
अधिकारियों हारा निठोय व्यक्ति न कही इस कानून के पजे में जकड लिये जायें, इस हेतु की 
जड़े नागरिकों का सरत्ञा का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । परामरा-समिति की स्थापना 
हारा इस कानून के दुरुपयोग को वहुत दूर तर रोका गया है, क्योंकि यदि समिति की राय 
ने किसी व्यक्ति को लजरबन्द करने के कारण पर्याप्त नहीं हों, तो सरकार को उसे रित 
करना पढेगा । परामर्य-समिति के सी ऊपर न्यायालय हैं, जो वराबर ही नजरबन्दों को रिहा 
करने का आदेश सरकारों को के सकते हैं और दे रहे है, यदि उनकी राय में नजरवन्दी के 
आरण म्पटठ नहीं है । और इन सभी उपायो के ऊपर जनमत का भय है। कोई भी 
अजातन्नात्मम सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती है । 

बन सध या राज्यों की सरकारों के लिए यह गम नहीं है, जेसा आलोचकों का 


दावा है, 'के कियी व्यक्ति को विना पर्याप्त कारण के नजरवन्द रख से और इस प्रकार 
नागरिकों की स्वतन्नत्ता को हडप लें । 


३. शोषण के विरुद्ध अधिकार 
( छिड्डाधा 285795६ >ऊॉणप०४७ ) 

सविधान पी धारा २३ और २४ में शोपरण के बिरुद्ध अधिफार का उल्लेख क्रिया गया 
है, जिसके फतस्वरुप भारत का कोई सी नागरिक किसी दूसरे मनुष्य का शोपण नहीं कर 
सथनता । इस अक्ार के म॑ लिझ अभिकार की व्यवस्था भारत के सविधान में इसलिए की गई 
फि स्वतत्रता-्राति के समय में भी हमारे देश से सदियों पुरानी रामाजिक कुरीतियों तथा 
अथाएं प्रचलित थीं, जिनके द्वारा एक मनुष्य हारा दूसरे महुप्य का शोपण होता था। 
जेसे मद्रास मे ठेवदासी-अया तथा राजस्थान में वॉदी-प्रया । इन सामाजिक कुरीटियों त्तथा 

-दासता क्री श्याओं। का अन्त करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं वी गई हैं--- 


ल्ट्‌ 
बे 


भारतीय शायत 


(क) थारा २३ के अनुमार आरत-नेन् ने मतुष्यों (स्त्री, पुरुय थे र बच्चे) का ऋब- 
विक्रय करना अपराब घोषित किया गया है बोर इस अपराध के लिए कानून द्वारा दृढ़ उसे 
की व्यवस्था की गई है। वेगारी और अन्य प्रकार से जबरवस्ती लिया हुआ काम था श्रम 
छातृन के परत्रेंदुद्ध 2हराया गया है। टसका उल्लंघन करना दण्टनीय माना गया है । 

लेकिन, राज्य को यह रविकार होगा कि सावंजनिक प्रयोजन के लिए लोगो से 
अनिवाय सेवा ले सके | जैसे युद्ध के समय था फरिसी अन्य रा'ट्रीय विपक्तियों के समय मे 
सरवार नागरिक को वाधित रुप में विविध प्रकार के कार्य करने के लिए वितरण कर सकती, 
है । दुबकों को अभिवाय रुप से सेना में भरती क्रिया जा सकेगा था स्मी भी ब्यक्ति की 

सेवा स्स्करी का ण के लिए शराप्त वी जा रुपेगी | परन्तु, एसी अनिवाय सेवा लेने मे व्म 
मृत, चश, जाति, वर्ग जादि के आवार पर या टनमे से श्सी एस के जाथार पर नागरिकों के: 
चीच फद-भाव नहीं किया जायगा । 

(सत्र वारा २४ के अनुसार 3” वर्ष से अल्प आयुवासे किसी बालक था वालिका 
(0000) को किसी ऋरखाने, खान या अन्य स्थिी प्रकार के सतरनार कार्यो की नेफरी 
में नहीं रूगाया जायगा । 

शीदण के विम्द्ध अधिकार हारा भारत के स्वनत्न नागरिकों मे आर्थिक शोपण से 
बचाया रया है। एक 'लोकमंगलकारी राज्य' (१४९८]०7४ 572:) की स्थापना के लिए 
आधिल्र स्वतत्र॒ता भा होना आवश्यक्र था। कुछ आलोचकों का कहना है दि इस वारा में 
कौरतों झा जिक्र नहीं होने क्रे कारण एक क्रमी रह नई, क्योद्रि क्रम आयु 
हक बालक या वालिका्ओं के समान त्तियों को भी कम मजदूरी दी जाती हू । यह इकाव 
दिया गया है कि बच्चो की उम्र-दीमा १५४ न होकर १६ होनी चाहिए थी भार यों 
से खानों और ऋरणजानों मे रात्रि के समय क्राम लिया जाना निषिद्ध होना चाहिए था। 


(४) घार्मिक सतंत्रता का अधिकार 
(संह9# ६० 77०८६००७ ०६ सेथा&ा००) 

भारतीय गयातंत्र करा सविधान हमारे वेश में एक श्म॑-निरपेव-राप्य ( 560फगा' 
50808) दी स्थापना करता है। राज्य की इटठि में देश में प्रचलित सभी वर्मे समान 
हैं। अत बार धारागी (३४ से २८) में नायरिक्रो का ठिये गये था्मिक स्वतनत्ा के 
अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 

पर कस शासनकाल मे जमीदार तथा सखारी बफपरों द्वारा वेहात के गरीके 

से समय-समय पर बिना मजदूरी दिये जबरवस्ती काम करा नेकीप्था। 


नागरिकों ऊे मूल अविकार ७ 


धारा २४ में कहा गया दे कि प्रत्येक व्यक्ति को, सार्वजनिक सुब्यवस्था, सदाचार और 
स्वाश्य तथा राज्य के अन्य निया का पालन करते हुए, किसी भी धर्म को 
अवाध रूप से मानने, आचरण करने, विना रोक-टोक उसका प्रचार करने तथा अत करण 
की स्वतंत्रता (>7९2007 (८०१8८27८८) का समान अधिकार होगा । अपने- 
अपने धर्म का प्रचार करना, अन्य घम्ो हे माननेवाले! को अपने घम्म में दीक्षित ( (०ा- 
एटा) कर सकना और स्वयं दूसरे धर्म में दीक्षित हो सकना सी इस अधिकार के अन्द्र 


आता है । ४८ दि 
सिक्‍्खों को झृपाण धारण करने की भी आशा दी गई है । लेकिन, राज्य को यह अधिकार 


दिया गया दे कि वह वार्मिफ आचरण से सम्बन्धित स्सी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक 
अथवा अन्य उसी प्रकार की लौकिक कियाओ को कानून डारा नियमित तथा प्रतिवन्बित 
कर सके । राय्य को समराज-ऋल्याण और सुधार के लिए हिन्दुओं की सावजनिक धर्म-संस्थाओं 
को कानून के ह्वारा सभी वर्गों तथा विभागों के हिन्दुओं के लिए खोल सकने का अधिकार 
है। सिमख, जैस और बौद्ध लोग भी हिन्दुओं की कोटि में ही रखे गये है । 

घारा २६ के अनुसार सभी वार्मिक सम्प्रदायों को सावंजनिक सुव्यवस्था, सदाचार और 
स्वास्थ्य-्सबंधी नियमी के अधीन रहते हुए, वार्मिफ कार्यों वथा वार्मिक दान-स्वंधी संस्थाओं 
को स्थापित और पोषित करने का अधिकार होगा । उन्‍हें वार्मिक कार्य-सम्बन्धी विपयो के 
प्रन्‍न्ध करने, चल और अचल सम्पत्ति पर ( 3]0ए90|९ 900 [70ए40]6 
?707०:६४ ) के अर्जन तथा स्वामित्व और ऐसी सम्पत्ति पर कानून डरे अनुसार प्रशासन 
करने का अधिकार होगा । 

घारा २७ के अठुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर (]3+) देने के लिए बाध्य नहीं 
क्रिया जा सकता, जिसकी आमदनी किसी धर्म अथवा वार्मिक सम्प्रदाय-विशेष की उन्नति या 
पोषण मे सर्च होने के लिए विशेष रूप से विनियुक्त (998०9॥॥7 8एएा०फ्ञा॥४तें) 
कर दी गई हो । २८वी थारा के अनुसार किसी शिक्षा-संस्था में, जिसका पूरा खर्च रा्य- 
निधि (90906 79705 ) से मिक्षता हो, कोई धामिक शिक्षा नहीं दी जायगी । 
परन्तु यह वात ऐसी शिक्षानसंस्थाओं पर लाग्रू न होगी, जिनका प्रशासन 
तो राज्यकरता हो, किन्तु जो किसी ऐसे वामिक दान या द्रस्ट ( [९श।8005 
डि405प्राशाघ 0 व 70७) के अधिन स्थापित हुई हो, जिसके अनुसार उस संस्था में 
धार्मिक शित्ा देना आवश्यक ह्दो। इसके अलावा राष्य द्वारा स्वक्षत अधवा राग्य से 
आर्विक सहायता परनेवाली शिक्षण-सरथाओ में पढनेवाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था मे 
दी जानेवाली वार्मिक शिक्षा मे भाय लेने के लिए अबदा उसमे या उसने लगे स्थान में 
की जानेवाली वार्मक उपासना में उपस्थित होने के लिए वाष्य नहीं क्या जायगा, 
वध पलक हल स्वय, यदि वह बालिग है, अन्यथा उसका ररक्ञक, इसके लिए अपनी: 


भारतीय शासन 


हि अक स्वतञता के अविकार-सम्बन्दी भारतीय संविवान की ८४ बाराओं हो सामूहिक 
रूप से बार्मिक स्वनत्रना का अधिकर-प्र (0427 ० रिशा28075 7.76:७) 
कहा जा यकता है। भारत ऐसे देश में, जहाँ मिन्‍न मिनन्‍न वर्धो के माननेद।ले बडी संख्या 
मे रहत हैं और जहाँ के निवासी अपने वैयक्तेक तथा साम जिऊ जोबन में वर्म क्री प्रधान 
स्थान ठते है, वार्मेक्र स्वतब्नता के इन अधिकारों का अपना एक विशेत्र महत्त्व है। इन 
अधिकारों की समसे वढी लदी यह दे कि इनके द्वारा एक शोर व्यक्तियों को दी गठ अन्त 
ऋरंण तथा श्रमिक उपासना की स्वतन्नना तथा ठसरी ओर बार्मिक कुरीतियों, टोग जौर 
पाउगढ़ों को दर ऋरे तथा सासमानिक कल्याण और वरामिक सुवार के व्थों नो मरने के 
लिए राज्य की दिये ग्रे बावन बनाने के जविक्षारों का एक साथ ही बतत सुख्र 
सामजन्य स्थायित क्‍या गया है। ज़गों ही वार्मक भावतानो का आदर रित्रा श्या है, 
क्योदि उन्ही टमजयवार की खनबता दी गढ़ हू ने ह्रि सोब्रियन रूम क्री तरह 
चम-व्रिवी प्रचार की । कवात, नास्तिकता का राज्य इ्ारा प्रोत्याहन नहीं दिया जास्या, 
चरन्‌ राख सभी वे। के प्रति तब्स्थतां बी नीति अपनायगा । कहा जा छुम है कि 
धर्म-निरपेज्ञता की “व्टि से हमारा ब्श थाश्ुनिद्ध प्रगतिशील विचारधारा के मत्रथा जनुक्ल 
था इनिया के 25 प्रयतिशील सो से भी बढान्चद्य है। थह अविशर हमारे देशवासियों 
को केबल वामिक स्वनत्रवा ही नहीं दता, बल्कि सहिष्णुता क्वा भी पाठ पद्मता हें) 


५, सांस्कृतिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार 
( 0णाष्प्रशों छाप छिवपसबधण्यरथ सिएड्ठ2६ ) 
भरत विभिन्‍नताओं मीर अनेम्ताओं का देश है। यहाँ नाना प्रकार के वर्म , पहत्त-सी 
स्मापाएँ और अनेक सन्दतियों पाई जाती है। अत, भारतीय संविधान निर्माताओं ने यदि 
एक बोर रा की एकता के उठ करने तथा इन विविधताओं में एफ्हपता लाने बी केशिश 
दी, तो खाथ-ही-साथ उन्होंने इन विविधताओं की रक्ा के भी उपाय किये) 
सर्विधान बी २ध्वी तथा ३०वीं बारां में वर्दित सन्हति कोर सित्रान्सम्बन्धी 
अधिऋ्रों के हारा उन्होंने हमारे वेश के विविध भागों के नित्रासियों डी लिजी प्रनिभाओं: 
-को विकसित होने का समुजित अंबसर प्रदान किया । 
सास्दनिछ और शिक्ा-सम्बस्धी अधिकार के अचुसार भारत के ज्रिसी मी भाग मे चमने- 
वाले लोगों क्रो अपनी सन्हृति, शिज्ना, भाषा, लियि तथा याहित्व के बनाये रखने तथा 
नी उन्नति करने का अविक्वार हैं। इस अविकार का उद्दे मय चात्तंव मे अल्पस स्यक 
ज्ानियों के अपनी खित्ना ओर सस्ट्रति-सम्वन्धी हितों की रज्ा एवं उन्नति बरने का पु 
अचनर उना है । परन्तु राप्य द्वारा मान्यता अधचा राज्य-फोप से सहायता पानेवाक्त 


नागरिकों के मूल अधिकार डर 


किसी शिक्ता-सस्था में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा अथवा 
इनमे से किसी एक के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने से वचित नहीं किया जायगा ॥* 

फिर, धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छा के अनुसार 
शिक्षण-सस्थाएँ खोलने और उनका प्रबन्ध करने का अधिकार दिया गया । 
शिक्षण-सस्थाओं को सहायता देने मे राज्य इस आधार पर विसेद नहीं कर सकता कि कोई 
संस्था धर्म या भापा पर आधारित किसी अल्पसख्यक वर्ग के प्रवन्ध में है 

इस अधिकार के उल्लेख का '्येय यह है कि भारत में स्थापित सघात्मक राज्य की 
आधार-शिला, विविधता तथा एकता का सामजस्य एवं सम्मिभण कायम रहे तथा अल्प" 
संख्यकों को यह विश्वास रहे कि उनका भविष्य चहुसख्यकों के हाथों में सुरक्षित है. । 

कुछ विचारकों की दस्टि में सस्क्ृति और शिक्ता-सम्बन्धी अधिकार भारत में एक राष्ट्रीयता 

के विकास में बाधा पहुचाता है । कुछ दूर तक इस प्रकार की आलोचना सही है, लेकिन 
ेश की जो वत्त मान स्थिति है, उसमें कठोर तथा अधी एकता का जबरदस्ती लादा जाना 
उचित नहीं कहा जा सकता | राज्य-पुनगंठन-आयोग ने तो यह सिफारिश की है फि विभिन्न 
भाषा-भाषी अल्पसल्यकों के इस अधिकार को सविधान में मान्यता दी जाय कि यदि प्योप्त संख्य 
में विद्यार्थी हों, तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाय और इस अधिकार 
को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार को विशेष अधिकार दिये जायें । स्मरण रहे कि 
आरत के संविधान में इस प्रकार के अधिकार का उल्लेख अभी नहीं है । 


(६) सम्पत्ति का अभिकार 
( एछड9४ ४० ?#०फु९ए८४ ) 

भारतीय सविधान के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक सम्पत्ति का अधिकार भी 
है। संविधान भारत के नागरिकों को अपनी निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार 
स्वीकार करता है। सभी नागरिकों को सम्पत्ति जजेन करने, उस पर. स्वामित्व 

१. इस सवध में भद्रास-सरकार वनाम श्रीमती चम्पाकम दोरायजन और श्रीनिवासम्‌ के 
मुकदमे (१६५० ६०) में उच्च न्यायालय का निर्णय उल्लेखनीय है । मद्रास-सरकार ह्वारा 
जारी किये गये आमा-पत्र के अनुसार एक सरकारी कालेज मे जाति के आधार पर विद्यार्थियों 
की भारती की जाती थी। इन दोनों विद्यार्थियों ने मद्रास-सरकार की इस नीति को विधान- 
विरोधी बताते हुए इसके चिछद्ध उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया । उच्च न्यायालय 
की पूरी बेच ने इस आदेश को गेरकानूनी झहराते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में वर्म, 
जाति अयवा मृल, वश के आधार पर प्रवेश नियत्रित नहीं फ्िया जा सकता । 


9०, भारतीय शासन 


रखने तथा उसका क्रय-विक्रय करने के अधिकार दिये जाने के फत्वरुप सम्पत्ति पर व्यक्ति- 
गत स्वत्व के अधिकार (शिहठठ६ ण ए०९ ?/079श7९) का सिद्धान्त स्वीकार किया 
गया है । घारा २१ के अनुसार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति राज्य द्वारा तवतक नहीं छोनी 
जायगी जवतक ऐसा करने के लिए विधि का प्राविकार (+पए079 ० 7.०) न 
आप्त कर लिया जाय और मुआवजा देने या क्षतिपूत्ति ((०779७752007॥) की व्यवस्था 
न कर दो जायगी । 

व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति की रक्ता की जिम्मेवारी राज्य पर है। बिना कानून बनायें 
राज्य किसी की सम्पत्ति को मनमाने तौर से तो अपने अधिकार में नहीं कर सकेगा, लेकिन 
सार्वजनिक कार्य या उपग्रोग के लिए किसी व्यक्ति की चल या अचल सम्पत्ति! पर राज्य 
को अनिवाये रूप से कतज़ा करने का अविक्रार व्या गया है। लेस्नि इसके लिए बनाये गये 
कोनून में मुआवजे की रकम तो निश्चित की ही जानी चाहिए, साथ-ही-साथ उन सिद्धान्तो 
का भी निहुपणा होना चाहिए, जिनके आधार पर झुआवजा दिया जायगा। इस ग्रश्र 
का कीनून तभी लागू हो सकेगा, जबकि राम्पति उसपर अपनी स्वीट्टलि प्रदान क्र डे। 
एसे कादूनो को राष्ट्रपनि की सम्मति के लिए सुरक्षित र्से जाने की व्यवस्था इसलिगर मी 
गई है, ताकि इस सबब में जितने भी कानून बनें, उन सम देश-भर में एफ्हयना बनी रहे । 


निम्तल्षिवित्त कानूनों पर ज्षतिपूर्ति-सम्बन्धी उपवन्य लायू नहीं होंगे-- 
(क) स्सिी कर व अथ्थदरढ लगानवाले कानून पर, 
(त) सावेजनिक स्वास्थ्य की सरक्ता, या प्राण अथवा सम्पत्ति के सम्ट-निवारण 
के निमित्त बने कानून पर, 
(ग) भारत डोमिनियन की अथवा भारत-सरकार और अन्य देश हो सरकार के 
बीच ऊिये गये करार के अवुसरण में जबवा निद्रात (2४80४6४ छा0- 
9८79) घोषित की गई सम्पत्ति के लिए बनाये ग्रे कानूनों पर । 


सम्पत्ति के अधिकार-संबंधों संशोधन 


पु 


भूमि-सुधार के कार्यों के प्रारभ करने के हेतु सविधान ऊे लागू होने के पहले से ही 
बहुत-से राज्य जमींदारी-उन्मूलन इत्यादि कानून बना रहे थे । कुड उच्च न्यायालयों ने 
ऐसे कानूनों को अवबव घोषित ऋर दिया । जसे, 'कामेम्वर मिंह चनाम चिहार-राज्य' नामक 
मुकदमे में पटना-हाईकोर्र ने विहार-भूमि-सधार ऐेक्ट, १६५० को अवेब घोषित कर 
दिया । अन्य राज्यों में भी ऐसे मुकदमे चल रहे थे । 


नागरिकों के मूल अधिकार फ्फू 


(क) प्रथम संशोधन (सनू १६४१ ई०)-- 

बतएव, सन्‌ १६५१ ६० में सविधान में संशोधन कर दिया गया ( प्रथम सशो- 
घन), जिसके अनुसार जप्तीदारी-उन्मूलन और भूमि-सुधार-सम्बन्धी कानूनों को न्यायालयों 
हारा अवैध घोषित किये जाने से बचाया गया; क्यों उन्हे संविधान हारा प्रतिपादित 
अधिकारों के विपरीत नहीं माना गया । इस सशोधन के द्वारा स्टेट (38:88), अथांत्‌ 
जमींदारी, जागीरदारी, मुआफी आदि तरह की सम्पत्ति को हस्तगत करनेवाला कोई भी कारन 
इस आधार पर अवध घोषित नहों क्रिया जा सकता है कि यह मौलिक अधिकारों का 
उल्लंघन फरता है । 

इस सशोधन के द्वारा संधिधान में धवी अड॒ुसूची ("०० 95८06०ण७९) जोर दी 
शई' और यह घोषणा कर दी गई कि इस सूची के अन्तर्गत वर्रित अधिनियरमों को मर 
अधिकारों के उल्लंघन करने के आधार पर अवध नहीं माना जायगा । 

इस संशोधन के बावजूद मुआवजे की रकम को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती 
थी, इस आधार पर कि वह उच्चित ओर पर्याप्त ( ][ए७0 शिधयाए थाते &त68७०६० 3 
नहीं है । सन्‌ १६५३ ईं० मैं पश्चिम-बंगाल बनाम श्रीमती बेला बनर्जी आदि 
के मुऊदमे में न्यायालय ने कहा कि मुआवजा “किसी की वचित की हुई सम्पत्ति के मृल्‍्य 
के धरावर होना चाहिए 0”? 

भारत सरकार के लिए बाजार-दर (४०८८८६ २०६८) पर मुआबिजा देना न तो 
संभव ही था और न उचित ही । इससे सरकार की, वृहत्‌ सामाजिक कल्याण के ध्येय से 
निजी सम्पत्ति पर कब्जा करने की, नीति में चाघा आने लगी । अतएव, संविधान में फिर सी 
संशोधन दिया गया । ेल्‍ 

(गे) चतुर्थ सशोधन (सन्‌ १६५४.६०)--इस सशोधन के अनुसार मुआवजा देने 
की रक्रम का प्रश्न पूर्ण व्यवस्थापिझा सभा की शक्तियों के अधीन कर दिया गया है + 
व्यवस्थापिका सभा द्वारा निश्चित रकम के विरुद्ध अब न्यायालय में मुफ़रमे नहीं किये जा 
सकते । राज्य किसी व्यवसाय को नियमित ऊरने और उसमें सुव्यवस्था लाने के हेतु थोड़े 
समय के लिए बिना मुआवजा दिये भी उसे ले सफरेग । 

इस प्रकार, सावंजनिक प्रयोजन के उद्दे श्य से ली गई सम्पति के मुआवजे की रकम या 
मात्रा न्‍्यायोचित है या नहीं, इसका विचार स्यायालय नहीं कर सऊते हैं. । इस स्वंध में 
विधान-मडलो को ही अन्तिम अधिकार ग्राप्त है फिर भी न्यायालय इस वात की जोंच 

१ इस प्रकार की सम्पत्ति में जमीन, कम्पनी और कल-कारखाने आदि शामिल हैं 


श्र भारतीय शासन 


अवश्य ही कर सफते हैँ फ्रि कहीं मुआवजा-सवधी उपबंध सविधान पर वोजा-मात्र 
(ए280व णा 06 (:07877०7) तो नहीं है, अर्थात्‌ जो मुआवजा दिया गया है 
बह वास्तव में मुआवजा है या एस्मान्न घोसा। हे 

(ग) सन्नहवों सशोधन ( सन्‌ १६६४ ६०)- राष्ट्रीय विकास के हेतु एवं समाज- 
वादी दॉँचे के समाज (50०2500 [?४((८7॥ ० 50८०६५) की स्थापना के उद्देश्य 
से भारत-सरकार स्टेट! (25096) यानी “मू-सम्पदा शब्द के अध को व्यापक बनायर 
खुद खेती नहीं करनेवाले व्यक्तियों को जमींदारों घी कोटि का मभ्यवरती (त्रा।शागग6- 
06/27%) मानना चाहती थी तथा ऐसी रेयतवारी जमीन को भी जमींदारी जमीन की तरह 
हस्तगत करनेवाला कानून बनाना चाहती थी । लेस्नि ५ द्सिम्बर, १६६१ ई० क्रो सवोच्च 
न्यायारय ने रेयतवारी जमीन को 'स्टेट' (25096) के अन्तगंत नहीं माना। सोच्च 
न्यायालय के इस निर्णय के फलस्वरूप रेयतवारी जमीन पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार था 
और इसे सरकार हस्तगत नहीं कर सकती थी। रेयतवारी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार 
को सीमित करने के उद्दे श्य से सविधान का सन्हवों सशोधन किया गया। इस संशोधन का 
उद्देश्य था भूमि-सुधार के मार्ग वी याधाओों को दूर करना । इसके अनुसार रंयतवारी 
जमीन को भी सरकार सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु मुआवजा देकर छीन सती है। 


इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत के सविधान में उल्लिसित सम्पत्ति के अधिकार भी, 
अन्य अधिकारों दी तरह, मर्यादित तथा नियन्धत्रित कर दिये गये हैं। इन अधिकारों की 
आलोचना अनेक तथा परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण से की गई है। एक ओर तो उम्र समाज- 
चादियों, और साम्यवादियों ने इसकी आलोचना इस आधार पर पी है हर भुआवजा उेने 
की शत्त' लगाकर हमारे सविधान ने जमींदारों और पूंजीपतियों के स्वार्थ और हिंतों सी 
सरज्ञा का प्रयत्व क्रिया है। इनके अनुसार इन अधिकारों के कारण देश की सम्पत्ति तथा 
उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयररण शीघ्र और भलीभोति नहीं हो सकेगा बोर 
छेश की आर्थिक विपमता दूर नहीं होगी और भारत में 'समाजवाद के आवश्यक तस्तों- 
सहित लोफतंत्र' (0श70०78०ए एशता €55श७०)5 ० 500थश577) की स्थापना 
कठिन हो जायगी । दूसरी ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति पर कद्वर विचार रसनेवाले लोगो का 
कहना है फ्रि बाजाखाले मृल्य फे वरावर या उससे अधिक मुआवजा ठिये बिना व्यक्तिगत 
सम्पत्ति पर राज्य द्वारा कजा कर लिया जाना एक नाममात्र का अधिकार है । उनका 
कहना है फ्रि सावंजनिक प्रयोजन के नाम पर किसी व्यक्ति की कोई भी सम्पत्ति मुआवजे की 
किसी भी रकम पर जब छीनी जा सकती हे और जय भुआवने की रफम न्यायोचित औौर 
पर्याप्त है या नहीं, इस सम्पन्ध में न्याग्लय में कोई अपील भी नहीं डी जा सकती है, 


नागरिकों के मूल अधिकार भू 


दब ऐसी दशा में सविधान में दिये गये सम्पत्ति के अधिकार का क्‍या मूल्य या महत्त्व 
रह जाता है ? - 

असल बात यह है क्ि हमारा संविधान इन दोनों तीबर विचारधाराओं के 
बीच का माध्यम मार्ग अपनाता है । एक भोर व्यक्तिगत सम्पति पर व्यक्तियों के 
अधिकार को सुरक्षित रखा गया है, तो दूसरी ओर सम्पत्ति पर समाज के अधिकार को भी 
मान्यता प्रदान की गई है । हमारा देश लोकतत्र शासन को कायम रखते हुए शान्तिमय 
उपायों द्वारा समाजवाद की ओर शने -शर्ने- बढना चाहता है। इसे अस्वीकार नदों किया 
जा सकता है कि व्यवहार मे सम्पत्ति के अधिकार को राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के 
अनुकूल बनाने की कोशिश होती रही है । 

- संवेधानिक उपचारों का अधिकार 
( छड885६ ६० ००ए्रशप्तपपतंत्णवं छेट7्०९त४०७ ) 

भारतीय सविधाद में उन सत्घानिक उपचारों के अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है, 
जिनके द्वारा उपयुक्त छह मूल अधिकारों की अतिकमण न हो, वरन्‌ वे सभी नागरिकों को 
यथेष्ट रूप में सुलभता से उपलब्ध हों । मूल अधिकारों को इस प्रकार की रक्षा का प्राविधान 
इसलिए किया गया है कि सविधान में उनका वर्णन कर देने मात्र से वे नागरिक्री को मिल 
नहीं जाते । 

भारतीय सविवान में नागरिक्रों को दिये गये मौलिक अधिकारों का केवल वर्णन ही नहीं 
किया गया है, वरन्‌ धारा ३२ के अनुसार यह भी कहा गया है कि यदि राज्य या अन्य 

कोई व्यक्ति किसी नागरिक के मौलिक 


संवेधानिक उपचार अधिकारों का अतिक्रमण या अपहरण करे, तो 
(क) वन्दी-प्रत्यक्षीकरण वह नागरिक अपने उन मौकषिक अधिकारों 
(रस) परमादेश फी रक्षा के लिए सर्वोक्च न्यायालय 
(ग) अतिपेष (50972८06 (7057) की शरण ले समता 
(घ) अधिकार एच्डा है। इस न्‍्यायात्य फो नागरिकों के मौलिक 
(४) उल्नेषण अधिकारों की रक्षा करने के लिए उप्ुचित 


निदेश (96८४०), बदेश (0८४8) , 


थ। लेल ( *४7//) जारी कर सकने का अधिकार दिया गया है । भारत वी पार्लियामेन्ट 

धर हर ५ है कि वह किसी अन्य न्यायालय को इस प्रकार के लेस जारी करने 
[ दे सके । हम जानते हैं कि उच्च वि ८ 

अधिकार प्राप्ष है ।! उच्च न्यायालयों (सा8॥ (०प३७) को यह 


जल स  ससडससस तल नननन न 
१ सविधान की धारा २९६ के अनुसार । 


झट भारतीय शासन 


संवोच्च न्यायालय हाराजारी स्ते गये लेप (फ७8), (१) वन्‍्दीअत्यक्षीक्रर 
(छर६0९७५ 007005), (२) परमादेश (3(७709708), (३) प्रतिषेध (200॥7- 
०7) (४) अधिकारणृच्डा (20० फवााशा०) बोर (४) उल्मपण-लेख 
(एशाणगा) के रुपमें हंगे। इस लेखों के अलावा अन्य तरह के लेख भी सवे च 
न्यायालय हाय जारी किये जा सकते हैं । 


(क) बन्द-प्रत्यक्ञीकरण ( ल्७6७७ 0०:कुप७ )--उसका शान्दिक धर्य है-- 
शरीर उपस्थित करना। यह लेध्िन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कि 'तुम अपना 
शरीर रुख सकते हो । इसे बन्दी व्यक्तियों को छुटफारा दिलान के लिए जारी या जाता 
है। धसके अनुसार न्यायालय क्रिसी सी अग्रिफ्रारी (मन्त्री, सचिब, सानक या पुलिस 
प्राविकारी मे से किसी) को आज्ञा ढे सकता है फ्रि बन्‍्दी को कानून के ।वरुद्ध हवालात मे 
न रपा जाय मोर उसके नजदीकी दराटावेजारी के सम्मुख पेश किया जाय |" 

यह बन्दी के आवेदन पत्र पर जारी दिया आता ह, जर्वाक्र उसको कानून के विरुद्ध 
िरफतार कर लिया गया हो । 


यदि न्यायालय इस बात से सहमत हो कि मी व्यक्ति को वन्दीररण करानन के 
अबुमार नहीं हुआ ह, तो उस व्यक्ति छो रिहा करन का हुक्म दे सकता है। यह लेख 
कार्यकारिणी से नागरिकों की त्वतत्रता की रता फरता है। सविधान के लागू होने के बाद 
से कई बार दसका अयोग भी हुआ है । 


(के) परमादेश ((३००४ष्ाण्छो--इसद्वा शान्दिक अर्थ है 'हम आजा ठेते है 
यह भी एक प्रकार कला भादेश ही है, जिसके हारा सबोच्च न्यायालय रिंसी सार्वजनिक 
निकाय ((?४०॥८ 5039), सावजनिक कर्मचारी, निगम ((0०७9णशंणा), संस्था 
या अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अपने करत न्य का कानून के जनुसार पालन करने की बाजा 
देता दे। इसे एक आज्ञा क्या गया है, जिसके हारा किसी अधिकारी को 'क्रिया' करते का 
आहठेश टिया ज्ञाना ह। इसका प्रयोग साधारणत सावंजनिक काम के लिए दोता है । 

(क) पतिपेष (९#०्शाजतं००)--यह उस प्रकार फा लेस है, जिसे उच्च 

न्यायालय अपने अवीनत्वथ दथा नीचली अदालतों के लिए जारी करता है । यह नीचली अदालतों 
को अपने अधिकार-क्ेच्र ([००५५०७०7) से बाहर जाने से रोड़ने के लिए जारी किमा 
जाता है। स्मरण रहे कि यह लेंस किसी कार्यपालिका या व्यक्तिगत सस्‍्या पर जारी नहीं 
क्या जा सकता । 

(तर) अधिकार-प्रच्छा (0००-४४:००६०--इसका अर्थ है 'फ्िस अधिकार- 





१, इस लेख का आरभ सबसे पहले इगजैड मे सन्‌ १६३१ ई० में ड्बा । 


नागरिकों के मूल अधिकार प्र. 
'से है! १ इस लेस के इ्वोरा न्‍्यायारुय किसी व्यक्ति को, जिसने गरकानूनी तरीके से कसी 
अद या अधिकार आदि को प्राप्त किया हो, उसके उपयोग से शेके सकेता है । 

(उ) उतरे पंण-लेख ( ए०-धं०८०४४ )--इसका जय है कि पूरी त्तरह सूचित 
कीजिए / यह लेख उच्च न्यायालयों के द्वारा चीचे के तथा छोटे न्यायालयों पर जारी किया 
जाता है। इसके द्वारा वढा न्यायालय छोटे न्यायालय से सभी भ्रदार के रेकॉडस 
(१९००:०४) अपने पास मेंगवा सकता है ।यह प्राय" इस वात की छान-बीन करने के लिए 
जारी किया जाता है कि कोई निचला तथा छोटा न्यायालय अपने अधिफार-क्षेत्र से चाहर तो 
नहीं जा रहा है| नगरपालिफाणो, नियमों, जिला-वोर्डों आदि पर भी यह छेख जारी क्रिया 
जा सकता है । 

सर्रेधानिक उपचारों के इन अधिकारों क्र एक महत्त्वपूर स्थान है; क्योंकि इनके 

अमाव में अन्य मूल अधिकार निरथक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रक्ता की फोई व्यवस्था 
नहीं रहती । 
मूल अधिकारों का स्थगित और मर्यादित किया जाना 

(ईच्रचए९४8००७ डणते 8९5६०7९६०४ ०7 7एफत७:००९४४थ 89६5) 

यद्यपि भारतीय गणतत्र के संविधान में उपयुक्त मूल अधिकारों का विशद वर्णन क्रिया 
वया है और सभी नागरिकों को उन अधिकारों को यथेष्ट रूप में उपलब्ध कराने तथा उनके 
अतिक्रमण और अपहरण से रक्ता करने की व्यवस्था भी की गई है, फिर भी सविधान के 
आषिधानों के झलुसार ही विशेष दशा में इन अधिकारों को सीमित या स्थगित भी किया जो 
सकता है। 

ऊपर प्रत्येक्ष मूल अधिकार का विश्लेषण करते समय, उनपर लगाई गई भर्यादाओं तथा 
चनके अपवादों की चर्चा की जा चुकी है । वताया जा चुका है कि भारत की तत्कालीन 

मूल अधिकारों को स्थगित या थी शियतिनी और सरतवाबों के लाल मे ते 

मर्यादित ऋरने की व्यवस्थाएँ .. |? की. वाई का विज, ह: अत 

े के नागरिकों को असीमित या अमर्यादित मूल 

(१) युक्तिगत प्रतिवन्ध अर्थात्‌ सगत अधिकार नहीं दिया। निरंकुश तथा सीमित 

सीमाओं ( 3९९७७०॥४ ०४ व्यक्तिगत अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के 
रि०5धाएाणा५ ). हारा विकास में सद्ायक न होकर बाधक हुआ करते हैं । 

सीमित किया जा सझूना; (१) सेना या सुरक्षा तथा शान्ति 

(९) सनिकों के विषय में; रखनेवाली शक्तियों से सम्बन्धित मूल अधिकारों 

/( (३) फौजी कानून लागू होनेदाले, को सीमित या स्थगित करने का अधिकार भारत 

क्षेत्रों में , 'क्ी पालियामेरंट को बराबर है। 


४६ भारतीय शासन 


(८) संकटकालीन उद्पोपणा में , (२) सावंजनिकर सुरक्षा और शान्ति के 

(४) संविधान में सशोधन द्वारा । प्रयोजन से लागू किये गये फौजी कानून 

(ऐ/8008)] [.99) के चषेत्र मे मूल अधिकार 

नि्म्बित ( 5757270 ) किये जा सते हैं। पारलियामेर्ट को अधिकार है कि 

फौजी शासकों हारा क्वियरे गये मूल अधिकारों के अतिक्रमण करनेवाले कार्यों को भी मान्य 
घोषित कर सके । 


(१) यदि राष्ट्रपति युद्ध, आन्तरिक विद्रोद् आदि के कारण सकटठ-काल की घोषणा 
कर देता है, तो उक्त अवधि मे राज्य ऐसे कानून भी बना सझ्रता है. और आदेश भी दे 
सकता है, जो सविधान की १६वीं थारा में वशित स्वतनश्नता के अधिकारों का उल्तघन तथा 
अपहरण करते हो । पर, इस प्रकार के कानून और आदेश उसो समय तऊ लागू रह सकेंगे 
जबतऊ कि सकट-फाल रहे | सकट-काल के समा्त होते ही थे स्वयमेव नमाहर हो जायेंगे मर, 
उनमे से सिफ़ वे ही कानून ओर आदर्श जारी रहेंगे, जो मल अधिकारों के विपरीत नहो। 
सारण रहे कि समट-काल वी अवधि दो महीने से अधिरु समय के लिए नहीं रह सकेगी, 
चरतें कि इस अवधि के अन्त होने के पहले ही समद्‌ के दोनो सदनो से इसे जारी रफते की 
महुमति न ले ली जाय । 

(४) तम्ट-काल की धोपणा लाग होने पर रा्रपति यह आदिश दे समता है कि 
अपुक मल अधिकार की उपलब्धि के लिए के नागरिक न्यायालय वी शरण नहीं ले सकता । 
लेडिन मूल अधिकारों के नितम्बन (5057६4७० 7) का इस श्रक्र का बदिश यथाशीत्र 

भेरट के सामने विचाराथ उपस्थित जया जायगा और समद्‌ उसमे सशोधन कर सकी 
था उन्हें रद भी कर सकती है। 

(४) भारतीय सस॒द फ्रिसी भी मत अधिक्तर को संविधान में सशोधन बरके सीमित 
जैथवा स्थसित कर सकती है। प्रथम तथा बतु्य सशोवनों द्वारा कुठ मूल अधिकारन्‍्सम्बन्धी 
बाराओं में अबतक संशोधन स्थ्रा जा चुका हैं।स्मरश रहेडि मूल अधिकार-सम्बन्धी 
उपबन्धों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सलद्‌ ड्रोहों है, इसके लिए राज्य के 
विधान-भडल की स्वीकृति जरुरी नहीं है । 

मूल अधिकारों पर लगाये यय्रें इन नियन्नणों को लेकर भारतीय संविधान की कठु 
आलोचना की गई है| कहा गया है कि उन नियन्रणों ओर अपवादों (2५०४०४079) या 
प्र्यादाओं ([. या (2009) के फलस्वरूप भारतीय संविधान एक हाथ से मूल अधिकारों 
को 3ेता है और दूसरे द्वाथ से ले लेता है ।' इस सम्बन्ध में हमें यह नहीं भुलाना बाहिए 
कि भूल अधिकार साध्य नहीं, वरन्‌ साधन होते हैं । उनका एकमान उद्देश्य 'वागरिकों को 


नागरिकों के मूल अधिकार भ्ज 


धपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ सुविधाओं को आह कराना ही दोोता है ! ऐसी 
अवस्था में, ताकि भाधरिक उन्हें असीमित और अनियंत्रित चनाकर उनका दुरुपयोग नहीं 
करें कौर न राष्ट्र की सुरक्षा और सावंजनिक हित-जैंसे साध्यों पर इठाराषात ही कर 
सह, मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिवन्धों का लगाया जाना स्वशा -अनुवित नहीं माना 
जाना चाहिए । 


उपसंहार--भारतीय गणतत्र के सविधान में परिगणित मूल अधिकारों की उपयु क्त 
चर्चा के फलस्वरूप हम इस निन्‍्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि एक जनतत्रात्मक देश के स्वतंत्र 
नागरिकों को, अपने जीवन को सार्थक बनाने तथा अपने व्यक्तित्व का अवाघ गति से विकास 
करने के लिए, जिन आधारभूत स्वतत्रताओं एवं अधिकारों की आवश्यकता है, वे सभी 
उन्हें प्रदृत हैं । साथनही-साथ इन अधिकारों के उपयोग के सम्बन्ध में कतिपय अपवाद और 
मर्यादाएं भी लगा दी गई हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वातत्य की रक्षा और राष्ट्र की 
सुरक्षा, शान्ति एव हृठता इन दोनों सिद्धान्तों में सामजस्य स्थापित कराने का प्रयास 
किया गया है । लेकिन जिस समय ये दोनो सिद्धान्त आपम में तीत विरोधी दशा में पाये 
जायेंगे, वेधी हालत में इन मूल अधिकारों की रक्षा की वजाय राष्ट्र की सुत्यवस्था, सुरक्षा, 
शान्ति एब दृढता को ही प्रश्नय दिया जायगा । 


प्रश्न 
१. मूल अधिकारों से आप क्या समभते हैं? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों 
का संक्षिप्त वर्णन दीजिए । 
9७०६ 00 ए०प एण्वेंटा8६80व 99 एचग्वं४४९7 ४ एिष्ठी)0 रे /080प88 
छा्लीए पाल #पातैबणचएाबो एि8 08 ० प€ ढ॥,207॥5 0६ 7909५ 
२ भारतीय गणतन्र के नागरिकों को कौन-कौन-से मूल अधिकार मिले हैं? उन 
अधिकारों की रज्ता केसे होती है 
एघ३६ एएावेब्रशलातं एटा 9०ए९ 9०९३ ह।एऐग ॥0.- घी।६ एड 
० धाढ पाठाणा रिश्ृणेजाए 2३ ल०0छ ४०६ ४॥०ए एा०णध्छाप्ते २ 
३, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिये गग्रे हैं, उनकी समीक्षा 
कीजिए । 
ए्लापण्गीए रएशपथ-० 03. शिए्रवेब्शयगांत्र सिष्ठी।.5 प्राएणएण:बपल्त 
3 [6 फिप्का ए0ग्रशञाप्प्रा।ए्र 
४ भारतीय नागरिकों को दिये गये मूल अधिकारों के नाम बताइए । कब और किस 
प्रकार से इन अधिकारों को स्थगित या सीमित क्रिया जा सकता हैं ! 


हि] 


भरिंतीय शाचन 


सांप घर प्रबग्र८६ 6 पीह एच्आपंडरशापंों रिह्ण/७5 0०१96 [जतेका 
लप्रश्शाऊ, भ्ररय बाते 70५ ९५९ शट्ढी705 ८82 ०७३ ६०५७ थावेश्त॒ 
7९57700९0 ? 


भारतीय नागरिकों क्री स्वतव्ता के अधिकारों को समीक्षा कीजिए । 
(हपव्गीए ९एथगेए०४४८ ४९ 80६ ०० ॥॥0०7४ए ० 6९ एतेशा 
छाप ्रटय्या5 
भारतीय नागरिकों के सवेघानिक उपचारों या वामिक स्वतन्नता के अविकारों क् 
बणन वीजिए । र्ट 
एा5इ९फ७55 टापलाः धार गएऔी)६ (00 (075प्रशधवाउठ50थ रिश्९त0ा९६ 0 पा 
एाशयः ४० सिशाहागाड #7९९१०ए ० प्रा [घ्रताशा साइशाड 
समानता और स्वतंत्रता के अविकारों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नागरिकों 
के मृत अधिकारों की उपयोगिता तथा महता थी चर्चा कीजिए । 
एछ8०प5४ धाढ ग्राए0:क्काएश७ 270 पाए. रण फरार कणावबाशाणु 
फाहांड ० प्रा परवाबा लाग्दा ब्याग छच्णाणे 7रशशिशाए३ (० 
“280 00 सवृपब्का।ए! जाते 7रैाह६ ६० एिसट्पेणय ? 


' राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त 


( 0372८७ए९ एलंच्संफ्रोौ०ड ० 5६४६७ ?०409 ) 








राज्य के नीनति-निदेशक सिद्धान्त! भारतीय गणतत्र के संत्रिवान की एक विवादास्पद 
सेड्रिन महत्वपूर्ण और अनोखी विशेषता है। वैसे तो इस तरह के सिद्धान्तो या तत्त्वों का 
ओढड़ा-बडुत प्रतिपादन आयरलैंड, स्पेन तथा वर्मा! के सविवानों में भी पाया जाता है, 
लेकिन जितना विस्तारपूर्वक और स्पटट रूप में इनका परिगणन एवं प्रतिपादन हमारे देश 
के सविधान में क्रिया गया है, बेसा समार के भन्‍्य फिसो भी संविधान में नहीं पाया जाता 
है। भारतीय सविघान के समूचे चोथे भाग की, ३६ से ५१, कुल मिलाकर १६ बाराओं 
ओे सिफ इन्ह्मा सिद्धान्तो उल्लेस है । 
तातलर्य--भारतीय सविधान मे परिगणित ये 'राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त”! उन 
तत्तों का प्रतिपादन करते है, जिन्हें भारतीय सब तथा राज्यों की सरकारों को अपनी वेडेशिक 
था आन्तरिक नीतियो के निर्धारण में अपनामा चाहिए। संविधान में कहा गया है किये 
सिद्दान्त देश के शासन में आधारभूत तत्त्व होंगे और राज्य का यह कत्त व्य होगा कि कानूल- 
निर्माण में इन सिद्धान्तो का खयाल रखे तथा प्रयोग करे । स्विधान को प्रस्थापना म भारतीय 
राज्य के उद्देश्यों एव आकाक्ताओं का वणंन है। हमारे संविधात का वत्त मान लच्य एवं 
आदशे, भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक न्यायों को प्राप्त करानेवाला 
लोक-ऋल्याणकारी राज्य' (४४९7४ 5£2(८) क्री उपलब्धि कराना है। राज्य के नीति- 
निर्देशक तत्त्त वे साधन है, जिनके माध्यम से उपयुक्त लक्ष्य भी प्राप्ति होगी । ये निदेशक 
सत्त्त उपयु क्त उद्द श्यों एव आद्शों की मजिल के पथ-प्रदेशक और विधायिका तथा 
कायपालिक के स्थायी द्शासूचक स्तम्भ (880 90803) हैं । 
संविधान मे इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया है हर भारत की 
मजूदा एवं भावी सपीय तथा राज्य-सरकारें अपनी राजड्रीय नीति का निर्धारण मनचाहे 
ढंग से नहीं कर इन्हों मिद्धान्तों के अवुकूल करें। इनमें राज्य-शासन के उद्दे श्यों और 
३ उखलबगा, छापा ब्टाऐे छपए्फ्ा& वर्मा केसन्‌ १६४८ ई० के संविधान 
से तथा आायरनेंड ओर स्पेन ऊे अयन महायुद्ध के बाद के सविधानों में । 


६० भारतीय शासन 


पिद्वान्तों का उल्लेख क्रिया गया है. और विधायिका तथा फरर्यपालिका जो आदेश दिया 
गया है ऊ्रि इन्ही तत्वों को मद्देनजर रखते हुए वे राजकीय नियम बनायें और लागू करें। 


साराश में कहा जा समता है ऊ्लि 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व” उन भागों या साधनो 
का दि्दशन कराते हैं, जिनका अनुसरण कर हमारे देश की विधायिक्रा तथा कार्यपालिका 
भारतीय संविधान डी आक्राज्ञाओ एवं कल्पनाओं--एक जननंत्रात्मरक्र जनकल्याणकारी 
राज्य (2९७70०ए४6० ५४०६४७० 5:8६०)--के मूत्त रुप दे सके । श्री एम० सी० 
सीतलवाद के शब्दों में इन तत्त्वो का सत्रिधान मे उल्लेख करने का आशय यही था कि 'ये 
तत्व प्रज्वलित ज्योति के रूप मे राज्य के सभी प्राधिकारियों का रा/-निर्माण के प्रयासों 
में मार्य-दशन करें और राष्ट्र शने ने सदद्िशाली तथा शक्तिशाली बने, जितऐे वह 
विश्व के राष्ट्रों मं अपना योग्य स्थान प्राप्त कर सके । 


मूल अधिकार ओर नीति-निर्देशक तच्तों में भे 

झुख्य भे+--निदेशक तत्त्वों के उपयुक्त उद्दे श्यो पर "यान दने से पत्ता चलता है 
फ्रि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों को जो मूल अधिकार दिये गये है, उनके 
उद्दे श्य भी लगभग समान ही हैं । तभी तो कुछ लेसकों ने टन निदेशऊ तत्त्वों फ्री न्यायालयों 
ह्वारा भरच्ित मौलिक अधिकार (]0०7-]ए४४०७ छौ९ एचात॑शाशशातं शिष्ठ॥5) 
की संता दी है। सविधान के तीतरे भाग में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के अन्तर्गत, 
जो अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान ऊ़िग्रे गये हैं, उन्हें न्यायालयों का सरक्षण प्राप्त 
है। सामान्य दशाओ* में इन अधिकारों को क्रियान्वित फरने के लिए था यदि उनका 
अतिक्रमण या अपहरण हो रहा हो, तो रज्ा करने के लिए भारतीय नागरिक 
न्यायालयों का सहारा से सकते हैं और न्‍्यायालयो फो उचित कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व 
तथा अधिकार सविवान द्वारा दिया गया है। 


इस तरह की न्यायालयों की मान्यता, संरक्षण था बाध्यता राज्य के नीति-निदेशक 
तत्तो को प्राप्त नहीं हैं । नीति-निददेशकर मिद्धान्तो को फार्यान्वित करने के लिए सध तथा 
राज्यों क्री सरमारें बाध्य नहों हैं। इन सरकारों के लिए ये निर्देशक तत्त्त केवल एक 
मादर्श के समान हैं । काबून की दृष्टि से, इन अदर्शों पर चलना इन सरकारों के लिए 
आवश्यक नहीं है। इतना ही नहीं, यदि ये सरकारें इन आदर्शों का भव॒स्तरण नहीं करें, तो 
भी भारत के नागरिक इस कारणवश न्यायालयोंमे इन सरकारों के विरुद्ध अपील या 


१. सकठ-काल दी घोषणा होने पर इन अधिकारों को भी स्थगित था सीमित किया 
जा सकता है और नागरिकों को न्यायालयों की शरण में जाने से रोका जा सकती ह्दै 


राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त ६१ 


भररियाद नहीं कर सकते हैं। सच्षेप में हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों और निर्देशक 
त्त्तों मे पहला और प्रधान अन्तर यह है कि मूल अधिकारों ( कथा/त&ाय्रथाएयों 
शिष्टा।5 ) को कानूनी बैथता या न्यायालयों की मान्यता श्राप्त ( ]ए७:0००४।७ ) है, 
लेकिन राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त ( ि7९८एए8 ?/7ए[068 0 50908 
9०८५ ) न्यायाविएट या न्यायालयों हारा रक्षित नहीं ( 'र०7-]०ड:०७)०)९) हैं. । 


इस प्रकार पहले का न्‍्यायाविष्ट ( ]95009008 ) होना और दूसरे का न्यायालयों 
हारा समर्थनीय न होना ( र०ए-०५ध८४ ०४ ) ही मूल अधिकारों और नीतिर्ननर्देशक 
तत्वों में मलभूत और मुख्य भेद है। लेकिन वाल की खाल निकालनेवाले कुछ जेखकों 
ने इस प्रधान या मुख्य भेद के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ अन्य गौण ( 5800760५9 ) 
भेंढों का मी उल्लेख क्या है। 


गौण सेर--(१) मूल अधिकारों का खतोत भारतीय सविधान है, लेकिन निर्देशक 
तत्वों को तो उस संविधान का ही आधार कहा जा सकता है। इन तत्त्वों में हम 
संविधान के उद्दे श्यों ओर आऊाज्ञाओं का उल्लेख पाते हैं, जवक्रि उस संविधान की शक्ति 
पर ही मृछ्त अधिकार अधारित हैं । 

(२) मूल अधिकारों का विषय (5प0]6०) व्यक्ति ([7तएश07७) है, जबकि 
निदेशक तत्त्वो का विषय राज्य (5:8/6) है । 


(३) मूल अधिकार मर्यादित और सीमित हैं। सक्नटकालीन तथा अन्य विशेष दशाओं 
में उनको स्थगित या निलम्बित (5प50०700) भी किया जा सकता है । लेकिन राज्य 
के नीति-निर्देशक तत्त्व किसी भी प्रकार से मर्यादेत, सीमित, स्थगित था निलम्बित नहीं 
किये जा सकते। 


(५) मूल अधिकारों का दायरा केवल राष्ट्र तक द्वी सीमित है। इनके अन्तर्गत 
भारतोय नागरिकों तथा संध जोर राज्यों की सरकारों के सम्बन्धों की चर्चा की गई है। 
भारत के बाहर, अर्थात्‌ सारतीय संविधान की परिमिति के बाहर इन मूल अधिकारों का कोई 
महत्व नहीं है । परन्तु निर्देशक तत्त्वों का अन्तररोष्ट्रीय महत्त्व भी है; क्योंकि उनमे 
राज्यों के सम्बन्ध त्था ठेश की अन्य राष्ट्रीय नीति का भी विवेवन है। 

(४) मूल अधिकार यदि उत्तम जीवन का दर्शन-शास्त्र है, तो निर्देशक तत्त्व 
उस जीवन का व्यावहारिक स्वरूप है, क्योकि ये तत्त्व इन अधिकारों को राज्य के नेतिक 
कत्त व्य का रुप देते है । 

१ #पृत्रा6 पडहएफका एप स्जापेब्राध्यायों पिछुप्रांड 78 था ९एएशएणा ०0 


श765, प8 (म्राठए90र९7 0ा 707६ए00ए४8३ 8 ॥घतेए 0 प्राध्थ्ा5,.._ ]₹ 076 35 
श्गो०४5०999 ० ३०० ॥०, पार "गटर 35 खंड छाथवटध०6 


ड२ भारतीय शासन 


७) एल अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए समद्‌ के अप्निनियमों की मावम्यक्रता नहां 
है, जसा फ्रि नीति-निदेशऊ तत्तवो के कार्यान्वयन के लिए । 
(७) मूल अधिकारों क्रा स्वरुप अधिकारों का है, जबाक नीमि-निदेशऊ तत्त्वो का 
स्वरूप अधिकारों, कत व्यो और आदर्शों का मिश्रण हे 
(5) मूल अविकारों के क्रियान्वित होने के पीछे राज्य के फाननो का बल है, जबकि 
नीति-निदेशक तत्त्वो के क्रियान्त्रित होने के पीछे जनमत का वल है । 
(६) मूल अधिकार राज्य की शक्तियों के ऊपर एक प्रफार ही मर्यादाएँ या सीमाएँ है. 
जबकि नीनि-निदेशऊ तत्त राज्य के लिए अनुव्ेश या हिदायने है । 
मूल अधिएारों तथा निदे शऊ तत्त्वों में सम्बन्ध--म्त अविऊारो तथा राज्य 
के नीनि-निदेशक तत्त्वो मे जो अन्तर है, उनकी चर्चा ऊपर की गई हैं । कभी-स्भी 
यह प्रश्न उठाया जाता है फ्रि इन दोनो में से क्सिया महत्व अविक ८ ? दूसरे शब्दों मे 
थद्रि मल अधिकारों तथा राज्य के नीति-नीदेशक तत्त्तों के वीच अन्तविरिव या इन्द् 
((०गगि८) हो जाय, तो प्रावमिज्ता (2४ ि६ग८८) क्यिक्ों दी जाबगी ? एसे प्रश्न 
इसलिए उठाये जाते ह ऊि हो सकता है, ऊोटे मसल अधितार राप्य की नीति में रुकत्रट 
ढाले। निदेशक तत्त्तो के अवुछूत नीति-निर्बारण में रह सूल अधितार व्यवथान उपस्थित 
कर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है । 
हम जानते हू ऊ्लि काननी मान्यता या बाध्यता प्राप्त होने के कारण मल अधिरारों 
की पीठ पर कानून का जसा बल है, नीति-निदश तत्वे। के पीछे नहीं हे । थी जी० एन० 
न के शब्दों में 'यें तत्त्व न तो झसी प्रजार के कानूनी अपिकारों की रचना परते है 
आर न ऊफिसी कानूनी उपचार की ही व्यवस्था ऊरते ह ।! अत , कानून या न्यायालयों 
की दृश्धि में तो मूल जधिक्ारों पा महत्त्व निदशऊ नत्त्तो क्री अपेज्ञा अधिक है। इन दोनो 
के बीच उल्न्न अन्नविरोध झी दशा में कानून को झल जधिकारों छो ही श्राथमिक्ना नी 
चाहिए । ऐसा ही सर्वोच्च न्यायात्य ने "मद्रास रसक्रार बनाम थ्टेमदी अम्पादम 
दोरायजन सन्‌ (१६५१) के मुज्दमे में गिया। स्वोन्च न्यायालय ने इस मुकदमे से 
बताया क्रि राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व मूल अपरिशारों को अम्रिभूत (0ए८706) नहीं 
कर सकते और यष्ि करें, तो थे अनत्र है | 
१, "पाल दाब०0९० था रिएफ्ऐथ/शांबों रि६60538 घब्वणा0घ४१०६ गाते ॥र॑ 
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राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त हट 


लेकिन संविधान के चतुर्थ संशोधन के सम्बन्ध में लोकसभा में बोलते हुए १४ मार्क. 
१६४४ ई० को हमारे प्रधान मंत्री श्रीनेहह ने कहा कि यदि मूल अधिकारों 
कर शज्यो के सीति-निर्देशक तस्वों में अन्तर्विरोध हो तो नीति-निर्देशक तत्वों को 
ही प्राथमिकता दी जायगी ५ प्रधान मन्नी नेहह के इस विचार तथा सर्वोच्च न्यायालय 
के उपयुक्त निएुय में अन्तविरोध या विरोधाभास दीख्ध प्ता है। लेकिन असलियत 
में दोनों मत सही हैं। जहाँ तक न्यायालयों का सम्बन्ध है, मूल अधिकारों का 
अतिक्राण निर्देशक वत्त नहीं कर सकते, लेकिन संसद को दृष्टि में निदेशक तत्वों 
का मूल्य मूल अधिकारों से अधिक है । 


अतएवं, अगर कोई मूल अधिकार, निरेशक तत्तों के अनुकूल भारत में राजनीतिक, 
आथिक तथा सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना की राह मे रोड़ा जठकाता हो, वेसी हालत में 
भारतीय संसद को चाहिए कि वह उस अन्तर्विरोध या हन्ड को दूर करने के लिए संविधान 
में संशोधन कर व्यवधान उपस्थित करनेवाले उस मूल अधिकारों फो नीति-निदेशक तत्त 
का सहायक था साधन बना दे ।( 


अन , मृल्त अधिकारों को कानूती वाध्यता प्राप्त होने पर भी निदेशक तत्त्वों का 
महत्त इन अविकारों से अधिक इसलिए है. कि 'यह एक अकार का घोपणा-पत्र, आदेश-पन्न 
और सदाचार के नियमो का संग्रह-सा प्रतीत होता है; थे दत््व गधिकया ऐसे नेतिक 
नियम (3079) 7:४०४७८७) तथा सूत्र ( ४७०४० ) हैं, जिनके पीछे कोई कानूनी 
शक्ति नही रहने पर भी, इनके आशय के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं हो सकता 7 कानूनी 
तौर पर मूल अधिकारों का महत्त्व निदेशक तत्तों से अधिक है, लेकिन राजनीतिक, 
आध्यात्मिक तथा नेतिक इष्टिकोणों से निर्देशक तत्त्वों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए 
ओर मृत्त अधिकारों को इन्ही तत्त्वों के सोचे मे ढालना चाहिए। हमारे देश की शासन- 
व्यवस्था इसी मत के अजुसार अभी चल रही है । हमारे संविधान का चतुर्थ एवं सन्रहदोँ | 
पशोधन ( सम्पत्ति के अधिकार का सशोधन ) इन्हीं निदेशऊ त्तत्तों के आर्थिक उपचन्धों को 
सफलतापूवंक कार्यान्वित करने के प्रयोजन से ही हुआ । प्रथम तथा द्वितीय सशोधनों का- 
भी यही उह्दे श्य था । 


े तीति-निर्देशक तत्त्तों का विवरण--भारतीय गणतन्न के स्विधान मे उल्लिखितः 
एवं प्रतिपादित राज्य के नीति-निरेशक तत्तो को निम्नलिखित दर्गों मे वाँशा गया है--- 
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द्ड भारतीय शासन 


(क) आर्थिक नीति एवं व्यवस्था-सम्बन्धी तत्त्व, 

(सी) सामाजिक और शिक्ता विषय तत्त्व, 

(ग) शासन-सम्बन्धी तत्त्त आर 

(घ) अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा से सम्बद्ध तत्त्व । 


कुछ लेखक धारा ४६ में वर्णित राण्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारको, स्थानों 
और चीजो के सरक्षण के हेतु नीति-निदेशन को एक अलग वर्ग, पंचम वर्ग, में गिनते हैं । 
इस पुस्तक में धारा ४६ का 'स' वर्ग ही सम्मिलित क्रिया गया है । 

(क) आर्थिक नीति एवं व्यवस्था-सबवंधी तत्त्व--5न तत्त्वो मे उस ादर्श 
आर्थिक व्यवस्था तथा सगठन का चित्रण फ़िया गया है, जिस ओर हमारा ठेश भविष्य मे 
आगे बढेगा। इस वर्ग के तत्वों (घाराएं २६, ४१, ४९, ४३, ४६, ४७ और ४८) का 
स्पष्ट सार है--भारत में आर्थिक प्रजातत्र यानी एक सप्राजवादी जनतत्रात्मज राज्य की 
स्थापना । स्मरण रहे फि 'सम्राजवाद' शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं फ्रिया गया है।इन 
तत्त्वो के अनुसार राज्य ऐसी आर्थिक व्यवस्था तथा सगठन की स्थापना का अयास करेगा 
कि एक नागरिक का दूसरे नागरिक द्वारा आर्थिक शोपण न हो ओर सबझी आर्थिक जरुरते 
पूरी हो । इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए निम्नलिपित मन्तव्य निर्धारित फिये गये हैं-- 

(१) भारत के प्रत्येफ़ नर ओर नारी को समान रूप से आजीविका कमागे के साथन 
प्राप्त हो। दूसरे शब्दों मे राज्य करा यह करत न्‍्य होगा कि वह बेरोजगारी तथा भुखमरों को 
चन्द करने का प्रयत्न करे । 

(३) डेश में बन या आर्थिक उत्पादन के भोतिक साथनों का स्वामित्व और नियत्रण 
कुछ थोड़े से आद््रियों के हाथो में एकन्र या सचित नहीं होकर इस प्रफार फ्रा हो, 
जिससे सामहिक हिल मे अधिक-से-अधिक बरद्धि हो ओर उनऊा सार्वजनिक हित की दृष्टि 
से समुचित रूप में प्रयोग हो सके । 

(३) सब व्यक्तियों ( स्त्री ओर पुरुष दोनों) को समान कार्य के लिए समान 
चेतन मिले । 

(४) मजदूरी करनेवाले पुरुषो और स्त्रियों के स्वास्थ्य ओर शक्त्ति दा तथा पच्चों 
की सुझुमार आयु का झिसी भी प्रसार से डुरुपयोग न हो । 

(४) ऊ्रिसी नागरिक को आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे रोजगारों मे न 
लगना पडे, जो उसकी आयु तथा सामथ्य के अनुकूल न हो । 

(६) शैशव तथा फ़रिशोर अवस्था के नागरिफो की (शोपण तथा नेतिक पतन 
से रक्षा की जाय । 


राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त ६४ 


(७) राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयत्न 
करे कि अत्येक नागरिक शिक्षा प्राप्त कर सके, अपनी योग्यतानुसार जीविका या काम पा 
सके, और वेकारी, घुढापा, बीमारी और अपाहिज होने की दशा में राज्य की ओर से 
सहायता प्राप्त कर सके । 


(४) राज्य ऐसी व्यवस्था करे, जिससे नागरिकों को मानवोचित अवस्थाओं में ही 
कार्प्य करना पे तथा स्त्रियों को प्रसूतावस्था में सहायता मिल सके। 


(६) राज्य का यद अ्रमुख कर्तव्य हैं कि वह कादून अथवा ज्रार्थिक सगठन डरा इस 
चात का भ्यत्न करे कि कृषि, उद्योग तथा अन्य ज्षेत्रों मे लगे हुए समस्त मजदूरों को कार्थ्य 
तथा निर्वाह-योग्य सजद्री मिलसके। उन्हें अपने जीवन स्तर का उँचा उठाने, अवक्राश-काल 
का उचित उपयोग करने तथा सामाजिक और सॉस्क्ृतिक विकास का सुअवसर भाप्त हो । 


१ ०) राज्य ऐसी व्यवस्था करे, जिससे लोगों को पुष्टिकर भोजन मिले, उनके 
स्वास््य की उन्नति हो और उनका जीवन-स्तर ऊपर उठे । 


(११) गाँवों में गृह या छुटीर-उयोगो को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधारों पर» 
प्रोत्साहित करने के काथ्यं पर विशेष ध्यान दिया जाय । 


_ (१२) छृषि तथा पशुपालन के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ठग को अपनाया जाय + 
गायो, बद्ुदों तथा अन्य दूध देनेवाले और वाहक पशुओं की नस्ल की रत्ता तथा सुधार का 
जौर उनके दघ को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाय । 


(ख) सामाजिक और शिक्षा-विषयक निर्देशक तत्त्व--सविधान को ४०. 
से ४७, इन तीनों घाराजं में उन निर्देशक तरवों का प्रतिपादन किया गया है, जिनका 
अतुसरण कर राज्य भारतवासियों के सामाजिक तथा सास्कृतिक धरातल को ऊँचा 
उठाने से सनथ हो सकता है। उदाहरणार्थ--- 


(१) राज्य संविधान के सागू होने के दस वर्ष के अन्दर १४ वर्ष तक की आयु के 
सभी बालकों भौर शलिदालों के लिए निःशुल्क मौर अनिवाय॑ शिक्षा री व्यवस्था करने का 
अयत्त करें । इससे कुछ दिलों में भारत से निरक्तरता का सर्वथा अन्त हो जायगा । 


, (9) राज्य जपने क्षेत्र के अन्तगंत सभी व्यक्दियों तथा वर्गों, विशेष कर जनता के 
इबलतर तथा : पिछेडे बगों , जेसे--अछ्ूतों, पिड्टी जातियो, जनुसचित जातियों तथा 
अजुपूचित आदिम ज्ञातियों--के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों छी विशेष सावधानी से 
उत्नति करे और सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनऊी रहा करे + 


ध्र६ भारतीय शासन 


+ -(3) - राग्य देश-भर के नागरिको के लिए एक समान व्यवहार-सहिता ( है (णा- 
वरा0 (शो 20८€0घ९ (०006) बनाने का प्रयत्न उरे, जिससे सद्चे देश में एड हो 
चयक्तिक कानून (?िटइणावं [8७) हो, जो धर्म पर आधारित न हो । 

(») जनता के स्वास्थ्य को उन्नत करने और उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उटाने के 
लिए राज्य शराब तथा अन्य मादक पेयो आर नशीली वन्तुओं के सेवन को रोके और ऐसा 
अवन्ध करे जि चिकित्सा के उर् श्य से केवल ठवा के रूप मे उनका उपयोग हो । 


(५) राज्य ऐनिदासिक अथवा कलत्मक महत्त्व जी प्रत्येक वस्तुओ आर स्मारत़े वो, 
पजसे संमद राष्ट्रीय मदत्त्त्वा घोषित करे, दृषित होने, न-ठ होने, स्थानान्तर फिय्रे जाने 
अथवा बाहर मेजे जाने से बचाये । 
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(ग) शासन-सम्तनन्धी तक्त्त--८स वर्ग के नीचे लिखे ढो निर्देशक तत्तो (धारा 
४० और ४५०) में उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन ज्िया गया है, जिनका अनुसरण बर देश 
के शासन के स्तर को ऊचा उठाने के लिए राज्य एक समुचित प्रशामदीय नीति 
मिर्वारित करेगा-- 

(१) भारत के अपिक्नसे-जधि प्रा्मों भें श्राम-पचायतों का संगठन क्या जायगा, 
ताकि उनके द्वारा जनता को अपना शासन स्त्रय करने का मौज मिले । इन ग्राम-पचायतों 
जो ऐसी शक््तिया तथा अधिकार प्रदान सज़्यि जाये, जिनसे वे आर्थिक क्षेत्र में भात्मनिर्भर 
चनकर क्वायत्त शासन की इफाइयों के रूप में काय करें, और हस प्रकार हमारे राष्ट्रपिता 
स््र्गीय महात्मा गाधी के 'गाव-गणराज्यों' (७॥०४8९ रि००७ए०८७) के स्वप्न को सामर 
चनायें । 

(२) देश के न्याय-विभाग ( ]४००७7४ ) को शासन-विभाग या कार्यपालिस 
(£5०८पध४८) से बल्ग रखा जायगा, ताकि न्याय-विमाय स्वतत्र रहकर निःपत्त न्याय 
कर सफे । मं 
(घ) अन्तर्राष्ट्रीय दाग्ति एवं सुरक्षा से सम्बद्ध तत्त्व--उप्ुक्त तीनों 
च्ञगों के तत्तो में देश की आन्तरिक नीनियों से सम्बद्ध सिद्धान्तों का उल्लेख स्िया गया 
हू। इस चौथे वर्ण में, अन्तर्राद्रीय क्षेत्र में भारत डी नीति जे क्‍या मिद्वान्त होंगे, इसरा 
चणन स्था गया है। धारा «१ के अनुसार ये सिद्धान्त निम्नलिखित होंगे-- 

(3) विख-शान्ति बार अन्तर्राष्ट्रीय छरक्षा का समर्थन और ग्रोत्याहन । 

(>) विविध राष्ट्रों के बीच न्याय तथा सम्मानपूण् (]७5६ 270 07००० ४) 

संम्बन्ध बनाये रखने की चेप्टा जरना । ड़ 


राज्य के नीतिदनिदेशक-सिद्धान्त झ्ऊ 


- (३) रुप्द्रों के, चीच ,पारस्परिक “व्यवहारों मे अन्तर्राष्ट्रीय कानूनं-तथा सबिव॒नों 
के प्रति आदर की भावना को वढाना । 

(४) अन्तर्रट्रीय विवादों; का पंच-निशुंय (6ैज072000) | मायस्थक्ता द्वारा 
निबंयारा करने को. प्रोत्साहित करना । 

राज्य के नीति-नरदेशक सिद्धान्तों'के उपयुक्त विवरण पर ध्यान देने से साफ पता: 
चलता है फरि इन पिद्धस्तों के पीछे कहे नरह की विचारधाराएँ हैं । ढा० एम्० पी० शर्मारें 
के शब्दों में 'हम इन पिद्धान्तों को समाजवादी (3009॥50), भाघीबादी ((७३8809858) 
और बोौद्दिक उदारतावादी ([..0879 [7(6/०८:ए०७॥५६5) आदि वर्गों में विभुक्त कर 
सकते हैं ।” सर आइवर जेनिलस के म्तानुसार 'सविधान का यह भाग “फेवियन सोशक्षिज्सा 
(म#ड्जका 00०57) की विचारधारा को अनिव्यक्ष करता दै। सिफ़र इसमें 
'तोशलिज्म' शब्द का प्रयोग नदी हुआ है बौर राष्ट्रीय उत्पादन के साधनों के सब्ट्रीयकरण 
का स्पष्ट उल्लेख,नहीं किया गया है। 

भारतीय सुंविधान के ये नीति-निर्देशक तत्त्व 'फब्रियन सोशलिज्मः की विचारधारा से 
अनुप्राणित हुए हों या नहीं, लेफिन इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि कतिपय 
समाजवादी, गाघधीवादी और आएुनिर बनन्‍्तर्राष्ट्रीयताबादी ( [पर/छा॥290०॥४ ७7 ) 
आदि विचारघाराओं की गहरी छाप टनपर हे । 

निर्देशक तत्त्तों की आलोचना--भारतीय सविधान में उल्लिसित राज्य के नीति- 
निदेशक तत्वों पर एक विहसम इग्टिपात करने के फलस्वरूप हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं 
कि ये तत्व हमारे देश के शासकों के सम्मुख एक ऐसा कार्यक्रम उपत्यित करते हैँ, 
जिसके क्रियान्वित होने पर आरन में एक आदर्श लोक-अल्याणफारी जनतन्नात्मक राप्य की 
स्थापना होगी । ये तत्त्व सब्चे जनतत्र के आधारभूत तत्तवों एवं सार पर आधार्रिन हैं और 
इनका अनुसस्ण कर हमारे देश के संविधान की अमिलाषाओं तथा आकाज्ा्मों को भूत रूप 
दिया जा सकता है। अतएव, हम इन तत्त्वो को स्वतन्न सारतीय गणतंत्र के पावन कत्त व्यों 
एुब्र पुनीत आदशा का घोषणा-पत्र कह सऊते हैं ।.|' 
*. फिर भी, इन निर्देशक तत्वों की निन्‍दा तया कठु आलोचनी करनेवाले विचारकों और 
लेखकी की कमी नहीं रही है । उनके तऊ नीचे दिये जा रहे हैं--- 


«५ (१) इन तत्तों का संविधान मे उल्लिख़ित किया जाना सर्वथा अर्यहीन (१ 67॥॥78« 

९58) है, क्योड्धि धारा ३७ के अठुसार इन तत्वों के पीछे कोई कानूनी शक्त्ति ज़हीं 

है। येतत्वन तो फिसी प्रकार के कानूनी अधिकारों की रचना करते हैं और न किसी 
कक ऋऋगए”कछछणो करे एम० पी शर्मा भारतीय गणतंत्र का संविधान, पु० ४७। 
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द््द भारतीय शासन 


कानूनी उपचार की ही व्यवस्था करते हैं। ये तत्त्व अधि#से-अधिक “व्यथ लेकिन 
चैभवपूएं शब्दावली में जदी हुई उच्चतम कत्पनाओं एवं भावनाओं की पंक्ति” या “कमी 
सृत्ता नहीं होनेवाली शुभ इच्छाएँ', 'नेंतिक उपदेशों' तथा 'लक्ष्य और आकाक्षाओं थी सूची 
सात्र हैं ।” स्वर्गीय प्रोफेसर के० टी० साह के अवुसार यह एक बैंक को हैंडी है, जो जब 
योग्य होगी, तमी चुकाने योग्य ( 7299800९ ७९7 27/6 ) होगी । एक दूसरे लेखक 
का कहना है कि यह नये साल के प्रथम दिन में पास किय्रे गये अस्ताव के समान है, जो 
जनवरी की दूसरी तारीख को ही तोड़ दिया जाता है । 

(२) वंधानिकों के लिए इनका महत्त्व दुछ भी नहीं है, क्योंकि इन सिद्घान्तों का 
ध्यावहारिक राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं । कुछ लेखकों मे तो यहोँ तक कहा है कि भारत 
कली जनता को ठगने या भुलावा देने या 'मूर्खों बीर भ्रद्ालुओं फ्ो तुच्छ सन्त॒ष्टि प्रदान करने! 
के हेतु ये सिद्धान्त 'सिर्फ सताधार पार्टी गो राजनीतिक चाल की गोटी है ।' 

(२) जवक़ि भारतीय सविधान के द्वारा हमारा देश एक सम्पूर्ण प्र त्व-मम्पन्न' 
लोकतत्रात्मक॥ गणराज्य घोषित किया गया है, तब वेसी हालत में इन निदेशक तत्वों के 
माध्यम से सार्वभीम भारत-राज्य ह्वारा अपने-आपको अठिशित तथा प्रतिबन्धित करना 
अगप्राहृतिक तथा हास्यास्पद है । 

(४) सविवान में इन निदेशक तत्त्वों को अलग से १६ घाराओं में उल्लिसित करना 
संविधान की विशालता तथा जटिलता को व्यर्य में बौर भी अधिक बढाने वी मूखंता के 
अलावा छुड् नहीं | ऐसा इसलिए कि जित सिद्दान्तों का प्रतिपादन इन निशा, तो मे 
किया गया है, उन्हें मूल रूप में संविधान की अस्तावना में पहले ही कह्दा जा उका है बार 
थे आधुनिक प्रजातंत्र-ाज्य की नीति में स्वयमेव अन्तर्निहित होते हैं । 

(४) इन तत्तों के संविधान में उल्लेख किये जने के पक्ष मे दी गई यह दलोल, 
कि इन तत्तों के द्वारा सविधान में चिरन्तन और निश्चित सिद्धान्ती की घोषित तथा 
अंगीकृत करने का प्रयास क्या गया है, भी सारहीन ही दै, क्योंकि कोई भी सिद्धान्त 
अस्त और बपरिबर्त नशील नहीं होता । भिन्‍न-मिन्न देशों की वदल्ती हुई परिस्थितियों 
और आवश्यकताओं के अनुरूप उन तथाकथित विर्वन नीतियो और निरिचित पिद्धान्तों मं 
भी तब्दीलियाँ होती रहती हैं । अतएब, सदा के लिए एढ दी बार ऐसे सिद्धान्तों ले पोषित 
कऋर ठेना इतिहास की निरन्तर आगे बढनेवाली प्रणति को सदा के लिए एक ही बिन्दु पर 
चआाँध सकने का व्यय दुस्साहस है । मु 


१. श्ने -शने (5०वएथयाए) शान्तिपूर्ण तथा शिक्षण एवं अचार कार्यो 


(80फए०४एणा शापे ए+7०7०६8०709) ह्वारा” समाजबादी व्यवस्था को 
स्थापित क्रनेबाली विचारधारा। 


राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त ६६ 


(६) बौर, बन्‍्त में, औ एन० श्रीनिवासन्‌ के शब्दों में; 'संविधान में उल्लिखित या 
उद्घोषित नीति-निर्देशक तत्त्व स्पष्ट नहीं हैं. और एक दी चात को कई दार दुहराया गया 
है। उनका नतो उचित रुप से वर्गीकरण किया गया है और न वेज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध 
ही । साधारण समस्याओं के साथ-साथ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्यामों को मिलाकर उत्कन 
पेदा कर दिया दी गई है 

उपयुक्ष तक के आधार पर यह कहा जाता है कि इन-तत्वी का संविधान में उल्लेख 
किया जाना वेकार तथा अथहीन है, क्योंकि ये तत्त्व कुछ “घिनीत आकाक्षाओं!- तथा “भूठे 
सपनों' के अलावा और कुछ भी नहीं हैं । 

क्या ये तत्त सचमुच अथहीन हैं (-..प्रश्न उठता है कि उपयुक्त तडों के 
आधार पर धन निदेशक तत्तों को सर्वधा अथद्वीन कहना कहाँ तक सत्य है ? 

यह सच है कि न्यायाधीन (]०४2806) नहीं होने के कारण राज्य के नीति- 
निदेशक तत्वों की संवधानिक उपयोगिता नहीं है। यद्यपि इन तत्त्तों को कार्यान्वित कराने 
के लिए राज्य के विरुद्ध भारतोय नागरिक न्यायालयों की शरण नहीं ले सकते हैं, फिर भी 
इन तत्त्वी क्षा सविधान में उल्लिखित होना कतई व्यर्थ नहीं है। संविधान में इन तर्तवों 
का अपना एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इनकी राजनीतिक उपयोगिता है। 


नीवि-निर्देशक तत्तों की उपयोगिता--न्यायालय भत्ते ही इन तत्तों को बाष्यता 
अदान नहीं फरे, लेकिन इन तत्तों की पीठ पर जनमत की शक्कि काम करती है। गणतन् 
मे न्यायालयों की इच्छा से भी सवोपरि होती है जनता की इच्छा । जनता किसी सी कानून 
से अधिक वलशाली है। अत, भारतीय सविधान के ये निर्देशक तत्त्व महत्त्तहीन नहीं हैं । 
डा० अम्बेदकर के श-दों में 'जब कमी शान्ति, सुव्यवस्था तथा सुशासन के लिए अधिकार 
अदान किये जाते हैं, तव यह आवश्यक हो जाता है कि उन अधिकारों को- संचालित करने 
के लिए अनुदेश भी दिये जायें ? 

दूसरे, सविधान के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ तथा सभहवें सशोधनों ने यह सिद्ध कर दिया 
है छि ये निदेशक तत्व पूरणत शक्किविहीन नहीं हैं। इन अवसरों पर देखा गया कि इन 
सत्त्ों के पीछे जनमत का चल, अथात्‌ राजनीतिर वत्त रहने के कारण मूल अभिकारों को इन 
सत्तों के अनुरूप संशोधित क्रिया गया । 

तीसरे, “बत्तमान युग में कोरा राजकीय लोकतत्र आवश्यक होते हुए मी पर्याप्त नहीं 
है। झुंस्त समाजन्ज्यवस्था के लिए सामाजिक जौर आर्थिक लोकतंत्र भी उतना ह्दी 
आवश्यक है ।” अत , हमारे संविधान में इन तत्वों का दर्ज होना उचित है ; क्योंकि ये 
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तत्त्व हमारे सामने संसदीय एवं राजनीतिक लोफ़तन्र के अलावा आर्थिक लेस्तन्न का आदर्श 
रखते हैँ । बीसदीं शतान्दी पुलिस-राज्यो (?०॥०९-७६३६६७) का युग नहीं है, जितमे 
नागरिंकी के कल्याण की अपेक्ता शासकों के कल्याण और द्वितों का उयाल रखा जाता था। 
ज्ाज का चुग तो जल्याणछारी राज्यों (ए९]शि० 5(925) का युग है, जिनका प्रधान 
उद्दे श्य बाहरी सुरत्ता और भीतरी शान्ति बनाये रखने के अतिरिक्त नागरिकों का कन्याण- 
साधन हुआ करता है । इसी आधुनिर एवं प्रगतिशील राजनीनिक विचारधारा के अनुदल 
ही भारतीय सविधान हमारे देश में एक कल्याणकारी राज्य दी स्थापना करना चाहता है। 
शैज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों में हम उन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं 
का वर्णन पाते हैं, जिनके द्वारा उपयुक्त उद्दे श्यो की पूत्ति होगी । 


चोथे, ढा० राघवाचार्य के मतानुसार, “इनको सविधान में रखने का यह औचित्य है. 
कि कोई भी पार्टी राजनी तक शक्ति प्राप्त करे, परन्तु उसे टन आब्शों का पालन करना ही 
पड़ैया । इसे राज्य के लिए जनता की ओर से मादेश-पन्र ([7%0एगाशा ए  छैए- 
८075) सममना चाहिए। फोर उनकी अवहेलना नहीं कर सक्‍्ता, क्योंड्धि चाहे उसे 
अदालतों में कानून-भग के लिए जवाब न देना पडे, परन्तु उसे अगले चुनाव में मतदाताओं 
के सामने अवश्य उत्तर ढेना पंढेगा ।” अत , फोई भी मन्त्रिमटल, जो लोगों के श्रति 
उत्तरदायी हो, बहुत चुगमता से इन सिद्धान्तों फी अवहेलना नहीं कर समता । चीफ जर्वसि 
केनिया के अनुसार, “राज्य-नीतिं के निदेशक सिद्धान्त व्यवस्थापिक्रा के चहुमत की केवल 
अस्थायी इन्‍्द्राएँ नहीं हैं, वल्कि राष्ट्रका सावधानी से या हुआ वह निम्चय है, जो 
देश के सावंभाम तथा स्थायी कानून को तय करते समय र्या गया है। 


इन तत्त्तों फ़ा एफ और भी उद्देश्य है। भारतीय सबिधान में परिगणित मूल 
अधिकारों की सूची पर ध्यान देने से और छुड दूसरे प्रगदिशील देशो के सविधानो धारा 
वहां के नागरिकों को दिये गये मूल अधिकारों से तुलना करने पर, हमारे अपने मृत 
अधिरारों में कुत्न कमी या अभाव सठकता है । जेसे भारत में आर्थिक तथा सामाजिक 
लोफनत्र थी स्थापना के हेतु पर्याप्त मूल अधिझर भारतीय सविधान द्वारा नही दिये गये 
हैं। देश में बेरोजगारी ((77७॥909770॥0) बी विक्ट समस्या के बावजूद सोवियत 
रूस के सविधान की तरह जीविकोपाजंन का अधिकार (शिक्ो॥ 0 ९ ०॥) भारत का 
सबिधान नही देता है । इस प्रकार की कमी या अमाव को एक अर्थ में मोर कुछ दूर तक 
इन तत्वों के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया है । 


_सांरांश-+-उपयुक्त तर्क-बितों के आधार पर हम यह कह सकते है कि नीति- 
निर्देशक तत्त्वों का संविधान में उल्लिखित किया जानो व्य॑थे नहीं है।ये तल विर्ल 


राज्य के नीति-निरदेशक सिद्धान्त 


शक्हीन कनई नहीं है । थरीहुर्गादास बसु का तो कथन है कि इन तत्त्तों का उल्लंघन 
करते हुए अगर विधान-मंडल कोई विधेयक वनाये, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल वेसे विधेयको 
पर अपनी स्वीकृति ठेने से इनझार कर सकते हैं। ये निदेशक तत्त्व वेसे भूल अविकार है, 
जिन्हें हमारे सर्विधान निर्मातागण, ठेश की परिस्थिति और साधनों की कमी के कारण 
न्यायाविष्ट मूल अधिफारों में नही रख सके । एक प्रकार से यह उच कप व्यों की उच्ची है, 
जिन्हें राज्यो की नागरिकों के लिए पुरा करना आवश्यक है । अत राज्य के नीति-निदेशक 
तत्वों को हम मूल अधिकारों की प्रतोक्षा-सची (प/शापपह (787) कह सकते हैं। ये तत्त्व 
संविधान की कठोरता को कम करके उसे गतिशील बनाते हैं और प्रस्तावना के उद्दे व्यों को 
प्राप्त करने के लिए निश्चित नीति निर्धारित करते हैं । 

नीति-निदशक तत्त्वों को हम राज्य या सरकार का धर्म कह सकते हैं । हमारे ठेश को 
शासन-व्यवस्था के लिए यह कोई नई बात नहीं है। “प्राचीन काल के भारतीय धर्मशास्त्र 
राजा का धर्म निर्धारित करते थे । श्मृतियों में राजा के घर्म॑ और कर्तव्यों का वणंन पाया 
जाता है। वसिप्ठ ने रामचन्द्रजी को और भीष्मपितामद ने युधिष्ठिर को राजा का धर्म 
बतलाया था ऊ्ि किन सिद्धान्तो के अछुसार राजा को राज्य करना चाहिए । हमारे सविधान 
के निद्शक तत्त्व भी कई प्रकार से सरकार का धर्म बतलाते हैं कि शासन चलाने मे सरकार 
को इन करत व्यो का पालन करना होगा और इन उद्देयो की पूर्ति करनी दोगी ।” 

इन सद्घान्तिक दलीलों के अलावा पिछले दस वर्षों में भारत-सघ तथा राज्यो की 
सरकारों ह्वारा इत तत्वों के अनुकूल किये गये कायो के आधार पर भी हम कह सकते है कि ये 
तत्त्व अर्थहीन नहीं हैं । “फक्टरी-ऐक्ट' , 'शॉप-ऐक्ट”, 'प्रेस-ऐक्ट', कतिपय उद्योगों तथा बीमा 
कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण, जर्मीदारी-उन्सूलन तथा भूमि-सुघार-सबधी कानून, भ्राम-पचायतो 
तथा सहकारी सम्रितियों का संगठन, प्राचीन स्मारकों की रक्षा, निःशुल्क तथा अनिवाय प्राइमरी 
शिक्षा की योजना, कई राज्यों में मथनिवेध (?70070007) आदि कार्य, जो इन पिछले 
दस वर्षों में भारत-संघ तथा राज्य-सरकारों द्वारा किये गये हैं, इस वात के अम्ताण हैं कि 
'सबविधान में उल्लिखित निदेशक तत्त्वों का पालन करने और अपनाने का प्रयास किया गया 
है। अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा भर शान्ति के क्षेत्र भे भी, सयुक्त राष्ट्रसप के सिद्धान्तों का 
समथन तथा पंचशील' के सिद्धान्तों का प्रतिपादन इन्हीं तत्त्तों के क्रियात्मक रूप कहे जा 
सकते हैं। अतएव, कुड आलोचको का यह कहना कि “ये तत्त्व पालन की भपेत्ञा अवहेलना 
हारा ही अधिकतर प्म्मानित होंगे, सवंथा अमान्य और अनुचित सिद्ध हुआ है । हमारे ठेश 
की सरकारों ने इन आदशों को क्रियान्वित भी किया है । 


इस प्रकार, अन्त में हम दावे के साथ कह सकते है कि राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वो 
“की हमारे संविधान में बहुत सोच-समभकर सम्मिलित किया गया है। ये तत्त्व उस प्रकाश- 
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स्तम्भ के समान हैं, जिससी प्योति मे भारतीय संविधान दी आत्मा तथा इस संविधान के 
निर्माताओं की सब्दी भावनाएँ स्पनटन प्रतित्रिम्बित होती हैं। ये राज्य के नीति- 
निर्देशक तत्त्त भुवतारा (7गर 5:४०) के समान हैं, जितसे हमारे देश के 
वत्त मान तथा भादी शासऊझो दो, संविधान के लक्ष्य तथा उह ज्यों की मजिल की उचित 
दिशा वा स्व ज्ञान होता रहेगा । 
प्रश्न 
(१) राग्य के नीनि-निदेशऊ सिद्धान्त के त्तात्पय बनाइए । इन सिद्धान्तों या तत्तों 
तथा मृल अधिकारों में क्या अन्तर हैँ १ 
>शाध07 पा डाह्आएवलव्यएएट 0 0 ल्‍0.7९000ए९ एनंए्टाफ़ोट३ ०६ 8६७6 
एण7५ए प्र०छ 80 ॥९६ हेवीएक 907 धा९ ॥प्चाठप्राध्ता् पिहा5? 
(२) भारतीय संविधान में उल्दिसित राज्य के नीति-निदेशक नत्तवों त्री विवेत्रना 
बीजिए १ 
905ए०55 ॥76 0॥760४२४९ ?77ल्‍फ़ॉ०६ ०६ 988९ एजा० ग्राध्मावणाध्ऐ 79 
+॥68 790729 (207057प७0॥ 
(३) राज्य के नीति-निदेशत दत्ततो का सन्निप्त बर्गन दीजिए । भारतीय संविधान मे 
इनके उल्लिसिन स्यि जाने के विपत्र में दिये गये तरी दी स्मीज्ा क्रीमिए । 
फ्पंलीए वाइटप5४ धार 7॥620६९ केड्प्एाफ़ोट४ रण 56 2000९: 


फ्ागाप्रर पाल ब78णागल्यांड हाएला 8295 [67% 77607707क्वण) ॥7. 
पद वग08॥ (707४ध0॥07 


संप-सरकार 
(॥76 एगंणा ७०एथाशलां ) 


१ संघ-सरकार का परिचय 








पिछले चार अध्यायों में भारतीय गणतत्र के संविधान के सम्बन्ध में जो कुछ 
चर्चा की गई है, वह एक प्रकार से मारतीय शासन व्यवध्या की सूमिका थी | 
अब हम यह देखेंगे कि हमारे देश को शासन-प्रणाली किस प्रकार, चलाई जा 
रही दे । 

भारत के सविधान के अनुसार हमारे देश में सघात्मम शासन की व्यवस्था 
को गई है। सपात्मक राज्यों में एक केन्द्रीय सरकार और कई राज्य-सरकारं 
होती हैं। चूँ कि, भारत का सविधान सघात्मक है, यहाँ मी दोहरी सरकार की 
स्थापना की गई है। यहाँ एक संघीय या केन्रीय सरकार (ऐगाॉएणा (0एशपा- 
प्ाढा) और कई राज्य सरकारें (5६४४6 00५८777०7099) हैं | मारत राज्य के 
सम्पूर्ण बेधानिक अधिकारों को तीन सूचियों--संघ-सूची (77709 ॥480), 
राज्य-सूर्चा (३४५६७ ,80) औ्रौर समवत्तों सूची (2070एा7८॥६ 7॥5+) में बाँद 
दिया गया है। सघ-सूची के विपयों पर सिर्फ सबीय सरकार को कानून बनाने का 
अधिकार है और राज्य-सूची के विषयों पर सिफ्र राज्य सरकारों को तथा सम्वर्त्ती 
सूची के विषयों पर दोनों सरफारो को कानून बनाने का अ्रधिकार है। सामान्यत३, 
कोई भी सरकार, संबीय या राज्य सरकार, एक-दूसरे के श्रधिकार को छीन नहीं 
सकती है। 

इस प्रकार, सविधान के अनुसार वच मान भारतीय शासन दा भाणों में बेटा 
है | एक संघ-शासन (707 00ए८/॥प्णटए) और दूसरा राज्यों का शासन | 
आगे आनेवाले अ्रध्यायों मे सप और राज्य-शासनों की दो पृथक इकाइयाँ मानकर 
अध्ययन किया ज्ञा यगा | पहले हम सघ-शासन का वर्णन करेंगे। हम जानते हैं 
कि अत्येक शासन-व्यवस्था की तीन शाखाएँ हुश्आा करती ई--कार्यपालिका, 
व्यवस्थापिका और न्यायपालिका | अतः, अलग अलग श्रध्यायों में संधीय कार्य- 
पात्िका, संघीय व्यवस्थापिका ओर संघीय न्यायपालिका की रूप-स्वना और अधिकारों 
को सविध्तर समझाया जायगा। 

इस स्थल पर हमें इनना ही जान लेना चाहिए, कि भारतीय सविधान के 
पाँचवें भाग (?&7६ ९) में, ५२ से १४७वों घारा तक, रुघ सरदार का वर्णन 
किया गया है। इस भाग के पहले श्रध्याय में, ५२ से ७८वीं धारा तक, संधीय 


है भारतीय शासन 


कार्यपा लिका का; दूसरे श्रध्याय में, ७६ से १२२वीं घारा तक, सघीय व्यवस्थापिका 
का; तीसरे अध्याय की घारा १२३ में राष्ट्रति की विधायिती शक्तियों का और 
चौथे अध्याय में, १२४ से १४७वीं घारा तक, सधीय न्यायपालिका का उल्लेख 
किया गया है | 

अगले श्रव्याय में हम संघीय कार्यपालिक्ा का वर्णन करेंगे। विद्यार्थियों को 
सम्पूर्ण सघ सरकार के सर्वागीण स्वरूप की पूरी कश्॒क एक साथ उपलब्ध कराने के 
प्रयोजद से हम एक तालिका नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। 


सघ-सरकार के स्र७प को तालिका 
भारतीय संच-शासन (एऐशाणा 90एश८पा7॥०7६ 0 7072) 








| " 

सघीय कार्यपालिका सघीय व्यवश्थापिका सघोय न्यायपालिओा 

एजंजा ए९०प्रत्एट.. ऐग्रंणा ॥,6हञाशेद्रावार. ऐंजेणा [परततंक्ाए 
(ससद्‌ या पालियामेण्ट/ 
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संध-कार्यपालिका : स्वरूप और चेत्र 
र्‌ ( पछढ एक्रांए्ण छेऊऋ९८फर्२९ : रिण्रफ्रा बघते 82०9७ ) 
| 


संघ-क्ारयपालिका का स्वरूप (ए0घ ण॑ एआणा एड००४४९०)-भारत में 
राष्ट्रति (:76अंपेट्ा)) और संघीय मन्नरिपरिपद्‌ (0०7९०) त श७॥$- 
छा) को मिलाकर संध्र-कार्यवालिका या सधकार्यकारिणी (एग्रॉफ 
प5०८४7०८) कह्दा जाता है। संविधान के अनुसार भारत का एक राध्ट्रपति 
होगा। भारत-संघ की कार्यपात्िका-शक्ति राष्ट्रपति में निद्चित होगी तथा वह 
इसका प्रयोग इस सविधान के अनुसार या तो स्वय या अपने अधीनस्थ पदाधि- 
कारियों द्वारा करेगा |१ भारत-सरकार के कार्यपालिका सम्बन्धी सारे कार्य राष्ट्रपति 
के नाम से ही सम्पादित होंगे ॥२ 

मारतीय संविधान द्वारा छघ सरकार की कार्यत्रारिणी के अध्यक्ष को “राष्ट्रपति 
की संज्ञा दिया जाना और राष्ट्रपति को भारतीय शासन के सवैधानिक प्रधान के 
साथ साथ कार्यकारिणी का अ्रध्यक्ष घोषित किया जाना, कुछ विचारकों के 
मन में यह भ्रम पैदा कर सकता दे कि हमारे देश में अ्रध्यक्षात्मक शासन-प्रयात्वी 
(एमंतेढात0थी 0िए7 00 50एशपगध्या) की स्थापना की गई है । 
जैसे कि न्यायाधीश पी० वी० मुखर्जी का मत है कि “भारतीय संविधान में 
सरदात्मक प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली दोनों के तत्व विद्यमान हं।रे? 

सविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते समय यह कष्ट जा चुका है कि 
हमारे देश में संसदीय शासन-पद्धति (?थय्ियालाक्षाए किया ण 00ए07- 
ग्ाथया।) की स्थापना की गई है| फिर भी, इस स्थल्ल पर यह दुहरा देना अनावश्यक 
नहीं होगा कि यद्यपि भारत सघ की कार्यपालिशा के अध्यक्ष, 'राष्टपति', को 
औपचारिक ढंग से (?0770७॥9) हमारे देश की कार्यक्रारिणी के सारे अधिकार 
दिये गये हैं और कानूनी तोर पर ([,८849) राष्ट्रपति स्वय उन सभी अधिकारों 
का प्रयोग भी कर सकता है, फिर भी इपारे देश में अध्यक्षात्मक नहीं, वरन्‌ संसदीय 
शासन-पद्धति की स्थापना की गई है | 

१ घारा ४२ और ५३ । 

२. धारा ७७ (१)। 


३ आल वगवाबा (एगाषध्रधवांगा 0०४ चल काटसंवटा- 
पं ४एडटा 0 80ए९०॥7९7६ ज्ञात >€४एणाप्रफ|७ ९६९८प ४७८ 
तब एएा 6 छ्ापीग्धादां,? - 2, 8, 247027968 














ह्‌ भारतीय शादन 





इमारे देश में चित शासन प्रणाती की स्थापना की गई है, उस्छा न्वरूर 
संसद्व वा मन्तिमर्डलालच (टकंगरट शिगा' है, न कि अच्चज्चनहु। रस 
इसलिए क्ह्टा गया हैं कि भारतीय शासन प्रशाती में अध्यक्ञात्नक्त शानद-पद्धाति के 
आधारवूत ठया आवश्यक गुणों या तत्वों का अनाव है | 

अध्यत्ञात्मऊ पद्धति के अन्चगठ यष्ड्पतति राज्य दा शावन ऊा केवल इंवेंधानिर 
प्रधान नहीं हुलन्ला ऊरता हूं आर ठतम उन्यूस सच्य ञञो आव्पातिका-शन्दि हद 
जोपचारिऊ्र रंग (णिग्आओए) नेही निद्तित नहीं रहती है, वरन वह सच्द 
ओर सरकार दोनों जा अध्दत्ष हुआ करता है और देश के शासन-चा ऊआ 
बात्तविक तचालन उठी के हार्थों होगा हैँ। शअ्रध्वन्तात्मह् प्रयद में यघुरदि 


व्यवस्याविका न्रयवा णलियामेंट का उदन्य नहीं होता और न उठछे प्रति 
ही होता है | राष्ट्रदि का चुनाव मो ब्यवस्पारिक्ता मे स्वतंत्र 
पिमाग छे सदस्यों छा उहुमत चाहे उचछे पक्ध नें हो या न हो, राष्ट्रपति ऋरने पहा्र 
पर संविधान द्वारा निर्धारित अवधि तऊ ऋआायन रहता है। 

अध्यक्षात्मक् पद्धति में मी शाउन-कार्य के सचालन में उग्ययदा तण पसम्सय 
पाने छे प्रयोजन से राष्ट्रपति द्वार मत्रिद्यों या उचिवों ($६८९४३7४९४) की निर्दुक्ति 
हो जाती है। वे मत्री-गण विविध विभागे। डे अध्यक्ष या प्रभारी स्रिलोशडुट) 
होते है। लेकिन वे राष्ट्रववि झेप्रति अचरगायरी रोते हैं। चेन तो रद्द के 
सदस्य इधते हैं और न रचदू के समयन पर अपने पहनें पर उनका साउन रहना ही 
निभर ऋरता है | राष्ट्रपति छिसी भी उमय मंत्रियं, तो एब्च्चुच (गो 
ऊर सकता है। राष्दपात की परानश्व देना इनका काछ है। इनको नत्रद्या 
(3५४१८८ राष्ट्रपति के दिए वाध्य या निर्णायक नहीं होती ओर उन्हें मानना ग 
अस्बोक्तार कर देना राष्ट्रति की च्वेच्चा पर उ्ंथा नि्मर अरता है । 

इअध्यक्षात्मऊ पद्धति शक्तियों के प्र॒पक्करण' या अधिझार-विभाछन व्द्धान्त 
(फ८०:ए ० डिवबावपं०00 ० 90४८४८४) पर आदारित हुआ ऋरवों है। 
चेगतोंड (232०॥0) के शब्दों में व्यवस्थाविका तथा ऊार्यक्ारिशी की 
दूसरे से स्वतंच्ता अध्यक्षःत्नज पद्धति का विशेष्द लक्षण है! | इच पद्धति 
ब्यवस्थापिका यप्रपति को अविस्वाउन्पव्वाव दाय नहीं है उच्ची । 

अष्यन्ञात्मण शाउन-पद्धति के उप्यु क्त उबमान्व आवश्यक तत्व भारतीय शाठन- 
प्रणाली में नहीं पाये छाठे | एक लेखक ने ठीक ऊट्टा है कि भारत छे राष्ट्रति ऋा 
नाम हमारी जिहा पर आते ही इसमें उदय अमेरिका के रफ्ट्रपति का स्वस्ण आता है. 
परूठु दोनों में नाम की समानता के अतिरिक्त और कोई उमानव नहीं है। त्यायाधीशष 
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चन्द्रभानु शुत्त के शब्दों में भारतीय सविधान ने ब्रिठिश सरादीव प्रणाली 
वाली सरकार अपनाई है। श्रमेरिका की राष्ट्रपतिवाली प्रणात्वी नहीं! | 
-  इमने देखा कि मारत में अ्रमेरिका जेंसी अध्यक्षात्मक शासन-पद्धति नहीं अपनाई 
गई है। अब हमें उन बातों का उल्लेख करना है, जिनके आधार पर यह दावा किया 
जाता हैं कि भारत के सविधान में ब्रिटेन की मासद्‌ अणाली का अनुसरण किया 
गया है। यद्यपि भारतीय शासन-प्रणाली सें क्रटेन की भॉँति कोई वंशक्रमानुमत 
(प्ृ८०८०८७7९) सम्राद्‌ नहीं होता, बरन्‌ भारतीय राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन 
द्वारा होती है, फिर भी भारत का राष्ट्रपति, ब्रिटिश सम्राट की भांति, राज्य का 
प्रमुख (८४0 ०॥ ६३७ 8004०) होता है, न कि सरकार का अध्यक्ष । दोनों देशों 
में सरकार का अध्यक्ष प्रधान भन्री होता है। यह सासद्‌ प्रणाली का लक्षण है, 
क्योंकि सासद्‌ प्रणाली में राज्य का स्वेधानिक प्रधान राज्यशक्ति का प्रतीक अवश्य 
होता है, लेकिन चास्तविक शासक नहीं । डॉ० अस्वेदकर के अनुसार 'हमारा राष्ट्रपति 
राष्ट्र का प्रतिनिधित्व ऋरता है, परन्तु शासन नहीं करता | वह राष्ट्र का प्रत्तीक है । 
उसका शासन में यह स्थान है कि उसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय घोषित किये 
चाते हैं। 

ससदीय प्रणाली नें कार्यवालिका की यथार्थ शक्तियाँ मन्त्रमए्डटल के हाथ में 
रहती हैं। इस यथाय कायपादिका, अर्थात्‌ मन्त्रिमएडल के सद्ष्य व्यवस्थापिका के 
सदस्य होते हैं और अपने पद तथा अवधि के लिए, ससद्‌ के बहुमत पर मिर्भर करते 
हैं । मन्निमस्डल सामूहिर रूप से ससद्‌ के प्रति उत्तर्धायी द्वोत! दे । इस प्रणाली में 
संवैधानिक प्रधान अपने मन्जियों की मन्त्रणा से बाध्य दोता है, वह मंन्धिमिएठल की 


इच्छा के विरुद्ध कुछ नहों कर सकता और न कुछ कार्य ही उनके परामर्श के बिना 
कर सकता है | 


भारतीय शासन-प्रणातती में ऐसा ही पाया जाता है] संविधान की ७४वीं धारा 
में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'राष्ट्रतति को अपने कार्य-सचालम में सहायता और 
परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद्‌ होगी, जिसका अथ्यक्ष प्रधान मन्‍्त्री होगा !? 
भारतीय ससद्‌ के निचल्ते सदन ( लोकसभा) मे जिस दल का बहुमत हो, उसके नेता 
फो ही प्रधान मनत्री के पद पर नियत फिया जाता है और वही अपने दत्त के प्रमुख 
व्यक्तियों में से मन्त्रिमए्डल का निर्माण करता है। यह मन्निमए्डल तबंतक अपने 
पद पर कायम रहेगा, जबतक कि भारतीय ससद्‌ के बहुमत का विश्वास और समर्थन 
उसे ब्रात्त रहेगा । 

भारत का राष्ट्रपति अपने में निहित कार्यकारिणी सम्बन्धां शक्तियों और अधि शारों 
का प्रयोग भी प्रधान मन्ची ओर मन्म्रिमएडल के परामरश के अनुसार हौ करेगा। 


र्ड भारतीय शासन 


इमारे देश के प्रयम तथा थूतपूर्व राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में, 'दद्रापि 
सविधान में कोई ऐसी थारा नहीं है, जिसके श्रनुतार राष्ट्रपति मन्त्रिमए्डलत की सलाह 
को मानने के लिए बाध्य या विवश हो, परन्तु वह अरशा की जाती है कि बिन 
रडियों के अनुसार इब्नलैएड में सम्राट सदैव अपने मन्वियों की सलाह को मानता है, 
उसी कार भारत में भी ऐसी ही रुढ्ियों स्थापित हो जायेंगी और राष्ट्रपति सब 
विपयों में एक वैधानिक शासक बस चब्यवथा ।! भारत ऊा राष्ट्रपति अपने मन्नियो को 
तब॑तक पदच्युत नहीं कर सकता, जत्तक कि उनमे पंछे ससद्‌ के बहुमत का समर्थन 
रहेगा । 

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सतद्‌ में सबंधा स्वतस्त्र भी नहीं हे श्रीर न वहाँ 
पर शक्तियों का पयक्करण-सिद्धान्त ही लागू किया गया है। यहाँ पर व्यवश्यापिका 
तथा कार्यारिणी की एक-दूसरे से घनिष्ठता पाई जाती है। मन्त्रिपरिपद्‌ के सदस्य 
सरद के सदस्य होते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मन्‍्त्री निशुक्त हो जाता है, जो संसद 
का सर्ख्य नहीं हो, तो उसे मन्‍्त्री होने रे छुटट मद्दीने के अन्दर ही संसद के किसी 
भी सदन का सदस्य बन चाना द्वोगा, नहीं तो उमे मन्न्री पढ से इट जाना होगा | 
मन्त्री सठदू की बैठओों में भाग लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं आर श्रपने छायों के 
लिए संसद ऊे प्रति उत्तरदायी होते हैं। ससद्‌ उनऊो श्रविश्वास के प्रस्ताव द्वारा 
हटा सती है | 


उपयुक्त ता के आधार पर हम ढात्रे के साथ कह सकते हैं रि भारतीय गणतन्त 
के संविधान ने ससदात्मक कार्यपालिका हो व्यवस्था को है, न कि अध्यक्षात्मर 
कार्यपालिका की । टाक्टर श्रम्बेठकर ऊे शब्दों में भारत में सामयिक्र उत्तरदापित्त 
( 2८लं०१० ६65907रश्ञोण्ग//9 ) छो अपेक्ष, देमिऊ उत्तरदायित्व ( 09॥9 
8०9०ग्रशात/9 ) पर अधिक जोर दिया गया है।” सबीय कार्यपालिका का 
प्रमुख, भारतीय राष्ट्रपति, न्यूनाधिक नाम मात्र का धरवान है। कानूनी इष्टि चने स्प 
को कार्यपालिका-शक्ति राष्ट्ररति में निहित है, किन्तु राननीतिझ ( अयवा वाक्ष्नरिक ) 
इृष्टि से यह मंत्रि-परिपद्‌ में निहित है। सविधान-सभा में इस विपय पर बोलते हुए 
पवगोय श्री नेहरू ने कह थाः “एक चीज जो हमें शुरू में ही तय ऋरनों है, चह यह 
है कि सरकारी ढाँचा झिस प्रकार का द्ोना चाहिए क्या वह ऐसा हो जिसमें दत्तर- 
दायी मत्रिमंउल द्वोता है श्रयवा सयुक्तराज्य श्रमेरिका में प्रचलित राष्ट्रपति प्रयातरो 
जैसा हो | ' * ** हमने इस विपय पर गर्भीरता ने विचार किया है और इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे हैं कि हमें सरझ,र के मंत्रिमदलोय स्यूरूप पर अधिक वल देना चाहिए और 
शक्ति का निवास मत्रिमंटेल और व्यवस्थापिका में है न कवि राष्ट्रपति में |”! 


संघ-फार्यपालिका : स्वरूप और क्षेत्र + दि 


अतः, भारत-संध की कार्यपालिका में राष्ट्रति और मत्रिमए्दल दोनों ही समाविष्ट 
होते हैं। वैसे तो राजकीय सेवक-बर्ग ( 0शां 3्यश्ा०् 2|%६ ) को भी सवीय 
कार्यपालिझा में सम्मिल्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य का शासन तन्त्र 
चलने में उनका भी काफ़ी महत्व रहता है। फिर मो, उन्हें नीति-मिरवोस्ण करने 
श्रौर निर्देशन देने का काबूनों या राजवीतिक अधिकार प्राप्त नहीं रने के कारण 
हम यह कई सकते हैं झि भारत में राष्ट्रपति और मत्रिपरियद्‌ को मिलाकर हो सब- 
कार्यपालिशा कहा जाना चाहिए । 

ससदीय शासन-अणाली क्‍यों अपवाई गईं १ -प्रश्न उठता है कि हमारे 
सबिधान-निर्माताओं ने सलद।य या मन्निमए्डलत्मक शासन-यद्धति को क्यों अपताया 
श्र अध्यक्षात्मक सरकार का भ्रवलम्पन क्‍यों नहीं क्रिया ! इसके कारण निम्ब- 
लिखित हैं-- 

(१) बहुत दिनों (लगभग १५, वर्षों") तक ब्रिटेन से सम्बन्धित रहने के कारण 
अध्यज्षात्मक प्रणाली की सरकार की श्रपेज्ञा ससदीय प्रणाली के उत्तरदायी 
शासन के संचालन से हमारा देश ज्यादा अच्छी तरह परिचित हो गया था | 
सन्‌ १६३५ ६० के भारत सरकार-अधिनियम के अन्तर्गत इमारे प्रान्तों की सरकारें 
ससदीय पद्धति के अनुसार दी व्यवस्यित हो रही थों । केन्द्रीय शासन में भी 
अन्तरिम सरकार की स्थापना के बाद यद्दी पद्धति लागू थी । अ्रत), हमारे नेताओं 
और शासकों को इस पद्धति का समुचित व्यावहारिक अनुमव तथा ज्ञान प्राप्त हो 
चुझा था। गि 

(२) इस अनुभव ओर ज्ञान ने उन्हें बता दिया था कि इस पद्धति के 
अधीन कार्यपालिसा और व्यवस्थापिका में निर्तर सहयोग को अ्रपेज्ञा रहने के 
कारण शासन-ऊार्य बहुत सुगमता तथा सुन्दरता से चलता है। मन्त्री उस नौति को 
आसानी से कार्यान्वित कर सकते हैं, जिसके आधार पर वे ससदू में निवाचित 
होते हैं और व्यवस्यापिका द्वारा उन सभी कानूनों को भी आसानी से पाव करा 
सकते हैं, जिन्हें वह शासन-कार्य चढाने के लिय जरूरी समझते हैं | भारत 
की तत्मालीन या मौजुद्रा परिस्यितिय्रों के लिए संसदीय पद्धति ही अधिक 
उपयुक्त थी । 

प्रारूप-समिति (74098 (०ग्राग्रा/८८) के प्रमुख सदृष्य श्री अल्लादी 
क्ृष्शस्वामी अय्यर ने सविधान सभा में कहा था--“एक नवजात शिक्ुप्रजातत्र 

आधुनिक परिस्थितियों में विधान-मंड्ल श्रौर कार्यपालिका के बीच निरन्तर मनमुठाव, 
भंगड़े और संघर्ष की श्राशकाश्रों का खतरा (जो अध्यक्षाप्मक प्रणाली में रहता है) 


२० भारतीय शासन 


नहीं उठा सऊता । वत्तमान संविधानीय उरवना का उद्देश्य विधानमढल और 
कार्यगलिका में सबर्प फो रोज़ना और शासन-प्रणाली के विभिन्‍न अ्रगों में श्रनुरुपता 
उतलन्न करना है | तसदोय कार्यपालिकाओं के, जो अ्रठ-ब्रिटेन तथा उसके अधि- 
राज्यों मे और यूरोप के कुछ देशों में पाई जाती हैं, श्र श्रमेरिफा में प्रचलित 
अध्यक्षात्मर प्रणाज्ञी के गुण दोपों पर श्रच्छी तरह विचार करने के बाद भारतीय 
सविधान ने संसदीय कार्यपालिका की पद्धति अपनाई है 

(३) कार्यपालिका के उत्तरदायित्व के दृष्टिकोश से भी ससदीय पद्धति 
अध्यक्षात्तक पद्ति से अ्यस्फर हुआ करती है । डा० श्रम्वेंद्ऋर के अनुसार 
ध्रध्यक्षात्मक शासन-पद्धते को श्रपेत्ञा ससदीय पद्धति को अपनाकर भासत में 
सामयिऊ उत्तरदायित्व ( ?९700८त 7२९४०णाशांआ॥!9 ) की श्रपेत्ञा दैनिक 
उत्तरदायित्व (089 २९४००॥»)9॥09) पर श्रधिक जोर दिया गया है |? 

(४) श्रध्यज्ञात्मऊ प्रणाली को अ्रपनाने से इस वत्त का डर था कि तत्कालीन 
देशी राज्यों के मिरकुश शासक और भी श्रधि्न्‍ध तानाशाह हो जाते श्रौर उस सम्रय 
उन्हें बिलकुल ही समाप्त रने की नीति नहीं निश्चित की गई यी। 

उपयुक्त कारणों या लाभों को मद्देनगर रखते हुए हमारे संविधान के 
रचपयिताओरों ने ब्रिटेन करे संविधान फे प्रतिरृप को श्रादर्श मानकर भारत में संसदीय 

शासन-प्रणाश्षी का दी अवल्स्गन किया | 

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रहे झरि भारत में संसदीय शासन-प्रणाज्ी की 
व्यवस्था होने के ताबजूद भारत के राष्ट्रपति को सविधान के अनुसार बहुत-से ऐसे 
अधिकार दिये गये हैं, जो ससदीय अणाली वाले देशों मे साधारणतः सर्वेधानिर 
प्रधान (चाहे राजा या राष्ट्रपति) को प्राप्त नहीं होते | भारत का राष्ट्रति विशेष 
परिस्थितियों मे आर्डिनिग्स जारी कर सकता है | वह सकट्झाल की घोषणा ऋर 
सकता है श्रौर उस अवधि के लिए शासन-सम्पन्धी सभी श्रधिकारों को अपने हाथों 
में ले सकता हैं | यद्यपि राष्ट्रति इन सभी श्रपिकारों का प्रयोग मी प्रधान मन्त्र 
तथा मत्रिमडल की राय के अनुकूल ही करेगा, फिर भी इने सब अधिकारों के कारण 
उमे 'मन्त्रिमण्डल के हार्था का कठपुतला? या “रबर स्टाम्प' कहना सर्वया अ्रवुचित 
होगा । श्रतः, भारत में ससदीय प्रणाली की स्थापना के बावजूद भारत के राष्ट्रति 
की शक्ति ससदीय प्रणाली के श्रन्य देशों के सवैधानिक प्रधानों को श्रपेत्षा बहुत 


ही श्रधिक है | 
सबीय कायपालिका का क्षेत्र (90०09 ० #9 एगाणा 5०७७ 0४५४5 ) 


>भारतीय संविधान की भिन्न मिन्न धाराओं के अनुसार, भारत-सघ कौ फार्यपालिंका- 
शक्ति के छ्ेत्र निम्नलिखित हैं-- 


संघ कार्यपालिका : स्वरूप और जे ११ 


(१) वे सारे मामले जिनके विषय में भारतीय ससद को कानून बनाने की 
शक्ति प्राप्त है | 

(२) सवियों या समझोतों के आधार पर भारत-धरकार को मिले हुए. अधिकार 
या अधिकार-क्ष तर के प्रयोग-सम्बन्धी मामले । 

(३) #मवर्त्तों सूची में वर्णित ऐसे विषय, लो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से 
रुप को दिये गये हों या दे कानून, जिनके विषय सें संसदू ने ऐसी व्यवप्या 
को हो । 

संघ की कार्यपालि हा में हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री तथा सन्न्रि- 
परेषदू का अध्ययन करना है | अगले अध्याय में धरम भारत-राज्य तथा मारत-संघ 
की कार्यपालिका के प्रधान, भारतीय राष्ट्रपति, का अध्ययन करेंगे। 

प्रश्व - 

१, भारत सघ की का्यपालिका के स्वरूप श्रौर क्षेत्र का वर्णन कीजिए । 
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२, भारत में जिस शासन प्रणाली की ध्थापना की गई है, उसका स्वरूप संसदीय 
श्रयोत्‌ मन्रिमंडलात्मक् है, न कि अध्यक्षात्मक ।! इस कथन की समीक्षा 
कीजिए । 

धुल फर्पेका एगाइध्राप०ा 5४व०ी४68 3 ऐवागस्‍रफराएाए 
$0709 ० &0एटफ्हव६ फव]।ड' ऐ्रशाओ 8 रटर068005) 076? 
फिरक्षाआ76 ऐग8 $086शहा.  - 


३. 'भारतीय शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक नहीं है ? इस कशन की पुष्टि में तर्क 
प्रस्तुत कीजिए और उन कास्णों का उल्लेख कीजिए, जिनके कारण अध्यक्षात्पक 
की श्रपेज्ञा संददीय शासन-प्रयाली की स्थापना भारत में की गई | 

"ु्‌॥6 एिता&॥9 8 तंग्राप्राईएशाए8 5एशंदा 38 ग्रण0 8 2/९झत८79त] 
0767 छए8 ब्राएपागरढग्रांड पा धपएए907: ए एड रंंह्ण ब्यात॑ प्रश्य- 
गधणा धर एका8८४ तैएढ 40 जाएं शिगवव्रागध्यांक्र'ए ज़ादा 7 
ध0एल्एफरदाए वा छारशए/शाएड 00 ५8 26शतव्ापदव 0 6 
छ0एल्क्राशशा(, ए३६ <४४०॥४76त 77. रती&, 
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३ ( ॥#6 एणशंजा एडरटएशए०. ४०5४१६४६ ) 

राष्ट्रपत भारतीय गणराज्य का प्रधान होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
करता है | भारत में अध्यक्षात्मक तरकार की अपेक्षा ससदीय या मन्न्रिमडलात्मऊ 
सरकार की व्यवध्या किये जाने के कारण, यद्यपि भारत का राष्ट्रति सबीय कार्य- 
पालिक का वास्तविक प्रधान शाप्तक न होकर सिर्फ प्रतीकात्मक एवं सर्वधानिक 
प्रधान (3ए7४790॥९० ब्यातं 008#परण78]) पथ होता है, फिर भी 
श्रोहदों के क्रम में राष्टपति का स्थान सर्वोच्च है | राष्ट्रपति का पद्‌ सरडारी 
अधिकारियों में उच्चतम तथा सवा धक सम्मानित है । वह राष्ट्र की एकता और 
शअखडता, दढता और संगठन तथा उसके अध्तित्व की निरन्वर्ता का प्रतीक है। 
राष्ट्रपति स-कार्यपालिका का प्रधान होता है. और सघीय कार्यवात्षिका की सारी 
शक्तियाँ औपचारिक ढग से उसमें ही निद्वित होती हैं. | 

राष्ट्रपति का निर्वाचन (00७00 ० ह0 एशशवेधा )- भारत के 
सविधान में हमारे देश को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्य सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराप्य 
(80ए८/८ह7 70८77007200० रि८०प/०॥0) घोषित किया गया है। ऐसे राज्यों 
में शासन का प्रधान कोई मनोनीत या वशक्रमानुगत व्यक्ति (ए०फा&/60 07 
पलाष्ताभा॥ 2८507) नहीं होकर श्राम जनता का प्रतिनिधि होता है | श्रतः 
भारतीय गणराज्य के श्रध्यक्ष, राष्ट्रपति, की नियुक्ति की व्यवस्था भी चुनाव द्वारा 
ही की गई है | भरत का राष्ट्रति जनता द्वारा एक निश्चित अ्रवधि फे लिए 
निर्वाचित द्ोता है. लेकिन उसका निवाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप (07८०) से 
न होकर परोक्ष ( 7077८८ रूप से होता है | 

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का परोक्ष तरीका ( ॥07700 १(९८६४४०० ) 
इसलिए अपनाया गया कि भारतोय सवधान छारा हमारे देश में सतदीय शासन- 
प्रणाली की स्थापना की गई है | हम जानते हैं कि इस प्रणाली में राष्ट्र का श्रध्यत् 
नाम-मात्र का प्रधान होता है। राजशक्ति का वस्त्तविक्र प्रयोग मन्त्रिमडल और 
प्रधान मनी के द्वारा द्ोता है, जो व्यवस्था पिका के प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं| इसलिए, 
राष्ट्रति का चालिग मताधिकार दारा प्रत्यज्ञ प्रणाली से निर्वाचित होना 
अनावश्यक था [१ 

१. श्रीनेद्रर ने सविधान-निर्मान्नी सभा में कहा था--( छड 8 (8 


एब्शप6ता शलढते 0 बतपरोई शिब्रएना486 ब7व बाते 7०६ हांए८ 
क्रय 8०ए 9०७००, 7 ग्रह 9९एणञ6 4 6 काणप्रशंणार * 
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यदि राष्ट्रपति जनता द्वारा अत्यक्ष रूप से (76८१९) चुना जाता, तो वह केबत्र 
नाम मात्र का प्रधान कतई नहीं रहता | वह संविधान द्वारा अपने में निहित शासन- 
शक्तियों का स्वय प्रयोग करने का दावा समुचित रूप से कर सकता था | बसी दशा 
में, समूचे देश की जनता द्वारा नहों, वरनू किसी एक निर्वाचन कुत्र से चुने गये 
प्रधान मची और अन्य मन्त्रियों का महत्व, जनता की दृष्टि में उतना नहीं होता, 
जितना कि सारे देश के मतदाताश्नों की सख्या का बहुमत-प्राप्त राष्ट्रति का होता। 
ठीक ही कहा गया है--“'इस प्रकार मतदाताओं से चुना हुआ राष्ट्रपति प्रधान मनन्‍नरी 
का बढ़ा प्रतिदन्द्दी हो जाता और दोनों में गतिरोध तो जाता ।? (४8 ताजत्लीए 
लब्ल्धध्द रष्झपला |्०चघ)0 ॥8ए6 966008 8 इटए0णा उरश्थों 
6 एलंग6 'धी।एंडपश' 200 ॥ ००प्रात ॥8ए6 ॥66 60 व&&00८६?* ) 


देश की आम जमता द्वारा राष्ट्रति के प्रत्यक्ष निवांचन के विरोध सें हैये गये 
इस उपयुक्त असल तथा महत्वपूर्ण तक के अलावा यह भी कहा गया है कि प्रत्यक्त 
रूप से चुनाव करने में बहुत ही अधिक शक्ति, घन तथा समय की बबोंदी “होती । 
अधिकाश मतदाताओं की निरच्षर्ता का भी उल्लेख किया गया है | इन युक्तियों में 
अधिक बल नहीं है, क्योंकि आम चुनाव के साथ ही राष्ट्रति का भी चुनाव शे 
जाता | श्रत५ भारत के संविधान द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली को श्रपनाये 
जाने के कारण ही राष्ट्रति का परोक्ष रीति से चुना जाना उचित एवं संगत 
समझा गया। 

निर्वाचन की योग्यताएं - राष्ट्रति निर्वाचित होने के लिए; कोई व्यक्ति तभी 
उम्मीदवार दो सकता है, जब उसमें निम्नलिखित योग्यताएँ हों-- 

(१) भारत का नागरिक हो, 

(२) ३० वर्ष की उम्र हो, 

(३) लोकसभा के लिए रुदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, 

_ (४) भारत-सरकार या किसी राज्य-सरकार या इन सखाएों से निर्यंधित किसो 
स्थानीय या अन्य अधिकारी के अधीन किसी लाभवाल्ले पद (?0४ ० 97०७) 
प्र न हो | लेकिन, इस धारा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और 
केद्रीय अथवा राज्य के मन्त्रियों का पद लामवाला पद नहीं समझा जायगा, अर्थोात्त 
जो इन पदों पर है वे राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार दो सकेंगे। निर्वाचित हो जाने 
के बाद राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा | 

जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद अहण कर रहा है क्रथवा कर चुका है, वह पुनः 
झगर उसमें उपयुक्त योग्यवाएं वत्त मान हैं, राह््ति-पद के लिए, उम्मीदवार हो 


के 


१४: भारतीय शासन 


सकता है। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद ग्रहण ऊर सकता है, इस सम्बन्ध 
में हमारा सविधान मौन है | इसका आशय यह है कि एक ही व्यक्ति लगातार बहुत 
बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो तऊता है। स्पर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद फ्रे 
तौसरी बार राष्ट्रपति नहीं द्वोने ते एक अ्भिसमय की स्थापना हुई है, जिसके श्रनुसार 
एक ही व्यक्ति लगातार दो बार से श्रधिक इस पद के लिए नि्योचित नहीं होगा ! 

इस सम्बन्ध में साम्यवादी नेता भीभूपेश गुप्ता ने राष्य-समा में १ श्रप्रौल 
१६६१ को संविघान में संशोचन लाने का प्रस्ताव रखा या | इस प्रध्ताव का आशय 
था कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पर के लिए दो बार से अधिक खड़ा नहीं हो तकता 
था | यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका; क्योंकि सदन के बहुमत का विचार था हि 
इस सम्बन्ध में अभिसम्रय द्वी ठीक था, कामून नहीं | 

राष्ट्रपति ससद्‌ के किसी भी सदन का या राज्यों के विधान-मंडलों के किप्ती भी 
सदन का सदस्य नहीं होगा । यदि सतद्‌ या राज्यों के विधान मेंडलें का कोई 
सदृष्य राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है, तो वह अपने पद का कार्यभार 
उभालने के दिन से उस सदन का सदस्य नहीं समझा जायगा | 

निर्वार्चन की पद्धति--भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष 
रूपसे न दोरुर परोक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को निर्वाचित 
करने के लिए एक निर्वाचक-महन ( 08४०७] 0 का निर्मौण किया जाता 
है, जिसके सदस्य निम्नलिखित होते हैं-- न 

(१) भारतीय ससद्‌ के दोनों सदनों के निवाचित सदस्य 
ओर (०) सभो राज्यों को विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य 

श्र्योत्‌। भारतीय सतद्‌ तथा राज्यों की विधान सभाझ्रों के मनोनीत (!०गा- 
गर८0) संदष्यों को राष्ट्रपति के चुनाव के निमिच बनाये गये निर्वाचकमठल का 
सदस्य नहीं माना जायगा। इसी प्रफार, राज्य की विधान परिषदों ( /८08790/076 
(50ए॥८७) के सदुष्यों को भी वोट देने रा अधिकार नहीं दोगा | स्मण्ण रहे हि 
राज्यों कौ विधान सभाओं ओर सब्रीय सतदू में कुछ सदस्य ऐसे भी होते है, जो 
चुनाव द्वारा इन संदनों के सदस्य ने बनकर राष्ट्राति और राज्यपालों द्वारा मनोनौत 


जाते हैं | 
ा के चुनाव के नि्तित बनाये जानेवाले निर्वाचक मंडल के प्रत्येक 


सदस्य को एक एक वोट देने का झधिकार नहीं दिया जाकर उनके मतों का एक 
प्रकार से मान या वजन निकाले जाने के लिए एक सत्र या फॉमू जा (एण पाए) 
अपनाया गया है। इस सून्न की व्याख्या करने के पहले यह बता देना श्रावश्यक 
है कि इमारे सविधान-निर्माताश्रों ने निर्वाचक-मं दल के प्रत्येक सदस्य को एक एके 
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ई प्रकार के सदस्य इोंगे - एक प्रक्नार के दें, दो केन्द्रीय था संघीय 
लिर्वांचित सदस्य हैं और दूठरे प्रहार के वे जो विविध राज्यों की 
हों के उदस्प हैं। यह जानी हुईं बात है कि संघीय संसद के निर्वाचित 
रुदस्पों की संख्या से विमिन्न राज्यों की विधान सुमाज्नों के निर्वाचित सदस्यों की 

ई गुना ज्यादा होगी। इतउ दशा ने निर्दाचक-मंडतल प्रत्येक क्तद्स्य- को 
एक एक यो देने का अधिकार का मददव यह होता है कि राज्यों की विधान- 
उ्माशओं के सदस्य वहुमुव में होने के कारण बरारर ही ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति 
छुप सकठे, दिये संद्रीय संसद के सदस्य नहीं हुनना चाहते | इस प्रकार कै बहुमत 
डे निवोजित राष्ट्रपति राज्यों का सच्चा प्रतिनिधि अवश्य होता, लेकिन संघीय दृष्टि 
है उबका रुम्मन हर महत्व ऋम हो दाता | 


रच और राज्यों के दीच इस प्रकार को ऋठ्मनता (707509779) उलपन्न होने के 
ऋतिरिक्ध निवोचऊ-मंदल के प्रत्वेछ् रस्य का एक एक वोट का श्रघिकार र चवों के 
बत्च भी विमिल्‍ूता पैदा करता। हम झानते है कि सारत रुप के अन्तर्गत विविध 
शज्यों की न झनसंख्या एक उमान है. ब्यैर न उनकी विधान सभाओं की रूदस्थ- 
संख्या दी एक वरावर है । उसी राज्यों में जन-संख्या और उद्स्य-संख्या का अनुपात 
भी पुर्णदया एक उमान नह है। हे 
ऐली हाहुठ ने निवोचऋ-मंडल के दूसरे प्रकार के सदस्यों, यानी विभिन्न राज्यों 
हो विधान-उभाओं के निर्दाचित उद्ष्यों, म॑ हे प्रत्येछ को पक एक बोद देने के 
अधिआर का अर्थ यह होता है कि ऊन तथा अधिक दोनों पक्तर की आवादीवाले 
राज्यों को सष्ठरति के चुदात्र में लगभग बराइर ऋा अधिकार प्राप्त होद। | यह उचित 
नहों होदा; क्योंकि इठ्चा नर्दजा होंता कि राष्ट्ररति देश की आम बनता का-भी 
समन ठथा उचित हंग से प्रतिदिधित्त नहीं कर पाता | या तो कम आधवादीव ले 
राज्य एक खूथ मिडकर अधिक झावादीवाले राज्यों को निर्णाय७-माग नहीं छेने देसे 
था बड़े बड़े राज्य छिठो की मी स्वेच्छा से राष्ट्रददि छुदठे और छोटे राज्यों की तमिक 











उप्यु क्र दोषों को दूर कऊरमे के निमिच ही, दिससे भारद का राष्ट्ररति म्पूर्ण 
संद (भार उप) तया विभिन्न राज्यों को सदुसित्त रूप मे मात नाधत्व कर सके, इमोरे 


६ भारतौय शांसर्म 


संविधान निर्माताश्रों ने निर्वाच#-मंडल के प्रत्येक्त सदस्य को एक एक वोट देने का 
अधिकार नहीं दिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिषित्न में 
एकरुपता ((प्राणियााए 7 धाठ 5०86 ए ॥१697९४९7४५०0), और 
दूसरे, सघ तथा राज्यों के प्रतिनिधित्व के बीच समानता (?छ9 0६ व्फाए- 
5009007) स्थापित करने के लिए. उन्होंने एक विशेष फॉमू ला निकाला | इस 
फामू ला या सूत्र का श्राशय यही है कि धाष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के 
प्रतिनिधियों को, जहाँ तक संभव हो गा, उनकी जनसख्या के आधार पर बराबर के 
मत देने का अधिकार दिया जायगा और समस्त राज्यों के प्रतिनिधियों को उत्तने ही 
मत दये जायेंगे, मित्ने संतद्‌ के दोनों सदनों के धद॒स्यों को मिलाकर | ऐसा करने 
के लिए निर्वाचक मंद के प्रत्येक्न सदस्य के मत का वजन, सख्या या मान इस 
निम्नलिखित रीति से निर्धारित किये जायेंगे। 

(१ राष्ट्रपति के निर्वाचन में देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता 
खाने तथा सभी राज्यों को ए.रू सम्रान महत्व प्राप्त कराने के लिए-- 


किसी राज्य विधान-परभा के प्रत्येक निर्वाचित सद्सुय के मत का मूल्य* 
उस्र राज्य की कुल्ल जन संख्या 
नया “पा पपभद:।मपभ8»िफिट्ई जज पनापप+ १००० 
उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 

अर्थात्‌, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के निमित्त बनाये गये निर्वाचऋ-मडल के 
दूसरे प्रकार के सदस्य, अ्यौत्‌ प्रत्येक राज्य फ्री विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित 
सदस्य, को कितने वोठ देने का अधिकार होगा, यह जानने के लिए उस राज्य की 
कुल आवादी को वहाँ की विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से 
भाग दिया जाता है। फिर उस भागफन ((2 ४०४०४) को एक इजार से भाग 
दिया जाता दे | श्रव जितना भागफल निकलेगा, उतने ह्वी वोट उस राज्य की 
बविधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदष्य देंगे। यदि शेप, भाजक (१०००२) से आधा 
या आधे से श्रधिक (४०० या ५०० से श्रधिक) बचता है, तो एक मत श्रौर जोढ़ दिया 
जाता है और शेष यदि भाजक के आधे से कप्त ५०० से कम) बचता है, तो कुर्छे 


नईी जोड़ा जाता । 
इस सूत्र को एक उदाहरण द्वारा नीचे लिखे प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। 


यह जानने के लिए कि बिहार राज्य की विधान भा के प्रत्येक निर्वाचित सद्ध्य को 
राष्ट्रगति के निर्वाचन में कितने वोट मिलेंगे हम पहले विहार राज्य की जन-सख्या 
३ ८८/हई ००५ को विद्ार-राज्य की विधान-समा के निर्वावित सदस्यों की संख्या 
३१८ से भाग देगे-- 


(४० 
८ 


सप-कापृष्िका:.राष्टपति 


भरता, ३,८८,२७,००५ ३ १८३० ४११८८ 7० इर२१३४ १ ह१३२१३४ 
! ्य ३३१८ 
चूँकि, शेष ७०, भाजक ३१८ के आ्रापे (१५६) से कम है। 


फिर ११५२१३५४ को ६००० से भांग दिया- 


।प३३१३१--१००० ८ | ८१२२४ 5 शहर 
३ पुल १२००० फ्रा १००० है व 
चूँकि शेष १३५-भाजक १००० के'आधे/(४००) से कम है ८० 
» हंस अकार, हम जान गये कि विद्वरंविधोन सेमा के' प्रस्येफो निवाचित! सदस्य 
को राष्ट्रपति के' निर्वाचन में १ वो नहीं मिलकर११२ वो मिले] 
ऊंसी  प्रकोंए, भारत-राज्य के! अ्रन्तंगंत सभी रोज्यों- की विधाने-सर्भाश्रोंके 
निर्वाचित सदस्यों के मतदान की सख्यों निकाल ही जायंगी | 2७ 77 व फट 
5९४ विभमिन्नन राज्यों . की विधोंन समाओं * के! प्रत्येके सदस्य को कितने कितेने धोठ 
पिल्लेंगे, इसका निश्चय (ऊपर जताये गये फॉमू के के अनुसार) दो जाने के बाद अगला 
प्रशम वह उठता है कि राष्ट्रति, के निंवोचन क्रे .निमित्त बनाये गये निबाचि# 
मुंडन के प्रथम प्रकार के सदस्य अर्थात संघीय, संसर्दू के निर्वाचित सद्क््यों को कितने 
कितने वोट मिलेंगे |... 
(२) राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघ तथा शज्यों के-प्रतिनिधियों .के.बीच अमानता 
स्थापित, करने, के ज्षिए---- 
संसद्ाके/दोनों सदनों के प्रत्येक! निर्वाचित! सदस्य के मत-का- मूल्य २ 
भी राज्यों की विधान-संभाओं -के सभी 'निवोचित्त:सदस्यों के भत्तों का ज्योग 


“कफ तसद के दोतों संदनों के नशवित सदस्यों की कुंत “संख्या 





>> 6॥ ०-१. औच्, 


पहले पकार के सदस्य, यानी भारतीय 'शंसद्‌ के दोनों सर्देनों2 के ' निर्वाधित? 'सददस 

को कितने “वोट मिलेंगे, यह” जानने के लिए/धर्मो राज्यों की (विधान संमाश्री के 
सभी निवाचित सदस्यों की मत सख्या के योगफलू में सखद्‌ के दोनों सदनों के 
नि चित सदस्यों की कुल संख्या से भाग- दिया जायगा | जो भःरपल' मिकल्षेगा, 
चही, संसद के प्रत्येक -मिम्नोश्चित सदस्य को मत-संख्या होगी । यदि शेप, भाजके के 
आया आये से अधिक है,- तो भएफंत में १ और जोड़ दिया जॉयगा, परत 


से कम रहने पर कुछ नहीं चोड़ा लायगा | 


निरनुलिखित ,उदा । यह नल 8 स्पष्ट गा | पाशा 
छा! द्‌ (3५ 2६4 भू पक रे प्राण £ हिछा ॥ क्ंपार 


१८ भारतीय शासन 


ऊपर हमने देखा कि बिहर-राज्य की विधान-समा के प्रत्येह निवाचित सदस्य 

को राष्ट्रपति के चुनाव भे १२२ वोद देने का अ्रधिकार मिला या | बिहायर- 
राज्य की विधान-तभा के निर्ाचित सदस्यों की कुल सख्या ३१८ है। अतः, 
बिहार राज्य की विधान सभा के कुच्र निर्वाचित सदस्यों की मतसख्या --३१८ १८ १२२ 
> ३८,७६६ | इसी प्रार अन्य राज्यों की विधान सभाओ्रों के निर्वाचित सदस्यों 
की मत सख्या निऊाल ली जायग्री और सबकी एड साथ जोड़ दिया जायगा। 
सन्‌ १६५४२ ई० के राष्ट्रपति पद के चुनाव में सभी राज्यों झो विधान समाश्रों के 
कुल निर्वाचित सदस्यों की मत संख्या का योगफन्न ३ ४४,२५१ हुआ था | 
इस प्रकार, सभी राज्यों क्री विधान सभाश्रों के सभी निर्वाचित सदस्तों के 
मतों का योगफ़ल निकालऊूर उस योगफन को भारतीय सथद के दोनों सदनों हे 
निर्वाचित सदस्यों की कुल सख्या से भाग दगे | सनू १६५२ ई० के राष्ट्रपति-द के 
चुनाव के समय मारतोय ससद्‌ के दोनों सदनों के सभा निर्वाचित सदस्यों की 
कुल संख्या ६६६ (लोक उभा ४६५ श्रीर राज्य-सभा २०४ थी। श्रताः २,४४,२४१ 





व्नश६३ -। चूँकि, शेव, ६४४ माजक 
६६६ 
६६६ के आषे से अ्रधिक है, श्रतएव ४६३ में ए% जोड़ दिया गया ++४६४ | इस 
प्रकार, एनूं १६४२ ६ई० में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में, भारतीय सतद्‌ के प्ले 
निर्वीचित सदस्य को कुल मिलाऊर ४६४ चोट देने का श्रधिकार दिया गया। 
इस प्रकार, सठद्‌ के सभी सदक्ष्यों के मतों का योग ६६६ ३४६४० 
३,४५४ ३०६ झाया | इस मत संख्या को सभी राज्यों की विध।न सभाओं के निर्वाचित 
सदस्यों के मतों के योगफत ३,४५,२५१ म जोड़ देने से, राष्ट्रति ऊे चुनाव के 
मिम्तित धनाये गये निर्वाचक मडल के दोनों प्रकार के सदस्पों के कुद्व मतों का योग 
कब हुआ ३,४४५,३०६ + ३,४५,२५१+-६ ६०,५५७ | 
सन्‌ १६४२ ६० में हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन मे निर्वाचेक मइल के कुछ सद्ध्यों 
ने 8 लिया, अतणव इस चुनाव में १,६०,३४७ में सिफ़ ६ ०४,३८६ मत 
ब्र 
अपया दोनों फॉमूला या सूत्रों के अलावा राष्ट्रपति का मिर्नाचन गुप्त शला्आ 
(865०० 94]00 द्वारा, अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रयाली ( 207 ण7॥0णाणे 
छ८ए/०४०१(४४07) के अनुसार एकल सक्रीय मत पदति (॥087९ पर/क्षा8- 
(६/४०/० ४०६८ 5५8००) के द्वारा किया जायगा, जिसमे कोई ऐसा न्यक्तिं 
राष्ट्रति नहीं निर्याचित हो सके जिसमें मतदाताओं को बहुसणवा का बिश्यास श्र 
समर्थन प्राप्त न हो। राष्ट्रपति के निवोचन कौ यह पद्धाति कठिन है, इसलिए ८ंक 


३४५४२५१ 
को ६६६ से भांय दिया 
६६६ 


स'य-फार्यदाधिका : राष्ट्रपति १६ 


डदाहरण दास इसे समझ लेना ठीक होगा । सान लीजिए. कि दमारे राष्ट्रपति के 
चुनाव में तीन इम्मीदवार खड़े हैं और मतदाताओं की संख्या १०० है। एकल 
संक्रमणीय मत-पद्धति के श्राधार पर प्रत्येक मतदाता को अपनी पहली, दूसरी और 
तीससी पसन्द लिखने का अधिकार होता है। चुनाव समाप्त होने पर बदि किसी 
एक उम्मीदवार को छुछ मतसख्या के आधे से १ अधिक (यात्री १००-२८६ 
४०+ १-४१, वोट मिल गया तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जावगा। 
परन्तु यदि किसी उम्मीदवार को कुल मतसंख्या के आधे से १ अधिक बोटद 
श्र्णत्‌ ६१ वोट नहीं आया तो वैसी अवश्या में जिस उम्मीदवार को सबसे कूम 
बोट आया रहेगा, उसे रद कर दिया जायगा और उसकी पहली पसन्द ([78/ 
?7०(०/०॥९८) के वोद को दूसरी पसन्द के अनुसार शेष उम्मीदवारों में बाँट 
दिया जागगा 
मान छीजिए. कि चुनाव के बाद पागा गया कि तीनों उम्मीदबारों को पहली 

पसन्द के मत इस प्रकार मिल्ले-- 

क- ४३ 

ख-४२ 

ग--१४ 


अतागा हाय 


१०० 
ऊपर बताये गये नियम के अनुसार उम्मीदवार शा” को रह कर दिया शया 
और देखा गया क्लि उसको जिन १५ मतदाताओं ने पहल्ली पथन्द्‌ के वोट दिये, 
उन ज्ञोगों ने अपनी अपनी दूसरी पसन्द के बोट किसको दिये ये। इस जाँच में 
यह निकल्या कि उम्मीदवार 'क' को कुछ ५ दूसरी पसन्द मिले तभा 'ख' को १० | 
इस बाँट का परिणाम हुआ्ना-- 
के ४३+ ४८८४८ 
ख ४२+-१० २-५२ 
उम्मीदवार 'ख' निर्वाचित घोषित किया जायगा, क्योंकि उसे ५१ से अधिक 
वोट मित्र गये । 
उदाहर्णाय, १६५२ के चुनाव में जबतक किसी उम्मीदवार को ३ ०२६६४ 
वोट नहों प्राप्त दीता, वह निर्वाचित नहीं दो सकता था। इस प्रणात्वी को नहीं 
अपनाकर यदि राष्ट्रपति के निर्याचन का फच मतों की साधारण गयना या साधारण 
बहुमत (टताप्रधाए 07 ञाग्रए06 ध७]07779) से निर्धारित होता, तो कोई 
उम्मीदवार, जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होता, निर्बाचित हो जाता | ऐसी दशा में 
नि्बाचत होने के लिए कुछ मतों का बहुमत, यानी कमसे कम ३,०२,६६४ बोद 
लाना जरूरी नहीं होता । 


२० भारतीय शाउन 


_ भरत के राष्ट्ररति के गत तीनों चुनावों ( १६४२९, १६४७ तथा १६६४२ ६० । में 
इस प्रणात्ी में छीई पेच्रीदगी उत्तन्न नहों हुई, क्योंकि थम दोनों बार हमारे भूतपूर्व 
राष्ट्ररति ढा० गजेन्द्र प्रचाद जो तथा तीसरी बार हमारे वच मान राष्ट्रति डा एस० 
राघोक्ृष्यन्‌ को इस प्रणाली दवाय माने गये न्यूनतम कोल (ग्रापरधात्र तुप्र० 
से बंहत अधिऊ मत प्राप्त हुए थे | 

' यदि राष्ट्रपति के चुनाव के सम्दत्थ में कोई विद्वार्द हो, तो उसका नियंद सुप्रीव/ 
और द्वार किया जायगा | 

' इतना तो मानों ही पढ़ेया कि मारत के राप्ट्रपति के मिर्वाचन को पद्धति आंह्॒ 
ही चटिलु ओर पेनीदी है। 
| शाप्ट्रपकपंद की अबधि- भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की कार्य: 
आज पाँच वर्ष रखा थवा है | जिस दिन वह पद अहयण करेगा, उसके टी पाँच सील 
चर्ष तछ ऊा अब्वि पूरी दाने तकऊ यदि नये राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाय, तो वह 
उस समय तक अपने पद पर रह सकेगा, जवतक कि-उतक| मवीनत उत्तराधिकारी पद- 
अहरण नहीं कर ले | सामान्यतः नये राष्ट्रददि का निवोचन पहले राष्ट्रपति की पदा- 
वधि को समाप्ति के पूत ही होगा | मा 
राष्ट्रति प्राच स'ल् से पहले भी अपने पद से त्याग-पत्र द्रे सकता है। वह 
आपना त्वास-पत्र. उपराष्ट्रयति छो सम्बीधितु कर और उसपर अपना हग्ताछर करे 
देगा | उप राष्ट्रपति उसक्नी सूचना हस्त लोकसभा के अध्यक्ष को देगा. _. _.. 
पद्त्याय के अतिरिक्त राष्ट्रपति का पद श्रकात रृत्यु (5008८0 705800) से भी 
खातों हो सझना हैं तथा तं-वेघान के श्रत्तोिकमण (५४]0]8909 ० ॥6 (07४ 
६एपंणा। के कास्य महामियोग ([7968०४॥7070) की प्रक्रिया द्वार भी राहत 
को अपने पद से इटाया जा सकता हैँ | 5 _ - 
शष्ट्रयति के पद की रिकाता को पृत्ति--यदि छोटई र्रा्रपति व्याग-पत्रे देदे, था 
की सत्य दो, जाय अथवा महामियोंग के सिद्ध होने के कारण पद से हंटा/रदियां 
व्‌, 'ो नंगे राष्ट्रपति के पद सभालने तक उप राष्ट्रति_ ( ४0४:7;८अपे87४ ) 
क रूप में काय करेंगा। नये राष्ट्रपति का निर्वाचन, चलद-से जल्द पद के स्क्ति 
६ महीनों के सीतर ही होगा। इस प्रकार से निर्वाचित नदा राष्ट्रपति, 'ुराने 
राष्ट्रपति ली पदावलि के सिर वाकी समय के लिए ही निर्वाचित नहीं,होगा वरते वह 
मी अपने पदु भ्रदण को तारीख से पाँच वष तक राष्ट्रपति के पद पर कायम रहगा। 
बढि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो था बीमारी के कारण अपने काया के उम्पादन में असम 
हो, तो उन्हें डप राष्ट्रपति पूरा करेगा | 


$४भ संपालि प७,. ).] 


संघ कार्यपालिका : राष्ट्रपति श्र 


मे शा भियोग (श्र धरे? पद अहए की तिथि से पंच वे 'के कार्य- 
काश के अन्दर भी 'महानियोग के ही र्पतिं को परदेच्युत कियो जा सकती हैं। 
संबिधीत की धारा ५६ के अनुसार, यदि राष्पितिं संविधान 'के विरुद्ध ' आचरण फेरें 
अथोत्‌ संविधान का अतिकर्मश करें, तो महोमियोग द्वार उसे हटाया जो सकता है? 
घीरा ६९ के अनुधार मद मियोय की प्रक्रिया नि हैगी८- था फ़र्मफीए 
“भारतीय ससद्‌ के दोनों हंदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति के बिंदु) मह- 
मिंयोग का *स्तार्व उर्पस्थित किया जा “सकता हैं || मेहामियोग के? प्र, ता पर 
उर्वश्यित किये जानिवांलें दम के कत से-कर्त एक चौथाई सदस्यों “का हस्ताक्षर होना 
हि * ७३००८ ॥४० वाप्रा एंडटरगाः ज्ञधप ४३३ '" +०एओ भार 
+7 जिसे दिन संसद, के (जिस“संदम । भहामियोग का प्रध्ताव विचारा् उपस्थित 
ना हो उसकी बिखित सूचना कम-से कम चौरह दिन पूर्थ मिलनी चाहिएगे * री 


हक प्न्जग) 
कला (न सै:उपस्टित किया गया मश्नमियोग का प्रस्ताव यदि सर्सद के उस 
सदन की... सख्या कप से कैम दोतिदाई सदस्यों के द्वार पास कर दिया जाय, तो 


मूंह पस्ताव सुदद्‌ के दुसरे सदन में लॉस पढ़ताल, के लि मेज जायगा[ 7. 
हर आरोप की जांच पढ़ताल स्वय करेगा या करबायगा | आरोप 
नुसधान यथा जाँच पड़ताल के सप्य राष्ट्रपति को, श्रपनी रक्षा के लिए, स्वयं उप- 
हर दोने या छिसी प्रतिनिधि को भेजने, का अधिकार प्रात है। इस जाँ वपढ़ताल 
फलुंधवरूप यदि दूसरे संदंन की कुल सुख्या के कम से कम_दो तिहाई सदर्ष्य मद्दा- 
मिः को, स्वीकार कर लेंगे आयात आंगोप को संही मान लें, तो महाभियोंग के 
प्रस्ताव को सही देथा स्वीकृत माना जायगा और उसी तिथि से रां्रपंर्ति अपने पंद से 
खपदष्पजी,जायगा ।८ मा, रे कि - मद्दामियोग सम्बन्धी संसद्‌ के“निर्णय.कौ.अगद 
किसीजषताबालय/में:नहीं'होगी-। अरजप्रइुस संवृ्त में संद्‌ को, सवोश्चता प्रासत,है॥ 
'ुदिसंसद्‌ का एऊ,झ़दन-मुहा लियोग- | के; प्रक्षाव[, को, पुस -कर -दे, -छकषेकिन 
दूसरा सदन नहीं माने, बसी दशा में क्या होगा १ इसपर संविधान मौन ह£। 
सविधान विधायुको का;दावा, है किसरेसी, दशा |ऑँनदोनों? संदनों की... संयुक्त, बैठक 
होगी, ज़ियक़ा पम्मापविष्।योउुप़मा, .का;अृक्ष॒ज् करेगा और उस- बैठक, कीबहुमत 
स़ख्या, का जो मत-ह्ोगा) वही..माना:प्जायगु,। हआर्थात्‌: एक साधारण , विधेयक 
(फता।श ४ -- 0.) पर सह्षद्‌ के. दोनों सृइनों के बीच, पैदा दौनेदाले ...गतिरोघ 
(062600) ) को,जिव जरुर से दूर करने की, व्यवस्था संविधान में की, गई है 
डिसी-मक्रिया हे; राष्ट्गूति के, बियृद लाये गये सहामरियोग , के प्रस्ताव. के स्मवन्ध में 


सतद्‌ के दोनों सद॒नों के बीच उत्पन्न गतिरोध को भीं दूर किया,जाथगा--.. परम 


श्र भारतीय शासन 


राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता आदि - संविधान के श्रतुदार भारत के राष्ट्रपति 
,का वेतन १० दस) दजार रुपये प्रति माह नियत किया गया है| इसके श्रलावा 
उनकी निव[स के लिए बिना किराये का एक भवन भी दिया जायगा। दिल्ली 
के उस भवन को, जिसमें राष्ट्र ते रहते हैं, राष्ट्रपति भवन' कह्टा जाता है। इसके 
श्रतिरिक्त राष्ट्रपति को श्रनेक भत्ते भी मिल्लते हैं, जों अ्रगरेजी गाज्य के दिनों मे 
गवनर जेनरल को मिला करते थे | सधीय संसद्‌ को राष्ट्रपति के वेतन, भत्तो 
आदि को घटाने वटाने का अधिकार है, लेकिन एक राष्ट्रपति फे कार्य-काल की 
अवधि में पहले की दर में क्रिसी कार की कप्ती नहीं को जा सकेगी | अ्रवकाश 
प्राप्त राष्ट्रति को १४,००० रु० सालाना पेंशन तथा १२००० २० सालाना 
सचिवालय के खर्च के लिए. मिलेगा । साथ ही उससे लिए मुफ़्त चिक्रिश्सा की 
भी 5+बग्या है। ये सारी सुविधाएँ अवकाश प्राप्त प्रथप भारतीय गवनर भेमरत 
भीराजगोपालाचारी को भो प्राप्त हैं। 

र प्द्टयति द्वारा शपथ-प्रत्येक राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में काम करनेवाता 
व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय (5 397०96 (0धा:0 के मुख्य न्यायाधीश 
(00० ]05४0८) के सामने शतथ ग्रहण करेगा तथा एक प्रतिज्ञा पत्र पर 
हम्ताक्षर करेगा | 

इस शपथ की शर्तों में संविधान और कानून की रक्ता के श्रतिरिक्त भारत 
की जनता की सेत्रा श्रौर कल्याण में निरत रहना भी शामिल रहता है। खेकिन, 
ये उसके नैतिक कत्त व्य हैं। इनके फ्मश्वल्प न तो राष्ट्रपति को कोई कानूनी 
अधिकार प्राप्त दोता है और न उठपर क्रिप्ती प्रकार को कानूनी जिम्मेवारी ही 


आती है | 
राष्ट्रपति के अधिरार और फार्य- भारतीय शासन-व्यवस्था में राष्ट्रपति का 


अपना एक विशिष्ट स्थान है। भारतीय गणराज्य का प्रधान होने के माते वह 
देश का स्वधष्ठ रम्मान-प्राप्त एवं सर्वोपरि नागरिक होता है। सविधान के 








१, - भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने स्वेच्छा से इस रकम 
में कमी ऋर, १ अगस्त १६६० से, सिर्फ़ २४५००) रुपये मासिक छेना स्वीकार किया 
था | उन्होंने सन्‌ १६५२ ई० से द्वी ४०००, झुवये कम, श्रर्थात्‌ केवल ६०००), ऐेना 
शुरू किया या और १६५७ ई० में १०००) रपये और कम कर दिया था । अ्रषात्‌ 
१६५५, से जुलाई १६६० तक वे सिफे ५८००) रुपये मासिक लेते थे | 

बत्त मान राष्ट्रपति डा० एस० राघाकृष्णव्‌ ने भी २५२०) गण मासिक ही 
छोना स्वीकार किया दै। 


संघ-कॉर्यपालिका : राष्ट्रपति है 


अ्रनुसार बह संघीय कार्यपालिका के भी प्रैधान दोता है और राज्य की उमस्त 
कायआरिणी शक्तियाँ उसी में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ 
पदाधिकारियों के द्वारा करेगा । सविधान द्व रा राष्ट्रति को विभिन्न अकार ऊे कार्यों 
के सम्पादन का उत्तरदावित्व दिया गया है और इन कृत्यों के सफब सम्पादन के 
हेतु राष्ट्रपति को अनेक प्रकार के महत्वपुर्ण और व्यापक्त अधिकार भी प्रदान 
किये गये हैं। 
राष्ट्रति अपने अधिकार तथा कार्य फे द्विए किछी न्यायालय के सामने 
उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध न फौजदारी मामला चलाया जा सकता है 
और न उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। व्यक्तिगत कार्य के लिए, उसके 
विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है किन्तु इसके लिए. उसे कम से ऊम दो 
महीनों फी लिखित सूचना देनी होगी । 
अध्ययम की सुविधा के लिए हम राष्ट्रपति के विभिन्न अ्रधिफारों और कार्यों को 
पहले दो श्ोणियों में बाँट सकते ईं-- 
(१) साधारणकालीन अविकार ( िंएएएाथ ९०७४6 ), 
(२) संकटकालीन अधिकार ( छिएटाए७7०ए ?0७७878 )। 


राष्ट्रपति के साधास्णकालीन अधिकार 
( बिएएड99] ?०छ875 रण प्राढ ९:८४ घैं००६ ) 

भारतीय राष्ट्रति के साधारणकालीन अधिकार वे हैं, जिनका प्रयोग वह देश 
की सामान्य परिस्थितियों में अपने प्रतिदिन के प्रशासनिक्र ( &0फाराइए79076 ) 
कायों एवं समस्याश्रों के निदान में करता है। इस श्रेणी के अधीनस्थ अधिकारों 
को हम पुनः चार दसगों में बाँट सकते हैं-(क) कार्यपालिफा सम्बन्धी अधिकार 
(&९७०प४५६ 90 फ्रट73), (ख) व्यवश्थापिका-सम्बन्धी अधिकार (,58 99076 
2०प्क्ष8), (ग) न्याय सम्बन्धी अधिकार (_[एवालंडं 20७6४ ), और (घ) 
वित्तीय अधिकार ( शिग्रक्षणटांदों ?0४९०४४ )। इन श्रथिकारों का हम कमशः 
अध्ययन करेंगे | 

(क) कार्यपालिका-सम्वन्धी अधिकार ( छरूंटटपाएठ 00८४8 )०- 
संविधान के अ्रनुसार राष्ट्रपति भारतीय सघ-शासन को प्रधान कार्यपालक है। 
संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका-शक्ति ( 8४८०पल्‍ए८ 70 छ़८ए5 ) उसी को 
प्रदान की गई है। इस नाते राष्ट्रतति के अ्रधिकार और काय॑-तेत्र के श्रन्तर्गत 
वे सभो विषय श्रा जाते हैं, जिनपर भारतीय संसद्‌ को कामून बनाने का 
अधिकार हैं| 
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फ़मम्किसी-सन्धि।या सप्रभौते केफुलस्रूप-भारत सरकार-<क़ोज़ो अधिकार प्रात, 
वे भी उसके अधिकार और कार्य, ज्षेत्ररमें सम्मितित हैं इ-भ[ख्त-सरसाफकैसमी 
ऋयरारिणी कृत्य (४२००पए८ 7८0तु०ाहै,-राष्ट्रपति के जाम: इेजही- किये 
जायेंगेतथा-सरकार के निमित्त बनाये गये सभी; करार भोर -सम्पत्तित्आश्व,सन। उसके 
नाम पर ही वनाये जाने चाहिए | +सध,के तभी अधिकारी उसके अ्रधीनस्य।हुंगीः 
और सधीय शासन से सम्बन्धित सभी मामलों के विपय में सूचना और जानकारों 
पाते।रहने का उप्तेअषिकार है। | . ६ 
। झंक्लतिं भारतीय जले, स्थल और वोयु अंतिरक्ा-सेनी( 70०87 ००7०-६८) 
का पधाने है। सेनो के सभी उच्च पदाधिकोरियों की निंयुक्तिः उसी के दोराहोती 
है | इस मेंकार देश की- सैनिक शक्ति का सर्वोच्च नो! (50छ/थंवही 
(0०४77204७7) होने के नाते वह युद्ध की घोषणा कर सिकतो है; बुद्ध। स्प॑गिंतः 
कर सकेता है और सन्धि कर संकर्ता है .। इसी अधिकार के ब्राधार पुर 7 रा्रेयति 
ने, जनवरी, १६५० में, जर्मनी और भारत के बीच युद्ध की-अंवर्यों (जो द्वितीय 
विश्व युद्ध के कारण हुई 'थी।' 'फे खत्म होने की घोषणा की थी |£ 
अन्तरपाष््रीय जगत तथा वैदेशिक कार्यो में राह की श्र तेनिित्व भी राष्रति 

दी करता है। विदेशी रात्यों में” मैजे,जानेवाक्षेतभाश्तीय राजदूतों, वाणिज्य दूदों 
(0०४४०), राजनयिक प्रतिनिष्नियों (2970709000.- हि ८०7९४९४४४४ए८४) 
इत्यादि की ब्रह्मल्ी उसी के इता होती'है। ,ब्रिदेश जानेवाले;भारत्तीय (नागरिकों 
को पासपोर्ट (?०55/0070) उठी के नाम दिये ज्ञाते,है।। भारत के | लिए. विदेशी 
राज्यों द्वारा नियुक्त राजबूत राष्ट्रपति को अपना; प्रमाण,पत्र $खुत करेंगे और - हमारे 
देश में आने पर,उनका स्वागत भी राष्ट्रपति ही करेंगे।। | , 

, (संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ,.को ,श्रफ्ी काययों में सहायता- और परामश, देने 


के लिए, एक मन्त्रिपरिषद्‌ (७००७९ ०/४४४7४2४) होग़ी, जितका जिया 
प्रष्नान मन्त्री होगा ।' सुष्दपति पहले प्रधान, मनन्‍त्री।,की नियुक्ति करता है. और [िए 
प्रधान मन्की के परामर्श से मन्त्रिपरिषद्‌ के अन्य मन्वियों की। मन्त्रियों का;कायुकाल- 
राष््रति मी इच्छा, पर। फ्भिर करता है |; देश-का“शासन स॒चाढ़ फुप से - चलने के 
लिए राष््रपति | तंबीय करकार- की; काय विषि (70068); के; बारे, में /निगव 
मुनायेगा। मन्त्रपरिषद्‌ केद॒सयों के- बीच /र्व का हस्वायाऔ- वही जा है- 
कि कौन मत्त्री-कौन'सू कार्य करेगा || ८. , .., बे 

। (हरी शासन के/:सम्ब्घ. में. नाव जारैगाले :काइलों तथा किये गने- हम 

निर्शयों के विवरण प्रधान मन्‍्त्री द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जायेंगे। राष्ट्रपति को म॒जि- 
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परिषद्‌ से सूचना प्राप्त करते का अधिकार है और अ्रधान मन्त्री के लिए यह 
आवश्यक है कि वह राष्ट्रति को मन्त्रिपरिषद्‌ के तभी निर्ययों और प्रशासव- 
सम्बन्धी उस सभी मापलों के विपय में सूचना दे, जिनके बारे भें राष्ट्रपति ऐसी 
सूचना माँगे । राष्ट्रपति प्रधान मंत्री से किसी खास मत्री द्वारा लिये गये अपने 
विभाग रुम्बन्धी किसी निर्णय की, सम्पूर्ण सन्निपरिषद्‌ के सामने विचार के लिए; 
अपेत्षा कर सकता है। 

प्रधान मंत्री और सन्निपरिपद्‌ के दूसरे सदस्यों के अलावा राज्य के बहुत से 
प्रमुख और उच्च पदाविकारियों की नियुक्ति और पदच्युति (8990०7प्राटाए 
थयरव 097॥559)) राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ) राज्यपात्तों (30ए277078), 
भारत के महान्यायवादी (8६0077०५-06७०7७) 04 7079), महानियंत्रक और 
महालेखा परीक्षक (007970ॉ67 ब्यते 8 घते॥ण ७०0०७] 06 एव), 
सर्वोच्च श्रोर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति और न्याव"पीशों (0॥४ 
वृषछाए 2०१ ०पाला' घिव858 ० $997९8706 (०77४ 76 (96 
छा्टा। 0007७), संबीय बोकसेवा आयोग (एछ्रात्त एपणञांठ 8%&:संटट 
( >छाग्रा5507) के अध्यक्ष और सदस्यों, चुनाव-कप्तीशन के अध्यक्ष और सदस्यों, 
बेद्रीय अशातित इल्ाफ़ों श्रौर संब्रीय क्षेत्रों (067ए४)ए बवेशाएए/८7८वतँ 
भा६४8 07. ऐग्राण्म 7"८८छ७:०768) के दिए चौक कमिश्नरों, श्रनुसूचित 
जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए स्पेशल श्रॉफिपर आदि महत्वपूर्ण 
राजरीय कर्मचारियों की नियुक्ति उसी के द्वारा को जाती है। उपयुक्त उच्च 
अधिकार्यों के श्रतिरिक्त वित्त श्रायोग (िक्रबगा0४ 0०ाणांधा07), भाषा 
आयोग; पिछड़े हुए; बर्गो' के लिए, आयोग ओर आवश्यकता पढ़ने पर अन्तराज्य 
परिपद्‌ शआ्रादि की नियुक्ति के अ्रधिकार भी सप्टपति को ही दिये गये हैं। संविधान 
"उत्तम सशोधन के अनुसार अल्प सापा भाषियों के विशेष अ्रधिकारी की नियुक्ति 
फरने का अ्रधिकार भं! उसी को दिया गया है | 

इस प्रकार से नियुक्त अधिकारियों में से सर्वोच्च एवं उच्च न्यायात्यों के 
स्थायाधीशों, निर्वाचन-आयोग के सदस्यों ओर भारत के नियत्रक एवं महालेखा- 
परीक्षक को छोडकूर अन्य अधिकारी अपने पदों पर शाब्ट्रपति के प्रसाद-काल 
(90ण ४३४७ ?6४४प7८) तऊ ही कायम रह सकते हैं। मंत्रियों को भी 
राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं, वरन्‌ प्रधान मत्नी के परामर्श से ही पदच्युत 
करेगा; क्योंकि उनको नियुक्ति भी प्रधाम मन्रौ की सलाह से ही की जाती है। 
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सधीय सरकार के अलावा राज्य सरकारों के सम्पन्ध में निर्देशन, नियत्रण 
ओर समन्वय के अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं| 

मारद का राष्ट्रपति अ्रपनी उपयु क्र कार्यकारिणी शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा- 
पूर्वक करेगा या मन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्श के ही अनुसार, अर्थात्‌ मन्निष्रीपद्‌ के 
परामर्श हो मानने के लिए राष्ट्रयति वाध्य या विवश है या नहों, इसकी थोड़ी चर्चा 
पहले की जा सुक्ो है ओर आगे चलकर अधिक की जायगी । यहाँ पर यह दुष्ट 
देना अ्नावश्यक्र नहीं होगा कि भारत का राष्ट्रपति शासन का वौस्तविक प्रधान न 


होकर स्वेधानिक प्रधान मात्र है | _क्रार्यपालिझ के सारे कार्य सिर्फ श्रौपचारिक 
रूप में ही उसके नाम से किये जाते हैं। यथा्थत', उन सभी शक्तियों का वास्तविर 


प्रयोग वस्चुत, मन्नरिपरिपद्‌ ही करती है | 


(ख) व्यवस्थापिक्ना-सम्बन्धी अधिकार (,ह्ठांहदन४४० ९०७०९:5)-- 
मारत के राष्ट्रपति को बहुत सी विधा यिनी (,685)97०) शंक्तियाँ भी प्राप्त हैं। 
यद्यपि राष्ट्रपति भारतीय सउद्‌ के क्रिती भी सदन का न तो रुदस्य हो सकता है 
और न उसकी काथवाद्ी में भाय ही ले सकता है, फिर भी वह ससद्‌ का एक 
आवश्यक और महत्वपूर्ण अग होता है। सबिवान की ७८वीं धारा के श्रतुतार 
सब्रीय ससद्‌ के निर्माण में दो सदनों, लोक-सभा ओर राज्य सभा, के अलावा राष्ट्रपति 
मो सम्मिलित होता है। इन तीनों के सहयोग से ही कोई विधेयक्र काबूम का रूप 
अदहदण करता है । 

सतद्‌ के दोनों सदनों के सगठन में भी राष्ट्रपति का हाथ रहता है । राज्य सभा 
के १५ सदस्य उसके द्वारा (ऐसे व्यक्तियों में से लिन्‍्होंने साह्त्य, विज्ञन, कला और 
साप्राजिक सेवा में पारंगामिता या विशेष प्र सद्धि प्राप्त १२ ली है ) मनोनीत किये 
जाते हैं। यदि एर्बो इस्डियन समुदाय को निर्वाचन में पर्यात्त प्रतिनिधित्व प्राप्त द 
हुआ दो, तो राष्ट्रपति दो ऐग्ली-इरिडियनों को लोक-सभा का सदस्य मनोनीत बर 
सकता है । लोक-सभा में अण्डमन-निकोवार और लक्कादीव, मिनिकोय अमीनदीवी 
के सक-क्षेगों के लिए. और आसाम की जनजाति के लिए, प्रतिनिधियों का मनोनयव 
( प्०7॥72/07 ) उसी के द्वारा होता है। संसद को समाओं के अध्यक्ष 
(57०८८) और उपाध्यक्ष (22909 59८2८) फा पद यदि खाली हो जाव 
तो राष्ट्रपति उन खिक्‍्त पदों पर नियुक्ति करता है 

ससद्‌ की दोनों उमाश्रों को वह एक साल में कम से कम दो बार श्रधिवेशन 


करने का आदेश देता है। उनकी बैठकों का सम्रय और स्थान वही निश्चिद 
करता दै। वह संसद की दोनों सभाओं को स्थगित ( ?707०8०6 ) दर सकता है 
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और लोक समा १ को विधटित, अथौत्‌ भंग कर सकता दै। उसे संसद के किसी 
एक सदन या दौनों सदनों के स़युक्त अधिवेशन में अभिमाषण देने का अधिकार है| 
प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष ससद्‌ के सचारम्भ ( उ6ह8ग्रायं्रह रण 
६76 888507 ) में राष्ट्रपति दोनों सदनों की सथुक्त बैठक में अभिभाषण देता है, 
जिसमें सरकार की नीतियों का उल्लेख रहता है। श्रन्य अवससे पर दोनों या किसो 
भी सदन को संदेश (!/(८5४०४८७) सेन सकने के अलावा बह उनकी वेठकों में भी 
भाषण दे सकता दै। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये सदेशों पर संसद्‌ के सदनों को 
शीम्तता से विचार करना होगा। 

ससदू के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत विधेयक्र राष्ट्रपति के विचारार्थ उसके सम्मुख 
रखा जाता है और कोई भी प्रिल्न विना उसकी स्वीकृति या अ्रनुमति ( 888८77 ) के 
कानून नहीं बन सकता है। उसको अधिकार है कि संसद्‌ द्वारा पारित किसी भीं 
बिल पर, घन-विभेयक्रों ( |(07०ए 8॥8 ) की छोडकर, अपनो स्वीकृति देने से 
झस्वीकार कर दे और उसे अपनो सिफारिशों यानी संशोधन के प्रस्ताव के साथ ससद्‌ 
के पास फिर से विचार करने के लिए लौटा दे। परन्तु ऐसा बिल या विधेयक यदि 
ससद्‌ के दोनों सदनों द्वारा, संशोधित होकर था बिना सशोधित हुए, पुनः पारित 
होकर राष्ट्रपति के पाउ स्त्रीकृति के लिए भेजा जा०, तो उसे इस बार अपनी स्वीकृति 
देनी दी होगी । इस प्रक्चार उसको पूर्ण निष्ेघाधिकार'ं ( 898/9006 ५९४० 
?०फ८7 ) नहीं है, वह तो केवल किसी विधेयक्र के पास द्वोने में सिर्फ देर क्र 
सकता है। इसे इम राष्ट्रपति का 'निलम्भन निषेघाधिकार' ( 5प४7०7॥४ए८ 
५९६४० ?०श८० ) कह्ट सकते हैं। 

कुछ विशेष प्रकार के विवेयक्रों--जैंसे, सभी प्रकार के धन-विधेयक तथा अर्थ- 
जियेयक या राज्यों की सीमा या नाम-्परिवत्त न सम्दन्धी विधेयक्व--छो बिना राष्ट्रपति 
की सिफारिश के सरद्‌ में पेश नहीं किया जा सकता है। कुछ भ्रकार के बिल ऐसे 
हैँ, जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्-अनुमति के बिना ससद्‌ में पेश तो किया जा सकता है, 
पर उन्हें संसद्‌ तभी स्वीकारे करेगा, जबकि राष्ट्रपति उनके लिए. सिफारिश कर दे । 
जैसे यदि किसी बिल के स्वीकृत हो जाने से भारत के सचित फड (000880॥- 
096०4 7'घा0) से घनराशि के खर्च करने की आवश्यकता हो, तो उसकी श्वीकृति 
के दिए साष्ट्रपति की सिफारिश अनिवाय होगी । किसी विधेयक पर दोनों सदनों 


१, स्मरण रदे कि ससद्‌ को ऊपरी सभा यानी राज्य-सभा एक ध्यायी सभा होती 
है और उसे राष्ट्रपति कभी ( संझठ काल की घोषणा होने पर भी ) भंग नहीं कर 
सकता है। 


श्८ट भारतीय शासन 


के बीच मतमेद या गतिरोध उत्तप्न द्ोने की दशा मे राष्ट्रपति उनकी तयुक्त नैठक भी 
घुल्ला समता है) 

ससद्‌ के विराम-काल (९०८७३) में राष्ट्रपति जो अध्यारिश (07त6083) 
जारी कर सऊने का अधिफार है। इस तरह के आदिनेन्गों का वही स्थिति होगी, 
जो कि भारतोय उुसद द्वारा स्व्रीकृत कानूनों की टोत्ती है। साथ हो, ये आ्िनेन्स 
सन सब विपयों के सम्बन्ध से दो सझते है, दिनपर सस्द कहो झानून यताने का 
झधिकार है ] इन शआ्रा्टिनेन्सों को वापस ले सकने का भी सपिकार राष्ट्राति को 
प्रात्त है। इसके अतिरिक्त ग्रस्झमन ओर मिक्रोप्रास्द्वापतमूद्ों के प्रशासन थे 
सम्बन्ध में राष्ट्रपति को विनियम ( २८एपोॉ०४०॥ ) जारी करने की शक्ति भी 
प्राप्त दै। ये विनियम भी ससव्‌ द्वारा पास हिये गये काननों के ही समान 
ब्वागू होंगे। 

भारत संघ ऊँ अन्तर्गत विविध राज्यों जो विधि निर्माण सम्बन्धी लो शक्तियाँ 
प्राप्त हैं, उनके सम्मन्ध में भी राष्ट्रपति को अनेझ बिवि-श्नधिार दिये गये हैं। 
कुछ प्रफार के विधेयक राष्ट्रपति को पृ्व-स्वीकृति फे पश्चात्‌ दी क्यों फे विभान- 
मडलों में पेश किये घा सकते हैं| जैसे, कोई भी ऐसा विधेयरू, फिसका उद्दोश्य 
व्यापार-बाणिज्य श्रयवा श्रन्तर-राप्य सम्बन्धों पर प्रतिबन्व लगाना हो । इसके 
अलावा, राज्यों के विधान मडलों द्वारा पास ऊिये गये कुछ प्रदार के विधेयदों फो 
राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ रचित फर सकता है और वैसे विधेयकों फो शाप्ट्रपति 
स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार फर सकता है या राषप्यपाल के जरिये विधान- 
मडल के पास पुन विचारा्थ वापस हर सकता है। राष्यों के विधान-मंडलों द्वारा 
पारित ऐसे विवेयक्र, जिनका उम्पन्ध र ज्यों द्वारा नागरिकों की सम्पत्ति को बाध्य 
रूप से श्रर्नित या अधिकृत करना हो या समवत्ता चूनी में वर्णित विषयों,से हो, 
होफिन झिसी सप्रीय फानून के विरुउ दो, त्रिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के वैध नहीं 
दो सकते | सझूट की घोषणा दोने पर तो वह राप्प के विधान-मढलों के अधिकार 
अपने द्वार्थों में लेऋर ससद्‌ को सौंप समता है। 

छुछ विशेष प्रकार की रिपोर्ट तया विवरण, जैंमें संघीय लोक सेवा आयोग की 
रिपोर्ट, निर्यंत्र॥ तथा महालेखा परीक्षक 0णा7ए7णी6 थाते 2प्रशाण 
(ला 2) की रिपोर्ट, वित्ततआयोग (70700 (007॥77/5भं07) की सिफारिशों 
इत्यादि, राष्ट्रपति सतदमें विचारार्थ रखवा सकता हैं | 

इस प्रकार, एम प्रते हैं क्रि राष्ट्रपति को बहुत-सी विधायिनी शक्तियाँ भी 


प्राप्त हे | 


सघन-कार्ययालिका : स्वरूप और क्षेत्र श्हू 


(ग) श्याय-सहुबन्धी अधिकार (वेण्शांणशे ९०ज०७७ )- भारत के सब्दपति 
को कुछ महत्वपूर्ण व्याय सम्मभ्धी अधिकार प्राप्त हैं। सुर्पराम कोट और राज्यों के 
हाईमोर्थों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वाया ही की जाती है। 
राज्यों के हाईकोर्यो के न्‍्यायधीशों की सख्या निर्धारित करने त्या सुप्रीम कोर्ट 
के मुख्य न्‍्याया धिपति के परामश से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की बदली 
करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संसद्‌ के दोनों सदनों द्वारा प्रार्थना किसे जाने 
पर उच्चतम क्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने का अधिकार भी राष्ट्रति 
की प्रास है + सुप्रीम कोट अपने कार्य के लिए जिन नियमों और प्रक्रियाओं का 
निर्धास्ण फरे, उमका राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होना भी आवश्यक है । 
संविधान की ७रवीं घारा के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य के प्रमुख के रूप में 
यह अधिकार है कि चह किसी दरिडित व्यक्ति को छमा प्रदान करे |” निम्नलिशित 
बातों में' राष्ट्रपति दृर्डित व्यक्ति को क्षमा (2७740!) कर सकता है, दश्ड को रोक 
(8०.776ए८) सकता है, हल्का (ड०शुआ६००) कर सकता है, झम (९ि०:४70) कर 
सकत| है, या दूसरे दयड में परिणत (0०एया ए५८) कर सकता है-- 
(फ) जबकि कोठ माशल (सैनिक न्यायालय) दारा किसी व्यक्ति को दश्ड दिया 
गया ही, 
(ख) जबकि किसी ऐसे कानून के अधीन अ्रपराध के लिए दण्ड दिया गया 
हो, जिसके लिए कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद्‌ को है, या जिसका सम्बन्ध 
“भासन-सप क्रे.कार्यपालिका-विभास के क्षच से है; * 
(ग) जबकि किसी व्यक्ति को झृत्यु-दस्ड दिया गया हो | 
। , (घ) बित्तोय अधिकार (सत्थारता ए०फ७४)--राष्ट्रपति को वित्तीय छच में 
भी अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है । कोई भी घन विधेयक बिना राष्ट्रपति की 
विफारिश के संसद में पेश नहीं किया जा सऋता । पत्येद्र वित्तीय वर्ष (28704) 
एटथ) के आरम्म होने के पूर्व, श्रयात्‌ पहली अत्रौ् से पूष, वित्त-्मन्त्री द्वारा 
उस वर्ष के अनुपानित श्राय-ब्यय का विवरण (छ06029६ 07 सपाक्षादातों 
$६2(८70८75) राष्ट्रपति ही संसद्‌ के सम्मुख रखबाता है । समय-समय पर शाज्यों 
और संब के वित्तीय सस्पन्धों को निश्चित करने के लिए वह विज्ञायोग 
(#प्ञ१9०6 (70ग्रागरा5807) की नियुक्ति भी कर सझुता है | सतद्‌ में किसी भी 
मद्‌ के धन की माँग (ऐशपरछापेड 07 7७॥/8) राष्ट्रति की सिफारिश पर हो 
की जा सकती है । 
भारत को श्राकक्षिक निधि (0070728०ए०ए शैघात) पर उसका पूर्ण 
नियन्व॒ण होदा है और वह ससद्‌ की घ्वीकृति के ब्विना इसमें से अचानक आा 


कक भारतीय शासत 


चूंकि हमारा संविधान विश्व के अन्य प्रमुख संधीय संविधानों से सिन्‍न है और- 
क््सी से पूरा-पूरा नहीं मिलता है, इसलिए यह एऊ संवात्मक संविधान नहीं है--इस दलील 
का कोई महरव नहीं है । 


है निष्कषे:--भारतीय संघ एक स्वयंभू संघ ( 9पांइआश+]8 एशत९-४॥०० ) है,. 
जिसकी पूरी तथा ठीक-ठीक तुलना दुनिया में साधारणतः पाये जानेंबाले अन्य किसी भी सामान्य 
संघात्मक संविधान से नहीं हो सकती है। इस संबंध में, अधिक-से-अधिक, ेदुगोदास 
बसु के इस मत को स्वीकार क्रिया जा सकता है कि “भारतीय संविधान न तो पूरातः 
संघात्मक है न पूर्णतः एकात्मक । दोनों तरवों के सम्बन्ध से यह एक नये प्रकार का संब 
था मिश्रित राज्य बन गया है 77१ श्री एस० एन* भुखर्जी ने भी ठीक ही कहा है कि 
“भारतीय संविधान एक लचीले संघ ([7९४७)० छ80८०ांणा) का निर्माण करता है /”“ 


इसमें तनिक भी सन्हेह नहों होना चाहिए कि साधारण समय एवं सामान्य 
परिस्थितियों में भारतीय संव अन्य संघ-राज्यों की तरह ही संचालित होया । युद्ध तथा अन्य 
संक्ट्कालीन परिस्थितियों में यह एक एकात्मक रूप ले सकता है।* अतएव, हम कह सकते 
हैं कि भारतीय संविधान अपने स्वरुप और भावना में संघात्मक है) क्योंकि इसमें संघात्मक- 
संविधान की सभी आवश्यक्र विशेषताएँ विश्वमान हैं ।3 यह एक 79०४] संघ नहीं. 
बरच एक 5पा 8शा०१5 संधात्मक राज्य है । 


भारतीय संघ संविधान के निर्माण-काल की विशेष परिस्थितियों और समस्याओं 
ड्वारा दी गई चुनौती का समुचित उत्तर देनेवाला एक अनूठा संघ है । 


१. 'गय वगर९, 40 7859 96 इद्यंवे, घादा पड ००ाघतप्रप्तणा इप्रदां& बंड 
ग्रशागिशण एफ ्विशनों ग्रण प।बाप्र ऐप 48 8 0०एणी।नवणा ० 500, १६ 


३5 & शत९748४07 07 (४099०908 8886 0६ 8 ॥0एव (एए०६.?”* 
+-22. 70. 8458 : “7४९ (०४पं।प्रप्णा 0 ए्पद्व 


२. 776 (५0॥४#ए४०7 0 पाठा& ३5 वेल्गहप्रट्ते (0 ० 2६ 8 रित९-वॉ, 
इ५5शा। 7ंग] 70770. त765 भाप 88 & पॉप 5प्र॒टाए (7 अदा 200 00९7- 


हाप्शह९ए८ां८४१, --कंता।वमाददोदाएँ 


३. “एीप९, पा शुणाद्व€ 0ई (स्राडी 0एटपपशा 8 गइ्रत& ९४ठशए- 
शैक्गणीए छाप, 9० 4६ ठ्मए गाश्श्या5 प्रोद्दां पतिंब व98 8 ्तित्ाछ या 0 
(ए0०ए०्शाएशाएं जंग 80 €#०९०४०ाक्कीए धातु एसाए2, एचा०णब३ए 48 
माज९३४ 0६ टाटा एटाटांट8 बाते टत॑ंइ९४९ , -वबोदा0८- 
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किये गये थे । इसी विचारधारा या परणरा के अनुसार इमारे संविधान के १८वंं 
भाग में राष्ट्रपति को सकथ्काल में उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने 
के लिए अत्यन्त ही व्यापक्र एवं महत्वपूर्ण सकट्कालीन अधिकार प्रदान किये 
गये है । पा 
इमारे सविधान-निर्माताओं ने निम्नलिखित तीन प्रकार के संकों की कल्पना 
को थी 

(क) युद्ध, बाइरी श्राक्मण आत्तरिक अशान्त या इसको सम्भावना पते 
उच्पन संचट (व्रिदा८789070०ए पंप (० शक्ष, €्टाटाएछ) 82882'88४६007 07 
राधा पैड बा0९ 00 06 ऐं7764४ (0००) ; 

(व) राज्यों के स्रेधानिक शासन तत्र के विफल हो जाने से उत्पन्न संकट 
(फिकाशएुद्ालढ बणभेा। 8 700 ६06 4007 6 (७०0०४0006परथॉ 
प्रथ्टंग7८7ए ॥7 53:8/68 ) , और 


(ग) वित्तीय संकट (एग्राश्याणाकं श्र 8709 ) | 
इन तीनों की चर्चा इम अलग अलग करेंगे-- 

(क) युद्ध, व इढी आक्रमण, आन्तरिक अशान्ति या इसकी सभावना 
से इत्पन्न सकट (श9089॥09 078 (0 ४७70 शडाशाडे 28878959807 07 ग्रत्पाव) 
हाडप्र0059 00 ॥० 788 00०० )-- इस प्रकार के संकट या आपात 
(9१४67६०००५) की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तव की जा सकती है, जब उसे इस 
बात का संतोषण (5808/8८/07) हो जाय कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या श्रान्तरिक 
अशान्ति के कारण भारत वा उसके किसी भाग की सुरक्षः या निश्शकता (89269) 
सकट में है। यह आवश्यक नहीं कि उपयुक्त धठनाएँ वास्तविक रूप से शुरू 
हो जाने पर ही इस प्रकार की घोषया की जाय। इस आशय की घोषणा 
राष्ट्रपति उस दशा में भी फर सकता है जब उसे केवल इसकी श्राशका हो जय कि 
ऐसा सकट उपयु क्र कारणों से निकट भविष्य में पेदा हो सकता है। अ्र्यात्‌ 
केवल समावना के सतोपण से भी इस प्रकार के सकट की घोषणा राष्ट्रपति के दाग 
की जा सकती है। 

आपात की ऐसी उद्घोषणा को राष्ट्रपति, बाद में की गई दूसरी उद्धौषणा 
द्वारा, रद्द कर सकेगा | * 


ऐडी उद्योषणा को ससद के प्रत्येऱ् सदुन के समझ रखा जाना चाहिए; । 
ससद्‌ के समर्थन के बिना इस धोषण। को अवधि केवल दो मास तऋ ही रह सकती 
है। यदि इस बीच, अ्रयात्‌ घोषणा लागू होने से दो महीनों तक, ससद्‌ के दोनों 


बडा 


हरे - भाँस्तीय॑ शासम 


सदन प्रश्तावों द/रा उसपर अपनी स्वीक्षति दे दूँ, हो बह घोषणा दो महीने के बाद 
भी लागू रहेगी | 

इस सम्बन्ध में ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय यह जद्योषणा चासे सी 
जाय, उसके पहले ही लोऋ-उभा भग या विषरित हो चुझी हो या दो महीने के 
अन्दर उसका विधटर हो जाय । ऐसी अवस्था में उस उद्घोपणा पर राज्य सभा 
की स्वीक्षत्ति प्राप्त की जायगी और नई लोक सभा के बनने पर उसकी प्रयम वैठक के 
३० दिनों के अद्र इसकी स्वीकृति ले लो जायगी, अन्यथा त्तीस दिनों की समाप्ति 
के बाद इस उद्घोपणव की भी समाप्ति हो जायगी। यदि नई लोक सभा ने घवो$ति 
दे दी, वो उसको पहली वेठक के ३० दिनों के वाद भी यह घोपणा लायू रहेगो। 

उपयुक्त उदुबोपणा के परिणान ये हॉगे-११) सारे देश का शास्म-सूत 
राष्ट्रति के हाथ में आ जायगा। संघीय कारयप्रांलिका को यह शक्ति मिल 
जायगी क्रि बह राज्यों को यद्द निर्देश दे सके कि उसकी कार्यपालिका-शक्ति करा 
किस तरह प्रयोग किया जाव। अर्थात्‌, राज्यों को कार्यगलिझा भंग तो नहीं 
होगी, परन्दु वह पूर्णतः सथीय कार्यवालिका के नियन्त्रण में रदेगी। राप्प- 
कार्यपालिका्ं का भौतिक अस्तित्व तो रहेगा, लेकित उनकी स्वायत्तता (3७० 
7079) और ध्वततन्रता समाप्त हो जाययी और उनका स्वरूप एक्रात्म च्यवस्पा 
के अ्न्तगंत स्थानीय अधिकारियों की भाँति हो जायगा । 

(२) इस झआापात-उद्घोषणा का दूसरा प्रभाव यह होगा कि संतद्‌ को समूर्ण 
भारत का अथवा उतके किसी भी क्षेत्र के लिए सभो विषयों, अ्रथौत्‌ राज्य-सुची 
में वर्णित विषयों पर भी कामून कयाने को अधिकार प्राप्त होगा । वि 
फिसी राज्य द्वारा वनाया गया कोई कानून ससद्‌ के विरूद्ध हो, तो उसे गैर 
कानूनी घोषित क्रिया जावगा | 

इस प्रकार की उद्घोषणा जबतऊ लागू रहेगी, राष्ष्यति संतद्‌ को अवधि (नो ५ 
बर्थ की होती है) बढ़ा सकता है| युच्पि सविधान ने एक वार में सिर्फ ६ वर्ष 
की अवधि बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है, फिर भी राष्ट्रति ससदू की 
आषधि को इत पक्वार ड्वितनी वार बढ सकता है, इस सम्बन्ध में, उस पर 
प्रकवन्‍्ध नहीं लगाया गया है | लेकिन किसी भी हालत में उद्पापणा-काब की 
समाप्ति के बाद ६ महीने से अधि ऋ सतद्‌ औ यह वढी हुई अवधि नहीं रह सकती। 

(३) इस आपात-उद्घोपणा का तीसरा श्रमाव यह होण कि इस अवधि में 
सब वा राज्यों के बीच सरकारी आमदनी को विभाजित्‌ करने के सम्बन्ध में 'जो 
व्यवस्थाएँ हैं, उन्हे स्थगित यह परिवर्सित कर सकने का अधिकार भी राष्ट्रपति को 
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होगा | लेकिन जिस विसीय वर्ष में उद्घोषणा-राल समास होगा, उसी चर राष्ट्रति 
का यह आदेश भी समाप्त हो चायगा | राष्यूपति के ऐसे आदेश" पर संसद 
स्वीकृति आवश्यक होगी | 

(४) चौथा प्रभाव, सविधान की १६वीं धारा द्व रा भारत के नागरेकों को 
दिये गये, स्वतत्नता के मूल अधिकारों से सम्बन्ध रखता है। घारा रे४८ के 
अनुसार आपात उद्घोषणा के समय नागरिकों के निम्नलिखित मूल अधिकारों को 
राष्ट्रपति स्थगित कर सक्रता है --(क) भाषण और विचारों की अभिव्यक्ति की 
स्वृतत्रता, (ख) शान्तिपूवक सभाएँ कर सकने और एकत्र होने की स्वततन्नता 
एग। समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, ,घ, मारत के राज्य छोत्र में कहीं भी रह सकने 
या यह सकते की स्वततन्रता, ड) भारत के राज्य क्षेत्र में स्वेच्छापूवक भरा जा सकने 
की स्वतंत्रता, (च) सम्यत्ति को श्रधिगत कर सकने, रख सकने और ह्तान्तरित 
कर सकते की स्वतंत्रता और (छ) किसी मो पेशे, धन्ले, कारोब/र, व्यापार और 
कार्य को कर सकने की स्वतंत्रता । 

इन मूल 'प्रधिकारों को स्थगित कर देने का अभाव यह होगा कि राज्य इन 
अधिकारों की उपेक्षा करनेवाला या इनके विरुद्ध जानेवाला कानून बना सकेगा । 


इतना दी नहीं, सविधान की धारा ३५६ के श्रुतार, नागरिकों के संवेधानिक 
उपचारों के मूल अधिकारों को भी राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है। श्रर्थात्‌,, 
राष्ट्रपति यह श्राश्ा दे सकता है कि कोई भी मागरिक इस अवधि में अपने मूल 
अधिकारों की रक्ञा के लिए सर्वोच्च या उच्च-न्यायालयों की शरण नहीं 
ले सभता। 


(५१ राष्ट्रपति को संघ तथा राज्यों के दीच राजस्व-विमाजन (ि८ए८७८ 
ऐाडत09ए6०7), श्र्यात्‌ सरकारी आय के विभाजन-सम्बन्धी उपबन्धों या 
व्यवश्याश्रों को स्थगित करने या उनमें इच्छानुतार परिवत न का अधिकार होगा | 


इस प्रकार इम पाते हैं कि युद्ध, बाय आक्रमण और आन्तरिक अ्रशान्ति कौ 
दशा में या उनकी आशका के कारण की गई आपात उद्धोपणा का परिणाम 
यह होगा कि राष्ट्रत्त को बहुत-से ब्यापक्र और निरंकुश अधिकार तो प्राप्त हो 
ही चायेंगे, साथ ही भारत का शासन सधात्मक न रहकर एकात्मक हो जायण | 
राष्य-सरहारों के ऊपर सघ सरकार का कार्यपालिका, विधायिनी और वित्तीय 
मामलों में,पूर्ण तिगन्त्रण स्थापित हो जायगा। आगे चलकर इसफ्ी और भी 
अधिक चर्चा की जायगी। 


रे४८ भारतीय-शासर्न - -- 


(ख) राज्यों के संवैधानिक शासन-तत्र के विफत्ष हो जाने से उत्पन्न संकट 
द्रातशइशल० बजाए 700 (06 जि ० 00ज्राप्राणातर एन॥शेशाध) ॥ 
86789)-- अगर किसी राज्य के गवनंर, श्रर्थात्‌ राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट 
के आधार पर या अन्य स्ोंत से राष्ट्रपति कों यह सतोपण छि 0800) हो 
जाय कि वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन सविधान 
के अ्रनुतार नहीं चल रहा ह्वो या नहीं चलाया जा सकता हो, तो राष्ट्रपति दूसरे 
प्रछार के सकट की घोषणा कर सकता है| इस प्रकार की शआ्आपात-उद्घोषणा 
के प्रभावों की विवेचना के पूर्व यद्द स्पष्ट कर देना अनावश्यक नहीं द्ोगा कि 
ऐसी घोपणा करने के लिए, यह जरूरी नहीं है क्रि राष्ट्रपति को राज्य के 
प्रधान से सूचना मिले ही। वह अपने आप भी ऐसो घोषणा कर सकता हैं। 
सविधान ने राष्ट्रपति # राज्यों को कुछ आदेश देने का अ्रधिकार दिया है। 
अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये आदेश का पालन न हो, तो राष्पति 
यद्द मान सकता है कि उस राज्य में संविधान-त त्र विफल हो गया है. और वह सकट 
की घोषणा कर सकता है | 

| इस प्रकार को आपात उद्घोपणा के स्म्निलिखिंत अभाव होंगे-- 

(ञ्र) राष्ट्रपति उस राज्य की कार्यपरात्षिका-शक्ति को अपने द्वाथ में छे सकता 
है । राज्यपाल या श्रन्य किसी अधिकारी के सभी या कोई भी श्रधिकार या उस राज्य 
के समस्त और कतियय कार्यों को रवय धा(ण कर सकता है | ४ 


(ता) उस राज्य के विधान-सडल की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार ससुद्‌ 
को दे सकता है | ऐसी दशा में सतद्‌ को यह अधिकार होगा कि वह उन विधानिनी 
शक्तियों को चाहे तो राष्ट्रपति को इल्ततान्तरित (20८०४2७(७) कर दे या उसे यह भी 
अ्रधिकार दे दे कि वह उन्हें किसी भी श्रन्य प्राविकारी (8.0070779) को, जिसि 
बह उपयुक्त सममे, दे दे। इन्हों क्रधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक सभा ने ३० 
श्रप्नौल, १६४३ को शिब्रां३ 2700 435  शिपर/80 808९8. एगाणा 
॥ल्‍हुआगणा6 (एटव्डब्वाणा ् ऐएच८ा) टि!] पांच किया था, जिसके 
अनुसार उस प्रदेश की विधायिनी शक्ति राष्ट्रपति को देदीगईथी। ! * 

(६) उद्य न्यायालय की शक्तियों को शब्द्रपति नहीं छीन सकेगा, वे ज्यों-कीत्यों 
रहेंगी | इसे छोड़कर राष्ट्रपति कोई भी ऐसी कारँंबाई कर सकता है, या प्रासंभिक 
और आनुर्सगिकत उपबन्ध ([700० (०६8) बाते (०फव्वुप्द्गाधे .00शभणा) 
बना सकता है, जो इस प्रकार की घोषणा के लागू करने के उद्दं श्य पे आवश्यक या 
बाछुनीय दो। हा 
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(है) इस दशा में यदि लोक सभा अधिवेशन में न हो, तो राष्ट्रपति शाघन का 
कार्य चलाने के दिए; उस राज्य की सचित निधि (007800%66 एच) में 
से आवश्यक व्यय करने की आज्ञा भो दे सकता है। इस प्रकार के किये गये व्ययों 
की स्वीकृति संसद्‌ द्वारा मिल जानी आवश्यक है। 


दूसरे प्रकार की यह आपात-उद्घोषणा दो महीने तक्र लागू रद सकेगी। इसे' 
भी संसद के दोनों सदनों के साथने रखा जायगा। यदि सदद्‌ की स्वीकृति इसे नहीं 
मिली, तो लागू होने की तिथि से दो महीने से अधिक समय के लिए यह श्ञागू नहीं 
रह सफ्तो । यदि ससद्‌ की स्वीकृति मिल गई, तो वह दो महीनों के पश्चात्‌ भी 
स्वीकृति की तिथि से ६ महीने तक लागू रहेगी । ससद्‌ इस घोषणा को एक समय में 
केव शव छुद्ट मास तक ही घागू रहने की स्वीकृति दे सकता है। यदि इत आपात-उद्‌- 
घोषणा को और अधिक समय तऊ लागू रखने की श्रावश्यक्रता हो तो वैसी हाज्त में 
छह मद्दीने की साम्ताप्ति के पहले ही अगले छुट्ठ महीनों में भो लागू रहने की स्वीकृति ससदू 
के दोनों सदनों से आस कर ली जानी चाहिए । हस प्रकार छुह-छुद्ट मास करके इस 
उद्घोषणा की श्रवधि को बार-बार बढ़ाया या दुहराया जा सकता है, लेकिन इस तरह 
सें भी इसकी अवधि अ्रधिक-से अधिक तीन साथ तक के लिए ही बढाई जा समझती 
है। यदि यह उद्घोषणा उध सप्तय की जाय, जब लोक सभा विब्रटित हो या दो महीने 
की सम्राप्ति के पहले घोषणा के पिना स्वीक्षत हुए लोफ-सभा भंग कर दी गई हो तो 
उठ दशा में वे ही व्यवस्थाएँ हैं, जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आन्तरिक श्रशान्ति 
के कारण फ्री गई संकट काल की घोपणा के सम्बन्ध में हैं। दूधरी उद्मोषणा द्वारा' 
इस प्रकार की घोषणा का अन्त अथवा उसमें कोई भी परिवत्त न किया जा सकता है| 


वित्तोय संकट (एएव्रा अंक ए/शभ्ध॥०ए)--यदि राष्ट्रपति को इस बात का 
संतोषण हो जाय कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसये भारत या उसके झिसी भाग 
की जि्वीय स्थायित्व (?309709। 5£209]09) या साख (07८०७ खतरे मे ह्दो, 
तो बद्ध वित्तीय आपात या सकट घोषित ऋर सकता है । 


तासरे प्रकार की इस वित्तोय आपात की घोषणा का प्रभाव यह होगा कि संघ की 
कार्यपालिका के अधिकार विस्तृत हो जायेगे और इसे राज्यों के आर्थिक मामलों 
में,धस्तत्षेत करने का अधिकार मित्र जायगा | इस घोषणा के फलस्वरूप न की कार्य- 
कारिणी को इस बात का अधिकार प्राप्त हों बायगा कि वह सघ के अन्तर्गत किसी 
राज्य के वित्त-सम्बन्धी मामलों में कतिपय निर्धात्ति सिद्धान्तों का अनुसरण करे के 
लिए आदेश दे सके | ये आदेश निम्नलिखित होंगे--- 
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(क) किसी भी वर्ग के सरफारी कैम॑चारियों के वेतन और मत्तो में कप्री करने 
का आदेश; 

(खर) राज्य के विधान-मंडल द्वारा स्वीकृत सभी श्रकार के धन विधेयक 
(०४८४ 99) आर वित्त-विधेयक्न (79706 978) राष्ट्रपति के पाठ 
विचारार्थ भेजे जाने का निर्देश | 

वित्तीय सऊठ की घोपणाकरी-दशा में राष्ट्रपति को यह अधिकार भी #राप्त है कि वह 
संघ-सर कार के किन्‍्हीं भी प्रहार के कमचारियों के वेतन, भत्ते श्रादि में कमी कर सके | 
छुप्रीम कोट और दाईकोर्थ के न्यायाधीशों को भी इस सम्बन्ध में अपवाद नहीं रखा 
गया है, अर्थात्‌ इनके वेतन, भरत आदि में मी कमी की जा सऊतो है। 

तीसरे प्रकार की इस श्रापात उद्घोपणा के लागू होने तथा अवधि श्रादि के 
सम्बन्ध में वही व्यवस्थाएँ हैं, जो कि पहले प्रकार के सकठ ऊे छिए दे। 


वित्ीय सकट-सम्बत्थी उपवस्धों पर श्रमेरिका के राष्ट्रीय पुनरुत्यान-अधिनियम, 
१६४६ (ऐ॥०गछ रि०००एटाज 8०0) का स्पष्ट प्रभाव दीख पढ़ता है। 
दोनों में अन्तर सिफ इतना है. #ि अमेरिका में इसफी व्यवस्था कानून के दवारा 
की गई दे श्रोर भारत में उस्ते सविधान में ही लिख दिया गया है | 


राष्ट्रपति के सकटकानीन थ।वफऊारों की श्रालोचना- संविधान को २४३ 
से ३६० धाराश्रों में वर्णित उपयुक्त सकट्कालीन उपबन्धोंवाले अश्रठारइव भाग 
(2307 ऋए।!]) की बितनी कड॒ आलोचना को गई दे, उतनी क्रिसी श्र 
भाग की नहीं | सविध,न सभा में इन उपन्रन्‍्धों पर बहस के रुमेय भें बहुत ही 
उत्तबनापूर्ण दृश्य देखने में आ्राये | प्रफेसर के० टो० शाह ने *दा, 'ये श्रापात 
उपब्न्ध सविवान में सर्वाधिक -प्रतिगामी अध्याय का शानदार उपसद्दार और 
सर्वोच्च गौरव हैं ।'१ भी हरि कामय ने कहा, लोकतन्त्र के भवन पर यह निरकुश 
प्रतिगामिता की मेइराव चढी हुई है !!२ इस प्रकार, राष्ट्रपति के संकटकालौन 
अधिकारों को अत्यन्त द्वी उम्र, व्यापक, विश्तृत ओर निरकुश बताया गया है | 





१... [छल शग्राहशा०ए फाण्शंत्रणा$ 0ग्राहपधा८ 6 हाशाव॑ 
किएथ्ोंढ बात 6 छाए मंपह डॉण'ए ती धर ग्राए८ 7स्यए0गगज़ 
लागुः(क्ष' ण पाठ एणाश्ापप्रव07 ? | 

२... फल बाली णी बएांए्गद्वावए 7९8०४०व 8पग्रा0प्रएैं॥ 2 
शवॉमिंए९ ए॑ वैद्ाण्ट8०.१ - ् 
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रारपति छे संकटकादीन अभिकारों के सम्बन्ध में की गई आराधोचनाशं को 
हम निम्नलिखित मुख्य शीर्भकों के अ्न्त्ंत बाँद सकते हैं -- 

(१) इन अधिकारों के माध्यम से राष्ट्रपति तानाशाह या अधिनायक 
(9#02४०7) बन जा समता है । 

(२) ऐसे अधिकार तो केवच्च मिरंकुश (70६£४॥६४77%/) राज्यों में ही दिये 
जाते हैं, प्रजातश्वात्मक (067700/:थधं८) राज्यों में नहीं । इनके फलस्वरूप 
सारतीय शासन-व्यवस्या की जनतंत्रीय आधा --शिल्ाएँ नष्ट हो जयेंगी। 

(३) सेऋट-काल में सविधान का सधात्मक स्वरूप समूल रुप में नष्ट हो 
जायगा | ऐसे अधिफार एकात्मझ संविधानों से सामजस्य रखते हैं और 'सप्त्व 
गुणों' के स्वथा विपरीत हैं। 
हि २ संकट काज्ञ की दशा में संधीय कार्यपालिका एक नया फ्रेंकनस्‍्टीन १ बन 
बात | मं 
(४) राष्ट्रपति के सकठकालीन अधिकार इतने “इ्ग्न, व्यापक्त और निरंकुश' 
हैं कि नागरिकों के मूत्र अधिकारों को भी निरर्थक्न बना सकते हैं । 

इन मुख्य और महत्वपूर्ण आलोचनाओं की दम वारी बारी से परीक्षा करेंगे। 

: (१) क्‍या राष्ट्रपति सक़र-काल अथवा आपात में ढिक्टेटर बन 
सकता है २-- आदोचकों का मत है कि संक्टकाशीन अधिकारों का सहारा श्षेकर 
कोई भी प्रशुता-अं पी और महत्वांकाद्ी (20५०-०एंए०३ ७0 6०४४) 
राष्ट्रपति एक अधिनायक बन सकता है। इस मत के समय॑न में सबसे महत्वपूर्ण 
तक-यह दिया जाता है कि राष्ट्रति केवत् व स्‍्तबिक संकट आने पर ही आपात- 
काजीन उद्घोषणा नहीं करेगा,वरन्‌ सकट की आशंका-मात्र पर भी । इतना दी नहीं, 
ऐशी उद्ोष्णा के लिए राष्ट्रपति शा सन्तेपण-मात्र (3308/80009) पर्याप्त है 

इस मत के समर्थकों का यह कहना है कि मन्निपरिषद्‌ या ससद्‌ राष्ट्रपति को 
इस योजना को स्वंया' निरर्थक बना सकतो; क्योंकि वह मन्त्रियों को पदच्युत 
कर देगा और क्ञोकशमा को विधस्ित कर देगा और इस प्रकार कम-से कम ६ 
या ८ मह्दीनों तक तो मनमाना शासन कर ही सक्रेया । 

, इस श्रवध्ि में राष्ट्रपति २५८ और ३५६ घाराश्ों छा दुरुपयोग कर नागरिकों 
के मूल अभिकारों को हड़प सकता है और उन्हें न्यायात्षयों को शरण में जाने से 
रोक सकता है | - 

इस अकार, सकटकाल में राष्ट्रपति समस्त कार्यक्रारिणी, व्यवस्थापिका और 
न्यायपालिका-सम्बन्धी श्रधिकारों को अपने हाथों में ले सकता है| सेना का सर्वोच्च 


१. फ॥एप्लाइएथंप रे 
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होने के नाते वह अपने विरुद्ध आवाज या सिर उठनेवालों को भी अपने प्रार्ग पे 
हटा सकता है । 

इस मत के समर्थकों झा कहना है कि उन उपयुक्त विचार केवल फाल्मनिक 
नहीं है; क्पोंसि शिटिव॒र ने त्तामाशाह बनने के लिए, जर्मनी के बाइमर संविधान 
(१६१६) का उल्लंबन नहीं किया या, बरन्‌ उसो संविधान की ४८वीं पारा 
(इस धाग के अनुतार जमनी के नागरिक्रों के मूल श्रधिह्षार सझद्-कात 
में स्थगित झिये जा सकते थे ) का प्रयोग या दुस्ययोग किया था। आलोचकों रे 
मतानुसार हिटलर की तरह आरत का राष्ट्रपति भी, चाहने पर, संझट्कादीन 
अधिकारों को श्राड़ में सरोच्च शक्ति हो स्थापना कर एक तानाशाह या अधिनावक 
इन सकता दे | 


ऊपर है देखने पर समालोचचों को उपयु क्त बातें मले हो ठीरू बैच, लेडिन 
उनकी गहराई में डाने पर यह हाफ पता चना है कि इनमे भ्रधिक तत्व नहीं है | 
इन आलाचकओं द्वारा संविवान के अदरों पर अनावश्यक बल दिया गया है श्रौर 
संविधान की श्रात्मा तथा व्यावद्ारिक्रता का तिरम्कार किया गया है। 

यह सच है कि समयकालीन धश्धिकार राष्ट्रवति को अत्यन्त ही बतशाह्वी बना 
देते ३ | इस दशा में एक संम्रदीय शासन प्रणाली करा स्वघानिज शअ्रध्यक्ष होते हुए 
भी बह श्रमेरिका सदश अध्यक्त/त्मर सरझारों के राप्रति से मी अधिक शक्तिमानू 
हो जाता दे । 

फिर भी, भार्रतत राष्ट्रपति, स्वयं जनता द्वार प्रत्वक्ष रूप मे निर्वाचित नहीं होने 
के कारण, प्रवान मन्त्री और मन्मिपरिषद्‌ के पधामश की सर्वथा अव्देखना करने का 
दम्साइस नहीं करेगा | सविवान में ऐसी वाराएं. हैं, जिनके अनुसार संबंधानिक 
श्रापात के समय या बादरी आक्रमण अथवा आन्तरिद्र अशान्ति झे समय राष्यपाल 
राज्य-मत्रिमडलों की मनन्‍्त्रणा की अ्रतरदेलना ऊर सकेगा लेकिन र प्रपति द्वारा संर्पय 
मन्च्रिमए्डल के विपय में ऐेसो घाराएं नहीं पाई जाती हैं । 

इस वर्क के उत्तर में यद कद्टा जा सकता दे हि यदि प्रधान मंत्रों और 
प्रन्त्रिमेंदद राष्ट्रति के पदयन्त्र में शामिल दो जायें, तत्र वो राष्ट्रपति ध्वेच्छाचारिता 
से छाम कर समता है। ऐसा भी समत्र नहीं है, क्योंकि बिना संसद के 
अनुमोदन के अविक टिनों वक पशासन चच्ञाना राष्ट्रति के लिर, मंत्रिमडत्ध 
सद्दित या उसके बिना सभव नहीं है ; क्योंकि रवेधान में ऐसा कोई उपवन्ध नहीं 
है थो राष्ट्रपति छो बिना संसद की स्वीकृति के घन के विनियोग का अ्रधिार देता 
हो, इसलिए, राष्ट्रपति म्वेच्छाचारितापूर्ण शासन अधिक ह्े-अधिक बिज्लीय वर्ष के 
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अन्त तक चला सकता है, उससे आगे प्रशासन चलाने के लिए उसे सखदू के 
समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी |? ।॒ 

लेकिन, ऐसा भी सोचा जा सकता है. कि राष्ट्रति और मनिमह्ल स्थायी रूप से 
आपात कायम रखें और लोऋ-सभा को, जब भी वह श्रस्तित्व में आये, हर बार सग 
कर दें और इस प्रद्मर स्वेच्छाचारितापू्ं शासन चच्चावें। डा० पायली के 
शब्दों में ऐसा सोचना लोकतत्ोय सरकारों के हार्य-सचादन को स्मकने की 
अपेक्षा ल्लोकतत्र की शक्ति में बुनियादी श्रविश्वात से उत्पन्न काल्पनिक भय को 
प्रकट करता है। जिन व्यक्तियों के ऊपर सविधान को कार्योन्वित् करने का दायित्व 
हो, यदि थे जान बूफकर उसे भग करने का प्रयास क , तो कोई भी सविधान ऐसी 
ए्थिति से नहीं बच सझृुता । किती भी शासन प्रणाली में उसका कोई चारा नहीं, 
सबेधानिक उपबध चाहे जो हो |” 

इसके अतिरिक्त हमें यह नहीं भूलना आहिए कि राज्य-सभा ( भारतीय संसद्‌ 
का उच्च सदन (07०7 40४5७), एक ध्यायी सभा है। वह राष्ट्रति द्वारा 
मन्रिम्रडल के सलाह से भी, विधटित नहीं की जा सहृती । ओआपात्त-उद्घोषणा को 
दो मह्दीने के भीतर राज्य-तभा के सामने रखना होगा और यदि राज्य-सभा उद्झे 
स्वीकार न करे, तो वह उद्घोषणा अवैध हो जायगी। 

अपने सकटकालीन श्रधिकारों के मध्यम से दो महीनों तक बिना मनिमडल की 
सहायता के भी और ६ या'८ महीनों तक मन्रिमडल की सहायता से भारतीय राष्ट्रपति 
स्वेच्छाचारितापूर्वक शासन श्रवश्य कर सकता है, लेकिन इससे अधिक कदापि 
नहीं। इस अबधि में भी ऐसा करने का दुस्साहस वह तभी कर सकता है, जब कि 
भारत को जनता स्ंथा भीद, कायर और काधपुरुष हो जाय। जनमत की उपेन्ञा 
के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने विद्द्ध मह्मियोग के प्रप्ताव लाये जाने का भी 
भय रेगा।१५' 

दावे के साथ यह कहा जा सकती है कि सकटकालीन अधिकारों का 

प्रयोग कर भारत का राष्ट्रपति, सदा के लिए या अधिक दिनों के लिए ही 
अधिनायक या तानाशाह नहीं बन सकता है।, भारत का राष्ट्रपति तानाशाह तभी 
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बन श्रकता है, यदि भारतीय जनता ऐसा चाइती हो। भारतीय जनता के नहीं 
चाहने पर राष्ट्रपति ऊे सीजर (22657), जार (४87) या पयूरर ("पताथ/) बन 
रुकने की गु जाहश विश्वकुल नहीं के वर चर दै | 


(२) दूसरी आन्ोचना वह की गई है कि सघीय कार्यपालिका झो, विशेष करे 
राष्ट्रति को, इस प्रकार का निरकुश अधिकार देना देश की शासन-व्यवस्था की 
जनतत्रीय आरधारशिला को नष्ट १रना है। यह आशका सर्वया सारहीन नहीं 
है| फिर भी, सरझठ-काल का सामना करने के लिए केन्द्रीय या सघीय कार्य- 
पालिका को विशेष तथा अग्राप्तान्य श्रधकार दिये जाने की प्रया इगलैंड और 
अमेरिका सहश प्रज्ञातत्रात्मक देशों में भी पाई जाती है। देश को सावंभौमिकता 
सवोपरि है, यदि पदों नष्ट हो गई तो उसके साथ प्रजातत्रात्मकर सरकार »] नष्ट 
हो जायगी। ४ 

(३ इसे अम्वीकार नहीं किया जा सऊता कि सकऋद-काल की उद्धघोपणा होने 
पर इमारे सविधान का स्वरूप सप्रात्मक से बदलकर एकात्मक हो जायग्रा। इसके 
दौरान राध्य-सरफारों की सारी शक्तियाँ सिमठकर केन्द्रीय सरकार के हाथों में 
आ जाती हैं यद्धां तक कि केंद्रीय ऊार्यपालिका राज्य-सरफारों को श्रादेश भी दे 
सकती है| 


इस तरह की व्यवस्था स्वेधानिक इतिहास में पहली बार भारतीय सविधान में 
ही नहीं की गई ६, वरन्‌ ऊ्मों-वेश सभी सो के विषय में पाई जाती है। अमेरिका, 
अधष्द लिया तथा म्विट्जरलैंड की सवीय सरकारों को सविधान की धाराश्रों के श्रनु- 
सार, राज्यों में श्रान्तरिक श्रशान्ति को दवाने के लिए दणख्र देने का श्रधिकार है| 
अमेरिका शऔर शअ्रस्‍्ट्रोलिया में इस तरह की दखल राज्य-सरकार की प्रार्थना पर 
दी जायगी, लेकिन ल्विट्जरलेंड में केन्द्रीय सरकार की इच्छा से, यदि उस, श्रशान्ति 
से राष्ट्रीय सुस्‍क्षा को खतरा होता हो। श्रमेरिका में सन्‌ १८६४ ई« में, राष्ट्रपति 
क्लीपर्लैंड ने इल्लीनोइस ([[॥307) नामऊ राज्य में वहाँ के अधिकारियों के विरोध 
करने पर भी अ्रज्ञान्ति को दव'ने के लिए सेना मैन दी थी। कनाडा में यद्यपि सबि- 
धान में ऐसी क £ धारा नहीं है, तथापि केन्द्रीय सरकार अवशिष्ट शक्तियों (ि८&- 
00ए७:ए ?० ५८१५) के अधीन ऐसा कर सकती है। 


हमारे देश के श्रत्यन्त द्वी छम्बे तथा पुराने इतिहास में यह पहला अवसर है, 


जबकि भारत की ३५ करोड़ जनता तथा उसके ३,२००,००० बगमील के समध्त एव 
बिस्तृत क्षेत्र, एक ही सविवान के अधीन प्रशतन्रीय शासनश्रणाली द्वारा शासित 
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रहे हो । सदियों की अनेकंनिऊ विविध कुबोनियों के वाद प्राप्त किये-गये इस अब 

सर को सधात्मकता के नाम पर फिर ऐ खो देना कहाँ की बुद्धिमानी होती-! ठोक ही 
। गया है कि 'भारत के घुरे दिन तब आये, जब केन्द्रीय शक्ति दुबंल हो गई और 
सकठ आते पर पूरे देश की शक्ति का एकन्रित संगठन नही हो सका / श्रव भी हमारा 
राष्ट्रीय जीबन संगठित और शक्तिशायी नदी है। अतएव भूत, वत्त मान और भविष्य 
त॑नों मो देखदे हुए, इस प्रकार की व्यवस्था उचित ही नहीं, आवश्यक भी थी। .._ 
- डा» श्रम्बेदकर ने उचित ही कहा था-- इसमें कोई , सन्देह नही कि जनता के 
विशात्ञ बहुमत की राय में श्रापात में नागरिक की अवशिष्ट राजमक्ति केन्द्र में होनी 
चाहिए, न कि संघटक राज्यों में | केद्ध दी एक सामान्य ध्येय के लिए, सारे.देश के 
सार्वजनिक हित के लिए; कार्य कर सकता है | किसी आपात में केद्र को कतिपय 

सर्बोपरि शक्तियाँ देने का यद्दी औौदित्य है।?” , 

- (४) यह भी सच ही है कि भारत की केन्द्रोप सरकार सकटकालीन उदधोषणा 
के फलस्वरूप अत्यन्त ही बचशालौ वन 'जाती है.। इस दशा-में'उसकी एक नये 
फ्रैकनश्टीन' से तुलना कोई अतिशयोक्ति नहीं। संविधान निर्माताओं ने देश की 
तत्कालीन पअ्न्तरराष्ट्रीय तथा आन्तरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की 
श्रखंड एकता तथा एकलपता की सरह्ा एवं इृढ़ता के हेठ, इन अधिकारों का दिया 
जाना उचित सप्रका । इस सस्वन्ध में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संक्रटकालीन 
उद्धोषणा की स्वीकृति दो महीने के भौतर ससद्‌ द्वारा आवश्यक है। साथ ही 
आपात को कालावधि में कायपालिका का श्रतामान्य रूप में शक्तिशाली होता, भारत॑ 
की ही विशेषता नहीं है, बल्कि युद्धों के दौरान अमेरिका-सडइश दुबंल सप तथा 
शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त' को अ्रपनानेवाले राज्य के राष्ट्रपति की शक्तियाँभी 
श्रपरिमित हो जाती हैं। 


(७५): -पाँचवी आलोचना का सम्बन्ध उन उपचस्धों से है, जिनके श्रनुसाई 
आपात-डार्त की उद्घोषणा होने पर नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित श्यिा 
जा सकता है. तथा +न्यायालयों, को उन अधिरारों को प्रवत्तित करने से रोका जा 
सुकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सविधान का यह सबसे अधिक अशुभ उपबन्ध 
है। जब संविधान की यह घारा संविवान-सभा द्वारा स्वीकृत की जा रही थी, तब 
उसके एक सदृध्य ने खेद्पुवंक कहा था-'आज का दिन हमारे लिए. शोक श्रोर 

| का दिन है | भगवान्‌ भारतीय जनता को सद्यायता करे 

नयययपितञई ,सत्य है कि जागरिकों के मूत्र, अधिकार अत्यन्त ही मूल्यवान्‌ है 
तथापि यूज की. सुस्ता का उससे. कम महत्व_नहीं हैं। इसे कतई अस्वीकार नहीं 
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कियो जां सकृतो कि चन्द मांगरिकों की स्वतन्नता की अपेक्षा राज्य की-सुरचा: और 
उसेका अध्तित्व श्रयस्‍्कर है | “नागरिकों कोः्स्वतन्ता की रक्षा अन्त में कौन करता 
हैं? राज्य ईी न! इसलिए, जब राज्य ही नष्ट दो जायगा, तव नागरिकों के मूल 
अधिकारों की रक्षा कहाँ से होगी ? उन अधिकारों का क्‍या मूंय रंह जायगा * 

प्रत्येक राज्य में सकटकालान परिस्थितियों में कुछ देशद्रोहियों और पचमागियों 
की कमी नहीं रही है | अतएब, दुनिया के अन्य देशों के सविधानों में भी इस प्रकार 
की व्यवस्था पाई जाती है। इंगलैंड में पारलियामेंस्ट को अधिकार है कि वह सकट- 
काल में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को स्थगित कर सके | इस श्रधिकार के फल: 
स्वरूप वहाँ कौ पालियामेण्ट ने प्रथम तेथा द्वितीय विश्व युद्ध में बन्दी-अत्यक्षीकरण के 
लेख (४74६ ० सछ4०००६ (०5०७) को स्थग्रित करने की शक्ति वर्ढ्ञ की कार्य 
पालिका को दी थी। इसी प्रकार, अमेरिका के सविधानः के सेक्शन ६, श्रनुच्छेद १ 
में लिखा है. कि हँमले या विद्रोह के समय सावंजनिक सुरक्षा के लिए.बन्दी-प्रत्यक्दी 
करण का लेख ध्यगित, किया जा सर्कर्ता है। 


कि इंग्लैंड _ और श्रमेरिका में मूल अधि कारों के स्थगित “किये जाने का अधिकार 
पार्जियामेणर्ट या कौंगरेस यानी व्यवस्थापिका को दिया गया है, “न कि कार्यकारियां 
को, जैंसों कि भारत में राष्ट्रति को । इन लोगों का कहना है कि जमनी के वाइमर- 
सविधान ने कांयऋरिणी को ऐसे अ्रधिकार दिये थे, “जिनका दुस्पयोग कर हिदलर 
अपने को तानाशाह बना सका | 
'. इसके अलावा यह भो कहा गया है कि इगलैंड में ऐसी उद्पोपणा को, 
उसके जारी होने के ५ दिनों के भौतर, संसद्‌ के सामने पेश -करना होता है और 
दि ससद्‌ उसका अनुमोदन_न करे, तो ७ दिन बाद वह रद्द समझी जाती है। 
अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट, यदिबह ऐसा उचित सममके तो, ऐसी उद्वोषणा को 
श्रवैष घोषित कर सकता है। मारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है यंहाँ नागरिकों 
के स्वातंत्रय-अधिकार के स्थगन के लिए ससद्‌ के पिशेष अ्रनुमोदन की श्रावश्वकता 
नहों है। आपात-उद्पोषणा-मात्र से हो बे' स्थगित किये जा सकेंगे | सबंधानिक 
उपचारों के अधिकार के स्थगन की घोषणा को सतदूः के सामने शौममोतिशीम 
श्खा जाना आवश्यक माना गया है, छेकिन कितने दिनों में उसे अऋषश्य पैश 
किया जाव, इसकी तिथिया अ्रवधि निश्चित नहीं की नाई है। 


संविधान के ये उपबन्ध अवश्य ही अनिश्चित तथा अधष्ट हैं। राष्ट्र की युरता 


और शान्ति के नाम्र पर इन अधिकारों का राष्ट्रति को दिया ज्ञॉना यथाि । 


संघ्र कार्यपा लिका : राष्ट्रपति रे 


उचित भी है, फिर भी इसका सत्ता तथा सावधानी से उस्योग डिया ज्ञाना 
लाजिम है। 


निष्कर्ष- राष्ट्रति के सकठकालीन श्रषिकारों की आलोचनाओं के पक्ष 
और वियक्ष में दिये गये तकों को उपयुक्त चर्चा के आधार पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि इन अधिफारों का ज्ञत्र निस्सदेह अत्यन्त ही व्यापक तथा विस्तृत 
है। यदि कोई प्रभुता लोलुर प्रभावशाल्री व्यक्ति राष्ट्रति बन जाय और इन 
अधिकारों का दुरुपयोग कर अपनी सर्वोच्च सत्ता कायम १२ना चाहे, तो बह कुछ 
समय के लिए, कम से-कम दो मास और श्रधिक-से-अ्रधिक श्राठ मद्दीनों तक, 
नागरेफों की स्वतनता का नाश कर सर्वैधानिक ग/तरोघ उत्पन्न कर तकता है | 


केन्द्रीय सरकार की खारुछ पार्टी के शासन के विरुद्ध समूचे देश के किसी 
मांग में किये जानेवाले आन्दोलनों फो इन अ्रधिकार्रा के माध्यम से अवश्य ही 
दवा दिया जा सकेगा । 


क्षमी दाल में केरल राज्य के मामले में संविधान की धारा ३४६ का जैसा 
व्यवहार किया गया, उससे भी यह सिद्ध हो जाता दे कि अगर रिसी राज्य में 
केन्रीय सत्ताधारी प्रार्दी के अज्ञावा कि।ी दूसरी पार्टी या अ्रन्य सम्मिलित पार्टियों 
का बहुमत हो जाय और वह सरझार ऊेन्द्र में सत्ताधारी प ढो की नीति के अनुसार 
शासन नहीं ररे, तो उध सरऊ्रार कौ पदच्युत कराने के लिए संकटकालीन 
श्रधिकारों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 


फिर भी, वत्त मान अन्तर राष्ट्रीय स्थितियों और देश में मौजूद प्रतिक्रियाबादी 
तथा विध्ब॑सकारी शक्तियों को मदर नजर रखते हुए इन अधिकारों का दिया जाना 
सर्वथा अनुचित भी नहीं कहा जा सकता है। पंजाब, पेप्सू आन तथा चावणकोर- 
कोचौन राज्यों के मामक्षे में आपात फी उद्घोषणा द्वारा उन राज्यों में श।सन यन्त्र 
की कप्रजोरियों और श्रस्थायित्व को दूर किगा गया। इन उद्पोषणाश्रों क्रे 
परिणाम अच्छे ही दुद। केरल के सम्बन्ध में जौर जो कुछ भी कहा जाम 
कम-सै-सम इतना तो मानना ही द्ोगा कि श्राषत-उद्घोषणा द्वारा उस राय में 
होनेद्राली खुन-खराबी को रोझा गया जोर उत्तजनापूर्ण ध्यिति का अन्त किया 
ग््या । 


संविधान छागू होने के वाद से पहले प्रकार के 3 कल की जय ॥ सर्व- 
प्रथम अक्टूबर, १६६२ ६० में की गई जबकि चीन ने मारे देश हक ओी 


हि भारतीय शासन 


किया । श्रमी भी यह घोपण लागू ही है | इस प्रहार, राष्ट्रति के सफटकांब्रीन 
अधिकारों के माध्यम से देश की शासन-व्यवस्था की रक्षा भी की गई है। इन 
अधफारों के प्रयोग ने देश के प्रशासन की शक्ति एवं स्थापेत्व को बढाया 
भीहें। 

सन्‌ १६३५ ई« के भारत सरकार अधिनियम की १०२ या ६ ३षीं धाराओं से इन 
श्रापात उपवन्धों की हुलना ठीक नहीं जेंचती, क्योंकि भारतीय राष्ट्रप 6 और व्रि्शि 
शासनकालीन भारत के गवनंर जेनर , दोनों एक कोर में नहीं रखे जा सफते । 


इस सम्मन्व में इस पुस्तक का) लेखक शऔ्रौद्यमर नन्‍्पोे के इस कथन से सर्वथा 
सहमत है कि "केन्द्रीय कार्यपालिका के सफटकालीन अ्रधिकार एक मरी हुई 
खन्दूक की तरह हैं, जिनका उपयोग नागरिकों की स्वतत्रता की रक्ना तथा नप्श 
दोनों के ज्िए दो सऊता है।! १ 


सविधान में राष्ट्रपति की चास्तविक रिथिति 


भारतीय राष्ट्रपति के साधारणरालीन तथा सकटकालीन अधिकारों एव कत्यों 
पर दृष्टिवात करने के फ्त॒स्वकूप हम पाद़े हू कि राष्ट्रति को वहुत-से व्यापक, 
विस्तृत तथा महत्वपूर्ण अवितार प्रदान झिये गये हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि 
क्या राष्ट्रपति इन अधिकारों ऊा इच्छापूर्वक वास्‍्तविक ध्योग कर सता हैं! 
श्र्थोत्‌, सविधान में राष्ट्रपति की वान्तविऊ स्थिति क्या है $ क्‍या वह वास्तविक रूप 
में शक्तिशाली है या एक स्वोधानिक 5घानमात्र १ 


इस सम्सन्‍्ध में आलोचूक एफमत नहीं हैं। एक ओर तो डा+ श्रम्वेदरर के 

कथनानुसार भारतीय पा थान में राष्ट्रपति का वही स्थान है, जो इगलौंड में सम्राट 

का है। वह राज्य का/प्रधाव है, कार्यपालिका का नहों। बह राष्ट्र का प्रति- 

मिधित्व करता दे हे राष्ट्र का प्रशास्न नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। 

प्रशासन में उसका स्थान मुहर पर एक शोमायमान चित्रकारी की तरह है, जिससे 
है 


'फ्ल्जलल, 


प्र $ 
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संघ-कार्यपार्लिका ३ राष्ट्रपति ॥ 


राष्ट्र का निर्णय ज्ञातृ/होता . है [/ बह (भारत का राष्ट्रपति) इतना शक्तिद्दीन होगा 
कि बह मे तो अपने सजियों के परामश के प्रतिकूल कुछ कर सक्रेगा और न मंजियों 
के परामर्श के बिना ही ।'२भो के० के० वसु पालंडे, सन्‍्यानम्‌ चितलेये श्रौर',रात्र 
आदि लेखक भी डा० अम्बेदकर के इस मत का समथन फरते हैं।. - र 

दूसरी ओर डा० बी० एम० शर्मा का'कथन है कि 'राष्ट्रति सघ का केवल 
नामपारी अ्रघान नहीं है, प्रत्युत वह चाहे तो वास्तविल्‍्त शासक बन सफता है।ह डा 
डी० एन० यनज्ीं के शब्दों में राष्ट्रपति के लिए; मंत्रियों के परामश को स्वीकार 
करना अवश्यक नहीं है | 

भारतीय सविधान में राष्ट्रपति का वास्तविक्र प्थिति के सुम्नन्‍्ध में उपरिकथित 
दो परध्पर विरोधी विचारधाराओों के बीच निषकर्प पर पहुँचने के लिए, इन दोनों पत्षों 
के तकों का सत्तिप्त उल्लेख श्रावश्यऊ है। 

सर्वेधालसिक प्रधान होने के पश्र में--भारत का राष्ट्रपति संसदीय शासन- 
प्रणाली का* श्रध्यक्ष है, न कि शअ्रध्यक्षात्तक्र शासन-व्यवस्था का प्रधान | यश्रपि 
प्रशासन के सारे कार्य उसके नाम से ही दंगे तथापि इन कार्यों का सम्पादन मंत्रियों 
की राय से ही होगा। सविधान में कहीं मी ऐसा नहीं लिखा रहने पर भी कि 


| $ 
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'डब भारतीय शासन 


राष्ट्रति मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए वाध्य होंगे, राष्ट्रपति पेजिपरिषद्‌ को 
मन्नशाश्रों की अवहेलना ऋदापि नहीं कर सकता ।१" धारा ७४ में व्यवह्वत श्रेगरेणी 
भाषा के 'विल' (४॥|) शब्द की अपेक्षा शेल! (४02]) शब्द के प्रयोग के कारण 
श्रौर धारा ७८ में यह कहें जाने के कारण कि प्रधान मन्नी म॑त्रिपरिषद्‌ के धमो 
निय्यंयों (0८८807) की सूचना राष्ट्रपति को देगा , यह दावा किया जाता है कि 
मंत्रिपरिषद्‌ श्रवश्य होगी और वह केवल परामशदात्रो संस्था नहीं होगी | इस सम्बन्ध 
में संविधान सभा में बोलते हुए भी नेहरू ने कहा या कि "शक्ति वस्तुतः प्रतिमडल 
तथा व्यवध्यापिकरा को प्राप्त हो, न कि राष्ट्रपति को ।? 

जहाँ पर सविधान को यह उद्द श्य या कि राज्य का प्रधान मत्रिपरिषद्‌ की 
अवेद्दना कर स्वेच्छा ( /0807600॥ ) से भी फार्य कर सके, वहाँ स्पष्ट शब्दों में 
दैसी व्यवस्था कर दी गई है| 0० उ 

जैसे, धारा १६३ में साफ शब्दों में कद्द दिया गया है कि राज्यों की मन्रिपरिषदों 
का काम राज्यपाल के कार्य में सहायता और परामर्श देना होगा, लेकिन उन परि- 
स्थितियों को छोड़कर, जिनमें राज्यताल को स्वेज्छा (08270007) से कार्य करने 
का अधिकार है। इस मत क॑ लेखकों का कहना है. कि श्रगर संविधान की मशा 
राष्ट्रपति को इस तरह की स्वेच्छा से कार्य करने झा अधिकार देना होता, तो धारा 
१६३ के शब्दों के सहश घारा ७४ में भी वैसे शब्द जोड़ दिये जाते । 


राष्ट्रपति को दोक-समा के बहुमृत-दल के नेता को ही प्रधान मत्री नियुक्त 
करना होगा और ; जान मत्री के विश्वासपात्र व्यक्तियों को ही मंत्रिपरिषद्‌ के अन्य 
मंत्रियों के पदों पर नियुक्त करना द्ोगा। जयतऊ हस मन्रिपरिषद्‌ को लोक-सभा 
का विश्वास तथा बहुमत आप्त रहेगा, राष्ट्रपति उसकी मंत्रणा की न तो अ्रवहेलना 
कर सकेगा और न उसे विधटित करके कोई फायदा उठा पायगा। 

वित्त के विना शासन-कार्य अधिक दिनों तक चल नहीं सकता और वित्त पर 
लोक-समा का पूर्णतः नियन्रण रहने के कारण भी राष्ट्रति लोक सभा के प्रति 
सामूहिक रूप से उत्तरदायों मंत्रिमडल के परामर्श को मानने को बाध्य होगी ही | 

इस सभी बातों को ध्यान से हटाकर राहरपति यदि स्वेच्छा से कार्य करने का 
दुश्साइस करेगा, तो उसके विदद्ध परह्मभियोग की कार्यवाद्द कर सकने का अधिकार 
भारतीय संसद को हेद्दी। ; 


५. तय लिन तनमन मिट एलन, थी * 
१, “6 ए7८टचिंला 8) 96 ' 6एशेए 70070 (० ४०९९०६ पी८ 
80४०७ ० ॥5 जाफाडइढाइ,ी 68869 ६86 7१०, 


संब-कर्यपालिका राष्ट्रपति ११३ 


इन तकों के आधार एर यह ठावा किया जाता है कि भारत का राष्ट्रपति 
सर्वश्ननिक प्रण्त होगा तथा सरकार की वास्तविक शर्तिया मन्त्रिपरिदद्‌ु के होथो 
में रहेगी । 
कि शासक होने के पक्ष में-राष्ट्रपतिं कार्वकारिणी का प्रधान है। 
सर्वेधन की ५३वी छारा के अनुसार देश फ्री काय॑पालिकरा-शक्ति राष्ट्रपति मे 
ही निहित है, जिध्का अयोग बह स्वयं या अपने अदोनस्थ परदाविकारियों द्वारा 
करायगा। मज्रेमडत की नियुक्ति उसी के हाथों में हैँ और समन्नो अपने पते 
पर राष्ट्रति के प्रसावन्‍यय॑न्त ही कायम रहेगे । स्विगन में कही भी बह 
नही लिखा हुआ है कि सतिबडल के परामर्श को राष्ट्रपति को मानना ही पडेगा । 

भारत के राष्ट्रपति को इ।पघड के सम्राट तथा फ्रास के राष्ट्रति (फ#0फ्रतता 
प७ए0एणा) के सम्राव सत्रंतरा शक्तितन मानता ठीक नहीं, क्योे उन देशों 
के सर्वद्यतिक अघानो के पत्येक आदेश पर किसी संत्री का प्रतिहक्ताज्षर ( ("07700 
8ाप्ए/थांप्राः8 ) हो. आवश्यक माता गया है । इस प्रकार के कन्‍्ध्म 
आयरजेड, जापान और वर्मा के सविवानों से सी हैं, परन्तु भारत के सविधान में 
ऐसो कोई वात नहीं है । इसके अतिरिक्त भारत का रा्रपति वसा-क्रमानुप्त या 
मत्रोतीत व्यक्ति ने होकर एप निद्रीयित (अप्रत्यक्ष ढंग से ही सही ) व्यक्ति 
होता है। अतएब, उसे अपनी शक्ति का एड्रव्वास रहता है। 

सिविधान की रक्षा, भारतीय जनता को सेवा और “लोक-कल्याए मे निरत 
रहने! की शपयों की पूत्ति मे मत्रिसडल को वाबा डालते हुए पाकर राष्ट्रणति 
मजिमेडल के परामर्श को अपहेलता स्वेधानिक रूप में कर सका है। राष्ट्रपति 
को सस॒दु के पास संदेश भेजते का अधिष्यर तो है ही, उसे यह भी शक्ति प्राप्त 
है कि वह ससद्‌ द्वारा णस्॒ किये गये विधेयकों को ( घन-विषेयकों को छोड़कर ) 
अपने सक्षोधनो था सदेशों के साय ससद्‌ को एुनविचार के लिए लौटा दे अयबा 
उस पर अपनी अति ने दे । इन दोनो व्यववातों का व्यावहारिक अर्थ थटी है 
कि वह मन्त्रिमडल से सिन्त मत रखता है | 

जहा तक भहासियोग के श्रण की वात है, यह बहा गया है कि वह विशेष 
परिस्थितियों मे ही लाया जा सकता है और उसपर भी' उसकी प्रक्रिया (0700९४७8) 
इतनी जटिल है कि ससद्‌ के दोनो सदनों द्वारा आयानी से उसके अनुमोदन की 
कोई गारण्टी नही । 

कुछ विशेष राजनीतिक परिस्थितियों मे, जँसे, लोक-सभा से किसी पार्टी का 
स्पष्ट बहुमत नही रहने पर घबान मत्री की नियुक्ति मे, या आगे चलकर हमारे 
देश मे वहुदलन्प्रया के विकास होने पर प्रवात मत्री तथा मंत्रिमडल के अन्य 

८ 


श्श्ढ आरतीय आयत 


संदस्थो_ की नियुक्ति मे, भारत रा रा:पति स्वदयता ता स्वेच्छा से छपते 
आवकारा का प्रयोग कर सकेगा । 

रा,पति को अत्यन्त है बिस्तृत तथा व्यापक सक्टझातीत अधिकार चार 
हैं, जिका दुरुपयोग कर बह कुछ समय के तनिए तो निशसदेह अधिनायक्र बन 
जा सकता है 

निप्कपं---उपयु का तकं-विनर्का के फदत्वस्प हम दस निरुपे पर पहुंचते हूं 
लि भारत का राष्रति नताममान का उल्सम्यूति एवं दिवाऊ (सिष्ठाएशारकते) 
मर्वंगनिक प्रणन ही नहीं हैं । मजिवान छो आत्मा के अनुसार उसे मन्त्रिमठत 
के परामर्ण के अनुपार ही चलना है, फिर भी उसे णिलकुनल शवित-शत्य तथा 
आशभूपत या खर-ष्वाम्प-मात्र कहना उचित सहीं होगा । उसे सत्रिधात द्वारा कुछ 
ऐसी सल्विया प्रात हैं, जो कठोर तथा कट्टर समदात्मक पद्धति (ाह्ठात शाप 
00ध0405% ?श/शग07/००'ए 5950४॥॥ ) वाले देशों के अध्यक्ष को चाबारणत 
नही दो जाती हैं । देगहॉट (398७॥0/) के अनुसार हिटिश सम्राट की भाति, भारत के 
राग्पति को भी त्तीव अविकार प्रात ई--मंत्रिमटल उप्से परामर्थ ले, वह मदि- 
मइव को उत्साहित करें तया सिवठव को चेतायी दे 


भारत का राद््रपति देश के प्रशामत पर श्रभावर डाल सकता है, लेकिन यह 
उसके व्यक्तित्त, उस्रगि वृद्धितता तथा श्रशानक्रीय क्षमता और कार्यक्रुअलता पर 
निर्भर करेगा, साथ दी प्रवान मजी के इन्हं। शणों पर भी राष्ट्रपति का प्रभाव 
निर्भर करेगा । 


ठीक है कि सविशन नाग होने के तार से जो अभिनमय ( (/07एशा॥॥0//8 ) 
सनते जा रहे है, उनके अनुपार राष्ट्रपति स्वेच्छा से काम नहीं कर मजिसइल के 
परामर्थ के अनुसार हो शासन करेंगा । फिर भी, यदि श्रीजवाहरलाल नहेल 
शप्रपनि के पद पर हुए होते और कोई दूसरा व्यक्ति प्रवात मत्री हुआ होता, तो 
फना मश्कित था कि दस तरह के अभिसमय बन पाते कि नहीं, वेशी दशा में, 
इस जेसक मी राय में, आज राष्ट्रपति के एद को नुद्ध दूसरी ही स्थिति होतों। 

डा० राजेल् प्रमाद ने भी प्रथम हिन्दू-होंट-विल के सम्बन्ध में अपना व्यक्तिगत 
बिरोब प्रक८ कर आम छुनाव के पहले उस बिल का अस्थायी ससदु ढारा 
पारित होगा स्थातित करवा ही दिस । इसी प्रकार, छुताई, १९ ई७ में निना 
मन्जिपणव ही राब किम ही मी नेहेर को राफ्पति ने भारतरत बी उपाधि से 
अभिभूषित किया । 

अब , भषायारण परिग्थितियों तथा असाबारएा व्यक्त्वि को छोडकर भारत 
के रा:पति का एद सम्मात जोर गाव का अधिक है, वास्तविक शर्त को कम) 


ब-झर्यशालिक | राग्यनि श्श्५्‌ 


वदर से देखने पर उप्तके छड़े ही ठाटनताट है, रहने के लिए विशाल महल, 
सगरी के लिए ज्ञाहीं गाब्णि, रक्षा के लिए सेना और भ्रगरदक, तोपो की 
सलाभो, सुतहरी पेटियोबाले चप्रातों और प्यादे, दावते और स्वागद-समारोह और 
सेमी बुछ, परतु वास्तव में उसके हातों में झ्ञासन की वाध्तविक शकित नहीं।! 

लेकिन, इयफा मत्तत्य यह नहूं। है कि रो;्पति का सबभात से कोई महत्व- 
घूर्णा स्वान है ही नही । संसदीव शासठ-पशालीताले राय्यों से एक वैधानि» 
प्रधात का हीना आवश्यक माना यया है | चू फ्रि, हमारे देश में भी तम्ध्लप7 
पद्धति की सरकार की स्थापता की भई है, अनएब हमारी शागसब्ब्यवस्था में भी 
एक वेक्षानिक् अवात छा होता आतश्यप था । भारत का राज्पति उत्ती आवश्याता 
की (ति कता है और इमनिर उसका स्थान निरर्यक ( 50फ्ुआभीए0ा8 ) 
हे होकर कई हृष्टियों से महलवएर्ण है । 


उपराष्ट्रति ( (४०-ए ०86५३ ) 


भाए मे प्विद्ा में, राशन दे अनिरिक एक उपराषनि की भी 
व्यवत्था की गई है। राप़्ाने के साद उपराषूपति हो राज्य का सर्वोच्च 
भ्रदाधिकारी है। उपरापति के पद का पाउनन इसलिए किया गया है कि सीमारी था 
अन्य किसी कारए से जब राषणत काम करने में असमर्य हो, या मृस्यु, प्दष्याग, 
या मद्ञनियोग द्वारा हृठां4 जाने मे उसका स्थात रुपर्री हो, तब उसहा काम 
उपराष्ट्रति ममालेगा । ण तो ज़तनक राष्रति अपना काम संभाल लेगा, या 
जनतक रा्पति अपना पद ब्रश फर लेगा, तववेक उपराष्ट्रपति उसफी जगह पर. कार्य 
करेंगा। इस अबबधि में, याती जबतक उपराष्रपति रा्रति के रप में कार्य करेगा 
या उसका काम सभालेगा, उपराधपति को राष्प्रतिगपद का ही बेतर, भला तथा अन्य 
सुविबाए पात होगी और उसे रमस्त अविफार एग उम्प्ुत्तिया शत हो री रहेगी । 


अवधि--उपरा्रणति अपने पद पर ५ वर्ष तक रखना है, फिल्‍्ु बहु ए॥क 
पत्र करा अपना परदे इस अब्रधि से पूर्व भी छोड़ सफ़ना है। उपदपाष्ट्रगी की, 
ससद्‌ के उच्च संदत, राज्य्पक के कुन सदस्यों के त्छुमत द्वारा स्त्ीकृत ह्रिगे गये 
प्रच्या4 है, जिसे लोक-पत्रा डी स्वीकार कर जे, पदच्युत भी किया जा सकता हैं। 
ऐसे अलाव की सुबता कम-नेक्म १४ दिन पहले दिया जाता आवश्यक है 
चर्ितात में वह बान स्पटट नह है कि लोकतपन्मा में इप अ्रत्ताव के प्रक्ष मे केयल 
उपस्थित और मतदाद करतैवाने बरदसस्‍्थों का अबना बुल रादतरों का बहुमत होना 
चाहिए। पहली ही प्रक्रिया का व्यवहार रेण्भन होगा ) अपराणति के लिए 
महाभियोग की व्यवस्था सही है । 


११६ भारतीय मासत 


है ने उपराष्ति का छुताव पहने उपराप्रति के कार्ककात की समातिके 
पूर्व ही कर लिया जाबगा । उपराष्ट्रणि अपने उत्तराषिकरायें के पद-महुसा तक 
अपनी जाई पर कायम रहेगा। एद-महंश के पहने उपय्द्रपा, राष्रपति के सामने 
था रा्पति ढारा निवुक्त किक अविठारी के सामते पद को जयव ये, उ करेगा । 
भारत का उपरा१परति रा; के पद पर अधि-ने-अधिए ६ मईनों तक रह 
सकता है। _ इस अवधि में नव राष्ट्रपति का इुना। हो जायगा । इस हट से बह 
अम्रेरिका के रात से मित्र है, क्योि अग्रेत्की राष्ट्रति को जगह खातों 
होने पर वाकी समूच्री अवधि तक उपराद््रपति उप पढ़ ०६ कायम रहता है। 
निर्वाचन--उपराष्ट्रपति का निर्वाचन समद के दोनो सदनों के सदस्यों से -तिमित एक 
निर्वाचक-प्रदल हारा अनुणती अणारी के अउसा र एक सक्रमझीय मत-ए्ठति से होगा। 
१९६१ ६० में हुए ११वें सोचते के पहने उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ससद्‌ के दोनो सदनो 
की एक मुक्त बैठक में हुआ करता था। मतदान ग्रोपनीय होगा । इन उपब्न्धों के अन्दर 
चुनाव-पम्दस्बी नियम सवदु द्वारा लना4 जा यहँगे। उपराद््रपति के झुनाव से सम्बन्धित 
भगदी का फैसता सर्वोच्च न्यादावय करेंग। इस स्थाबालय का ऊलवा अल्‍्तिम होगा । 
योग्यवा--उपराद्रपति निर्वाचित होने के तिए वही व्यक्ति उम्मीदवार हो 
सकता हैं, जो-- 
(१) भारत का तागरिक हो, 
(२) ४३५ वर्ष की थाठु पूरी कर झुका हो, 
(३) राज्य-्यमा की सदस्यता की योग्यता रखता हो, और 
(४) सच आवबा राज्य-परकार के बदन किसी लासवाले एद पर न हो 
इस सम्मस्ध में रादुटति, उप्रशाप्रपति, राज्यप्रात, सेब या राज्क-नज़ार के 
मन्दी के पद लाभवाले पद नही मात्रे जाये। । 
उपराष्रपति न तो सस्‌द्‌ के किसी भवन भीर न राज्यों के वितान-पडल का 
चदम्य होगा । यदि निर्वाचन के पटने बह रहा हो, तो थिचित होने की तिथि 
से उसकी सदस्य समास हो जायगी। 


उपराषपति के अधिकार ओर कार्य-अमेरिका छठी भाति भारता का 
उपराष्प्रति भी संश्रद के उच्च सदन, अर्थात्‌ राज्य-्यमा ( एए0णाणो ्॑ 52९४ ) 
का पदेन ( 7 एील०) समापति होगा । राक्मति के स्थानापन्न तप में 
जयउतक उतराख्रावि कार्य करेगी, व्रदतक के लिए वह राम्यन्यमा का समाप्ति 
नहूँ, होया । उपर समा के सभी सातारण अधिकार छ्ते मात होंगे । यचपि वह 
उप्र सभा के आम सदस्यों को तरद मतदान सेझ कर सकता, तथापि किमी 
बियेयक या प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में समान सत्र आते पर उसे निर्णाव: 
मतदान का अधिकार हैं। 
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भारत के वर्नमान उपराष्ट्रपति डां० जाकिर हुतत हैं। संग १९६९२ ई० के तीसरे 
आम चुनाव के बाद इनका निर्दाचन हआओ। सच्‌ १९५१ तथा १९५७ ई० के दोनो 
आम चुनावों के वाद डॉ० एसं० रावाकृशन्‌ उपरापति निर्वाचित हुए थे । 


मअरन 


१ भोरत का राष्ट्रपति किस प्रकार निर्यावित होतो है ? ,उसपर किस प्रकार 
महाभियोंपर चलाया जा सकता है ? 

खठ6फ 38 (96 28वें ए 7078 शे०्टश्व ? झ्रतए एणा0 ॥6 
#6 7्रशए०४ला९्ते ९ 

२, भारतीय गठतत के राष्ट्रति के अबिका से तथा कृत्यो भी विवेचना कीजिए । 

888 [॥9 ?0एछ'8 छाते मात्त-00ग8 0 थी एसशपेशा 0 
पर6 हताशा रिएएप्रॉआ0 

३ भारतीय बानन में राष्ट्रति की वया स्थिति है ? उसके विधायक अधिकारों 
की चर्चा जीतिए 

एज 38 शा ए0ड0णा 0 6 शिल्डापेला। गा गाल. गिषाद्वा 
मैपेयाग्राहा बाण * शशा४०॥ ॥8 4,0903970 90ए27 

४. शारत के राधपति के सफटवालीय अव्किरों का घणत कीजिए. । वबा इन 
अब्फासो के माब्य्म से व अक्षितयक वने सकता है ? 

[0082700 0९ गाश हुएला०६ एछ०चच78 ण॑ 0 म्रिपेशा शिद्ड- 
वैला। 0४ ॥0 9९6078 ७ वाठ॑श070 97. शर्था8 .ए 7088 
ए०ए़08 ? 

५ भारत का रा,पति केवल सर्ववानिक प्रधान ६ --समीक्षा कीजिए । 

गुणाल [छत श?8तेद्वा। 78 70 20५४ 9 ९)8/0ण78) 08त.' 
0७8० 

६. निम्नलिखित पर टिपष्ठी लिखें-- 

(क) भारत का उपराष्ट्रपति 

पफाढ ए7०७-?7९घातैका 0 व्रत 
(ख) राषपति के कार्यपालिका-पम्वन्दी अधिकार 

क्‍ऋ७0एणाए6 ए0०एलण8 0 ७ पाए ?क्ावेज्ा। 
(ग) राष्ट्रपति के न्याय-सम्बन्धी अविकार 

चेंपताशत] 9०जछ४ 0 छाए पापाणशा शिएातेशा। 
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संघ-कार्ययालिका : मन्त्रिपरिषद्‌ 


( प्रग6 एआएणा प्रह०७आाए0 ; 0०४० 0 पगञंडश5 ) 


$ 


शी 











. भारत की वत्तमात शासउन्व्यवस्था में सस्निपरिपद्‌ का स्वान सबसे अधिक मह्ल- 
पूर्ण है। भारतीय संविधन हमारे देश में संसदीय शासन-पद्धति ( ॥क्वांग्रिशालाकाए 
ईग७ ० 00एक्ाा०॥, ) की स्‍्थापदा करता है, न कि अध्यक्षात्मक शासन-पद्धति 
( एच्शतेथाएंधे प्रा ण 90एवणागाथाई ) की । अतएव, भारतीय संव की कार्- 
पालिका-शक्ति वास्‍्तविक रूप में मब्जियरिपद्‌ में ही निहित है । सब्जिपरिषद्‌ ही भारतीय 
संघ की यवार्थ कार्यपालिका है । भारत का राहपति, जो संब-कार्यपालिका का 
अध्यक्ष होगा है और जिममें समस्त कार्यपालिका-शक्ति औपचारिक रूप से निहित होती 
है, एक सं्वधानिक प्रवान होता । इत शक्तियों का असल प्रयोग बस्तुतः मन्विपरियद्‌ 
ही करतो है। ठीक ही कहा गया है कि राज्य का समप्त शासनन्यंत्र मल्त्रिपरिपद्‌ 
पर हो आधारित है, जो राज्य-हूपी नौका का चालक है। मज्जिपरियदू-पग्यस्धो 
उपयस्धों का उल्लेख संविधान की ७४वीं और ७५वीं बाराओं में किया गया है । 

सन्त्रिपरियद की बनावट ( कीएफ्राशप्रणा रण जाल 0णावतों ण॑ 
07980978 ) :--संविवान की धारा ७४ के अनुसार “राष्ट्रति को उम्तके कार्यो के 
सापादत में सहायता तथा मच्त्णा ( 00 छा0 80०० ) देने के लिए एक संत्रि- 
परिषद्‌ होगी, जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा । इस सस्मत्नन्ध में यह बिंगेग 
#ूप से उल्लेखनीय है कि मंत्रिपरिपद्‌ का निर्माण अनिवार्य हैः वग्नोंकि संविवात 
की धारा ७४ (१) में अंगरेजी भाषा के विरला ( जगा ) झज्द के तजाब 
जल बी? ( 800 ४७ ) शब्दों का प्रयोग किया गया है ! अर्औात्‌, मस्विपरिपद्‌ 
का निर्माण राष्ट्रपति के लिए आ्रादेशात्मक ( शत्यात#णऊ ) है और रापुपति विनो 
सन्त्रिपरिपद्‌ के कार्य नहीं कर सकता है । स्‍ 

संविधान की ७५वीं छारा के अपुसार प्रवान' मनी वी तिपु्ति राष्ट्रति 
कोशा और अन्य मल्नियों की नियुक्ति प्रधात मत्दी की मंस्ज खा से, राष्ट्रपति के 
द्वारा हो को जावगी । मत्जी, राष्ट्रपति के प्रवाद-पर्यन्त ( 7070१ णाए फोशाडप्रा2 ) 
अपने पदों पर 'आसीन- रहेंगे,' अर्थात्‌ राम्रति जब चाहे, उन्हें अपदस्ध कर 
सकता है। मन्तरिपरियद्‌ लोक-उझ्रा (संत्तद की निचत्ों सपा) के प्रत्ति सापूहिक 
रूप.से उत्तरदायी होती । पद-अह ग करते समय राष्ट्रपति मम्जियों से पद की शप् 





प॑वष्कीययॉलिकी मन्िपरिपंद्‌ ११९ 


धैयी नीति और कार्यवाही गुप्त रखने की हापय्र लैगो । यदि कोई मंत्री लगातार 
६ महीने तक संसद के किसी संदन का सर्दध्य न रहे, वो ६ महीने की अवधि 
पूर्ण होने के दिन से बह मंत्री नहीं रहेगा । 


उपयुक्त वर्दंन से ऐसा आभास मिलता है कि राब्ट्रपति अपनी रुचि या 
स्वेच्छीतुसार॑ जिसको चांहे, पवान मंत्री वना दे, अन्य मत्रियों को नियुवित में भी 
उसका काफी हाथ होगा तया जंव वह चाहे इन मत्रियो को उनके पदों 
हटा दे । 


सिद्धात्त्त ( 78०7७४४एथ॥)ए ) झौर॑ विधि की दृष्टि से ऐसी स्थिति की 
कापता की जा सकती है, लेकिन वास्तविक स्थिति इसमे पूर्णतया भिन्न ही नहीं, 
तरन्‌ मिलकुल विपरीत है। हे 

ससदीय या मन्जिमडलात्मक सरलार के प्रधनावरयक गुण छे अनुरूप, मन्ति- 
परिपद को, हमारे सविधान-निर्माताओ ने, लोक-प्रभा के प्रति सामूहिक रूप से 
उनरदात्री ठड़तया है, न कि व्यविनगत रूप से भारत के राष्ट्रपति के प्रति! । 
अवएत, साधारण अत्रस्था में मस्निपरिपद्‌ की रचमा में राष्ट्रपति अपनी रुचि या 
इच्छा के अवुप्तार आचरए! करने में सर्वथा स्वतन्न नहीं है | इस विपय में उसके 
अधिकार अल्लयविक सीमित हैं । वस्तुत , लोक-प्भा के बहुमत-प्लाप् दल के नेता को 
प्रधान मंद) भिलल्‍ल्न करता रापपति के लिए आवश्गक है । यदि किसी एक दल 
का स्पष्ट बहुमा योक-प्रण मे नई रहा, तो राशपत्रि ऐसे व्यक्ति को प्रधान मत्री 
का पद घहुझ करने को आधजित करेया, जो जन्य दलो से मिलकर ( (?0७))0०07॥ ) 
अपनी मन्विपरिपद्‌ के निए लोक-समा के वहुसल्थक सदस्यों का समयेन प्राप्त 
फर सके । ध 


इस प्रकार, संविधान मे कहीं भी ऐसा नहीं लिखे रहने पर भी, ससदु की 
च्यवस्था-विंधि तथा परम्पराओों और अभिसमयो के आवार पर राम्पति लोक-प्रा 
के बहुमतवाले दल के नेता को ही प्रधान मत्री तनने तथा भन्त्रिपरिपद्‌ का निर्माण 
करने के लिए आमत्रित करेगा । राष्ट्रति के लिए इसके अनावा कोई दूसरा 
चारा ही नहीं है, क्योकि लोक-परमा के बहुमत का विव्वास तथा सम्यन प्राप्त 
' किये बिना कोई भी व्यक्ति शझाप्नद-कार्य चत्रा नहीं पांगा। लोक-प्मा उस व्यक्ति 
हारा रचित मन्वियरिपद्‌ को करी फार्य करने नहीं, देगी अर एफ स्ववानिक ग्तिरोध 
( 2०००]0८॥ ) उत्पन्न हो जायगा । ह॒ 


१ जैसा अमेरिका के सह्श मध्यक्षात्मकः शोसन-प्रणाजीवाले देशों से पाया 
जाता है ।जजै० 7 ऊः 


११२० . शोरतीय शासन 


अतः यह स्पष्ठ हो जाता है कि प्रवात मंत्री को विय्रुकित में राषपति 
सनमाती तई।ं कर सक्रेशा | लेकित तिस्ललिखित परिस्थितियों. में प्रवान मंत्रों की 
नियुक्ति में राष्ट्रपति कुछ अंश में स्वेच्छा ( ॥)[807080॥ ) से काम ले सकता है-- 

(१) स्दि लोइ-प्रझा में किसी भो एक दल का बहुमत स्पष्ट नहीं शो या 
संदिग्ध हो, वो ऐसी दशा में वह किसी अत्पम ( ाठापं+ए ) दल के लेता को भी 
संयुक्त मंत्रिमंडन ( 00क्यांध्रएत ()कजं॥06: ) ठता सकने का मौका दे सकता है । 


(२) यदि लोकन्सश्ना के बहुमतवाले दल का नेता, जो स्रद्ात- मंत्री निवुवत् 
हुआ है, त्यातनत्र दे देता है और उस दल में कोई निश्चिवत नेता हो ही नहीं या दो 
समाव रूप से प्रभावशाली नेता प्रथात मंग्रेन्द के लिए आपस में हो झूगड़ रहे हों। 

(३) जब लोक-प्रभ्ा में अनेक दलों या ग्रपों ( (४7008 ) को र्युनाविक समान 
शत हो भ्रौर वहुत-से स्वतंत्र सदध्य सी हों और यह तथ पाता संदिखं हो कि 
इस स्थिति में कौन-ज्ञा व्यनित्त लोक-प्सला के बहुमत का समर्थथर और विश्वास 
प्राप्त कर सकेगा । 


उपयुत्रत परिस्थितियों में पधाव सत्लीजद को भहेश करने के लिए किम्नी 
व्यवित को आपंत्रित करते के सम्जस्ध में राशपति के स्वविविक्त का मल बहुत 
श्रविक अंशों तक बढ़ जायगा । राहुपति किसी दल के नेता को या कियी स्वतंत्र 
व्यक्ति को भी परवान संजी लिखते करके उसे अव्य दलों, ब्रूपरों और स्वतंज सदस्यों 
का राहयोग प्रात करने का अत्सर दे राकता है । 


जझ तक अन्य मंत्रियों की मियुक्ति का प्रद्व है, संविवात ही स्पष्ट शब्दों 
में कहता है कि राष्ट्रपति प्रद्यात मंत्री के परामर्श से उन्हें नियुक्त करेंगा। अतः, 
इस विपय में भी प्रधान मंत्री का परामशं ही निर्शायक मापदण्ड होगा, वे कि 
राष्ट्रति की अभिर्चि । संध्रव है कि राष्ट्रपति प्रधात मंत्री द्वारा तैयार की गई 
मंत्रियों की सूची में उल्लेखित किसी नाम को स्वीकार करने के पक्ष में पहीं हो । 
इस हालत में बह अप्ुक व्यवित मंत्री नियुक्त होगा कि नहीं, यह प्रछात मंत्री की 
स्थिति और हढ़ता पर निर्भर करेगा । यदि एथात मंत्री छो लोक-सभा का स्पस्ट 
वहुमत प्राप्त हो और बहू इस बात पर अइ हाथ कि ढदिता उतत व्यक्ति की 
निधुवित के बह मन्त्रिपरिपद्‌ बतायग्रा ही नहीं, तो राह्रपति को अपनी इच्छा के 
प्रतिकुल भी, उस व्यक्ति को नियुक्त करता ही पड़ेगा । अतः, अन्‍य मंत्रियों 
की नियुक्तित के सम्बन्ध में राष्ट्रपति प्रवात मंद्री को सिर्फ अपती राय दे सकता है, 
लेकिन वह प्रवाव मंत्री को वाब्य नहीं कर सकता कि वह अधुक या किसी विशेष 
व्यवित को. मल्जिपरिषद्‌ में रखे हो था नहीं ही रखे । राष्ट्रपति इस सम्वन्ध में प्रधान 
मंत्री. की मत्जणा को स्वीकार करते के लिए विवश इसलिए हो जायगा कि लोक- 
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मा का स्पष्ठ ठहुमत प्राप्त रहने के कारण उसमे सिवा कोई दूसरा व्यविति 
संजिपरिपद का निर्माण कर ही नहीं सकता और तिता मंजिपरिपद्‌ के दाड्ुपति 
अपने कार्यों का सम्पादन नहीं कर सकता है | समय रहे कि सविशव की 
७ड्वी क्षारा (१) के अपार मन्िपरियदु का तिर्मा ए अनिवार्य है। 


अप प्रश्न उठता है कि दंटा प्रदान मन्द्री मन्निपरिषद्‌ के अन्य मन्लियों की 
तियुकिति में सतमादों बर संता है ? व्या परवान मस्जी अपनी इच्छाजुमाद जिन 
किमी को वह चाहेसा, मन्क्िप्पिदु में सम्मितित करेगा और जिनसे नह, चाहता, 
सम्मिलित नहीं करेगा ? सिद्धान्तत , पछत मत्री ऐसा कर सपा है । पथन सजी 
आर चाहे, तो वह अपने दल के वाहर के व्यवितयों को भी मब्जिपरिपद्‌ में 
शामिल कर सकता है । लेकिल ऐसा उम्र जिया जाग है। भारत के पणन मस्ती 
ध्रीजवाहरलान नहर मे ऐसा किया भो है । उन्‍होंने काररेस-विरोधा दल, टिल्दू 
महासभा के नेता, डॉ० ध्यामात्रसाद मुखर्जी को सबन्जिपदल में रखा था । इसो 
प्रकार वित्त-मन्त्री के पद से डॉ० जॉन मयाई के त्याय-पत्र दे देने पर इंव्यिन 
सिविल सविस के सदत्य डा० सो० डी० देशधुख को विःन्‍म्रत्तों तिग्रुवत्न फ़िकषा 
गया । स्मरण रहे कि पज्ञाता राड्गो में सामास्यता सराहरी कर्मवाश्यों को 
मस्वी-पद पर निमुक्त नही किय जाता है । 


व्यवहार में, अन्य मजेयो की नियुक्ति में श्रषत यजों को स्वतजय थीजुछ 
श्रशों मे सोमित है । मन्जिपरियद्‌ का निर्मात एफ कछियाबवं हैं। अकाव, बस्न 
अत्रियों को निवुवि। के लिए राष्ट्रपति फो परामश देने में पवात मत्जी को बहुत 
ही सावधानी से फाम लेना पडता है और स्वरा बातों को प्थात्र में रखना 
पछ्ता ई-- 

(१) अपने देते (5ई देवों की सम्मिलित सरह़ार फ्री दशा में प्रत्यक्ष दल ) 
के खाय-णाम नेताओं यानों मह्ि््वपूर्ण ओर पमावशाली व्यतियों को मच्जिपरिपदु 
में सम्मिलित करता आवए्यनन्पा हो जाता है | ऐसा नहीं फरने पर बह अपने 
समर्थकों के लांच असन्तोप की विपेती भावना को फेजानिगा । 


(२) भाख-गी विशाल सघ-राज्य मे, जिसमे छोटेलडे अनेक राज्य 
सम्मिलित हैं और जहा अनेक धर्मों के अपुबायी और अनेक भाषामावियों का 
निवास है, प्रवाव मत्जी को अप्रग्े सन्त्िपरिपद्‌ में देश के विभिन्न सीपोलिक भागों 
तथा विविध धर्मों, जातियों तथा सथुदायों को सभुचित्र प्रतिनिधित्व देता हो होगा । 

(३) उपग्र॒ुक्त चलवन्दी' तथा राजनीतिक आवष्यक्ताओं के अधिखितर उसे 
यह भी ध्याव मे रखता होग्रा कि मन्त्री बस्तुत योग्य शासक ही और उनमे 
नेतृत्व के गुणों के अज़ावा सुचाद रूप से शामद चना समझो की ची अमता ह्ी। 
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(४) बढ एवं खशजुसमत्री व्यक्तियों के अगवा उसे मस्लिपरिपद में बच 
कर्मठ, उत्साहीं तथा होनहार नवशु॒वक्ों को भी सम्मिलित करना ही पच्ता है 
ताकि आगे आानेवाने दिनो में देश को योन्य, पश्चिक्षित तथा अतुभवी शायको की 
उपनस्नि होती रहे। 


सावारणतंगा मम्नियों की निबुद्चित सगद्‌ के दोनों सदनों के सदस्यों गे से 
ही वी जाती है! किन्तु, विशेष दशा भे किसी ऐसे व्यक्तित को भी मच्छी निमक्त 
किया जा सकता है, जो ससद्‌ के किसी सदन का सदम्य न हो । हमारे देश के 
संधीय मन्तिमडल में अनेक मन्त्रियों की निश्रुवित इसी एकार से की गई है । 
उदाहरटार्य, डॉक्टर काट'हू, डॉक्टर देशमुत्न, सद्भधार स्वर्णनिहं, लानबहादुर झ्ात्ती, 
पदित पत्त इत्यादि को पहले मन्विमझत का सदस्य दामजद कर दिया गथा, 
और उसके हाद उन्हें समद्‌ का सदस्य बनाया यया । लेगिन ऐसे मलियों के 
लिए यह आवर्यक है फ्रि मस्जिपद अहश ऊफण्ने के ६ मदरोने के भोतर वे सम के 
किसी सदन के सदस्य दन जाय । दयोकि, सवियान की वादा ७५(५) के अपुवार 
कोई मरी, जो तिर्तर छह महीतो की अवधि तक ससद्‌ के विमी सदन का 
रादस्थ ने रहे, उस अवधि के पथ्चान्‌ मन्‍्नों पह। रहेगा । 


ऐसे मन्‍्जी, अपने पदन्‍तह के ताद की ६ मास की अवधि मे, संसद के 
किसी यदस्थ का स्थान म्रृद्यु आदि कारणों से रिक्त होते पर, उपचुनाव में डे 
होफर सनद्‌ की सदस्यता प्राप्त कर सफ़ते हैं। यदि ६ मात्र की अवधि में कोई 
स्‍्वान रिका में हों, तो #ब्मत मद्ची जपने दल के जियो संदस्थ से त्यागयत 
दिलाकर जगह झाती छरा द्वेग । वद्वि ऐसा मनी निर्वाइन के रूमद में नहा 
पयना चाहता हो या विाचित में नहीं जोत सका हो, हो पान भन्त्री उसे 
राज पति द्वाया भसद्‌ का सदस्य मनोनीत करा देगा । संसद ही ऊपरी सभा बानी 
राज्य-पशा का सदस्य इुनवाना अधिक सुगम होता है, इस कारण ऐमे मन्त्रियो 
को पाय राज्य-पंशा का ही सदस्य छुनवा विया जाता है। 


बुद्ध लेखकों के अनुत्वार इस तरह अपिय तथा उनविरोधी व्यवित्त भी मस्लि- 
परिषद्‌ का सदस्य हो सकता है । परन्तु ऐसों आया फुम है, वयोति पान मरगे 
साधारणत अपने मम्जिमदत में ऐसे व्यक्षि को जेहर देंश में अपनी लोछबियाा 
कम थे पयययो थगा इसके अतिरिक्त चह लोकनलमा को भी दा पकार का 
झाम कर अपतन्न मह। करता चाहेगा | यदि कोई प्रवान मंत्री एना इुल्लाइस 
कहता भी, तो लौफ-पगा उस सस्लिवरियिद्‌ को ही सम्राप्त कर बहनों है! घोर 
गंगा यदि उस मन्‍्नी विशेष में अतिदयास छा प्रस्ताव पाय कह उ, त्तो 
से मंजिदिई छो रदश्याश फुरईना ही पड़ेगा, क्योकि संविधान नो 


सघलायेप्रालिका मस्त्रिपरिपद्‌ ईर३े 


घोष ७५, उपयगरा ३ में सामूहिक उत्तयायित्र वा गिद्धात्त रप्ठ रूप से 
उप्निखित है। 


अन्य जनतत्राम्मम्म देशों की भाति भरत मे भी मंत्री नियुदत होने के 
लिए किसी विशेष ण्फार की योयता, जैसे विश्यविद्यालयो की उपाध्यि था अपने 
विभागीय विपयो की जावकोरी झो पाराामिता आदि कतई अनिताये नहीं है । 
किवदन्ती है कि इगलेड के एक विलनन्‍्मन्त्री को यह नहीं माद्ृ्म था कि दशमलव- 
विन्दु ( 06७ग७ एण॥8 ) क्या होता है । जब्र मेक्नोटरी ने उसके सामने घजट 
रखा, तव उसने पूछा कि ये बिन्दु क्या हैं ( रात घा७ 0059 90009 6008 ?) ? 
“भारतीय सत्रियों के तारे मे भी ऐसी कितनी ही किंपवन्तिया सुनी जाती हैं । 

मत्रियो की सस्या फिसनी हो, इस सम्बन्ध में भी सविधान द्वारा कोई 
सीमा था रोक नहीं लगाई गई है । उनकी सख्या प्रान मन्नी निदिचत करता है 
और वह जब भी चाहे, उत्तपी सस्या को घटा-सढा भी सकता है। 


मंत्रियों की पदावधि--इस विपय के स्वैधानिक उपतन्धो मे कुछ विरोधाभास-पा 
दीख पडता है। सविधान की - घारा ७५(२) के अनुसार मत्रो राष्ट्रपति 
के प्रसादगर्यंलर ही अपने पदों पर द्रासीन रहेंगे, आर्यात्‌ राग्पति जव्र कभी चाहे, 
जिस किसी भी मत्री को अपदस्थ कर सकता है । साप्र ही, सविशन की धारा 
७५(३) में यह भी कहा गया है कि सल्निपरिपद्‌ लोक्न्‍्मभा के प्रति सामूदिफ 
रूप मे उत्तरदायी होगी । 

प्रन्‍्न उठता है कि क्‍या लोक-प््मा के विद्यास भीर बहुमर-पमरबरदाप्त 
मत्जी को राएपति अपनी मनमानी इच्छा से हठा सकेगा ? 

साधारणत , रा्पति ऐसा नहीं कर सबेगा ओर जल्तक किसी भी मत्री 
को लोक-पभा या विद्धास तथा समर्थन प्रात्त है और प्रयाग मजों उसे पदध्ष्यत 
रखना चाहे, ततवरर राम्पति उसे अपदस्थ मी कर सजता । उप कक्‍्य दच्चाओं 
के वावबद यदि राष्ट्रपति किसी मत्रों को अपदस्थ कद दे, तो परवान मंत्री त्याए- 
पत्र देकर राष्ट्रपति को एक बशीर रूवेदानिक तमट में टाज देगा । कोई भी 


समभदार राष्ट्रपति अपने लिए इस प्रकार की कठिनाई नही पंदा करेगा । ॥॒ 


इस सम्बन्ध मे यह विशेष रुप से रथान रघना चाहिए कि राष्ट्रपति मजिवो 
को व्यवितगत रूप में हो हा सकेगा । पूरी सत्रिपरियद की सामहिक_रूप मे 
प्दच्युत ( 87788 ) करने का अधिकार राज्दपति के नही हर है । हा, 
आर राष्ट्रपति बहु समके कि मत्रिपरिपद्‌ देश में तो अभय हो गई है, परन्तु 
लोकसभा में उसझा बहुमन बना है और आगर नग्न चुनाव करा दिया बाय, तो 
हैं दव फिर बहुगप में नहें। आ सकेगा, तो फिए वह देय के हित में लोक आा 
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को भंग कर तये छुनाव का ग्रादेश दे सकता है । ऐसी दशा में राष्ट्रपति पसीक्ष 
ढंग से पूरी संतिपरिषद्‌ को सामूहिक रूप में एक साय हो वर्खात्त कर सकता है 
फिर अगर लोकन्पत्मा में पराजित सन्न्रितरियद्‌ का प्रथाव संजो राग,पति को उस 
लोक-प्रमा को विवबटित करने की राय दे, तो राष्ट्रपति इत राय को अल्लोकार 
कर सकता है और इस प़क्कार प्रधान मंत्री को पूरी संज्रिपरिषद्‌ के साय इस्तीफा 
देने के लिए चाध्य कर सकता है । . 

यदि प्रवान मंत्री कित्नी मंत्री को हटाने के पक्ष में हो, .तौ बह या तो उस 
मंत्री क्रो ल्वाश-पत्र देने के लिए विवश कर राकता है या रापथत्रि को उसे 
अपदस्थ करने का विवार दे सकता है । ऐसो हातत में लोकन्ाश का विश्वास- 
भाजन तने रहने पर भरी किसी मंत्री को राज्पति के द्वारा अपदस्थ किया 
जा सक्रेशा । * 

संविधान में मंत्रियों की पदावधि निश्चित बढ़ीं की गई है; वर्योकि संब्रि- 
परिषद्‌ लोक-प्रज्मा के प्रति उत्तरवायी है और भंत्री रायपति के इच्छा-पर्यत्त ही 
अपने पदों पर रह सकते हैं । चूंकि, लोक-त्भा की अब ५ वर्ष की है, इसलिए 
मंत्री अधिक-से-अधिक पांच धर्ष तक प्रदश्थित रह सकते हैं । इसके लिए शी उन्हें 
लोक-प्रसा का विद्यास और समर्थव ऐाएणा रहता लोहिण और ख्रवान मंंजी को 
उनके पदस्थित रहने के पक्ष में हेना चाहिए ! यदि आपात के उद्वोपरा- 
काल में संत्रबु॒ की अबबि बढ़ा दी जाय, तो मंंदियों को पदावबि भी 
चढ़ जायगी । 


मंत्रिपरिपर और मंत्रिमंडल में भेद ( भररिशिए0००6 70000७॥ (07/थी 
9 'धाफांडला'छ छा0ते (आता )-न्यार्तीय संविद्यात में सिर्फ 'मस्तिपत्पिदुँ 
( छ00हथ! ण एंड लड़ ) शद का प्रथोग किया गया है, <इजिमंडला ( (॥रफञालं ) 
शद का नहीं । अगः इस स्थल पर हमें यह जात लेना चाहिए कि संत्रिपरियद्‌ 
और मंजिसंडल में दया भेद है । 


_ संजिपरियद्‌ एक बड़ा समूह है, जिसमें कई प्रकार ( ऐधिंगा08 ) थी स्तरों 
( छणा८8 ) के सजी होते हैं । मंत्रिमंडल इस वड़े समूह का एक भाग ( सस्से 
महत्वपूर्ण भाग ) होता है, जिसमें मंजिपरिपद्‌ के सदस्यों में सबसे ऊंची स्थिति 
( -8॥69 ए०शंप्रणय ) बाले मंत्री हुआ करते हैं । मंत्रिमंडल संत्रिपरिपद्‌ के 
अन्तैगत एक छोटा-सा सपूह होता हैं । अतः, प्रवान मंत्री दादा चुने गये प्रथम 
श्रेणी के मंत्रियों के उस छोटे वर्ग या छोटों उपसमिति को मंत्रिमंडल कहा जाता 
है, जो एक निकाय के रूप में काम करती है और जिसके ह्वश राजवीब नीति 

: का निर्धारण किया जाता है । 
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मत्रिपरिपद्‌ और मत्रिमडल के ठीच के अन्तर को सर्वेथा ध्यान में रखना 
चाहिए, क्योंकि सजिउडल ( एशआाशु ) के सभो सदस्य या मंत्री मत्रिपरिषदु 
( 00णाता रथ घामाई९१४ ) के सदस्य होते है, लेफित मत्रिपरियद्‌ के सी सदस्य 
ममिमइल के सदम्य नह होते। मजिसडन की चंठफ़ो से केवल सं्रिमडल के सदस्य 
ही भाग लेते हैं, न कि मज़िपरियदु के सभी सदस्य । कुछ ऐसे भी मंत्री होते हैं, जिन्‍्हे 
'सजिमडल-प्तर! ( 020066 रिश्ता: ) का सत्रो कह जा सकता है, लेकित वे जो 
मजिमडल की वेठकों में सावारणत हिस्सा नही लेते । मत्रिपरिपद्‌ के अन्य मत्री 
सजिसिडल की बठकी में विशेष रूप से आमन्वित होने पर ही सम्मिलित होते है । 
मत्रिमइल यदि त्याग-यत्र दे दें, तो समृची सजिपरिपद्‌ त्यागयत्र दे देती है और 
विधर्टित हो जाती है । 


इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि मत्रिपरियद्‌ एक सम्पूर्ण ( ५७०७ ) चीज होती 
है, जिसका संत्रिमदल एक आवश्यक और, महत्यपूर्ण भाग ( ९००७४४७५ए एाे 
शांशें छा ) होता है । सरकार को अपनी का परिशी सजिमडल ही है, दयोकि 
शासन-सस्वन्धी नीतियो, योजनाप्रो गौर उद्देह्यों का अन्तिम फ्रॉउला मनत्रिपडल के 
द्वारा ही होता है | 


. . देँमे यह सदव ध्यान मे रहना चाहिए कि मत्रिपरिपद्‌ की बैठक कमी नह! होती । 
वेठके मंत्रिमंडल की होती है और उसी मे सत्रिपरियद्‌ के उन सदस्यों को बुला लिया जाता 
है, जिनभी उपस्यिति विचार-विमर्ण के लिए आवद्यक समभी जाती है | अत हम 
कह सकते है कि मत्रिमडल वह धुरी है, जिगर मजिपरिषद्‌ धुसती है । मत्रिमडल 
मत्रिपरिषद्‌ का नेतृत्व करता है। मजिपरियदु के अन्य सदस्य मत्रिमडल द्वारा निर्णय 
लेने मे सहायता प्रदान ऊरते हैं तया निणंय हो जाने पर उसे कार्यालवित करते है। 
इस अकार, एक तरह से मत्रिमडल को सत्निपरिपद की अतरग कार्यकारिणी समा 
( ब79/ #5&9०४७४७ 9069 ) भी एट्ा जा सकता है । 


मत्रियों की श्रेणियाँ--मर्िपरिपद्‌ एक चढी जमात होती है, जिसमे कई रत़रो 


के मन्नी होते हैं। भारत की वर्मा सत्रिपरियद्‌ में निम्नलिखित प्रकार) के मत्री 
पा जाते हैं 





१ सविवान में विभिन्न स्तर के मत्रियो का <ल्वेख नही है। उप्रमे तो पिऊे 
मम्निपरिपद! और “मल्वी” शत्दो का ही उत्नेख है। फिर भी, इन विभिन्न 
श्षेशियो के मत्रियो की, मत्रियो के वेदन (सशोवन) कानुन, १९५० के 
फल ल्रूप कानुनी मान्यता प्राप्त हो गई है । 





म्र्घ भारतीय शासन 


(१) सचिसठल था कंविनेट्-मन्त्री ( 049766 शह७५४ ), 

(६) राग्य्मच्ती ( जाण&छा8 ० 58006 ) या मसत्रियंदकप्तर के मत्रो 
( शंकराधशर४ ० एकशा० उबर ), जो मजियटल के सदस्य नहीं! हेले, बोर 

(१) उपनमन्‍्जी < 70०7०6 फिग्राशल७ ) | 

थम सनिमठल में सरदार पटेल को उपञवाब मनन्‍्द्री क॒ह्ठा जाग था । उनको 

मृत्यु के वाद से यह पद नह रहा है ! 

राज्यन्पत्रियों ( शाधाइश8 णी 80886 ) या मजिमइतजतर के गठ्ी 
( शाफाशाह 0 020०ा7०७४ ए0प7ॉ:.. फ्ै४ ॥960... 09. शात्यंटा४8. 0". (6 
एथ्कागार ) तथा उपमत्रियों ( [१6०६४ ऐिववाधअश8 ) के बीच प्रदत अषलर 
यह होता है कि पहले प्रकार के सत्रियो को आसन झा कोई स्वतस्त या पत्र विभाग 
भी दिशा जा सकता है, जतक्ति उपमतिस को कोई स्थतस्त विशसाग नही दिया 
जाना। उपनत्रेयों को रा-य-तर्जिय्री या सत्रितडत-प्तर के संजियों को भी सयायत्रा 
के लिए नियुक्त किया जाता है । 

उप्र का तीन प्रष्मर के मत्रियों के अलावा बुछ मरद्रेय सितर ( एकशाशाशा- 
६879 5९०7९/ ४0०४ ) भी होते हूँ। थे सचिव सी पिब्पिदु के सदस्य लई। माने जाते, 
बीर न इनक नियुवित्र हो राउरपति द्वारा की जारी हैं । इन्हे प्रवान सत्री हो नियुक्त 
करता है। घासत-सस्थस्वी कामों पर इसका कोई नियन्दश व. होता अर ते स्जिन 
परिषद्‌ को नोति आदि से व्यिष्र परिचय ही होता है। इन्हे मत्रिपद्तत के बसे सदियों 
( 0897५ ऐश ) के नाथ सकने ( #9घ०) ) कर दिया जाता है, जो 
ब्रत्यण्कि कार्य-भार से ले रहते हैं कौर ससद्‌ के संद॒प्णो को अपने विश्मगीय प्रद्नो 
का उन्तर देने के लिए सनदु में स्दंव उपस्थित नहीं रह सकते । झनदीय सचिवों का 
कार्य अपने विभागीप म्जियों के सन्दीय कार्यों में सहायता प्रदात करना होता हैं । 

भारत की वर्नमात३ सबीय मन्त्रिपरियद्‌ में १८ कैतिनेट-मल्ो, १३ राज्णटत्री 
और लायंग २१ उायजी हैं। प्रत:क कंतिनेद-मन्दी को ३०००) रं० मामिक वेवव 
ओर ५००) रु० मात्रित्त भत्ता मितेया । वास के लिए बिता किसान 


£ उद्ाहरुणाय, मौलाना आठाद ( भिक्षा-प्रगी ) की मृत्यु के बाठ थी क्ते० एल० 
श्रोमारी को शिक्ा-विसात दिया गया था । कैंतिनेट का कोई सद्रप्य उ्े 
चमय्र शिक्षा-पत्रों नह था । 

२ जैसे शी एम० एमू० दान, उप-गिद्ञा-्मत्री 


क्ष बन $०८०मआ॥$ 
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के मकान तथा सवारी के लिए मोव्स्गाडी भी दी जाती है। ऐसा प्रापशन 
अन्य श्रेणी के सब्रियो के लिए नह! है । राज्यन्मत्नी को सिर्फ ३००० ८० माफ 
वेतन और उप-प्न्‍्त्री को सिर्फ २००० २० माप्तिक वेवत मिलता है ! 


ण्द-घहुश करने के पूर्व मन्जियो को राज्टपति के सामने दो शण्थे (000 ) 
भी लेवी होती हैं--एक शपथ पद की और दूसरी राजकार्यों को गत रखने ही। 

सत्रिमइल के अन्तर्गत एक भौर दोठा-पा वर्ग होता है, जिम्ने अखरण 
मडल ( इृणाण एकांत ) कहते हैं । यह मन्जिसडल की एक बहुत छोटी' 
उप-पमिति होती है, जो प्रधान मन्त्री और दो-नीन अन्य ज्येह ( $क्षाण' ) तथा 
अनुभवी मस्जियों से वतती है । इसे “मणइल के अन्दर मणइला बाती 0-0 
कऋा0ग0 00079 भी कहा गया है । 


मन्त्रिमडल का एक सचिवालय होता है, जी दिप्ली में स्थित है । इसका 
काम मन्जिसडल की कार्यवाही का प्रवन्ध करना और रेकॉर्ड रखता होगा है । 
फिर सी, मन्निमडल की बठकों की कार्यत्राडी ग्रत रखी जाती है । 


मत्रिपरिषद्‌ के कार्य (मिप्राट॥0घ8 ०९ 00ण7णों ० धणाड/०१8) - 
प्विध्यन की धारा ७४ के अनुसार मन्त्रिपरियद्‌ का कार्य राष्ट्रति के कार्य- 
सम्पादन मे सहायता और परामर्श देना! है ॥/ इसका मतलब यह कदापि नहीं 
लगाना चाहिए कि मलत्जिपरिपद्‌ छतिर्फ एक परामशंदाजों सभा ( 8दशइ0८ए 
9०त५ ) है। कहा जा चुका है कि यतपि संविधान में यह कही भी लिखा हुआ 
नही है कि राष्ट्रपति के लिए सत्रिपरिपद्‌ के परामर्श को स्वीकार करना अनिवार्य है, 
तथापि व्यवहार में राज्रपति मन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्श की अवहेलना नहीं कर 
सकता। बस्तुत सविवान द्वारा राड्ट्रति या सघीय कार्यपालिका को क्रदत 
समस्त अधिकारों का प्रथोग मन्निपरियद्‌ (प्रधान मन्‍्त्रो-पहित) ही करती है । 
श्री के० सन्‍्यानस ने ठीक ही कहा था कि सस्विपरिषद्‌ राशपति को परामर्ण 
नही देती, बल्कि राजुपति मन्जिपरियद्‌ को परामर्श देता है और प्रधान मन्‍्त्री 
मन्जिपरिपद्‌ के साथ राज्य मे शासन करता है । “सावारणतया मन्‍्त्री राष्ट्रपति को 
सलाह नहीं। देते, वे ( मन्त्र ) निर्णय लेते हैं और उतर निर्णोयो को कार्योन्वित करते हैं” 


१ सहायता और पदामर्श देने के लिए! ( ग्र0 छापे वात छत958 ) 
शजद कताडा ( 00870७ ) के सबिधात से लिं। गये हैं । 
२४ मम] 70 इर्तेराव8 78 0्रतैशछ0 99 6 औंशइा0:8 ६0. 06 


शिल्डापैथाह ६६ थो।.. एाल्ए छाफफ़ोए एकछ8 कापेशा8४ पफिल्ए ०00छ6 60 
परल्शछ0ा5ड छापे धा७ए छ७०णा७ #6 तेहछहप्णाड़ ! --२. 8#क#/िकावाक 


5२८ भारतीय शासन 


सविधान की ७५वीं घारा के अपुत्तार मब्निपरिपदद्‌ को पशासन-सम्बन्धी 
भामलो और विधाल-विपयक्र योजनाओं के सम्बन्ध में अलिम फंतला लेने का स्प०ट 
अध्कार है। राष्यपति फो तो इत निर्णयो की सूचता पाते रहने का ही अधिकार है। 

अत , यवार्थ कार्यपालिका-तवित तो मन्त्रिपरियद्‌ में ही निहित है । 

भारतीय मत्रिमडल की स्थिति--जिस प्रकार राष्प््रति के औपचारिक ढा 
से कार्य पारिणी के सी अधिकारों का वास्तविक प्रयोग मन्दिपरिषद्‌ द्वारा होता 
है, उसी पक्रार मन्त्रिपरिपदु के अधिफारों और इत्यों का वाल्वविक सम्णदन था 
सवार शी मन्जिपरिपद्‌ की उत्त छोटी अन्तरग समिति के द्वारा होता है, जिसे 
हमने ऊपर मन्त्रियडल ( (१७७॥॥७॥ ) ताम दिया है । 

यदि मन्त्रिपरिपद देश की वाज्लजिक कार्यधारणी है, तो सतितदन इतर 
कार्यकारिणी की भी कार्यकारिशी है। इस प्रसंग में यह याद रखता चाहिए कि 
मत्तिपरिपद्‌ सामूहिक रूप से रा पत्रि को कोई परामर्श नहीं देती, क्योकि उत्तरी 
कोई बेठक होते हो नही। । बह तो मिर्फ मन्त्रिमइल की होती है | अत, 
मन्त्रिमंडल के पराप्रश को ही सत्तिया पद छा परामक्ष मादा जाता है। 


मत , शारीय मन्त्ररडल[ ॥फताश॥ (990०७ ) हैं। थालीव शातत- 
ब्यवस्था का कार्थपात्रफ भरत है । पिंडिय म्जाइव के सम्त्ध में श्री रैमजे म्यूर 
की यह उक्ति कि मन्त्रिपरिपद्‌ की आत्मा और हमारी सम्पूर्ण कार्य-पछाली का 
क्ेक्न-विन्दु मब्जियडल है, यह सर्वोच्च शासद-सटादारी है और जवतक मोकनसमा 
में इसे बहुमा का समर्थन पाल होता रहेगा, तवतक वह अपुत्तदायी अधिकार 
के साथ राष्ट्र की नोति का निर्देशन करता रहेगा। हमारे देश की शाप्तन-्यवस्था 
के पम्प्न्ध में भी अक्षरश नत्य है। 

मत्रिपत्तिद की बैठकें और क्यविवि--उम जाने है कि सामूहेंक रूए से 
मन्त्रिपरिपद्‌ृ ( 00एरगणों रण >व50874 ) को कोई बठफ नई होगी | बेठ्के 
तो केवन मन्त्रिमडल ( 0॥07०6 ) की होती हैं। 

साधारशत , मत्रिउटत की पति रुप्ताह एक बेठक होती है । अगर कोई 
विशेष बात हो जाय, तो एक से अधिक वेठके भी हो सकती है। मन्जिमडल की 
बैठकों के बुतावे का अधिकार प्रधान मन्‍्त्री को है । वह आवद्यकतातुस्तार जद 
चाहे मन्त्रिमडल की बठक बुला सकता है। 

मन्त्रिमडल की बैठ भें में परथात सजी सभापति का आसन झऋहण करता है । 
उसकी अतुपस्थिति में वही सत्री समापतित्व करेगा, जिसे अघान मत्री ऐसा निर्देशित 
कर ज्ञायत। सरदार पटैंग के जीवित रहने तक एक उपव्यधान मत्री का भी पद 
था, लेकिन उनकी मृद्यु के लाद से बड़ एव नई रहा । 
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बैठक में सब सन्त्रिये की उपस्थिति आवश्यक सही साती गई है और न कोई 
सख्या (9०७०००७४) ही निद्चिचत की गई है कि इतने मत्रियों को अवह्य उपस्थित रहता 
चाहिए । प्रधान भत्री के अलावा दोन्‍्चार महत्त्वपूर्ण मंत्री रहते हैं और वे मत्री रहते है, 
जिनके विभागों के सम्बन्ध मे उस बैठक भे विचारूविमर्श होनेवाला रहता है। अकेला 
प्रधान मत्री भी महत्त्वपूर्ण निश्चय करने में स्वतंत्र तथा समर्थ हे । बजठ-प्रम्वन्धी वाति 
तो प्रधान मत्री और वित्त-पत्रो के अलावा अन्य मंत्रियों को भी नहीं बताई जाती है। 

सन्त्रडल की बंठको में दिन-प्रतिदिन के कायो ([ छिताातढ 6 009 
ए9पछ688 ) या. छोटे-थ्ोटे मामलो ( क्ञाकण जाआ#छ8 ) पर विचार नहीं किया 
जाता है | उसमे तो सरकार की कुछ मूल संद्धान्तिक ' नीति निर्धारित होती है 
' सथा महत्वपूर्ण मामलो पर निर्णय लिया, जाता है । + रे 


, . मल्त्रिडल को वठको में साधारशत सभी विपयो पर मत नहीं लिये जाते 
हैं और जहाँ तक समभ्रब होता है, सर्वत्तामति से हो निरशंय लिये जाते है। कभी- 
कभी तीज मतभेद की दक्षा मे ऐसा सभव होने पर बहुमत से 'भी निर्णय लिये 
जा सकते है । स्मरण रहे कि ऐसी दशा मे लिया गया! अतिम निर्णय भी 
* सन्मिमडल का सयुक्त या' सामूहिक निएंय माना जायथगा । 
/ मंत्रिमंडल की बंठफ़ो की सभी वातें तथा विवाद गोपनीय रखे जाते है । 
: कोई भी मत्री उसके निर्णयो का भेद प्रकट नहीं कर सकता । जम-पाधारण को 
* मिर्फ अल्विम निर्णय हो मालूम हो सकता है । स्मरण रहे कि पद-महण करते 
' समये पत्मेक सत्री को सत्रिमडल की वार्तताओ 'को उप्त रखने को शपथ लेनी 
* पढ़ती है । इस शयथ को तोडनेवाला भत्री अपदस्थ किया जा सकता है। 


महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श के,,हेतु या, अपने, कार्थो ' को अधिक अच्छे 
' हम से सचालित करने के हेतु, मत्रिमडल अपने सदस्यो को समितियां , भी वसा 
देता हट यारतीय सजिमइल ।गे आदिक, विदेश-सम्ठन्ध, पत्तिरक्षा, इद्तू उद्योग, 
बेज्ञानिक ,विपय, मानर-शवित आदि नामक किल्‍ती ही समितियां कायम, हैं । 
, मे संमेत्िया अपने क्षेत्र में आनेवाले सभी महस्वएर्ण मामलों पर विचार करी हैं, 
* किन्तु उत्र पर अन्तिम निणंय मन्त्रिमइल द्वारा ही लिया जाता है । 
मन्त्रभडल की , बेठकों को, ,सुचारु रूप से चलाने तथा उसे सफल बनाने के 
लिए और उसके वाद-वित्ादों तथा निएएयो की गोपनीयता बनाये रखने के लिए 
गहने समइल का अफ। एच एये, सचिवाज्यु होता है । हि 
भारतीय मत्रिमंडल के इत्य (पपालाणाव 0 का० फञताक्षा (४कएछ)-- 
ब्रिटित सभदीय समिति_( प्रवाक एशीश्ारएप 0०77४(६०७ ) के भतानुचार 


आउपिक मजिमदल के प्रष्ममत तीन तिम्नलिख़ित जाये होते है-- 


१३० भारतीय शासन 


(£*) व्यवस्थापिका के सम्मुख उपस्थित करने के लिए नीति निर्धारित 
करना, 


हे 


(२) न्यवत्थापिकों द्वारा पिहित मीति के अनुमार राज्योय कार्यप्रालिका पर 
सर्वोच्च नियंत्रण रसना और 

(३) विभिन्न विभागों के कार्यो को सीमा निर्धारित करना और उनके श्ृत्मो 
को सूत्र में बाथना | 


उपयुक्त मिद्धान्तों के आधार पर भारतीय मन्त्रिमडल के कार्यो का विशद- 
लिखित विवरण दिया जाता है -- 


(१) राष्ट्रीय नीति का निबरिश करना, मंत्रिमंडल को सबसे प्रयात काये 
है । आन्तरिक तया वैदेशिक मामलों में राज्य की क्या तवीति हो, इसका निशा 
भी मत्रिमडल द्वारा हो किया जाता है । स्मरग रहे कि इन नोतियों को मलिभ 
स्वीकृति ससद्‌ से लेतो होती है, लेकित उन्हें क्रियात्तक्त रूप देना मंत्रिमंडल का 
ही कार्य होता है। 

(२) सम्पूर्ण शामनथत्र के सचालत का उत्तरदायित्न भी मंत्रिमंडल पर ही 
रहता है । देश को ययाय॑ कार्यपानिका-गवितर इसी से निहित होने के कारण, 
मत्रिमडल ही प्रशात्शीय कार्यो का सचाचनत क.ठा है| इन कार्यों के सकल तथा 
पुलम सूप में सम्पादन के हेतु इनका भिन्न-भिन्न विभागों में वाह्य जाती, इत 
विभिन्न विभागो के बीव सहयोग तथा सम्पर्क स्थापति करना और इतके क्यो 
का मिशेक्षण तथा निपजशा करते रहना आदि समस्त कार्यो की जवाबदेहे 
मज्रिसइल की ही होती है । ससद्‌ में शानन-मम्हस्धी श्रदनो तवा अपुपुरक प्रलो 
(0०४०8 व 80फछञाणएणाधा> पृष०्ड॥०॥9) का. उत्तर देता विभागीय मतियो 
का फाम होता है। 

इस सम्बन्ध में सर्दव यह ध्याव में रखना चाहिए कि राजकीय कर्मचारियों 
(ऐश हिधशभा।शे द्वारा किये गये किसी था सभी प्रश्ासकीय कार्यों का उत्तर 
दायित्र उस विभाग के मन्‍्त्री पर रहता है । पत्येक मन्त्र द्वारा किये गये कार्यो 
के लिए समूचा मत्रिमडल सामूहिक रुप से उत्तरदायी होता है । 

(३) संत्रिमडन विधायक्र कार्यो (76ड88वए० क#णीएय/63 )के लिए भी 
उत्तरदायी है | सस्द्‌ के सामने उपस्थित किये जानेवाले ससी मह्वपुएं सरकारी 
विधेयक्ञे का प्राहूप ( 70508 ) मत्रिपठल द्वारा हो तैयार किया जाता है। वदि 
मस्त्रमडन नहीं चाहे, तो कोई भी गेस्तरकारी विल सत्तद्‌ द्वारा पात्त नही हो 
सकता ) किस विपेयक पर खितनी वहस हो, इसका निश्वय भी मंत्रिमंडल ही 
करता है | प्रत्येक सत्र (5छ8णा ) में कौन-कौन-से विधेशक्त ससद्‌ के सामने 
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उपस्थित हो, इसका निर्णय भी मत्रिमडल ही करता है । स्मरण रहे कि यदि 
कोई महत्त्वपूर्ण सरकारी विधेयक संसद्‌ हारा अस्वीकृत हो जात है, तो मत्रिमडल 
अप श व्यागपत्र दे देता है । 

(४) संसद का नेतृत्व मस्जिमडल ही करता है । संसदीय कार्यो का सूत्रधार 
मन्जिमडल हो होता है। ससदु की वंठक कब हो, कितने दिनो की हो, किस 
विधेयक पर कितने दिन चहस हो, आदि सभी कार्वेक्रा, मम्त्रिभडल हारा ही 
निद्िचत किये जाते हैं । 


(५) सथ की वित्तीय तथा आविक ( छ्ाक्याणणों सवाते 20000000 ) 
तीति का निर्धारण भी मत्रिमडल द्वारा ही होता है। वापिक आयन्यय-विवरण 
( #एरापण छण्तहु&-) इसी के हारा बनाया जाता है और ससद्‌ मे वित्त-मन्त्री 
( ॥ाणमा०० ऐशा#छ ) हारी पेश किया जाता है। राशट्रीय आमदनी के कौन-फॉन-ये 
ज रये ( 89708७ ) होगे और किन-किन मंदी [ ॥0008 ) पर कितना- 
फितना खर्चे होगा, इन सभी जातो का निर्शाय मन्त्रिभडल ही करता है । 


' कोई भी धन-विधेयक ( हएा/०ए छ॥ ) निजी सदस्य ( छाए&0५ छाए ) 
हारा पेश नहीं किया जा सकना । वजट ही नहों, अनुप्रक मांगे ( 809 एौणालाकिए 
ए०फणातंड ) भो वित्त-मत्री द्वारा ही पेश की जायेंगी । इस अच् में 
यह उल्लेसनोव है कि ससदु के सदस्यो को इन मांगों को घटाने था अस्वोकार 
करने का अधिकार है, लेकिन बढाने का नहीं । प्रकार, राज्य के वित्त के 
ऊपर मन्त्रिमडल का ही पूरा अधिकार और नियत्रत है । 

(६) राज्यपालो, उच्चतत्न तथा उच्च न्यायालयों के स्थायाधीणो, 
राजदूतो, विभिन्न आयोगी ( 00एण्याएशणा। ) के सुद्रस्यों आदि महत्त्वपूर्ण 
अध्किारियों वी नियुक्ति, मन्निमदल की हो राय से, राप्प्रति दाता की 
जाती है । 


(७) मल्विमठल के परामर्श पर ही रामज्यपति सकटन्‍काल की उद्धोपणा 
करेगा और अपने सकटकालीन अधिकारों का प्रयोग भी सब्जिमडल की राय से 
ही करेप । ' वसी दशा भे सवीय मन्जिसउल के हायो मे सम्पूर्ण सध या किसी भी 
राज्य का पूरा शासव भा जायगा । 

(८) इत कायजों के अतिरिक्त, अन्य देशों के साथ व्यापारिक या राजनीतिक 
सचियां करना और साह्ृतिक सम्बन्ध स्थाण्वि करता सी मत्तिमंडल का ही कास 
है, यद्यपि य कार्य औपचारिक रूप से रास्ट्रपति के नाम पर किये जाते है । 


(९) दूपरे देशा के विरुद्ध युद्ध घोषित करने या युद्ध के उपराम्त 
शान्ति स्थापित करने के बारे मे भी मन्त्रमइल का ही सुण्य उत्तरदायित्व है । 


श्ब्र भारतीय थशायन 


(१०) संविधान में समोधन करना, राज्यों का पुनेत्न ( ॥०एण॥्याध्यतणा 
ए 800४ ) उन्याद्रि महत्त्वपूएं और विवादास्पद व्िप्रो पर मन्त्रमदल का हो 
निर्णय सर्वोच्च और भूनिम होता है । ६ हे 


मब्विमदत के कार्यो की वह सूची धूर्ण हवा अन्विम नहीं है | ठीक ही 
कहा गया हैं कि मेत्रिमडन के बार्य इतने व्यापक हैं कि उन्हे सुचीवद्ध का 
अससव है। भारतीय शासन-झपी नाटक का असते सूठधार मन्व्रिमदत ही हैँ। 
शिदिन मन्त्रिमदलत के सम्बन्ध में श्री मेरियड ( 30४ ) का यह कबन, कि 
म्न्विमंदत उस घुरी के समान है, जिसे चारा ओर सम्पूर्ण राजनीतिक य्र 
धुमता रहता हैं), मास्तीय मन्त्रिमंडत के सबन्य में भी अक्षरण सत्र है । देश 
मी कार्यपातिका तथा विधायिनी दोनों थवितयों का श्योग मन्दिमदव ही करता हैं । 


सामूहिक उत्तदायित्र ( (०]९०घ४० 'र४8४एणाशफ।।' )--नामृहिक 
उत्तरदायिख को ससदीय शासत का अलरंग और आत्मा कहो गया हैं । थारा 
७५ (६) के अबुपार भारत के संविधान में स्पष्ट रूथ से मत्रिपरिपद्‌ के सामूहिक 
उत्तरदाग्खि का उस्तेस है । सामूहिर अबया ,सयुबत ( एणा९था१०७ ण उं०ाा ) 
उनर्दायिल का अर्थ सर्व बह्दो में यही है कि सत्रिपरिपद्‌ एक निक्रात्न ( 0005 ) 
या एफ छाई ( ए॥६ ) या एक टीम ( 7८छ् ) के ल्प में कार्य करती 
है और मजिपरिपद्‌ के निणंवों के लिए उस परियद के सभी सदस्य, याती मंडरा 
उनरदायी होते है। अर्यीतू, संत्रिपरियद्‌ का प्रत्येक सदस्य ( एल्वेक्र सत्री ) सिर्फ 
अपने कार्यों के लिए कैबव निजी या व्यक्तिगत रुप में हो उत्तरदाप्री नशे होगा, 
बरन्‌ अपने तया सम्पूर्ण मंजिपरियद्‌ के अस्य सहयोगी मंश्ियां के वार्षों के लिए 
भी सपुबत एव सापूकेक रुप में उतरागायों होगा ॥ अनएवं, सभी सर्री 'लंत्र एक 
के विए. और एंढ सके तिरे [ ही! [ए जाए गाव जाए नि शी ) पाले 
विद्वाल एर बाय करते है । 

हम जाते हैं. कि भाण में उनरदायों सरकार ( एलहफुणाशणे० ध0एशा- 
गधा ) की अरशानी अपनाये जाते के कारण महिपरियद्‌ को अपने सभी कृयो 
के तिए लोस-सभा के प्रति उत्तरदायी ठदसवा गया है । बन, सामूहिक उत्तर- 
दारिखि के विद्वाल के अतुपार लोइप्मा में बदि एक मंत्री के भी विश्य 
अविव्वाप वा प्रस्ताव [ ० ०णावविशा०ए ग्राणाणा ) या निन्दा का पललाव 
( 0शाषण० ॥00ण३ | पान हो जाय, तो पधानमदी-पहित समूची मन्त्रिपरिपद अपनों 
लाउसत् दे देगी । प्रधान सजी ( जो मम्तरिएरिपद का श्रधात होता है) के ल्ाग- 
पन्न देते या भी यही परिशाम टोगा | अवे, सारा मन्त्रिमटद लोकसभा के विरोध 
का मिल्क चामना करता है, उपोहि नमी मस्ती एक याथ नरेते हे भर एए 
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साथ इलने है ( छ0आग हते हर्मा: (ए]/०४ए' ), या 'एक साथ ही खडे होते हैं और 
एक साथ ही गिरते है ।' मु 

» साप हैक उत्तरदायित्व का यह भी अमिप्याय होता है कि मच्जिमडल ( ए७णगणछ ) 
की बैठकों मे जो भी निणंव लिये जायेगे, उद निर्णयो का, संसद में तथा 
बाहर, सभी मन्त्रियो द्वारा समर्थन किया जाना आवश्यक होता है । मन्त्रिमडल 
की बैठक में किमी मत्री में यदि किती नि्ंय-विश्येष का विरोध भी किया हो 
या कोई निर्णव-विशेष मन््रमिइल से तीज विभाजन के फलस्वरूप सकी्ण बहुमः 
से हो बयो न पात्त हुआ हो, एक बार जब वसा निर्याय मस्विमडल द्वारा का 
लिया गया, तो सभो मन्त्रियों को उस अन्तिम निर्श का समर्यन करूतता ही होगा। 
कोई भी मंत्री, यदि वह मस्जिपरियद्‌ का सदस्य तना रहना चाहता है, , मेजिमडल 
के निर्णवो के विरुद्ध, ससद्‌ में तथा बाहर, नह; बोल सक्रता है । अर्थात्‌, मुनिमेडल 
द्वारा निदिवत एवं निर्धारित नीति से विरोध होने की दा में असहमन और 
विरोधी मंत्री को हावन्यत देकर मल्जिपरियद्‌ से हृठ जाना पड़ेगा । यदि 
प्रधान मंत्री तया अन्य सन्री से भेद-भाव उत्पन्न हो जाय, तो वेसी दशा गे भी 
उस मंत्री-विशेप को अपना त्यागरात्र देना पड़ेपा । 


इस प्रवार झासर-का््ों का विभिन्न विभागों में बेँठा होना तथा प्रत्येक 
विभाग का एक मत्री के जिम्मे सपा जाना, सिर्फ़ शासन की सुविधा के उद्दँश्यो 
से होता है। “मसद्‌ और देश के लोगो की दृष्टि में तो मन्त्रिमइडल एक -अविभाज्य 
इकाई के. रूप मे'काये करता है और विधिन्न विषाऱों में उठाये गये कदमों 'या 
निश्चित की गई नीजियो के लिए एक इकाई के रूप में सयुकत या समष्टि-रूप 
में उत्तरदावी होता है 77 अन , कोई सी मी मन्त्रिमडल के निर्णय के विशेष 
मयाँ विपक्ष में, समदु मे या बाहर, बोलने या 'मर्तर देने के लिए इस तर्के का 
सहारा नहीं ले सक्रेशा कि वह सन्त्रिमइल की उस अपुक बंठक में उपस्थित गठ्ठी 
था, या जीन-ूमकर सम्मिलित नहीं हुआ था या उससे बंठक की कार्यवाही में 
इम निणंय के विरुद्ध विचार या मत पकठ किया था ।* 


इस सम्बन्ध में भारतीय मत्रिमडल के कतिपय मत्रियो द्वारा दिये गये त्याप- 
पत्र उल्लेखनीय है। सन्‌ १९५० ई० मे पूर्वी बगाव के शरणाबियों की समस्या एर 
किये गये भारत-पाकिस्तान समकोते के पश्न पर डॉक्टर श्यामाप्रताद मुखर्जी तथा 
श्री के. सी० नियोगी, मंत्रिमंडल के निर्शंव से सहमत नहों होने के कारण 
त्याय-एत्र देकर मंत्रिपरिपद से अलग हो सगे । इसी 97, सन्‌ ६९५५ ई० मे _राज्य- 
पुनस्स गठन के सम्तन्व में मन्तिमंडल वा निर्शय मान्य नहीं होने के फारण, वित्त- 
सत्री श्री सी० डी० देशहुख को भी त्याग-पत्र देकर मच्ठिपरिपद्‌ से अचग हो 
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जाना पटा। थी दी० वी० पिरि में भी ऐसा ही किया था । भरती हवन में ही 
( अस्त १९५९ ई० मे) खायथदाब तथा कृपिमंत्री ( 3एाहछः 07 770०0 
गा #एप्ात्णाधआ८ ) धीअजितृप्रसाद जैन ने मस्निपरियद में इस्त्रीप्प इसतिए दे दिया 
कि ये मजिमइल की 'रानगिय खाउन्यवसायोँ ( 476 गफाबेशाहु ॥0 #००१ ) 
की नोति से सहमत नहीं थे । 


है “पर सामूहिय उनरदायित्व वा यह अशिष्राय नहीं कि यदि फोई मनी श्ञासदनार्य 
में विगी ढंग से पमाद करे, कोई भूत करे, या कोई अ्रशावरण करे, तो उमके ऐमे वार्यों के 
लिए सग्पर्ग सनिपन्पिद को उत्तरदायी ठटराया जाप ।/ बदे कोई सत्री, मस्निमइल 
से पद्मर्ग पिये व्ििता या मस्तिमटल की स्वीठरति लिये जिला कोई ऐसा विचार 
पद यार दे या बउतत्य पकाशित कर दे, जिसे सर मर दिसी विभिष्ट नीति और कार्य 
के लिए वचतवद्ध हो जाथ, और इल विपयो को लेकर सवार की बदतामी हो जाग या 
लौज-्पसता इस संत्री-विश्ेष में अविष्वास पर्रट कर दे और मन्त्रिमडल उसके लिए वैबन 
उसी मंत्री को उसरदावी समके, तो कोई जररी नहीं कि समूची मन्त्रिपरियद्‌ को 
भाजश्यक रुप में त्यागन्यत्र देता ही पे । इन दशाओं में वह मंत्री व्यवितगत रुप से 
उतरदावी मात्रा जाथगा और अकेले उसी को त्याग-प दैना पह़ेया । 


इसी पकार, मत्नी अपने विमात के उच्च प्रदाधिकारियों (स्थायी सरकारी 
कमेचारी) के सुझावों, फसलो और हत्यों के लिए भी उतरदावी द्वोते है। यदि 
ऐसी मंत्री-विशेध के विभाग के संम्सत्ध से कुझासन, दुराचरश या अविवेकपृरं 
कार्जों फी खबर देश को था लोवन्पभा को मिले, जो समर्यनीय (उ894606 ) 
नही ही और संगद्‌ था देश में उसका घोर विरोय या तीए आलोचता हो, तो 
वैसी दमा में भी वह मजी-विभेष व्यक्षिगत रुप से हो ज्तरदायी रहरावा जायगा। 
जैसे, गदि सगद में बगट पैश करने से पते उसही कोई भी वात मातम हो. जाप, 
ही वित-पत्री कौ त्यायसत्र देने के लिए कहा जागो है। अभी हानमे ही 
जीवन्‍-बीमानारपीरेशन! के हित्मो ( हाणा०8 ). को तेवर जो 'प्रुधशनाडँ 
( भ्रणाप॥ #गीधाहठ ) हुआ, उसके फलस्वरुप उस विभाग के मंत्री श्री टी० टी० 
फृप्णमाचारी को ही त्याग-पत्र देना पथ । 


मंत्रिमंटल, समद या देश में कोई विरोध न होते हुए भी यदि कोई भत्री- 
विशेष, अपने विभाग-सम्बन्धी किसी घटना के कारण, उस विभाग के अध्यक्ष के 
माते, सेद या पष्चात्ाप का अनुभव फरे, तो बह भी त्याथ-पत्र देकर मन्म्रिपरिपद्‌ 
से अलग हो जा सकता हैं। अरियाउुर की भीपण रेल-दुघेटना के परिशोम-ध्वहप 
धीलालबहादुर शास्त्री ने, उस विभाग के नाते स्वथ को उत्तरदायी झहराते हुए, 
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प्रधानमंत्त्री, . सन्त्रिपर्थिद और यस॒द्‌ हारा ऐसा नहीं चाहने पर भी, रेल-ांत्री के 
पद से त्याग-सत्र दे दिया । 

इस प्रकार, सामृहेक उत्तरदायित्व के साथन्पाथ व्यक्तितत उत्तरदावित्त के 
सिद्धाक्त को भी स्वीकार किया गया है । 

मन्त्रिपरिषद्‌ और संधदू--मन्तिपरिषद्‌ के इ॒त्यो की चर्चा करते समय वहा 
गया है कि वह देश की कार्यपालिक तथा विवायित्री दोतों शक्तियां का प्रयोग 
करती है।' इसी हृष्टिकोश से वेगहॉंट (2९2०॥०४) ने 'इ गलेड के मत्त्रिमडल के 
बारे मे कहा था कि मंत्रिमंडल वह हाइफन या वकलस है, जो कार्मपालिका औौर 
व्यवस्थापिका को जोडता है ।? अत मत्रिपरिषद्‌ और ससद्‌ के बीच के पारस्परिक 
सम्बन्ध की चर्चा आवश्यक हो जाती है । 

सत्रिपरिषद्‌ और ससह के सीच के सम्बन्धी की चर्चा के शुरू में ही हमे इस बात 
का ध्यान रधता चाहिए कि मत्रिपरिषद और संसद का पारःपरिक सम्बन्ध मुस्यत 
मंत्रिपरियद्‌ और लोक-प्षा के बीव का हो सस्मन्ध है। सखदु की ऊपरी सभा, 
यात्री राषप्ण्मसा (१९ एएणता ता 802०) के साथ मल्त्रिपरियद्‌ का कोई बहुत 
गहरा सम्बन्ध तह है। इसीलिए बहुत्-ते लेखक सिर्फ लोक-सभा और सब्त्िपरिपद्‌ के 
ही सम्बन्धो की चर्चा करते हैं । 

फिर भी, हमे यह ने भूलना चाहिए कि भत्रिपरियद का राज्य-सभा से भी 
सम्बन्ध रहता है । 

राज्य-्पभा के सदस्य भी मन्नी हो सकते हैं मौर होते हैं, वयोकि मेन्निपरिषद्‌ की 
मदम्यता के लिए सिर्फ लोक-सभा की ही तहीं, वस्नू ससद्‌ के किसी संदत की 
सदस्यता अगिवाये है। जब ऐसे लोगो को मन्नी बताया जाता है, जो ससद्‌ के 
किमी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो अधिकनर- उन्हें राष्यन्यभा का ही सदस्य 
बताकर रखा जाता है। प - 

मन्‍्त्री राज्य-्पम्मा की 'दठकों मे सी भाग ले सकते हैं और अपने विभागीय विषयों 
पर बहम के दौरान भाग ले सकते हैं। हे 

देश मे सकटब्यलीन धोषणा के पूर्व ही यदि लोकन्सभा पिघटेत हो गई हो 
या घोषणा के बाद उसे भंग कर दिया यया हो, तो आपातकालीन, उदयोपरा 
राज्य-प्मा के सामने ही स्वीकृति के लिए -येश की जायगी। उस दशा में यदि 
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३, 


राज्यपमा उप उद्योगशा को अचीकत कर दे, नो वर औयती था रह 
हो जावगी। ५ 

इस प्रकार, हम पाते हैं कि मन्तिपरियदर और राज्य-प्ता में भी बुड 
सात हैं, तैकि। मसच्जिपरिदद्‌ और रासद्‌ का सम्बन्ध अमन भे मन्निपरिपद्‌ 
गौर लोक-पभा का ही पारस्परिक सम्बन्ध है । 

मन्त्रिपरिपद और लोक-समा--सविधान में स्थट रूप में कहा गया है कि 
मन्जिपरियद जोक-प्मा के प्रति सासूहुआ रूप ये उत्तरदायी है। इसझा यर्य यह 
हुआ फि सस्निपरिपद्‌ तपी तक अपने पद पर वार सरहेगो, जयतक शोष्ण्पभा में उगता 
बहुगत बना हुआ है और उो लोतनसभा का विद्धाग प्रात्त है। जिस दित मन्जिपरिपद्‌ 
लोक-पमा का समयंत्र और विश्वास शो देगी, उसी दित बह अपदस्थ हो जायगी। 

सामूहिक उत्तरदायित्व के गिद्धान्तों णो चर्चा करने समय हम कह आब हैं 
कि भन्त्रियठहन के एक भी सदस्य में अविश्वास झा प्रस्ताव पास कर लोद-सगा 
समूची मन्निपरिषद्‌ को अस्तित्वहीन बग़ देगी । 

ज्ष्‌कि हमारे देश मे अः्यजात्मा। शासउन्पगात्री छी अपेजा संगदोय प्रणाली 
गपनाई गई है, एसतिए मन्जिपरिदद्‌ को अपने सभी कार्यों की अलिम स्वीयर्ति 
लोक-गभा से ही लेनी पटती है । 

इस भ्रफार हम पाने हैं क्रि सनद्‌ की ही बृति (एशावणा) होने 
के कारण मन्जिपरिपर्‌ ससर्‌ का ही एफ अग है। तिम्तलिसित उगावों हारा 
समर मल्त्रिपरिपद्‌ पर नियजण रसती है-- 

(१) अपनी बेंठकों में मन्त्रिपरिपद्‌ द्वारा निर्धारित नीतियों तवा महाएएँ 
विषयों पर जिये ग५ फसलों फ्री आनोचता करके, 

(२) अपीी प्रंठशों में प्रशासपीय्र कार्यो के सम्बन्ध में प्रदन (0४९छांणाण), 
भनुपूरक प्रन 0गणरीणाशाधा3 पृष्८७[009) या कम सूचना पर प्रश्न (शाण६ 
ग00०० धृशा098073) पूछ करके या 'काम रोको' प्रस्ताव (क0)णावराएवं गराण। 30) 
उपम्धि करके, 

(३) सम्पूर्ण मस्तिपरिपदू या किसी एक मजी-विशेष के विरुद्ध अविदास 
का प्रस्ता। (०६८९ ०7० ९०णाीवेशा०एे स्वीकृत करके, 

(४) मन्जिपरियद्‌ द्वारा पेश किये गये बजट को अस्वीफ़ार बरके, 

(५) बजट पर राय तिये जाने के समय किसी विवाय की मात्र में कदती 
करके (0॥8 77080) या उसे अल्वीकार करके, 





१ प्राऊ-सर्या १३० से १३२। 
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(६) बजट पर नहा के समय किसी एक मंत्री या गमम्त मजिमिडल के 
सेतन में कटौती करके था उसे अस्वीकार करे, 


(७) ग्ैस्सस्कारो सदस्यों द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे बिल को पास 
करने, जिमका मजिपरियद विरोध करें और असे विब्वास का प्रश्न बना दे और 

(८) मम्जिपरियद्‌ द्वारा पेश किये गये किसो मत्ल्वपूर्श बिल को पान नचक्षे 
करके या मस्निपरियद्‌ की इच्छा के पतिकूल उसे सशोधित करके ॥ 

उपयुवत उपायों से लोक-ासा मच्जिपरियद पर एक व्यापक और वकिस्तीणं 
नियंत्रण रख सकती है । मन्त्रिपरिपद्‌ु को लोव-्मभा के इद्वारो पर ही चलना 
होगा । कहा गया है कि “लोक-प्मा स्वामिनी है तत्रा मन्नियरियद उसकी सेविका, 
और स्वामिनी, जब चाहे, तव सेविका को उसके पद से हटा सकती है ।” 

परन्तु, वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है । कार्यरूप, यानी व्यव.: में 
ससदु हारा मत्त्रिपरिषद्‌ का मियरश नहीं होता है, चरन्‌ मम्त्रिपरिषद्‌ ही संसद 
का नेतृत्व और नियतण करती है । इंगलेड के मन्त्रिमइल के सम्बन्ध में कहा 
गया है कि वह लोक्-पभा की ,स्वामिनों है ओर लोफ-प्रमा उसकी परवर आज्ञा 
का पालन करती है ।* रे 

मन्त्रिपरिषर_ का समद_ पर आधिपत्थ--पष्न यह उठता है कि फति कारणों से 
सिद्धान्त ओर व्यवह्वार में इतता अन्तर आ गया है कि मस्जिपुरियद प्राय सभी समदीय 
पद्धतिवाने देशों मे सेविका के स्थान पर स्वामिनी हो गई है ? इसका उत्तर बहू है-- 

(१) दल्लचन्दी की अ्रथा--अपने दल के बहुमत में रहने के कारण मस्त्रि- 
संगइल ससद्‌ पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है । राजनीतिक दलों के कठोर 
अनुशासन के ,कारण प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने दल के 
नेताओं का ही समर्थन करे । गलन' या सही जो भी -उसका नेता करेगा, उन्हें 
समर्येन करना ही होगा । अतएुब, सस्त्रिमएंडल को सभद्‌ के बहुमत का झ्मथंत 
और विद्धाम खो बेठने का डर जाता रहा है । विशेधो दम उसकी नीति मे 
अधिक परिवत न नही ला पाते । है 


(२) ससद्‌ के सदस्यों को सन्त्रिम'डल का भय--समद्‌ के सदस्पो को 

भी मस्निमएडल का सेय रहता है । यह भय दो पवार के होते है--- 
(क) यदि मन्त्रिमरदल के दल का कोई व्यवित ससदु में मम्न्ियों- की नीति 
* १ 9 ३8 णा6 ए॑ ही घहुएणणाींए किकाणाह ० छिलावी छ0सछशशगाला 
गम भार 00फगाणड़ एणाफ्णेंड ॥6 (न्रोजा७, एच दा बड8श४व0॥ शिपक 
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फी आजोचनता करता है, लो उसके विर्द्ध पार्ती में अनुशायद्ात्मढ कार्यवाही हों 
जा स+क है । दूसरे, मस्जिमएदव के सदस्य पार्ठी के नी प्रभावशाती नेता होने हैं 
भर अपर उन लोगो ने उस आलोचक सदंस्य को अगते इुसाव में अपने दल रू 
टिकट नहीं मिलते दिद्या, तो उसका भविय अधकारमय हो जाया । वर्न॑मान 
भुनावों में स्वनत्न उम्मीदवारों के लिए छुनाव लब्ना या जोतना अन्यस्त हो कठिलि 
बाय होता है । टेसे पार, सखद में सरकारों दंत के संद्म्य अपने मत्रियों के 
पत्न में आल मं दकर हाथ उठाते हैं । मरा कम रहने के कारण विरोधी दव की 
आजोचनाओं या उतना अधिक मट्य नई टोता है | 


(ख)) किसी प्र्याड बर जोह-प्मा में मन्त्रियरिषद की हार हो जाने पर 
भी वह लोक-पम्रा को विधटित करवा दे सकती है और नग्रा निर्वाविन करवा 
सकती है । खोक्यमा के संदस्थ नये निर्वाचन से बहुत हो घत्रराने हैं, वयोकि 
उसमें घन और समव का व्यय, परेशानी और हारने का भव्र बना रहता है। 


इस्ही कारणों से मंजिपरिपिद जो चाहतों है, वोकनपमा से कर्ता नेत्री है। 
ुछ नोगों ने नो प्रहा कक कहा है कि तोकेल्समा तो मत्िपरियद्‌ फे निर्णयों और 
बार्थों पर सिर्फ़ हामी रनेवाती संस्था बेन गई है | एक 'सेसक ने तो लोकसभा 
को मिर्से सरूष्टम्प ( रश्तक्ट लाए ) फहा है 


मत्रिपरियद_ और सप्ट्रपति--राष्ट्रपति और मर्विपरियदद्‌ में अन्योन्यात्रय 
मम्बन्ध है । यदि दोनों श्रो एक-दूसरे वा पूरक झुहा जाथ, तो कोई अनिशयोवित 
नही होगी )। संवीय वाययानियाछवित्र औपचारिक रूप में हे राष्ट्पति में निहित 
है, उपबा चाम्तावक्त पयोग नो मंजिपरियद हीं करती है । देश के सारे प्रशासकीय 
बारय॑ साप्यपति के नाम से ही कियि जाते हैं, लेकिन सजकीय भीतियों का निर्धारण 
और शासत का वास्तविक सचानन तो सहिपन्पिद हारा हो किया जाता है | 
टरम भ्रद्यर हम पाते हैं कि राज्भधपति और सत्रिपरिषद दोनों की एक संग भिता 
द्रेते पर हो शासनन्यवस्था थी चस्तुस्थिति दौस पड़ती है । हम के सकते हैं 
कि रास््पत्ति और मंजिपरिपद्‌ दोनों एक ही वस्तु के दो पहतू हैं। हम शाप को 
भारनीय शायननल्‍्यत्रत्पा वा चैंघानिक श्रधान (00 ताल हिणशलहुए ) और माजपरिपद्‌ 
को ठव्यगन प्रधान ( 006 47000 507शर्थट्ठा ) कह मबते हैं. । 


इस प्रयोजन से संविधान में राष्ट्रपति को धासत-खन्‍्ध से वि साथ 
बताये राखमे का प्रावधात दिशा गया है । यही कारण है कि सजिवात ने निश्चित 
किया है कि प्रपात मंत्री को महिपरियिद के निर्शयों तंत्र शावल-प जन्‍्यी समस्त 
विपयों डी रवा। राष्ट्रपी के पा प*चाने रहा चाहिएत शाप पति की शात+- 
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प्रवस्ध से संगत किसी भों खूबता की पाई करने को अधिकार भीतो इसी उदय से 
दया गया है । 


इस अध्याय के आरसिक झशो" मे मत्रियों की नियुक्ति और पदावधि के सम्बन्ध में 
राष्ट्रपति के कानूनी और चाहाविक अविफारो की चर्चा को जा चुकी है। इसी प्रधिर 
हम ऊपर कह आये* हैं कि मन्त्रिपरिषद्‌ हारा राष्ट्रति को सहायता एवं परामर्श 
दिंध जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति वया है। सक्षेप में, यहा प्रि इतना ही दुहरा 
देना पर्यात होगा कि एक ससदीय शासत-अछाली के सर्वध्षानिक प्रधान की तरह भारत 
का राष्ट्रति सामान्य परिस्थितियों मे मन्त्रिपरिपद्‌ से इथक होकर या म| नि 
परिषद्‌ की इच्छाओं और मत कामनाओ के विदद्ध था विपक्ष में रहकर कोई भी 
कार्य वही कररे सकता । 


फिर भी, बुछ लेखको ने यइ सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मब्जिपरिपद्‌ 
के सदस्य राष्ट्रपति के 'अधीतस्थ अधिकारी” की कोटि में भाते हैं. और चूंकि शापति के 
आदेशों पर मत्रियों के हस्ताअर की सावव्यकत्ता नहीं होती (जंसा इग्लेड, एस 
आदि देशो में होता है ), इसलिए रा६ुपति को मन्त्रिपरिषद्‌ के इंगित या इशारों पर ही 
चलना आवध्यक नहीं है। इस लोगो का यह भौ कहना है कि राष्ट्रपति ही मत्रिप रिपद्‌ 
के सदस्यों के बीच शासम-कार्या का वितरण करेगा (धादा ७७, उपयादा ३े ) 
ते कि प्रधान मल्वरी और राष्ट्रपति अपने अधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में 
किसी कार्ये के लिए. न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। इन लेखकों के अबुभार 
रापति मंत्रियों को 'मेरे मजी' कह सकता है और व्यक्तिगत सत्रियों के निर्शेव को पूरी 
मजिपरियद्‌ मे विचाराणें उपस्थित करवा सकता है 


इस सम्बन्ध मरे, साराश के रूप मे, यह कहा जा सकता है कि सविशत की 
बाराओ ( 3.##छ98 रण घाल एणाएक्राशाणा ) के अवुसार यह मिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि शासन के समस्त कार्यो के लिए मंत्रियों के ऊपर -ही कानूनी उत्तर 
दावित् ( क्‍88५ एकाएणाआंपरो( ) है। मन्तिपारेषद ने राष्ट्रति को वया 
संत्रणा दी, इसकी भी जाँच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। फिर भी, 
पंविधान की आत्मा (छक़ा। ण॑ धा० 0ण०श/४एा०) के अगृसार मत्रिपरिषद्‌ ही 
वास्तविक कार्यपालिका है, थे कि राष्ट्रति। विश्षकर जबतक लोकनसभा में एक 


१ देखिए, पृष्ठ-ख्या--११६ से ११८ । 
२ देखिए, प््सच्या--६२५ । 
३ देखिए, पूए- व्या--११७। 
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दल का स्पष्ट बहुमत रहेगा, तवतक राहप्रति को मत्त्रिपरिणंद्‌ को अनुयायी बनकर 
लना ही होगा । 

पिछले १० वर्षो में राष्ट्रति और मच्त्रिपरिपद्‌ के बीच जो सम्बन्ध रहा 
वह भी इसी मत की पृष्ठटि करता है कि लोक-प्तमा में किसी एक दल के स्पष् 
बहमत रहने तक मन्त्रिपरिपद्‌ का जादू राष्ट्रपति के सिर पर चढ़कर वोलेगा । ॥॒ 

उपयुक्त मत का यह अभिम्नाय नहीं है, कि मन्त्रिपरियद्‌ के ऊपर राष्ट्रपति 
का कोई प्रभाव या असर पड़ेगा ही नहीं। जग्ना कि ब्रिटिश सम्राट के बारे में 
कहा गया है, भारत के राष्ट्रति को भी अपने मंत्रियों को परामर्ण, प्लोलाहन 
और चेतावनी देने का | पुणाल वाछ्ठीा।। (0 गते संडछ, ॥0 शा९०प्रा॥ 889, धाते $0 ए्या ) 
अधिकार सर्वदा प्राप्त रहेगा । रापपति और सन्त्रिपरिषद्‌ के बीच का सम्बन्ध 
राषप्रति के. व्यक्तिव,. अनुभव, जान और कूदनीति या राजनीति ( कफणाश्ण 
० एगा#०8 में पारंगामिता पर ही निर्भर करेगा । राष्ट्रति के इन व्यक्ति 
गत ग्रुणों ( 870]००४ए७ प्रथभाभ०8 ) के अतिरिक्त देश की राजनीतिक परिस्थिति 
और लोक-सभा 'में दबीय स्थिति (सिह ?०छांप्रण) के सहश बाहरी दगाओं 
( 00]७७४९९ ००पतीभ्नंणा8 ) पर. भी मत्जिपरियद्‌ और राष््री का सम्बन्ध 
निर्भर करेगा । 


निष्कप--भा रतीय मन्त्रिपरियद्‌ की रचता, उसके कृत्य तवा अधिकार, 
संसद्‌ और राष्ट्रति से सम्बन्ध आदि विपयों को उपयुक्त चर्चा के पश्चात 
हम इसो निप्कपें पर पचते है कि हमारे ठेश का वास्तविक ज्यासक मन्ज्रिपरिपद 
ही है। कार्यवाविका तथा व्यवस्थापिका दोनों ही मत्त्रियरिपद्‌ को अवुर्वातिनी बत- 
कर तो रहती ही हैं, कुछ अंशों में न्यायपालिका भी इससे प्रभावित हुए विता 
रहती ।! 


त्रिटिश मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में थी ग्लेचस्दोन ( छा0त४00७ ) का यह मत 

कि "मन्त्रिमंडल  सौरमण्डल-रूपी ऐसा चक्र है, जिसके चारों ओर अस्य मक्षत्र 

विचरते है!* या श्रीर॑मजे म्यूर की यह उक्ति कि '“मल्जिमंडल राज्य-छूपी 

चिददे प कि रि & 2४ समन मे 

जहाज: को निर्देशन-चक्र है, भारत की मन्त्रिपरियद्‌ या मन्त्रिमएइल के सम्तन्ध में 
भी विलबुल सही है।* 





१. उच्चतम न्यायालय के न्यायावीशों को संख्या मसन्निमंद्रतु की- राय से हो 
राष्ट्रपति निब्चित करता है । 


२. “फल फाालक 8 जाल 8त॥वा णोज5 7०प्राते क्ताणी धाल एीदा 9०405 
7९ए४णेए९.?” 


सघन्कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद (४१ 


मालीय शासत-व्यत्रस्था में मन्त्रिरिदद्‌ के उपयुक्‍त्र महत्वपूर्ण स्थान को 
दंष्टि मे रखकर कुठ लेखक यह कह बठे है कि मस्जिमडत एक तनिरकुग झावक 
का स्थाव ले चुका है। भारतीय संविधान मन्त्रिपरिंदद की निरकुणता की व्यवप्या 
नहीं करता है ।_ स्वेवानिक सीमाओं ( 0णाह#ाधताशें पजाश्ाशधणा8 ) के 
अनिरिक मन्त्रिपरिपद पर संतसे वडा नियंत्रण है जनमत का भय । प्रति पाँच 
वर्षों के वाद पुर्ननिर्वाचच की लिए, जनता के सामोते वोट की सिवा-प्रेली लेकर 
उपस्थित होने की व्यवस्था के फवृस्वरूप अन्त्रिपरिपद्‌ की निरकुशता बहुत दूर तक 


अपरे-आप ही नियत्रिन हो जाती है । 
प्रश्न 
१. केंद्रीय मन्तिपरियद के निर्माण, कार्यो तथा अधिकारों का वर्सत नीजिए । 


न्ध्प 


' अति सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समकते हैं 


एान्णाइ5. सी& . वचगाठ्फ्रधाणा,. चिाणीएणारड 9गर्ध फुफछ8 एग.. 6 
एमाणा गाल त्॑ वीय|#श8छ | - 


हि 


आरतीय मम्जिपरिषद्‌ के संगठन का विवरण दीजिए | राष्ट्रपति भौर 
मन्क्रिपरियद्‌ में क्या सस्वन्ध है ? 

उ288४७१08 8 63ताए0शावि!। गा णीढ एकप्राणों | ैयाइधदाड 
काता9,. 3)ला5इड हह उलेकधाणग्राड एकफरशा धी० रितेश) छ0त॑. 9 
ए०्णाथो ० गगाशलर ह 

कैद्रीय मन्त्रिपरिपद के विभिन्न स्व॒रो के सत्रियी की चर्चा कीजिए । मन्वि- 
परिषद्‌ और मस्तिमडल में क्या अन्तर है ? 
फक्ाएशशबक्राए धीरए वालिशा। साएट0्रश्8. ती शैतरमाह/श8 ठी #8 


एआएा एक छ्यागाशाएं की छोड 7६8 06 - 0४७60 ताररिषड ॥णए 
हा 07फ्रालों 6 3काह(छ5 ? ह 


मन्त्रिपरिपद्‌ का सम्बन्ध बताइए--(क) राष्टपनि के साथ, (सर) ससद के साथ । 
फ्रगरा0 8 शें4वणाश॥फ 9209९९७ तिल ए०्प्रालों. ण जैतिाइ॥छा9 
दा व्रपा॥ ब्याते (8) 7॥0 #6७808॥76 बाते (9) एप एबलाक्ायणा 


आरतीय शासन में मम्त्रिपडल का वया स्थात है ? सजियो का लोक-गस्ा के 


] है: ६ 


जाके 8 धाढ छौ806 ० ४४० 0590७ व॥ ४8 [पक अैतेणाश- छा? 
जाग ० ३०४ प्रारेडाकाते 97 शी€ ००॥९०ए७ गएण्कूगाग्रॉपांए ० 
986 >फराइश5 ६० रण 0प8७ ० धार ए००फ्रो० ([,णंडघ 


॥ 
हैः शी सघ-कायंपालिका . प्रधान मत्री 


|. (प७७ एजाणा छाशणाहए : शा फागजश ) 

मम 2 अल अरबी वीक पक लेजर ज 2 अपन लिप कक 

संसदीय शासन-व्यवस्या में श्रधात मंत्री का पद सर्वाधिक मल््त्वपुणं होता है। 
अधान मत्री ही देश का वास्तविक राजनीतिक ज्यायक होता हैं । बुच्ध लेखकों मे 
तो यहा तक कटा है कि जवतक लोकलण्मा में श्रचात मत्री को स्पष्ट बहुमत 
प्रात है, तवतक उसके अधिकार और दाक्तियों की ऊचाई को अध्यक्षात्मक 
( उ7९800709] ) झासव-व्यवस्था के प्रधात भी नहीं छू सकने । पूराने जमाने 
में राजा को जो विगेषाबिका<र ( 7एठएड्रगधापट8 ) आते थे, वे आज प्रधान 
मत्री के ही हिस्से में आ गये हैं । 

आपातकाल ( ॥फ्रशह०००० ) में त्तो वह देश का प्राय ताव्राशाह ( 70६० ) 
बन जाता है। अबात मत्री की उप्मा सजिपरियद्‌-हथी मेइराव ( 700 ) के वीच वी 
इंट या पत्थर से दी गई हैं ।* 

चूंकि, भारत में समदीय घासन-प्रदाली अपिवाई गई है, अतएव भारतीय 
घापत में परवान सत्रों को स्थ्रिति सवाधिक महत्व की है। वस्तुत, देश का राजनीतिक 
शानक होने के नाड़े बही शास। का आवधार-प्तम्भ है। प्रवात मनत्नों मत्रिपरिषद्‌ का 
प्रधाव तो होता ही है, साव-द्वीन्‍चाव लोक-सभा में बहुमत-आात दल का मुख्य नेता होने की 
हैसियत से बह लोक-मभा तथा सम्पूर्ण देश का भो सर्ोपरि एवं अत्यन्त शक्तिशाली व्यकितर 
होता है। भिटिस प्रवा। मत्री के सम्बन्ध में कहा पिया है कि म्निंमडल राज्य-हपी 
जद्वाज का निर्देश -बक्र है और अचाव मद्रो उसका चालक ।* यह कथन भारत के प्रघाव 
मत्री के सम्बन्ध में भी पूर्शत सत्य है । 

प्रधान मत्री को नियुक्ति एवं पदावधि-भारतीय संविधात की जिजी था 
खाम विर्येष्ञाओं ( 89९०० विव्रा॥7०$ ) में से एक यह भी है कि इसमे अबाव 

ही के पद का पाववान स्वष्टत लिखिठ रुप मे किया गया है । ७छट्टवी धारा में 

लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के कार्य-पम्पादन में सहायता तया परामर्श देने के 
मल. 4 32282 दम जन कल अर यक 


व... पफह एक उताक्रा/शः ॥8 हर सि०ए४४थत० री किए एकॉकराल शा 


२. 'नगुपाढ एबगराल 48 धाए ४लथ्ण्याह ऋषषेल्ण ७ हाल शक ण (6. $र्बा0 
दावे धर 8०शदा 78 6 एशलएस्‍७ खैपाई0क 7 











सच-फार्यपालिका प्रधान मन्त्री १४३ 


लिए एक मम्त्रिपरियद्‌ होगी, जिसका मुखिया प्रवात सत्रों होगा। इग्रलेंड मे प्रधान 
मर्गी-द का प्रारम्भ अभिसमय (एणएश्शाल्ंणा) के फलस्वरूप हुआ, ने कि 
कानूती उल्लेख के कारएण। वहा की शासन-व्यवस्था मे, सन्‌ १८६७ ई० से पहने, 
प्रवात सची का कहा सी वर्णन नहीं मिलता था । 

पिछले अध्याय से मन्जिपरिषद्‌ु की रचना का विश्नेषण करते समय, यह 
वक्‍याया जा चुका है? कि यद्यपि तिद्धान्तत (7%०ण००॥त्शार) प्रवान मंत्री 
की निधुक्ति रा,पति के हाथो में है, किन्तु व्यवहार (?६४०४०७) में राष्ट्रति 
को लोकसभा में वहुमत-भात्त दल के नेता को फ्र-ान मत्री निमुक्त करना 
हो होगा। लोक-सम्रा मे किसी बहुमत दल के नेता ने होने की दशा मे अनेक 
दलों, अषो भर स्व॒तत्त सदप्यो के सप्रयी को प्राप्त कर एक मिले-जुले 
बहुमत (008॥0ण 7770709) को. अपने पक्ष में कर सहऊनेवाला व्यक्ति ही राष्ट्र 
पति द्वारा अणन मत्री नियुक्त होगा। हम जानते है कि भारत मे, ससदात्मक 
तरकार होने के कारण, मन्त्रिउरिवद्‌ लोक-पत्ना के प्रति सापूहिक रूप में उचरदावी 
है, न कि व्यक्तिन रूप मे राष्ट्रपति के प्रति। अतएव, सामान्य दशाओी में 
प्रभाव भत्री की नियुक्ति मे राष्ट्रति को कोई विदेप अविकार नहीं होता। 
विशेष परिस्थितियों, जैसे लोक-यम्मा में किसी भो दल के स्पष्ट बहुमत या बहुमत 
दल में सर्वमान्य नेता की अनुपस्थिति या स्विस्थता आदि, मे राष्ट्रपति को प्रधात 
मंत्री की नियुक्ति में स्वैधधा तथा स्वविवेक से काम सैने का अवसर मिल स॒फ्रेशा। 
लेकित ऐपी अवस्थाओ में भी राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकेया। उसे बहुत ही 
विवेक, धैर्य तथा राजनोतिफ्त कुशलता से काम लेना पडेगा। उपे बसे ही व्यक्ति 
को प्रवात परी इुतता पडेगा, जो उसकी सम्मति मे देश की जनता की,राव का सर्वाधिक 
प्रतितिधित करता हो । 
, हम यह भी देख चुके है* कि मस्जिपरिषद्‌ के अन्य सदस्यों की नियुक्ति मे शी प्रवात 
मत्री की राय ही निर्यायक होगी । 
“ “इसके पूर्वे कि हम अवान मन्जी के कारों औ: अविरारों फ्ो चर्चा करें, हमे प्रधात 
मत्त्ी की वियुक्ति के सम्बन्ध में उठाये गये एक विवाद (00०ए७७४५) को परोक्षा 
कर ही लेनी चाहिए। विवाद यह हैं कि बया लोक-तमा का ही कोई सदस्य प्रधान 
मल्ती होगा ? अबात्‌ सत्तर की ऊपरी सभा (ऐएफ़० प्री०४४०७), यानी राज्य- 
सभा (706 0०णाण] ० 8006 ०३ का कोई भी सदस्य प्रवात मसस्ती-पद पर नियुक्त 
हो सकेगा या नहीं ? 


१, देखिए, पृष्ठ-सख्या--११६ । 
२ देखिए, पृष्ठ-पस्या--११८ । 


१४४ भाएतीय मागन 


बुद्ध लैखको की सम्मति मे--मन्तिपरियद्‌ को तोक-सभा के प्रति उत्तरदायी 
बताकर सविधान ने परोक्ष रुप से राज्य-्परिपद्‌ (0७ (०ााएआ) ० 890०8) के किसी 
भी सदस्य को प्रधा। मनन्‍्त्री तियुवत्त होने को सभावनां का अन्त कर दिया है।” 
इन लैसको का उपयु'क्त दावा इस तर्क पर आधारित है. कि सविवान ने मन्ज्रिपरिषद्‌ को 
समची संसद, यानी ससद्‌ के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी ने ठहराकर तर्क लाक- 
सभआ के पति ही उत्तरदायों ठहराया है 


डेस लेसक की राय में इस प्रकार का सत्र सर्ववा ग्रतते तथा रिराधार 
(00६79 परण्णाह्ठ छाते णाहश९58) है ।' भारत का सत्रिवातए उठी भी यह आशा 
तहीं मातता है कि प्रधात मत्नी के पद पर सिर्फ़ लोब-्यआ के सदस्यों को ही वियुक्त 
फिया जाम । संविधान के अनुसार मत्रियो को सभद्‌ के ड्रिसी भी सदन का सदस्य 
अवश्य होना चाहिए" । दस व्यवस्था के कारश राष्ट्रपति राज्यन्यमा के किसी परदाय 
को भी प्रवात मंत्री पद पर नियुक्त कर सका हैं। इतता ही नहीं, राष्ट्रपति किसी 
ऐसे व्यक्ति को भी प्रधात मंत्री नियुक्त कर सकता है, जो उियुक्ति के समथ ससद 
के किसी भी सदन का सदस्य नहो। हा, वसे व्यक्ति को ६ महीने की 
अवधि के अन्दर ससद्‌ के कियी सदन (फिर कोई जररी नहीं कि लाकन्पत्रा 
का ही ) का सदस्प हो जाता चाहिए ।* 

४! के 

तक उपस्थित किय्रा जा सत्ता है कि इस लेखक का रह मत सन्तिवात्र को 
शन्वावत्री (>०४४९०४ ७ (॥6 0णा5/07 600 ) पर आधारित है, ने कि व्यावहारिकता 
(एड्ाकाणाफा3) पर । कहा जा सकता है कि प्रवात मंत्री बिता लोक-समा 
का सदस्य हुए क्रम काम चत्रा सकता है? इसके उत्तर में लेखक का यह कहना 
है कि प्रश्ात मत्री को, तोक-पेभा का सदस्य नहीं रहने पर भी, उम्र सवा मे 
उपस्थित होने तथा भाषण देने का अधिकार पान रहेगा, हा, बंगे दगा में 
लोक-पभा में वोट देने का अधिकार उसे नहीं होगा। लैकिंत यदि उसे परयाव 
गन्‍ली को लोव-पभा के बहुमत का समर्थन प्रात है, तो जगीे प्रधात +ग बने रहे 
में कोई सरेवानिक कठियाई या असमर्थत्रा ही होगी । 

इस संख्यस्ध में तेसक एवन्द्रों उदाहरश| भी दे सकता है। जि प्रकार सच- 
तरकार में प्रवात मंत्री को नियुक्ति राष्ट्रति ढवरा की जाने की व्यवस्था की 
गई है, उसी प्रकार दाज्य-परणरों में. राज्यपाव [| 0०५ ७गण ) द्वास मुष्य 
मत्रियों (णा् शशाधध्शाए) की नियत वी जाती है। दो राय्यों 


१ सविवात की बार ए५ (५)। 
२ पतियरात क्री धारा ७५ (५)। 
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में आम घुवावों के पश्चात्‌ मुख्य' सत्रों के चुनाव मे ऋमठ, हुआ। वम्बई में बड़ा 
के भावी घुछ्य  मत्री श्रोवुरारजी देसाई तिर्बाचनः-मे। पराजित हो एये। ,फिर भी, 
उन्हें 'विधान-परिषद्‌ का ” सदस्य मनोनीत 'किया / गया और मुख्य, मंत्री ,तताया गया। 
इसी प्रकार, महासः राज्य ।मे कियी 'उल को- विधानंन्सभा मे स्पष्ट :बहुमत ।प्राष्त 
नहीं हुआ १ अतएव,' मुख्य मत्री- के चुनाव में कठिनाई! हुई ।7इस कठिनाई को। 
दूर करने के' लिए श्री' राजेगोपालाचारों को कारेसरदनल का? नेताः बनाकरः मुख्य 
मत्री बनाये जाने का निर्णय किया गया । राजाजी «मद्राप्/विधान-सभा के सदस्य 
नहीं थे, अत, उन्हें विधान-परिषद ( ॥हा889० 00णाणा) को सदस्य 
मनोनीत किया गया और उन्हें मुख्य मत्री बनाया गया 5 ढ5 ध 

पिछले, दोनो , आम, चतावी, के,,्राद' लोक/सभा में :कांगरेस-सार्टी को स्पप्ड 
बहुमत ्॒लाप्त -हुआ ,-और इसलिए+-प्घात » भत्री की विश्रुवित ,भे; कोई कठिताई 
उपस्थित नही! हुईं।। ।लिकित, भव्रिष्य--मे ;यदि ख्रधाव ,मंत्री; की निम्ुक्ित में तेसी ही 
कठिनाई जा, पड़े, ज़ेसो कि मद्रास और द्रावशकोर-कोचीन ,( सन्‌ १९५३ ६० ) मेंया 
सन्‌ १९५७ ई० के छुनाव के थाद उड़ीसा ,े, मुख्य-मत्रियों के-चुनाव के सम्बन्ध मे 
भा पड़ी थी,-या ,लोक-सभा,, के बहुमत: दज़् ।के नेता, को, ,ज़ानू-यूमूकर आम चुनाव . 
में पराजित कर दिया जाय [जैसा कि श्रीमुरारणी देसाई के साथ हुआ था ) 
तो राज्य-सत्रा के सद्यो मे से भी किसी को प्रधान मंत्री नियुक्त किया जा सकता 
है । जहा तक वैसे व्यवित को लोक-सभा के बहुमत का समर्थन और विश्वास 
प्राप्त रखने 'का प्र॒इन है,'वह तो किसी भी दशा मे जड़री है, चाहे बह लोक-सभा 
का झदस्थ हो या राज्यसभा का। 

योग्येत्ाएं--प्रवत उठ्ता है कि प्रात मुंत्री नियुवत होने के लिए कौस-कौन-सी 
योग्यताएं _ होती चाहिए ? सविधान के' अनुसार प्रधान मंत्री के लिए संसद के' 
किसी भी सदन की सदस्यता और' लोकलप्मा के बहुमत 'का विश्वास गौर 
समर्थन को छोडकर भ्ृत्य किसी विश्ेष-योन्यता का उल्लेख नहीं पाया जाता है।' 
नियुक्त होते समय भौर पद-अहए की तिथि से ६ महीने की अवधि तक तो संसद 
के किसी सदते की सदस्यता भी क्षनिवाय' नहीं है। + 

फिर मरी, सारतस्जसे महात्‌ और विस्तृत देश का प्रधात मत्री कोई, भी 
ध्यव्ति नहीं हो: सकता । » भार के प्रवात्र मंत्रीयद के लिए। थी लगभग उसी 
प्रकार की भीग्यताओं की झावश्यकता पडेग्री, जेसी ब्रिद्धिश प्रधान मंत्री के सम्बन्ध 
में कही गई है। प्रसिद्ध लेखक मुन्रो ( हुण८० ) के अनुसार” प्रधान «मंत्री की , 
कुलीन, बुशिक्षित एवं पनवान्‌ ( जज] 9009, छणी ध्तण्छछ४वें कराते ,एलें। ४०-१७ ) 
होता चाहिए । भारत के भूतपूर्व प्रवातर मंत्री, श्रीनेह मे ये तीनो ही गुण 

54) 
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पर्यात्त मात्रा में विमान थे। छोटे पिठ ( ए४ था० ए०्णाए्र७ ) के शब्दों में 
अधात मत्री में प्रवव ववतृत्व-तक्ति, दूसरे ज्ञान, तीसरे परिश्रम और अन्त में 
घेये॑ ( प्रा०दुण्णा०७ ग्रि&, धक्का का०फो०पे|ठ०, फशत३ धणो & ]9509 ए४0णा०श 
होना चाहिए। भारत के प्रधान मत्री के सम्बन्ध मे भी ये योग्यताएं निर्धारित की जा सकती 
हैं। ठीक ही कहा गया है कि “उसे लोकमत के अध्ययन का विद्यार्यीं, प्रचार-कना 
का पडित, भाषणों का आविम्फारक तथा झबुशल बवता होता चाहिए । उसमे 
सिनेमा के अभिनेताओ की तरह जनता के मत को आाकहृप्ट करने की क्षमत्रा होती 
चाहिए । भारत के वत्तमान प्रवात मन्नों में ये सभी ग्रुण मौद्ूद हैं । उनका 
व्यक्तित्व अत्यन्त ही आकर्षक तया श्रद्धा योग्य है । 


प्रधान मंत्री के काय और अधिकार (7#'पा00गा8 शाते 00४७8 ०॥ 06 
एजगाह कधांडएए )--प्रधात मत्री का पद अदभुत शक्ति, अधिकार तया सम्मान का 
होता है । ठीक ही कहा गया है कि भारतीय शासत-्यवस्था में मूब॑न्य स्थाव 
( एए०ढो 20800 ) मल्त्रिपरिपद्‌ का है, और मब्जिपरियद्‌ में सूर्थन्य स्थान प्रघात 
मत्री का है । प्रधात मत्री हो वाल्बिक राजनोविक शासक होता है । उसप्तके 
कार्यो एवं अधिकारों को निम्नलिखित ढग से सूचीबद्ध किया जा सकता है-- 

(१) मत्रिपरिषददु के अन्य सदस्यो के साथ, प्रधान मत्री, राष्ट्रपति को 
उसके कार्य-पम्पादन में सहायता तया परामर्श देता है । 

(२) वह मन्त्रिपरियद्‌ का निर्माण करता है । मन्जिपरिपद्‌ के अन्य मत्रियो 
को सूची तैयार कर राष्ट्रतत्ति से उतको नियुक्त कराता प्रधात मंत्री का हो कार्य 
है | यदि उप्रों दत्न को लोक-पममा में स्पष्ट बहुमत्र प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को 
उसी सूचो को स्वीकार करता ही पडेगा । राष्ट्रपति यदि उत्त सूची में 
सम्मिलित ( ततरणात&त0 ) किसी नाम के विरुद्ध भी हो, लेकित श्रबात्र मत्री उस 
व्यक्ति के नाम पर अड जाय, तो राष्ट्रपति को स्वेच्छा के विरुद्ध भी उस व्यवित 
को मत्री बताता ही पडेशा । 

मत्रिपरिपद्‌ में कौन व्यक्ति किस स्तर (छेशों:) का मत्नी होगा, इसका 
भी निरचय प्रधान मत्री ही करता है। 

इस भ्रकार, अन्य मत्रियों की नियुक्ति में प्रवान मत्री की इच्छा हो सर्वोपरि 
होती है | फिर भी, उसे अपने दल के वृद्ध ( कुछ नवयुवकोी को भी ), अनुभवी 
और प्रभावशाली व्यक्तियों को मन्‍त्री वनाता पडता है । मिली-डुली या सयुकत 
सरकार ( 000धणा पणशएलाणशला। ) की दा में दूसरे समर्यक दलो के 
नेताओं को भी उसे मन्‍्त्रो बनाता पडता है । कई बार ऐसा मी होता है कि देश 
की. तत्कालीन विशेष परिस्थितियों को ध्याव में रखकर, अपने दल का स्पष्ट 
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महुमर लोक-प पा में रहते हुए भो, श्रधाव मी दूसरे दलो के कुछ नेताओं को भी अपने 
मबिमडल में शामिल कर लेता है । 

भारत मे स्वतत्रता-आतप्ति के बाद पहला मत्रिमडल इसी प्रकार का वदाया गया 
था। यत्पि कांग्रेस को ससद्‌ में बहुमत पश्रात्त था और श्रीनेहर अपने 
दल के सदस्यो मेसेही एक स्थिर (80०06, मत्रिमदल बना सकते अथे, 
तथापि देश की विश्येष परिस्थितियों को महेनजर रखते हुए कुछ विपक्षी दल्नो के 
मेताओ को, जो कागरेस के कंठु आलोचक तथा घोर निनदक- थे, जसे श्री स्यामा 
प्रसाद मुखर्जी, डावटर अम्वेदकर आदि, को भी मत्रिमडल में सम्मिलित कर लिया 
गया था। 


आवश्यकतरातुसार मत्रियो को सन्‍्या को घटा-बढा सकता भी प्रधान मंत्री का 
अधिकार है । 


(३) प्रवात मंत्री के इच्छा-पर्यन्‍्त ही मन्द्रिपरिपद्‌ कायम रह सकती है। 
वह जब चाहे, किसी एक मस्त्री को या समूची मन्मिपरिषद्‌ को अपदस्थ (087780) 
करवा दे। यदि कोई मत्री प्रधात मंत्री की इच्छानुसार कार्य ने करे या अधान 
मत्री की नीतियो के विरुद्ध हो, तो प्रवात मत्री उसे त्याग-पत्र देने को कह सकता है। 
यदि वह मत्री ऐसा करने को तयार न हो, तो अ्रघान मत्री राष्ट्रति को कहकर 
उपे पदच्युत करा सकता है, या नहीं, तो स्वयं अपठा त्याग-पत्र देकर समूची 
मजिपरिषद्‌ को भंग करा दे सकता है। जब उसे पुत्र नई मंत्रिपरिषद बताने 
को कहा जायया तब वह उस मत्रो-विशेष को अपनी सूची में सम्मिलित 
नही करेगा । 


(४) अधघान सजी मन्न्रिपरिषद्‌ का मुखिया होता है। मन्त्रिपरिषदो की 
बक्ो ,को बुनावा त्या उते बंठकों का समापतित्व करना, श्रघान मत्री का 
ही कार्य है। मन्त्रिपरिषद्‌ की कार्यत्राहियों, निशंयों और चीति-निर्वारणों श्दि में वही 
सर्जेसर्यगा होता है। वह अत्येक महत्त्वपूर्ण विषय पर, शाह्री-सरकार अपनो' मन्त्रिपरिषद्‌ 
की सलाह अवश्य लेता है. और साधारण उसके विशंयो की भ्रपेक्षा नहों करता, 
लैकिन यदि वह चाहे, तो अफ्रेने ही (7ए00ए8४४॥9) कोई निरंय ले सकता है । इश्नलिए तो 
देश की सरकार उसी के नाम पर पुकारी जाती है--जैंसे,--नेहरू-सरकार, शाज्ली सरकार । 

(५) यद्षपि संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों के बीच विभागी 
का बेटवारा करा राष्ट्रति का कार्य है, परन्तु वस्तुत प्रधान मन्त्री हो अपने 
पहयोगियों के वीच कामों का बेंँठवारा करता है। किस मन्‍्त्री को कौन-सा 
विज्लाग सुपुर्दे किया जाय, इसका निद्चय भी वहीं करता है। शासत के सभी 
विभागों प्र तिग्रानी रखना, मत्रालय के विविध विभागों के पारस्परिक 
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मतमेदों को देर करना तथा उनके वीच सामजत्य स्थापित रखना, प्रधान मंत्री वा 
हो कार्य है। 

(६) सरकार की बान्तरिक वया वंदेशिक घणा6 खाते एणछहा ) 
नीतियो को प्रवात मत्री हो निर्वारित करता है। प्रधान मन्‍्त्री की दोतियो से 
असहमय रहनेवाले मन्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही चारा है--त्याग-पत्र देकर मन्त्र 
परिषद्‌ से अलग हो जाना। उदाहरण--डॉ० दमामप्रसाद मुखजी, एच० सो० 
भाभा, सी० डी० देशमुख इत्यादि । 

(७) संविधात की ७८वीं धारा के अनुसार, प्रघात मन्‍्त्री को मन्त्रिपरिपद्‌ के 
संघीय प्रशासन तया विवान-पम्वन्धी सभी निर्णशयो की सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। 
इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचताएं भी प्रधात मंत्री ही देगा। इस 
प्रकार, प्रवान सन्नी राष्ट्रपति और मन्तिपरिपद को मिलानेवाली कडी का काम करता है। 

(८) राज्यो के प्रमुख उच्च पदाधिकारियों, जंसे राज्यपालो, न्यायाधीज्ञो, प्रमुख 
सेवापति आदि की नियुक्ति प्रधात मन्‍्त्री की ही राय से रा६पति करेशा । 

- (९) ससदु के भीतर था बाहर प्रवात मन्त्री हो सरकार का मुझ्य प्रवत्त 
(फार्ण 87ण:०छध्रा) मात्रा जाता है । 'संतद्‌ * के भीतर या वाहर राजकीय * 
नीतियो का उद घोपण, विक्लेपण एवं स्पष्टीकरण भ्रधान मन्त्री के द्वारा ही होता है। 
इस प्रकार वह संसद का भी नेतृत्व करता है) 

(१०) प्रधान मनन्‍्त्री राद््रपति को लोक-सभा को विबट्ति 280४०) करने का 
परामर्श दे सकता हैं। 

(११) सकटकाल की उद्घोपणा होते पर राष्ट्रपति के संकटकालीत अधिकारों 
का वाल्नविक्र प्रयोग प्रधान मनन्‍्त्री ही करता है । 

(१२) परवान मनत्री राष्ट्रपति के सम्मुस्त मन्जिपरिपद्‌ का प्रतिनिधित्व करता है। 
राष्ट्रपति ओर मन्न्रिपरिपद्‌ में पत्रज्यवहार के लिए मुख्यअणालिका (८ एफण्णाणे 
ण॑ 0क्रप्प्श०० ४०) भी वी होता है ॥ 

(१३) राज्यसभा (संसद की ऊपरी सभा ) के लिए, जो बारह सदस्य 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते है, यवायंत. उननामो का निश्चय भी अधान 
मन्‍त्री के हो द्वारा होता है । 

(१४) सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अन्य मन्त्री अथात मन्त्री की राय लेते 

और उसी के परामर्श के अगुमार कार्य करते है। किसी भी मन्‍्त्री को राष्ट्रपति 
पे, प्रचात मन्‍्त्री की आज्ञा के बिता या उसके विरुद्ध, वातचीत करने का अधिकार 
नहीं हैं। कोई मन्‍्त्री अवान मत्वरी के मह्यम के हो राष्ट्रति से बातचीत या 
फ्त्रज्यवहार कर सकता है । 


सच-कार्यपालिको प्रधान मत्री श्ड९ 


(१५) भारत-रल, पदुषन-विभूषण जादि उपाधियो के विंतरण , के, लिए राष्ट्रपति 
को प्रधात मन्री ही परामर्श देता है। राष्ट्रपति के विदेश-भ्रमण एवं देश के विभिन्न 
भागों के दौरे का कार्यक्रम भी प्रचात मत्री ही निश्चित करता है । 

प्रधान मत्री के उपयुक्त कार्यो एवं अधिक्रारो पर रृष्टिपात,करने से हम इसी निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं कि सम्पु्ं भारतीय शासन-पत्र का केन्द्र-विन्दु बहोी है । भारतीय शासत 
का आधार-स्तम्भ प्रधान मत्री ही है । 


$ 


प्रधान मंत्री और उसके अन्य सहयोगी--पयात मंत्री के अधिकारों एवं 
इत्यो के सम्बन्ध मे एक महत्त्वपूर्णा प्रइन यह भी है कि प्रघात मत्ती मौर उसके अत्य 
सश्योग्रियो ( मत्रिमडल के अन्य सदस्यों ) के बीच कसा सम्बन्ध रहता है ? इस विपय 
पर भी लेखको मे सतभेद है। अबात मत्री के अधिकारों की चर्चा करते समय कहा गया 
है कि प्रधान मत्री मजिपरिषद्‌ का जनक, पालक और सहारकर्ता होता है-। तभी तो 


प्रसिद्ध प्रेंगरेज राजनीतिजञ लाई मालें ने प्रयाव मत्री को “मत्रिमंडल-हपी भेहराव की 
आवार-शिला' कहा है।.$ 


लेकिन कुछ लेखको और आलोचको को राय मे प्रवान मत्री मत्रिपरिपद्‌ का अधिपति 
न होकर “अपने सहयोगियों मे प्रथम” ( एलाएए३ प्र/श-एश०8 ) होता है । उसे 
समात व्यक्तियों में स्वश्रयम ( ॥0788 ४0०४ (० एछपृण्णों ) और “लघु सितारो 
के कीच चाद' ( ॥0०॥ शण्णाहु शाढ धा/श्रा०: #प्रा5 ) भी कहा गया है। अर्थात्‌, 
इन लेखको के अनुसार अ्रघात सत्री और सत्रिमडल के बीच अविपति भौर अब अनुयायी 


( छाताते 8०एएण७७७ ) या सेवक का सम्वन्ध न होकर मित्र सहकमी भौर संहयोगी 
का सम्बन्ध होता है | ः ) 


प्रधान सत्री निस्सदेह मत्रिस्डल का सर्वोपरि व्यदित होता है। उसे 'समात व्यवितयो 
में पथम' या लघु सितारो मे चाद कहता ठीक नही है। अन्य मत्रियों मे और परवात 
मंत्री में चहुत अन्तर है। श्री वी० एस कारटेर ने ठीक ही कहा है कि "जब ' कोई 
सत्रिमइल-सत्री प्रवान मंत्री हो ज्यता है, तव सिर्फ स्थान मे ही परिवर्तन नही होता बरन्‌ 
उसकी शक्तियों की व्यापकता मे परिवत्तन हो जाता है ।”१ 


हम -देख चुके हैं कि अन्य' मत्रियो के चुनाव, अपने पदो पर उनके कायम 
रहने तथा उनके अपदस्थ किये जाने झ्ादि के सम्बन्ध में प्रधान मभत्री 'की इच्छा 
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खिरार यश हु 


१५८ भारतीय घारसते 


हद अन्तिम निर्णय होगी । इसके अति रेवत हमे यह भी नही भूतता चाहिए कि पमात 
मंत्री देश>मर का नेता होना है। देश की जनता प्रधात मंत्री के अन्य सहयोगियों और 
उसके दल कौ अपनों वोट तहो देती ! वह तो प्रधान मंत्री के व्यवितत्व तथा उमकी नीति 
को अपना वोट देती है। ठौऊ ही! कहाँ गया है कि कोई पी आम छुगाव प्रघावत प्रबात 
मंत्री का चुनाव होता है। अपने देश मे सन्‌ १९५२ ई० और १९५७ ई० मे जो दो आम 
चुवाव हुए, उतमे भारत के मतदाताओं ने श्रीजवाहरजाल नेहरू को अपना वोट दिया ने 
कि उनके दल के अन्य नेताओ, याती उनके मत्रिमडल के अन्य मज्ियो को । 


अत , भ्रधान मंत्री का स्थात मंत्रिपरिपद्‌ मे सर्वोच्च होता है। ठीक ही कहा गया 
है कि वह एक घूर्य के समात्र है, जिसके चारो ओर सभी नक्षत्र घुमते हैं । 


लैखक के उपयुक्त निप्कर्प का यह मतव्प ही है कि प्रघात मत्री जो घाहेगा, करेगा । 
वह अपने अन्य मत्रियो के कायों मे जब भी चाहेंगा औौर जमे भो चाहेगा, हस्तक्षेप करेगा 
तथा अपने सहयोगियों के विचारों की सर्वया अवहेलना कर सकेगा । अपने सभी 
सहयोगियों को पदच्युत करा देना या उससे त्यागयत्र मांग लेता भी, उसके लिए सवेदा 
आयात नहीं होवा। ठीक ही कहा गया है कि श्रीनेहरू जंसे महान्‌ प्रधान मजो के लिए 
भी सरदार पटेल को मंत्रिमडल भे सम्मिलित नही करा या उतसे त्याग-पत्र माशनां 


मुक्किल था । 


लेकिन इस तरह के उदाहरण अधिकतर अपवाद ( प्रेझव्शाप्रणार ). होते हैं, प 
कि साधारण नियम ( ७० छै्णंट ) । यह सही है कि अध्यक्षात्मक शासन-प्रशाली 
( एएशड्तेश्ञाध्रश् शीणफ रण 80ए7शापशा। ) के प्रधान की तरह, जसे अमेरिका का 
राष्ट्रपति, भारत का प्रधात मत्री अपनी मरत्रिपरिषद्‌ का स्वामी ( छ085 ) नही होता है, 
फिर भी उसके भत्रिपरिपद्‌ के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु के केन्द्र-विन्दु होने मे किसी प्रकार 
का सदेह नहीं होना चाहिए । उसकी मत्रिपरिपद्‌ के अन्य सब सदस्य प्रधान मन्री के सम्पुख 
अवध्य ही फीके और निर्वल हुआ करते हैं । 


प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति--गत अध्याय के आरंमिक भर्ो में अधात मंत्री और 
राष्ट्रपति की सापेक्षिक स्थिति ( ७8४7९ ?०8५०॥ ) पर अकाश डाला भा चुका है। 
फिर भी, हम यहा इस प्रद्त की परीक्षा करेंगे कि प्रधान मत्ती और रॉष्ट्रपति से सी 
सम्बन्ध होगा ?ै कभी-कभी यह भ्रद्त भी किया जाता है कि दोनो में अधिक महर्द 
कौन हैं ? | 
इस सम्बन्ध में यहां इतना ही जाद लेना पर्यात होगा कि अध्यक्षात्क 
शासन-अणाली की बपेक्षा संसदात्मक या मत्रिमडघात्मक शासनन्व्यवस्था की भपनाकर 


संघनकायपालिकां * पघाव मन्जी १५१ 


शरतीय संविधान ने निस्सन्देह राष्ट्रपति की अतेक्षा प्रधान मन्‍्त्री को अधिक महत्व 
प्रदात किया है । 


संवैधानिक पधान होने के नांतें, ओहदों के क्रम में राष्ट्रपति का ही स्थाव 
सर्वोच्च है। इसके द्वारा नियुक्त किये जाने के कारण प्रधान मन्‍्त्री राष्ट्रपति का 
'अदोवस्थं होता है। प्रधात मन्‍्त्री के लिए लाजिम है कि वह सन्त्रिपरिषद्‌ के 
निर्णंयो की सूचता राष्ट्रपति को देता रहे। राष्ट्रति को अधिकार है कि वह किसो 
भी प्रकार की शासतन्पम्बन्धी सूचना प्रघातव मन्जी से माग सकेगा मौर प्रधाव 
मन्‍्त्री को देसी सूचता देनी होगी । इसो प्रकार राज्यरपति किसी एक मत्री 
के निर्णय को प्रधात मन्त्री द्वारा समृची मन्त्रिपरिषद्‌ के विचार के लिए 
प्रेषित करवा सकता है। राष्ट्रपति प्रधात मन्जी को "मेरे प्रधान मन्जी! (धछ एशाव० 
पवता88०/' कहकर सम्बोधित कर सहता है, लेकित प्रधान मल्नी राष्ट्रपति को 'मेरे राष्ट्र- 
पति! (४३ एच्छातैशा॥) नही कह सकता । 

उपयुक्त वातों के बाबज्भद भारतीय राष्ट्रपति केवल एक कानुनी और 
सिद्धान्तत सप्रभु (४४४ थ्ाते ल्‍08 उच्ा८ 80797 787) हो होगा । देश का राज- 
नीतिक झौर तथ्यगत-प्रश्रभु (?०0क्षव्थ छापे 0० 9000 80०ए2०हए) तो प्रधाव 
सन्‍्त्री ही होगा! इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव मे प्रथात मन्‍्त्री का बहुत 
चड्य हाथ होगा । संसद्‌ के दोनो सदतो के तिर्वाचित सदस्यो तथा राज्यो को 
विधान-समभाओ के निर्वाचित सदस्यो द्वारा निर्वाचित होने की व्यवस्था के कारण 
कोई भी व्यक्ति राष्ट्रति-गद के लिए श्रधान मन्त्री की इच्छा के विरुद्ध, कतई 
निर्वाचित नहीं हो सकना । इसी पंकार, ससदु के बहुमत का समर्था और विद्धाम 
श्रात्त होने के कारण अ्रधात मनत्रो राष्ट्रपति के विरद्ध की गई मक्षमियोग की 
काय॑वाही में भी निर्शायक पाठ अदा कर सकेगा । 

अत , हम पाते हैं कि जिस प्रकार प्रधात मस्त्री (अपती मस्जिपरिषद-सहित) 
राष्ट्रति को सहायता और परामर्श नही देगा, वरन्‌ राष्ट्रति ही अवान मन्त्री को 
ओस्साहित करेगा, पेसमर्श देगा और अधिक-से-अधिक चेतावनी दे सकेगा, उसी 
प्रकार प्रधात मन्त्री की नियुक्ति और पदावधि राधपनि के हाथो नहीं होगी, 
वरन्‌ राष्ट्रति की ही नियुक्ति झौर पदावधि श्रधात मन्‍्त्री की स्वेच्छा और 
स्वविवेक पर ही निर्भर करेंगी । 


राष्ट्रति और अधघान भनन्‍त्रों मे कौन अधिक महांन है, इस तरह का श्रद्ध 
वुछध वेतुकासा लगता है। हमारे देश की शासन-्व्यवस्था मे, आपस में घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहने पर भी, दोनो का अपना-अपना एक विशिष्ट और विलग (श४णा० 
छत 8०७४७) स्थात है। फिर भी, यदि कोई इस _पप्रइन्न का उत्तर देने को 


त 


१५२ श्वरनीय शासन 


ब्राब्क करे हो तो यही कझ्मा जाग्ा चाहिए कि भारलीय जासत का पहिया रा्ति 
की धुरी (ह४8) प्र नहों, वरन्‌ श्रवात्र मल्ती की घुट्ों पर घुमतरा है। 
आरतीय राज्य-हपी जहाज का चालक राष्ट्रपति नहीं, बरनू अथानमन्‍्ती है। 
अर्थात्‌, भारतीय श्ासत्र का मेम्दड अबात मन्‍्ज़ी है, न कि राषपरति । _. ० तु 

प्रधान मन्त्री और संसर्द --अ्रधात मस्त्री और ससद करे बीच घत्िष्ठ ही नहीं 
वरन्‌ अन्योन्याभ्रय सम्बन्ध होता है। "ये दोतो हो सवदीय शास-तअणाती के सवियाज्य 
अग्र माने गये हैं | एक के बिता दूसरे का कोई अत्वित्व हीं नहीं होता ।._ “7? 


प्रधान मन्‍्नी ससद्‌ के प्रति उन्तरदायी होता है। ससद्‌ के बहुमत का विज्ञान 
तथा समर्थन प्रात रहने के कारण प्रवात मेन्‍्जी ही ससद्‌ का नेतृत्व करतो है। अवबात 
मन्त्री द्वारा निर्धारित सभी नीतियों तथा सभी महत्वपूर्ण -निर्णयों की अन्पिम स्वीकृति 
संसद्‌ से ही लेती पठती है । श्रत्रिदितर के प्रश्ञासक्रीय कार्यो ( 005०0 ऐड 
प्रयाधाधरा॥( ए8॥7७ 708(/07५) पर भी प्रत्न और सहायक एल पूछकर तथा काम 
रोको' या निन्दा और अविष्वास के अल्नावों द्वारा, सेसद प्रबात मन्‍्त्री को अपने 
नियत्रण में रखती है । प्रधात मल्ती के कार्यों करी जाचे के लिए समद जाच-समितति 
भी नियुक्त कर सवती है। प्रधान मन्त्री को समस्त राजकीय इत्यो के लिए खर्च 
की मलजुरी भी संसद से ही लेनी पट्ती है! 

५ 


सिद्धान्तत , प्रधान मत्री को ससदु-हपी अधिपति ,का क्रीतदास होग चाहिए । 
लेक्नि, वल्तुत स्थिति ठीक इसके विपरीत है। इंवे दिनो प्रवाते मंत्री ससद का 
दास ने होकर स्थामी वर गया है। सिद्धात और व्यवहार में इतना फर्क व्यों 
आगयाह इसकी चर्चा मत्रिपरिपद्‌ और ससद्‌ के स्रम्ब्ध के सिलसिले मे 
की जा छुती है ।* 

प्रधान भन्‍त्री की स्थिति--प्रवान मत्री की उपयुक्त शक्तियों तथा पद 
राष्ट्रति और मर््निंपरिपद्‌ के साय उसके सम्बन्धो क़ी चर्चा के पष्चात्‌ भरते ८ 
हम अवान मत्री की वास्तविक स्थिति पर दो शब्द कहना चाहँगे । 

इस लेखक के उपयुक्त मतों वा बुछ लोग यह अर्घ लगा सकते हैं. कि अवाते 
मस्त्री एक निरदुदा अधिमायक (408णणएल ताणमंण) की भांति को 
करेसा । अन्य संसदीय देशों के प्रधान मम्त्रियो के सम्बन्ध मे चहुत-पे आलोचकों 
हाय ऐसा भी कहा गया है। इस लेखक वी सम्मति में अन्य प्रधान मन्तरियो 
की भाति भारत का प्रधात मन्ती भी अपनी इन विस्तीर्णा एवं व्यापक द्क्तियो 
का प्रयोग दैश और-जतता के हितो को ध्यात मे रखकर ही करेगा। जतमत की 


१ देखिए, प्रष्ठपख्या--१३५ | 


सध-कार्यपालिका प्रधात मंत्री श्५्र्‌ 


अवहेलता या जतमत के विईद्ध वह कोई भी मनमावी नहों कर सकेगा । पिछले दिनो हमने 
देखा कि भूतपूर्व श्रधात मत्री श्री नेहरू को वम्बई के पर्व पर अपने विचारों को वदलना ही 
पडा और वम्बई राज्य के विभाजन को अन्तवोगला मातता ही पडा । 


इसी प्रकार, राप्ट्राषा के सम्बन्ध मे भी श्रीनेहरू को ग्रेंगरेजीन्मापा को अभियत 
काल के लिए? #कितात०णाक्ष िबंएणएणो व/प्प8प्रथ््ट० घोषित करता ही पद्ध । 

पधान मन्री को तिस्सदेह भारतीय शासन-व्यवस्था का मुकुटर्माण कहा' 'जा सकता है। 
फिर भी भ्रधाम मत्री की वास्तविक स्थिति बहुत दुर तक उनके व्यवित और देश की 
परिस्थितियों पर निर्भर करेगी । , यदि भारत ,का श्रधात मत्रों श्रोनेहह की तरह 
अद्वितीय व्यक्तित्व तया प्रखर प्रतिभावाला व्यक्ति,हों और देशवाससियो के, बहुत वडे भाग 
का हृदय-सज्राठ और जतनायक हो, तो प्रधान मजो पद का महत्त्व बहुत हो अधिक होगा । 

राष्ट्रपति के सकदकालीन अधिकारी की आलोचता करते सभय इस लेखक ने कहा था 
कि राष्ट्रपति के अधिनायक वनने के पड्यत्र मे यदि प्रधान मत्री भी शामिल हो जाय, वो 
भी'कुछ दिनो से अधिक समग्र तक राष्ट्रपति तानाशाह नही वा रहु सकवा। प्रबात मत्री 
के सम्बन्ध में उस लैखक की राय यह है कि किसी प्रमुता-असो और महत््वाकाओी श्रवात 
मत्री के अधितायक बनने के पड्यत्र मे यदि राष्ट्रपति शामिल हो जाय, तो भारत का प्रघाव 
भश्री सकटकालीन अधिर्कारों के माध्यम से बहुत दियो तक ताताक्षाह बता रह सकता है। 


प्रश्न 


' १ भारत के प्रधान मन्नी की नियुक्ति कंसे होती है ? उसके अधिक्रा गे तथा ऋत्मो 
का उछ्लेख कीजिए । 


जठछ 38 006 90॥0 [द्राइ/87 ए वापाब ग्एफु०फाणते १ ]980088 जा& 
ए०एश४ छाते फीचाठग078 


२ भारत के प्रधान मत्री के क्‍या अधिकार हैं ? प्रघात मत्नो और उसके अतन्य 
सहयोगियों के वीच क्या सस्वन्ध रहता है ? 
'छ9॥ ७०७ ४06 ?०ए़९०ए8 ० 6 शा जराफराइश- 0 पापा १ 8५ 
276 गा6 70७०8 छ7 ४6 ०वश एशाएश8 ए"ण 8 00जाया 6 
शया80958 $ 

३ भारतीय शासन मे प्रधान मत्री का बया स्थात है ? आपकी सम्मति मे राष्ट्रपति 
और प्रधातर मंत्री मे कौन अधिक महान है ? 
ए8# ॥8 ७6 छो908 ० 9 एतफ९ आए 790 - फितेशा 4तकायाब- 


फ्राणा * जाला जा ०९ गञ6 ५छ०, ली० 7७067 07 चाल एल॥0 
शव्राए6०, 48 छ/080छ७१, गा एठ0ए7ए 0एगएणा * 


(१५४ 


भारतीय शासन 
यह कथत भारत ऊे प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में कहा तक सच है ?--पघान मंत्री 
मस्जिमडल-रूपी भेहराव का मध्य-प्रस्तर है ।' 
या 
भारत का पभ्रधात मन्‍्त्री सघ-मन्त्रिमडल-हूपी मेहराव॑ के वीच की इंट यो 
पत्थर है । 
म्रठ् (87 क्‍8 फं8 ड॥एाणा "70 गा 8 कहए ० छा6 पावाक्षा 
एलंग्रा० ख्रागंधएः ? 
'गफाल शात्राढ फीग्रापऑएए 78 06 र्एए४#णाए एी 0 एल है।ये ? 
07 
*पुफु 6७ एशाश [8607 06 75 थी6 हि०ए४/070 ए #ाए.. एगराण 
(४४शराण 8707... ऐा5९ल85 
भारतीय शासरनयत्र का सचालकशहिया राष्ट्रपति की धुरी पर ही, वरन्‌ प्रधात 
मत्री की धुरी पर घुमता है ।* 
अथवा 
'भारतोब शासन का मेस्दड प्रधात मत्री है, न कि राप्:पृरतिं! । इस कथन की 
समीभा कीजिए । 


छरणफराओए भा 8ग्राएणाला।, 
बगुएृ0 पा० काश ?7०थपैणा। 900 06 पराताणा ?776 है7907 8 
शा० 88 ह्रणप्राते )क्‍न्‍क्‍तक्‍रथा भी. #ध्शाराए्लल्‍ल ए धाढ पराणेत्वा 
4पग्राग्रकाएए प्रावणात]ल'ए 7०एगेए९87 

07 
"7७ एजुगम० ्रीम्रांहाक णात॑ 7॥0 थए 2एड00॥0 43. 6 90% 00०0९ 
० प्छ जाएगा 4ैप्रशाय्राहईपव0तारा 
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संघ-कार्यपालिका : भहान्यायवादी तथा नियंत्रक- 
महालेखा-परीक्षक 


( 8 एशराणा छडऋ़०एा००. 8॥0७०ए एशालत्र क्ाते 
(0ण77700॥0७ ७70 5पश/007 एशाशशघ्ना ) 








सघ-कर्यपालिका में राष्ट्रति, उपराष्रपति, प्रधान मन्जी तथ। मन्निपरिषद्‌ के 
अतिरिक्त कतिपय अन्य अधिकारियों का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। ये मह्त्पपूरों 
शासवाधिकारी मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य लहीं होते, पर सरकार के कांयकारिणी विभाग 
से इतका घतिष्ठ सम्बन्ध है । इस कारण, यह लेखक इनकी चर्चा सघ-का्वपालिका 
के अन्तगंत ही कर रहा है । 
महान्यायवादी (##/०४ा४ए-एशाश/श्वा) 


सविधान की ७६वीं घारा के अनुसार एक भहान्यायवादी के पद का आ्रवधान किया 
गया है। सन्‌ १९३५ ई० के भारत-सरकार-अधितियम के अनुसार देश मे. एक 
महाघिवकक्‍ता (4१90००४६७ ठला0षाओ) की व्यवस्था थी । नये सविधात में 
इस पदाधिकारी का नाप्त महात्यायवरादी. ॥छणमठए प्रशाणरो ). कर 
दिया गया । 


महान्यायवादी के पद पर नियुक्त होनेवाना व्यक्त एक प्रख्यात कानून-विशेषज्ञ 
होता है। इस पदाधिकारी का ऊाम ही है सरफार के विभिन्न विवेषको के 
प्रार्प तेयार करने वथा अन्य सभी मामलों के बारे में कानूनी प्रसमर्श देना। 
महान्यायवादी साधारणवया कार्यशील राजनीतिनन नहीं होता। फिर भी इस पद 
को मन्त्री-यद के समान राजतीतिक पद समझा जाता है । 

नियुक्ति--सविधात के अनुसार भहान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
होती चाहिए, लेकित वास्तव में उसका निर्वाचत (एस९०ण[णा) प्रधात मत्री 
अथवा मंत्रिमंडल ही करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद-प्रयँन्‍्त ही अपने पद पर 
आसीत रहता है। इस पद पर नियुक्त होनेवाले व्यक्ति में वे सभी योग्यनाएँ आवद्यक 
हैं, जो सर्वोच्च ' न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित हैं। महान्यायवादी को 
राष्ट्रति द्वारा नियत काल में ४००० €० मासिक बेतत और ३५० 5० मासिक 
भत्ता मिलता है। 


अधिकार और क्षत्य--भारत का महात्यायवादी भारत-सरकार को ऐसे 
सभी कानूनी मामलो मे परामर्ण देता है, जिपपर कि उसझा परामर्श मांगा जाय | 


१५६ भारतीय शासत 


वह राष्ट्रति द्वारा निदेशित सभी कानूनी कार्य भी करता है। सविधान या 
अन्य काहूनो द्वारा जो कार्य उसे सॉपे गये है, वह उन्हें पूरा कर सकता है | 

' * भारत के सभी न्यायालयों मे उसके सुने जाने का अधिकार (छा्टा॥ ६० 
॥ए0ाशा००) है। उचतम न्यायालय -मे भारत-सरकार की ओर से सभी मामलो 
, में वह उपस्थित होकर, पैरवी कर सकता है। उसे ससदु के किसी भी सदत में 
या दोदो सदनों के सयुक्त अधिवेशन में और उतके द्वारा गियुक्त समितियों की 
कार्यवाहियी में भाग लेने तथा भाषण देने का अधिकार प्रास है, पर उसे इनमे 
वोट देने का अधिकार प्राप्त नही है । हु ण 


नियत्रक-महालेखा-परीक्षक 
(०॥ए७॥70॥67 थवा0 87४0-6श॥श 9) 

संविधान में भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के पद का प्रावधात है। इसकी 
नियुक्ति मत्रिमडल के परामर्शानुसार राष्ट्रति द्वारा होती है। निय्त्रकप्रहालेखा- 
परीक्षक के वेतन, भने और नौकरी की अन्य इर्तें ससद्‌ द्वारा कानूत बनाकर 
निर्धारित की जायेंगी । इसे ४००० रु० वेतन प्रति मास वेतन मित्रता है। 
इसका कार्यफालन ६ वर्ष है और अवकाश ग्रुण करने पर इसे १००० २० प्रति 
माह की दर से पेंशा मिलेया । 

कर्तठय--तियल्तक-पहालेसा-परीक्षक का अधान कार्य यह देखता है कि भारत- 
सरकार और राज्यो की सरकारों के आयनध्यय के दिंगाव का लेखा ठीक छग 
से और सही-सही रखा जाय और उसकी उिप्पक्ष रुप ये जाच (87१0) होती 
रहे! सरकारी विषाग उतगा ही खर्च करें, और उन्हीं कार्यों पर खर्च करें 
जित्तना कि जिस कार्थ के लिए ससद्‌ ने स्वीकृति दी हो । 

राजकीय आय-श्यय पर भारतीय ससद्‌ को अपना निपन्त्रण रखने का अवसर 
नियन्त्रब-महालेखा-परीलक के माध्यम से हो मिलता है। वह सभी सरकारी विभागों 
के आय-व्यय के हिसाव की जांच कर अपडी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेंजता है। 
और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को ससद्‌ के पास भेज देता है। इस प्रकार सस्द्‌ को 
सरकारी हिसावो के लेखे की अवियमितताएं ([प्रष्ट्रणोगराव0०8) और दोपो का 
पता चन जाता है और वह उन पर उचित कारंबाई कर सकती है । सब 

इस महत्वपूर्ण अविक़ारी को कार्यकारिणी के हस्तक्षेप और राजनीतिक दवाव 

। 'से मुक्त रसने के लिए, ताकि वह ,अपना कार्य॑ ईमानदारी और स्वत्तन्त्र रूप से कर 

सके, सविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं--- हर 

(क) उसके वेतत, भत्ते, आदि सचित निधि से , दिये जाये और उतपर संसद 
को वोट देने का अधिकार वढ्ढी हो । 


संघ-कार्यपालिका ' महान्यायवादी और नियत्रक-महालेखा-परीक्षक १५७ 


(ख) जब किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर दिया जाय, तब उसके 
कार्यकाल मे उसके वेतत, पेंशन, गवकाश के नियम आदि के सम्बन्ध भे ऐसे 
परिवर्तन नहीं किये जा सकते, जो उसके हितो के विपरीत हो । 

(ग) अपने कार्य से “अवकाश पा छुकने के पछ्वात्‌ -वहु भारत-सरकार या 
किसी, राज्य-सरकार के अधीन किसो, ,सरकारो _ पद को प्राप्य सही कर सकता | 

(घ) इस पद पर गिशुक्त हो जाने के वाद उसे उन्‍्हों कारणों से या उसी 
विधि से अपदस्थ किया जा सक्रेगा, जो कारण या विधि उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीशों को अपदस्यथ करने के लिए विहित हैं | भर्यात्‌, संघीय ससद के दोतो 
सदन यदि कुल सदस्यों की वहुसख्या द्वारा और उपस्थित संदस्यो के बहुमत से 
उसे उसके पद से हटाने की प्रार्यता का प्रस्ताव स्वीकृत कर दें, तभी राष्ट्रपति 
उसे अपदस्यथ कर सकता है। ; 

७इन व्यवस्थाओों के फलस्वरूप भारतीय शासन का यह महत्वपूर्ण पदाधिकारी 
कार्मेकारिशी के प्रसाद था रोष ( 9]688078 07 थाए्ृ०' ) की परवाह किये विता 
निष्पत्त, रूप, से अपने कार्यों के सम्पादन में सकन एवं समर्थ होता है । ' 


+ यून न 


प्रश्न 
१ तिस्तलिखित पर टिप्पणी लिखें-- 


ए७ 00९8 एक 9७ गा0एतढ़ 


(क) भारत का महान्यायवादी 
प्रणघ७ &9णफ७ए-5७४0०७०७॥ 0६ प0॥8 


(से) भारत का नियत्रक-महालेखा-परीक्षक 
,. 6 0०ग्राएणणोश 6. 80007 एशाशनव ०0 3/> 


११ संच-व्यवस्थापिका अथवा भारतोय संसद 
(7॥6 एग्रांणा ॥,0टॉंगरर्डापा9 0. प्रा6 पतंग एशशांशाशा।) 





भारतीय सविधघान के अन्तर्गत एक संघीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया 
ग़या है । इसे पार्तियामेट अर्थात्‌ ससदु की सज्ञा दी गई है । धारा ७९ मे 
कहा गया है कि 'संघ के लिए एक ससद्‌ होगी, जो राष्श्पति गौर दो सदनों 
( प्र००४७४ ) की मिलकर बनेंगी, जिनके नाम" कुमश राज्य-सभा और लोक-सभा 
होंगे ।! इस प्रकार, हमारे देश "शी संघीय व्यवस्थापिका, अर्थात्‌ भारतीय संसद 
के तीव श्रग हुए--(१) साप्ट्पषति ( छाल्यपश॥ ), (२) राज्यन्यमा ( 00प्राणा 
०६ 80७6४ ), और (३) लोक-सभा ( प्ल०7७७ ० था ?९०7०७ ) | 

इस सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्याव में रखने को वात यह है कि संघीय 
कार्यपालिका का प्रधान, भारत का राष्ट्रपति भारतीय ससद्‌ का भी एक अभिन्न 
अग है । इसका अर्य यह नहीं लगाता चाहिए कि राष्ट्रपति ससदु के दोनो सदनो 
या किसी एक सदन का सदस्य होगा । भारत का राष्ट्रति ससद के किसी भो 
सदन का सदस्य नहीं होता । चूंकि, हमारे देग में संच्रदाय शासत-प्रणाली अपताई 
गई है, अतएवं देश के सवंधानिक श्रधान को ससद्‌ का भी झ्गर बनाना आवहयक 
था | इसो प्रकार, भारतीय सत्द्‌ को द्वितदनात्मक्र ( छात्क्या०ा» ) भी होना 
ही था, क्योकि ऐसा व्यवस्था सघ-राज्यो के लिए वितान्त आवश्यक मानती गई 
है भौर भारत एक “राज्यों का सघ! ( ए04०7 ०। 89068 ) है हो । 

इसके पहले कि भारतीय ससदु के दोनों सदनों के संग्रत्न, अधिकारों और 
क्ृत्यो की चर्चा का जाय, इस वात का उल्लेख कर दिया जाता आवश्यक भ्रदीत 
होता है कि ससदीव शझासन-अाली अपनाने के ब्रावज्भुद भारतीय सतद, ब्रिटिश 
संसद की भात्रि, एक सम्पूर्ण सम्रभुन्यस्था ( गए 80ए४/शष्टप 8009 ) तहीं है । 

हमारे देश मे संप्रभुता सविधात में तिहित है । अनएुव, भारतीय सतदु कोई 
ऐसा कानूत्त नहीं वना सकती, जो संविधान की कियी व्यवस्था के प्रतिकुल हो 


१, संविधान में इन सदतो के नाम हैं "काउंसिल ऑफ स्टेट्स! ( 00 रण 
8600४5 ) और हिउस ऑफ दि पीपुल! ( प्०ए४७ ०१ ० 2४०७७ )। अब 
इनके नाम हिन्दी में हो राज्य:त्मा और लोक-सभा स्वीकृत हो गये हैं। कुछ 
लेखकों ने [ 0०णाशं ण 89६०७ ) को राज्यअ्रिपद्‌ की भी सत्ता दी है। 
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ऐसा होने पर भारत के स्ोच्च न्यायालय ( ठिप्फृएथण७ 0007६ ) को वैसे काहूनो को 
भवेध ( ए॥००॥४४५४००7७! ) घोषित कर सकने का अधिकार श्राप्त है 4 7 


इस प्रकार, यद्यपि भारतीय सविधान ने ब्रिटिश ससदीय अछाली का' अनुकरण कर 
ब्रिटिश सम्राट की तरह भारतीय राए;पति को भी व्यवस्थापिका का श्रग बनाया है, तथापि 
हमारे देश की पालियामेट (ससद) ब्रिटिश पाजियामेट को भात्रि एक पूर्ण सम्रमु-यध््या 
( एथाऊ़ 5०९०शट्ट0 9०१५७ ) नहीं है । पु 


भारत के राज्युपति को, व्यवस्थापिका का एक अग होने की हैसियत से, जो अधिकार 
सविधान द्वारा दिये गं4 हैं, उनका वर्॑त अब्याय ७ में किया जा चुका है । उन्हें यहाँ 
दुहराने की आनश्यकता नहं। । अत , इस स्नल प< हम भारतीय ससदु के अधिकारों और 
कृत्यो का ही वर्ण ६ करेंगे । 


ससद्‌ के अगिकार और कार्य--यह तो जाती हुई वात है कि जनतत्रात्मक देशो 
में व्यवस्थापिका का बहुत ही अधिक महत्त्व होता है। जनतत्रात्मक शासन में कार्यकारिणी 
को '"व्यवस्थापिका की तुच्छ सेविका-मात्र' कहा गया है । 

भारत में ससदोय सरकार की स्थापना के कारण संसद के अधिकार और काये बहुत 
ही महत्त्वपूरां और असीम हो जाते हैं। यो तो, सद्दु का प्ुढ्य कार्य कानूत बता हो 
होता है, फिर भी कार्यक्रारिएी का निर्माण तथा उनपर नियत्रण रखना यह महत्वपुर्ा कार्य 
भी ससदही करती है । 


सुविधा के लिए हम भारतीय ससदु के अधिकारों एवं कारों का अध्ययन निम्नलिखित 
शीर्षक के अत्तर्गत करेंगे--(१) विधायिका-सम्बन्धी ( 4,028809 ), (२) कार्यपालका 
सम्बन्धी ( 772०००७२७ ), (रे) वित्त-सम्बन्धी ( पणाण्या ), (४) स्याय-सम्बन्धी 
( उप्रधाणान ), (५) संविधान में सशोधन-सम्बन्धी ( छत 7080१ ४० 6 3ैफ्रलात- 
गाथा ० जा 008007000 ), (६) संकट-कालीन उद्घोपणामी के समय-सम्बन्धी 
( एच दिगरथहुणाण०5 ) भोर (७) अन्यास्त अधिकार और कार्व ( श्रा8०७४790ए५ 
20७09 8४0 (ए५७णा8 ) 

(१) विधायिका-सस्पत्धी--कानून बनाता र्सदु का सर्वेश्रधाव कार्य है. । ससदु 
भारत की सुव्यवस्था तथा भारतीय जनता के हितों के लिए कानूनों का निर्माण करती है। 
भारतीय ससद्‌ को सविधान के सातवे अनुच्छेद ( 80ए०४४॥ 800०0ंघघ७ ) में सब-पूची 
( एआए 7/% ) और समवर्ती सूची ( 000७घ:७॥६ [॥86 ) के अन्तर्गेत समी विपयो 
पर कानून वनाने का अधिकार है । 

जो विषय किसी भी सूची में नहीं दिये गये हैं, अर्थात्‌ अवशिष्ट शवितया 
( ए6आपक३ 9०एछ5 ), उनपर सी, ससद को काबूत वनाने का अधिकार है । 


१६० भारतीय शासन 


राज्य-पुच्ी मे वरशित विपयो पर सामान्य दशा मे ससदु कानून नहीं बनायेगी 
सेकित विशेष परिम्थितियों मे यह इन विपयो पर भी कानून वता सकती है,! जैसे. 

(क) यदि राज्य-समा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों, की सस्या, से यह 
निश्चित कर दे कि राष्ट्रीय हित्र मे ससदु को राज्य-पुच्ी के किसी विपय पर कानूत बनाना 
मावदप्क है, त्तो ससद्‌ उस विपय पर कानृन वना सकती है । - 


(सर) सकटबवाल की उद्धोपणा होने पर । 


(ग) यदि दो या दो से अधिक राप्यों के विधानमडव यह निरचव करें कि, शाज्य- 
सूची के किसी विषय एर ससद्‌ के लिए कानून बनाना आजब्यक है, तो उत विपयो पर 
ससदु को कानून बताने का अधिकार है । 

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय संधि या मामतो से सम्बन्धित विपयो पर भी ससदू कानून बना 
सक्ग्जी है । 


स्मरण रहे कि विना ससद के दोनो सदनों की स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून 
नहीं बन सकता हैं। जब सम्द्‌ का अधिवेशन नहीं हो रहा हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश 
( 07978706 ) जारी कर सता है, लेकिन उसे "यवाशीन्र सखस्द्‌ू के सामने रचना 
अविवाय हैं। हस्वातरित कानून [ 70072820०१ ,०४/8080०॥8।) को भी सस्नदु के ठेडुत 
पर रचना जम्न्‍्यी है । 

(२) कार्यग़लिका-सम्पन्धी--विवि-निर्माण के अतिरिक्त कार्यकारिणी का तिर्माश 
तया नियत्रश् करना भी संसद का अमुख कार्य है| 


मारत-सव की कार्यगवरिका क अव्यक्ष--भारत का राष्ट्रपति---का निर्वाचन सी संसद 
के दोनो सदनों के निर्वाचित सदत्यों द्वारा ही होता है । भारत का उपसाप्ट्रपति भी सम्दु के 
दोनों सदनो वी सयुक्त चेठक द्वारा ही निर्वाचित होता है। दोनो को अपडृस्थ करता भी 
सद्द के ही हायों में है । 


मत्रिपरिप्द, जो देश का वास्तविक शासक है, लोक-सभा के हो प्रति सापूहिक रुप 
से उत्तरदायी होती है। मत्रियों द्वारा निर्धारित वंदेशिक तथा एह-वीति की अन्तिम 
स्वीकृति सच॒द॒ ही देती है। मत्ियों को करिसो-व-किसो सदन का सदस्य रहता जरूरी है। 
जब भी लोक-सभा चाहे, मजियो को अपदस्य कर सकती है । 


इसी अकार, अविश्वास के प्रस्ताव और “काम रोको' प्रस्ताव हारा श्रइन पूछकर तया 
सरकारी कार्यो और नीतियों की आलोचना कर, ससदु कार्यपालिका पर गपना निर्यत्रण 
रखती हैं। ठीक ही कहा गया है कि हमारे देश में संमद्‌ स्वामिनी और कार्यकारिणी 
द्यात्ती है । 
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7. (३) बित्तनसम्बस्धी +--सघ-स्रकार के वित्तीय -माम़लो में तो लोक-सभा ही 
सर्वेज्र्वा है । सरकार का वाबिक बजट तथा सरकार की कर-नीति (]9:8007 (005 
॥0ए) संसद द्वारा ही पास होतो है । सरकार को आमदनी के कौन-कौन जरिये होंगे, 
कौन-कौच नये कर लगाये जाये, विभिन्न विभागों पर कितना “खचे किया जाय, इन 
सभी बातो का निश्चय ससद्‌ मे ही किया जाता है। भारत का नियत्रक-महलिखा- 
परीक्षक भी जाँच के समय यही देखता है कि ससद्‌ के द्वारा बनाये गये कानून के 
अनुसार ही ख़चे किया गया है या अन्य प्रकार से । 

(४) स्याय-प्रम्वन्धी--ससद्‌ को कुछ न्याय-सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं । 
उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के दुराचरण अथवा अक्षमता 
सावित होने पर अत्येक सदन के दो-तिहाई बहुमत से ससद्‌ उन्हे अपदस्थ कर सकती है। 

संविधान की १३८ और २३० धाराओं के अनुसार ससद, उच्चतम तथा उच्च 
न्‍्यायाल्यो के अधिकारों को बढा सकती है और सघन्सूची के विषयो से सम्बन्धिता 
्विब्युनल, मध्यस्थता-त्यायालय आदि स्थापित कर सकती है । 


इस सम्बन्ध में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ससद की राय में यदि 
देश के न्यायालय, सविधान की घाराओ और उपवन्धों के आधार पर, देश के शासकीय 
कार्यो में गतिरोब उत्पन्न कर रहे हो, तो ससद, को अधिकार है कि वह सविधान का 
सशोधन कर न्यायालयों का अधिकार सीमित कर दे । 

स्मरण रहे कि सविधान की धारा ३१ का सशोघन इसी परिस्थिति में हुआ था पं 

(४) सविधान में सशोपन का अधिकार--पद्यपि भारतीय ससद पूर्ण रूपेण 
सार्वभोम नही है, तथापि सविधान में सशोघन कर सकने का अधिकार इसे प्राप्त है। 


-+ सविधान में सशोवधन करनेवाला विधेयक ससद के ही किसी सदन में 
उपस्थित क्रिया जायगा | सविधान के कुछ भक्यों का सशोघन तो ससद अपने साधारण 
बहुमत से ही कर सकती है। कुछ सशभोधनो के लिए दोनो सदनो के वहुमत'एवं 
उपस्थित सदस्यो के दो-तिहाई मत की और कुछ अन्य सणोधनो के लिए इसके अतिरिक्त 
कुम-से-कम आधे राज्यो के विधान-मडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है । 

सविधान मे सशोघन की जो प्रक्रिया है, उसका सशोधन संसद ही कर 
सकती है । न्‍ म 

(६) सकटकालीस उद्घोषणाओ के समय-:-राष्ट्रपति दारा सकटकालीन- 

जुदघोषेणा होने पर तो सस॒द्‌ का अधिकार और भी बढ जाता है । वैसी परिस्थिति 
मे इकाइयो की कार्यपालिका- तथा व्यवस्थापिका प्राय. ,ससद के पूर्ण, नियन्त्रण मेः 
भा जात है । 


श्द्रं द्रागए हमनारतीय छोर्सन: ! 


इसके अतिरिक्त इन एउद्घोषणाओं का रशसद--द्वार।- स्वीकृत 'किया जाना 
गावश्यक है। यदि संसद इन्हें अस्वीकृत :कर-दे, तो 'ये. उद्घोषणाएं दो भहोनों 
से भधिक समय तक लागू नहीं रहे सकती । 

(७) अन्य अधिकार एवं कार्य-- ससद को इन दिनो जनता कौ मांगों की 
पृत्ति के लिए सवैधानिक तरीको से सधपप करने का एक उप्रयोगी साधन माना 
जाता है । संसव्‌ द्वारा बनाये गये कानून लोकमत के दर्पण. (](शा07 ० धी6 
॥07070 ०77707) कहे जाते है । 

अतएव, देश-भर में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखना, देश की क्षेत्रीय अखडता 
(7 लग्राणाओं 7768/7॥9) भौर राजनीतिक स्वतन्त्रता ( ?0॥0८वव ॥#- 
0367०70९॥06 ) को कायम रखना ससद्‌ का ही कर्तव्य है| । 

-“ - कार्य॑पालिका तानागाह न वन जाय, नौकरद्वाही (फेप्राध्य्ास०0ए ) गैर- 
जिम्मेबारी से कार्य न करे, इन सब बातों पर खयाल रखना और प्रभावक 
नियत्रण (20798 ०0070. ) रखना ससद्‌ का ही कार्य हूँ । 

“- ससद्‌ मे हुए वाद-विवादो से किसी भी प्रइ्व पर लोकमत बनता है । 'उदासीन, 
अक्षम, निरकुश, अतिरेकपूर्ण अथवा दमनकारी प्रशासन से जनता का सरक्षण 
करना ससद का ही कार्य है । 

सविधान द्वारा दिये गये मूल अधिकारों की उपलब्धि जनता को हो रही है 
था नही, कार्यपालिका सवैधानिक कानून के अनुसार कार्य कर रही है या नही, 
इन सभी बातों की जाँच-पडताल ससद्‌ ही करती है । 

यदि कोई मूल अधिकार किसी नीति-निर्देशक तत्त्व की राह मे रोडा मेंटका 
रहा हो, तो सविधान को सद्योधित करना, ससद का ही कार्य है । 

सत्रिमडल पर नियंत्रण--सप्तद मन्त्रिमडल पर किन उपायों द्वारा नियन्त्रण 
रखती है, इमकी चर्चा मन्त्रिपरिपद और ससद्‌ के सम्वन्धो की चर्चा के समय ही 
की जा चुकी है । 

भारतीय सतद्‌ की बष्रभुता (90एशहए/ ० ॥86 पराहधा रश- 
[ 870) >-पद्यपि भारत मे ससदीय श्ासन-प्रणाली अपनाईं गई है, तथापि भारतीय 
ससद पूर्णपेण सप्रभु नही हैं। ससद कोई भी कानून वना सकती है, बनाये हुए कानून 
को बदल तथा रह कर सकती है । इगलैण्ड मे ससद द्वारा बताये गरये।कानन को 
दूसरी कोई सस्था, न्यायालय-भी, अवैध घोषित नही कर सकती । (.) 

' भारतीय ससद्‌,' ईंगलैण्ड की ससद्‌ को तरह पू्ण रूपेण सप्रभु-सस्था/।(एग9 
50ए८७87 9009) नही है। वह सर्विधान के विरुद्ध कानून लही बना सकती | ससद, 
यदि ऐसा करेगी भी, तो वैसे कातूनो को अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका को है । 
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उसी प्रकार भारतीय ससद्‌ सर्वधानिक कानूनों ((आाधगफ्शा। 4.8ए8) 
नो साधारण कानूनो (0700ध79 89/5) की भाँति सशोधित नही कर सकती है । 

इस प्रकार भारतीय ससदु पूर्णरूपेण सप्रभु-सस्था नही है, क्योकि हमारे देश 
मे सप्रभुता तो सविधान मे निहित है। 5 


फिर भी ऐसा नही कहा जाता चाहिए कि ससदे की सर्वोच्चता हमारे देश में. 
है ही नही। ससद्‌ को सविधान मे सशोधन करने का अधिकार है और इसी 
अधिकार का उपयोग कर वह सविधान में सशोधन कर न्यायालयों के अधिकारो को 
सीमित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सकती है । 

बीते दिनो मे ऐसा किया भी गया है, जैसे कि धारा ३१ का सश्योधन कर, 
सरकार द्वारा ली जानेवाली सम्पत्ति का कितना उचित मुआवजा (3प्च४ (:0790- 
3धां707) होगा, यह ससद्‌ निश्चित करेगी, न कि न्यायालय । 

अत , यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सिद्धान्तत भारतीय' ससद्‌ एक सप्रभु- 
सस्था नही है, फिर भी सविधान में सशोघन कर सकने के अधिकार के फलस्वरूप 
यह अपनी सर्वोच्चता तथा सप्रमृता स्थापित कर सकती है । 


प्रश्त 
2 'मारतीय सपद्‌ के अधिकारों और क्ृत्यों का वर्णन कौजिए ! 
90८0706 & 09080088 6 पालाणा$ & छ०्फ्श४३ 0० ए९ पराकशा 
एथ्ा।शाक्षा(, 
७. भारतीय ससद्‌ के सुगठन का सक्षिप्त वणन कीजिए । यह्द मन्त्रिपरिषद्‌ पर किन उपायों 
द्वारा नियंत्रण रखती है ? 


"ाड०ा०53 ॥ छार्णए #6 एणाएएशा[णा ०९ ताक एश्चाहक॥०7. 
स0ज़ 0068 70 ०07070 (6 ए0णालं ० १४७४४ ९ 


१२ संघ-व्यवस्थापिका ; राज्य-सभा 
( हरा एंणा 7७ट्टांशभा78 : (0णाली ए 8465 ) 





राज्यन्सभा भारतीय ससद्‌ का उच्च (7577) अथवा हितीय (822070) 
सदन ((क््मा0७/ 07 80788) है। राज्य-सभा के नाम से ही यह पूर्णत 
स्पष्ट हो जाता है कि यह भारत-सध की इकाइयो, यानी विविध राज्यों मौर प्थ- 
क्षेत्रों का श्रतिनिधित्व करती है। 


रचना--सविधान की घारा ८० के अनुसार, राज्य-सभा में अधिक-से-अधिक 
२५० सदस्य होगे। इन २४० सदस्यों में से २३८ सदस्य भारत-संघ के अन्तर्गत 
विविध राज्यो और सपन्क्षेत्रे (राणा पाए) का प्रतिनिधित्व करेंगे । 
धैंप १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (7ै07777966) किये जायेंगे । संविधान 
के अनुसार ये १२ मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होगे, जिनकी साहित्य, विज्ञान, कल्ला 
अथवा सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होगा |" 

राज्य-्तभा एक स्थायी सदन होगी | अर्थातू, यह न तो कभी भग या 
विघटित होगी और न कभी बिलकुल नये सिरे से इसकी रचना ही होगी । राज्य-सभा 
के सदस्य ६ वर्षों के लिए चुने जायेंगे, किन्तु उनमे से एकर्नतिहाई सदस्य प्रत्येक दो 
वर्ष के पश्चात्‌ सेवा-निबत्त ( [२७६8 ) कर दिये जायेंगे। इन रिक्त स्थानों की 
पूत्ति नये सदस्यों द्वारा की जायगी । इसी तरह से यह सभा सदेव कायम रहेंगी । 

वरत्तमान राज्य-ससा कॉ गठन--राज्य-सभा की वत्तमान सदस्य-सस्या 
२३६ है। इनमे से २२४ राज्यो तथा सघ-क्षेत्रो के प्रतितिधि हैं (२१४ राज्यो के 
और ९ सपघ-क्षेत्री के) और १२ राष्ट्रपति हारा मनोचीत हैं । 

इस सम्बन्ध में हमे यह स्मरण (रखना चाहिए कि राज्य-सभा का ग्रठ्व 
१९५१-५२ ई० के आम चुनावों के बाद ही हुमा। २६ जनवरी, १९५० ई० से 
(जबकि भारत का नया संविधान लागू हुआ) १९५१-५२ ई० के सार्वजनिक 
निर्वाचनी के फलस्वरूप भारतीय संसद के प्रथम संग्रठतत तक, भारतीय 


१. आयरहैड (#2970) के सविधान मे भी इस प्रकार का उपबन्ध है + 
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संसद" में केवल एक ही सदन था । प्रथम गठत के समय इसकी सदस्य-सख्या-मी 
कस ही थी (कुल २१६) । ! व 
. रज्यन्सा के प्रथम गव्न के समय शुरू मे ही लॉदरी (॥.,0०५) हारा 
यह तय कर लिया यया था कि उत सदस्यो मे से कौन-कौन-से एक तिहाई सदस्य दो वर्ष 
बाद और कौन-कौन-से दूसरे-तिहाई सदस्य चार वर्ष वाद अपनी जगह खाली करने को थे । 
उसके बाद से सभी खाली स्थानों के लिए सदस्यों का चुनाव ६ वर्ष की मवधि के 
लिए होता रहा हैं और राज्य-सभा निरन्तर कायम रही है । 
भारत-सघ के अन्तर्गत विविध राज्यो (58(29) और सपनक्षेत्रों ([7क्रॉणा 
पा॥70768) को राज्य-सभा मे निम्नलिखित प्रक!र से प्रतिनिधित्व दिया गया है-- 


राज्य राज्य 
4. आत्ध्‌ श्ष ९. महाराष्ट्र श्छ 
२, आासाम ७ १० उड़ीसा १० 
३ बिहार श्र ११. पंजाब ११ 
४, गुजरात ११ १२ राजस्थान १० 
#., केरल र्‌ १३. उत्तर-प्रदेश 434 
६. भब्य प्रदेश १६ १४ पर्चिमनगाल १६ 
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विधिष राज्यों एव संघ-क्षेत्रो को राज्य-सभा में दिये गये प्रतिनिधित्व की 
उपयुक्त सख्याओ पर. दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि सभी राज्यो 


5. २६ जनवरी, १९५० ई०, को जब नया सविघान लागू हुआ, तव पहले की सविधान- 
सभा ((0०॥शापए्शा 5४४॥१7/9), जिसने इस संविधान को बनाया 
, थी, ही संसद के रूप से परिवत्तित कर दा गई थी और उसीको वे सव अधिकार 
दे दिये गये थे, जो सविधान द्वारा ससद को दिये गये है । अत्त: भारतीय ससद्‌ 

का एक ही सदन्‌-हुआ था। 


श्द््द 7 भारतीय शासन ' 


भोर' सं्घ-क्षेत्रों को' राज्यन्सभामे समान ,प्रतित्तिधित्व प्रॉप्त नही है ।* हमारे 
सविधान-निर्माताओ ने राज्य-सभा मे प्रतिनिधित्व का आधार जन-सख्या को मानी है । 


इस वियय में यह फामू ला निर्धारित किया गया है कि पचास लाख तक 
की भावादीवाले राज्यो या सघनक्षेत्रों को प्रति दम लाख जन-सख्या पर एक प्रति- 
निधि और पचास लाख से अधिक आवादीवाले राज्यों या स्रध-क्षेत्रों को प्रति बीस 
लाख जन-मख्या पर एक प्रतिनिधि दिया जाय । इस हिसाव को देखने से पता 
चलता है कि आँख मू दकर जन-सस्या को भी एकमात्र आधार नही भाना गया है! 
जन-सख्या के अतिरिक्त क्षेत्र और सामान्य महत्त्व को भी ध्यान मे रखा गया है ॥ 
तभी तो ६.३२ करोड की आधादीवाछे उत्तर-प्रदेश राज्य की ३४ सीटें दी गईंहै 
ओऔर १४६ करोड की जन-सब्यावाले उ 'सा-राज्य को १० सीढें। उडीसा के 
हिसाव से उत्तर-अ्रदेश को कम-से-कर्म ४५ सीठें दो जानी चाहिए थी ! 


विविध राज्यों और सघ-क्षेत्रो को दिया गया उपयुक्त प्रतिनिधित्व संविधान 
( सप्तम सशोधन-कानून, १९५६ ) के अनुसार १९५१ ई० को भहदूमशुमारो 
(७४६४5) पर आधारित है । 
सदस्यों का नि्वाचिन-राज्य-सभा के सदस्यो का चुनाव अप्रत्यक्ष* (70॥7800), 
डग से होता है । विविध राज्यों के श्रतिनिधि-सदस्यो का चुनाव उन राज्यो कीः 
विघान-सभार्भों के निर्वाचित सदत्यो हारा ही होता है ! 
जम्मू और कद्मीर राज्य के प्रतिनिधि-सदस्य पिछले दिनो राष्ट्रपति द्वारा 
मनोनीत ही होते रहे हैं। भारत-धघ के अन्तर्गत रौज्यो के व्यवस्थापन-विभागों मे 
से कुछ द्विमदनात्मक हैं और कुछ एकसदनात्मक। जिन राज्यों मे दो सदन हैं, जैसे 
बिहार-राज्य, उनमे निचले सदन (7,0ण&7 70758), यानी विधान-सभाओ के 
निर्वाचित सदस्य ही राज्य-सभा के लिए उस राज्य के प्रतिनिधि-सदस्यो के निर्वाचन 
मे भाग छे सकते हैं। अर्थात्‌, विविध राज्यो के, राज्य-सभा के अतिनिधि-सदस्यों के 
निर्वाचन मे न तो विधान-परिपदों (.685880ए७ (१०॥7०७), यानी राज्य- 
विधान-मडलों के उच्च सदव, के हो सदत्य भाग छे सकते हैं कौर च विधान- 
सभाओं ([.0808/9076 /५४४श॥9॥68), यानी राज्य-विधानमडलो के निम्न सदन के 





१. अमेरिको सघ के प्रत्येक राज्य को वहाँ की संधीय व्यवस्थापिका के ऊपरी 
सदन, यानी स्रिनेट मे समान प्रतिनिधित्व ( प्रत्येक राज्य छोटा'बा बडा, दो 
सदस्य ) दिया गंया है । 

२. अमेरिकी सिनेट के सदस्यो का चुनाव प्रत्यक्ष ढग से होता है।' 


सघ-व्यवस्थापिका ॥रिज्य-सभा शहद 


मनोनीत सदस्य ही 2। बंत/ (विविधि:राज्यों 'के।- सज्य-सेभो के अतिनिधि-सदंस्प उन राज्यों 
की विघान-सभाओ के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रैर्तिनिधित्व पद्धेति (2700- 
ए/एंणा।। 697०४०7 ६7079 '5एडाटफ )-तंथाःएंकल संक्रमणीय मतत-पद्धति 

(8726 '7७॥र४ॉश७०७ ए०(6७ 8ए8[०7) के अनुसार निर्वाचित होंगे । 
| ८ अब प्रइनं बचता है सघे-क्षेत्रो से राज्य-सभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन का ॥ 
सविधान के अनुसार, ऐसे सदस्य कैसे निर्वाचित होंगे; इसका निश्चय सस॒द्‌ द्वारा बनाये 
गये कानूनों के सुताविक होगा । 

[ ससद्‌ ने इस सम्बन्ध मे जो व्यवस्था की है, उसके अनुसार हिमाचल-अ्रदेश, मणि- 
;ुर और त्रिपुरा के सघ-क्षेत्रो से राज्य-सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव इन क्षैत्रों की 
क्षेत्रीय कौप्तिलो (०77 ०078] ००ए्रपरणा8) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है । 
दिल्ली से राज्य-सभा के सदस्यों का चुनाव दिल्लों कॉरपोरेशन की जनता द्वारा 
निर्वाचित ८० सदस्यों _ और नई _ दिल्‍ली-तगरपालिका या दिल्‍ली कैटोनमेट बोर्ड 
के (० प्रतिनिधियों के सम्मिलित निर्वाचंक-मडल (2|९४००४ ४ ००९४८) . हारा 
होगा ।' 
* यह चुनाव भी समानुपांतों प्रतिनिधित्व के अनुसार ही होगा । 

कहा जा चुका है कि १२ सदस्यो को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा । 
इस प्रकार राज्य-सभा -की रखना प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन-प्रणाली के समन्वय से ही होगी । 


सदस्यों के लिए योग्यता ( (धत्रातट्थ्राणा5 व शक्षाध्रजंत0 )--राज्य+ 
संभा का सदस्य होने के लिए किल्ती व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यताएँ अपेक्षित हैं --- 

(१) वह भारत कातनागरिक 'हो,! // ! * ' 

(२) उप्तकी आयु ३० वर्ष से कमर न हो, और 

(३) उसमें वे अन्य योग्यताएँ भी हो/ जिन्हें ससद्‌ विवि द्वारा निश्चित करे । 

इस प्रावधान,के अन्तगेंत, सन्‌ १९५१ ई० के जनता का प्रतिनिधित्व अधि- 
लियम (?९०फञा०५5 एफारथाबाणा 0८०१ 95 ) के अनुसार ससदु ने 
यह निश्चित किया है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य या सघ-क्षेत्र से राज्य-सभा का तब- 
तक सदस्य नही चुना जा सकेगा, जबतक हू वहाँ के किसी ससदीय निर्वाचस-पत्र 
(एक्रावक्राएलर्गाधए 008प्रथाएए) का निर्वाच्चक (एण॑८)नही हो ।... - 


7६- , बीते दिनो, मे , पल्ल़ी, से राज़्य-सभा के -सदस्यो का निर्वाचन दिल्‍ली की विधान- 
पर अमा-केसदस्थो-दुरा ही;किय़ा गया-थराद४ फट कई को फाजड कआाझ- 


श्श्ष्ु व “आरतीग्र छ्ासन : 


(४) वह व्यक्ति निम्नलिखित अयोग्यताओं ([98008॥0900॥8) से भैक्त 
(776७) हो $ ; 

(क) भारत की सघ:सरकार या किसी राज्य या सघन-क्षेत्र की सरकार के 
अधीन किसी लाभ के पद पर कारण न कर रहा हो । मस्जिपरिपद्‌ 'के 
सदस्यों तथा ससदीय कानून द्वारा अपवाद रूप प्रे (#ण्क्एणा5 ) 
घोषित किये गये पदो के विषय में यह लागू नहीं होगा । 

(स्र) जिसे किसी न्यायालय हारा पागल नही करार दिया गया हो । 

(ग) न्यायालय द्वारा अनुन्मुक्त दिवालिया न हो । 

(घ) जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार न कर ली हो और न किसी 
अन्य देक्ष के प्रति निष्ठा या भक्ति (]6:28706) रखता हो * 

(४) ससद को किसी भी विधि द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो । 

स्मरण रहे कि एक वार राज्य-सभा का सदस्य निर्वाचित हो जाने के 

बाद भी किसी व्यक्ति भे इनमें से कोई अयोग्यता आ जाय, तो उसका स्थान रिक्त 
समझा जायगा ! कोई सदल्य इन अयोग्यताओं के कारण राज्य-स्भा का सदस्य रहेगा 
या नही, इस प्रदन का निर्णय निर्वाचन-आयोग (760007 (00फाशाइश्यणा) की 
सम्मति के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जामगा । 

राज्य-सभा के पदाधिकारी--भारत का उपराष्ट्रपति (श0००-?768- 

शंशा) राज्य-समा का पदेन (॥%-0गी0००0) समापति (एक्यंग्राशक्वा होता है। 
उसका कार्यकाल ५ वर्ष होगा | वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता है था राज्य-सभा 
द्वारा अपदस्थ भी किया जा सकता है । 

राज्य-प्भा का एक उपसभापति होगा। राज्य-्सभा अपने सदस्यों में से 

किसी एक को इस पद के लिए निर्वाचित करेगी | उपसभ पति को, यदि किसी कारण- 
वश्य वह राज्य-सभा का सदस्य न रहे तो, अपना पद छोडना पड़ेगा । वह अपने पद 
से इस्तीफा देकर भी हट जा सकता है। राज्य-सभा के समस्त तत्कालीन सदस्यों के 
बहुमत से वह अपने पद से अपदस्थ भी किया जा सकता है, छेकिन ऐसे प्रस्ताव को 
पेश करने के १४ दिन पहले इस प्रकाड की सूचना दी जानी चाहिए। है 
राज्य-सभा का उपसभाषति, सभापति (अर्थात्‌ भारत के उपराष्ट्रपति ) की 
'अनुपस्थिति में राज्य-संग्रा का सभापतित्व करेया । यदि राज्य-समा की किसी बैठक 
मे सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों, दो वह व्यक्ति सभापत्त्व, करेगा, 
जिसे राज्य-सभा नियुक्त करेगी।... ः ५ 
जिस समय रोज्य-सभा के सभापति यो उपसंभापति को अपदस्थ करने की 
ध्रस्ताव विचाराधीन दे, तो उस सर्मय जिऊँके विरुद्ध श्रेहे प्रस्ताव रखो ययों' हैं; वह 


संघनन्‍्व्यवस्थापिका।: राज़्य-सभा १६९ 
ाज्य-सभा मे उपस्थित तो,रह सकेगा, -लेकित-सभापति के आसन पर न रहेगा और 
सच वह इस अवसर पर अपना मत ही दे सकेगा ॥., 

* इसी प्रकार, जिस समय भारत का उपराष्ट्रपति स्थानापन्न ( ०778 ) 
राष्ट्रपति का कार्य करेगा, उस अवधि से वह राज्य-सभा का सभापतित्व वही कर 
सकेगा । । न्‍्त 
यदि ऐसा हो जाय कि राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति दोनों का 
पद रिक्त हो जाय, तो वैसी दशा मे वह व्यक्ति सभापति का कार्य करेंगा, जिसे 
राष्ट्रपति नियुक्त करता है। < 

चू'कि राज्य-स्रमा का सभापति (भारत का उपराप्ट्रपति) वस्तुत राज्य-सभा 
का सदस्य नही रहता है, इसलिए साधारण अवस्था में सभा की कार्यवाही मे उसे 
मतदान का अधिकार नही है। वह केवल किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनों मे 
समान मत जाने पर ही अपना निर्णायक मत (()४४४॥8 ए०(6) दे सकेगा । 

'' राज्य-सभा के समापति को वेतत और कुछ भत्तो मिलेंगे । ससद्‌ 
के अधिकारियों के वेतन और भत्तो अधिनियम, १९५३ ६० के अनुसार राज्य-्सभा के 
समापति को प्रति माह २९५० रु० वेतन और ५०० २० भत्ते के रूप में मिलते हैं 
ओर उपसभापति को २००० २० प्रति माह वेतन मिलता है। 

राज्य-समा के अधिकार भौर कार्य--राज्य-सभा के अधिकारो को नीचे लिखे 
पाँच वर्यों मे वॉँटा गया है--(?) कार्यपालिका-सम्बन्धी अधिकार, (२) कानून-निर्माण 
सम्बन्धी अधिकार, (३) वित्त-सम्बन्धी अधिकार, (४) सविधान मे सशोधन का अधि- 
कार, ओर (५) अन्य अधिकार । 

(१) कार्यपालिका-सम्वन्धी अधिकार--राज्य-सभा के कार्यपालिका सम्बन्धी 
अधिकार प्राय नही के वरावर'हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सविधान की 
धारा ७५ (३) के अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी हैन कि 
राज्य-सभा के प्रति । राज्य-संभा को यह अधिकार प्राप्त नही है कि किसी एक मस्त्रों 
या पूरी मस्त्रिपरियद्‌ के विरुद्ध अविदवास या सिन्‍्दां का प्रस्ताव फस कर उन्हें भपदस्थ 
कर सके | राष्ट्रपति द्वारा की गई उच्च पदाधिकारियों की नियुक्तियों को अनुमोदित 
ऋरने या युद्ध या शान्ति-सम्बन्धी मामलो को नियत्रित करने का भी अधिकार 
राज्य-सभा को प्राप्त नही है । 

फिर भी, ऐसी बात नही है कि कार्यपालिका-सम्बन्धी मासलो से राज्य-सभा 
का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । राज्य-समा के सदस्यों मे से, भी भन्रियो, यहाँ तक 
कि, अधान मन्‍्यी की नियुक्ति हो सकती है| + प्रशासकीय बातो पर राज्य-सभा मे भी 
अब्न पूछे जा सकते हैं । 


१७० ॥7 -आरतीयछादन 


(३) का्नूनेटनिर्माणसम्बन्धी जंधिकार-८कपर से देखने पर्रतो रॉज्यस्सर्मो 
को कानून-निर्माण-सम्बन्धी अधिकार'मीं कम नही है, वयोंकि कोई भी विधेयक तब 
तर्क,चंसद्‌ दादा पारित नहीं उमझा जायगा, जवत्तक कि वह लोके-सभा और राज्य- 
ध्षमा दीनो से स्वीकृत ने हो जाय । इस तरह से ऐसा लगता है जैसे कि संसद के 
दोनों सदर्नों को समान विधायिनी अधिकार हो! पा 

परन्तु वात ऐसी नहीं है। घन-विधेयक तो पहले राज्य-्सभा से उपस्थित भी 
महीं रिये जा सकते बौर राज्य-्सभा घन-विधेयकों को सिर्फ १४ द्विनों तके रोक 
सकती है । राज्य-समा हाय प्रस्तावित धन-विधेयकों में प्शोधनों के मानने या के 
मानमें का पूर्ण अधिकार लोक-सभा को है । साधारण विधेयक पहले राज्य-सरभा में 
भी उपस्थित अवब्य किया जा सकता है, छेंकिन इस सम्बन्ध में मी यदि लोकन्सभा 
और 'राज्य-सभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाय, तो राष्ट्रपति दोनो सदनों की 
सबुक्त बैठक वृलायगा बौर ड्रसमे बहुमत से जो भी निर्णय होगा, बही अन्तिम निर्णय 
होगा । चूंकि लोकसभा के सदस्यों की सल्या राज्यन्यमा के सदस्यों की संत्या प्ले 
दूनी है, इसलिए इस मामरझे में भी लोकन्ममा जो चाहेंगी, वही होगा। - , 

इस प्रकार हम पाते हैं कि राज्य-सभा को कोई खास कानून निर्माण-सम्बन्धीः 
अधिकार भी प्राप्त नही है । वह धन-विधेयक और साधारण विधेयक को भधिक-सै-अधिक- 
छम्रण १४ दिनों जौरु छह महीद्रों तक पारित होने से रोक सकती है । लोक-सभा 
हार पारित विधेयकों के विधि" बनने की राह में राज्यन्सआ स्थायी अवरोध पैदा: 
नही कर सकती । | हि 

(३) चित्त-सम्बन्धी अधिकार---इस सम्बन्ध में तो राज्य-सभा सर्वया दाक्ति- 
धून्य है । हमने अभी देखा है कि घत-विधेयक राज्यन्समा में सर्वेश्यम उपस्थित भी नहीं 
किये जा सकते और राज्य-सभा घन-विधेयकों के मामले में सिर्फ १४ दिनों का विलम्द 
कर सकती है । म न 

(४) सविधान में सझोधन का अधिकार--इस उम्बन्ध में राज्यन्सभा को 
लोक-उमा के बराबर ही अधिकार है। सशोपन-विधेगक पहले राज्यनसभा हैं भी 
उपस्थित किया जा सकता है। कोई भी सम्ोधन-विश्ेवक तमी पारित समझा जाय 
झबनि वह अत्येक् सदन की सदत्यन्यत्या फे-बहुमत और मतदान में मात लेनेवा्े 
सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो । हल बन्र 
यद्यपि सविधान इस-परइन यर मौत है-कि दोनों सदतों मे किसी” सदोधन 
विधेयक पर मतान्वर की दबा में वया होया,/न्तथामि इंच दशषा.में; भी न्वही होगा, जो 
साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में:मतान्तः की दण्षा में होगा ॥ छसे हाज्यनतभा 
की स्थिति इस सम्बन्ध में भी निर्बंल ही हो जाती दै । 
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(५) अंस्य अंधिकार---उपयु क्ते चोर जंकारें के अधिकारों के अलावा राज्य-- 
सर्भा को कुंछे ओर भी! भधिकार प्रष्ति हैं! जो या तो  लोक-सर्वी के ' अधिकारों के: 
बराबर है या उससे अधिक ।. हे को | 

राष्ट्रपति के विरुद'महाभियोग लगाने के अधिकार के सम्बन्ध में राज्य-्सभो” 
और लोकन्सभा दोनो की स्थिति समान ही है--यदि इस विषय-पर दोनो सदनो मे 
भतान्तर हो, तो क्या होगा ? सविधान इस प्रश्व पर मोन है। लेखक की राय में 
इसे भी विधायिका प्रक्रिया ही माना जाना चाहिए ओर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित 
संयुक्त बैठक के द्वारा ही इस प्रब को भी हल किया जाना चाहिए।.._ 

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हठाने” 
का अधिकार लोक-सभा के साथ रज््य-प्भा को भी है । आपात-काल को उद्घोषणाओं- 
की स्वीकृति दोनो स़दनों से ली जायगी॥ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के 
निर्वाचन में भी दोनो सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं । ५ 22% 8 

उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने के प्रह्ताव को प्रारम्भ करने का अधिकार 
राज्य-सभा को ही है। इसी प्रकार, घारा २४९ के.अनुसार राष्ट्रीय हित मे राज्य- 
सूची के विषयों को समवर्त्ती सूची-मे हस्तान्तरित करने का अधिकार सिर्फ राज्य-सभा 
को ही है। फिर, एकटकालीन अवस्था की घोषणा होने पर, दो भहीने के भीतर, 
अगर लोक-समा उत घोषणा को स्वीकृत करने के पहले ही भग हो जाय, तो उच्च 
घोषणा को अनुमोदित करने का भी अधिकार सिफ़ो राज्य-सभा को हो है। 
/ ' राज्यन्सम्रा की स्थिति--रीज्य-सभा के अधिकारों के उपयुक्त विवरण के- 
फलस्वरूप हम पाते है कि लगभग सभी क्षेत्र में इसे गोण ('8७०080% ) 
अधिकार प्राप्त हैं। ' इसे सार का कंदाचिंत्‌ निर्वेलंतम उच्च सदन (श७०६४८०४॥ 
58८07 लाक्षाए००) कहना कोई'अतिशयोक्ति नहीं होगी । कुंछ' छेखको से इसे 
भारतीय सविधान का अेलेकार-मातरं! (]/७०४-०ताशयाशाओ। 96०8 0 धा९- 
(९०॥४४४ए707) कहा है। डाँ० एंग०“पी० शर्मा'के अनुसार भारतीय ' राज्य॑- 
समा द्विसदनात्मक ससद्‌ के आधुनिक फैशन की पृत्ति-्मात्र है। ' 

क्या राज्य सभा को उठा देना चाहिए ? --अरईन उठता है कि जद राज्य-सभा 
को केवल एक परामर्शदाता की भूमिका का हो सम्पादन करना था और जल्दीबाजी मे- 
बनाये गये कानूनों पर यदा-कदा रोक-धार्म लगाना ये उनमे 'सिंफ सुधार करना-ही 
था, तो माखिर सविधान-निर्मातीओ/ ने :इस सदन की व्यवस्था ही क्यो की ? साथ-- 

हीन्साव अगर भूल से था अन्य कोरणवदा इस सभा का निर्माणाहो भीशया, तो/इसे- 
अब भी क्यों न उठा दिया जाये 2८9, * 


७२ भारतीय शासन 


) हमारे सविधान-निर्माताओ ने राज्य-्समा की स्थापना इसलिए की थी कि 
इसमे भारत-सघ की इकाइयो का समुचित प्रतिनिधित्व हो। इस मतव्य के अलावा 
उनका उदूंश्य यह भी था कि देश के कुछ विद्वान, अनुभवी तथा गण्य-मान्य व्यक्ति, 
जो कि सक्रिय राजनीति से दूर भागते हो, कानून-निर्माण-कार्य में सहयोग दे सकें। 


इन दोनो उद्दं श्यो के अतिरिक्त राज्यसभा के निर्माण के पक्ष मे वे सभी तक 
“उपस्थित किये जाते हैं, जो कि दिसदनात्मक ससद्‌ के पक्ष में दिये जाते हैं । 


आलोचको द्वारा उपयु'क्त सभी उहंद्यो के आधार पर राज्य-सभा को दोप- 
"पूणे बताया गया है। इन लोगों का कहना है कि भारत-सध को सभी इकाइयों को 
समान प्रतिनिधित्व नही दिये जाने के कारण सधीय पिद्धान्त का उल्लघन हुआ है । 
'राज्य-सभा की रचना मे जनसख्या को जो आधार माना गया है, उसकी आलोचना 
की जाती है और कहा जाता है कि जनसल्या के आधार पर तो लोक-सभा का 
-स्गरठन होता ही है। इसके अलावा राज्य-सभा के सदस्यो की निर्वाचन-प्रणाली की 
भी आलोचना की गई है। कहा गया है कि राज्यों की विधान-सभागी द्वारा 
निर्वाचित होने के कारण राज्य-सभा के सदस्य भारत-सघ की इकाइयो का पूर्णे 
प्रतिनिधित्व नही कर उन विधान-सभाओ की विभिन्न पावियों का ही प्रतिनिधित्व 
करते हैं । इन तकों के आधार पर इन आलोचकों हारा यह दावा किया जाता है 
कि भारतीय राज्य-समा एक सघ-शासन के सिद्धान्तो के अजुछूप सगठित नहीं है । 


जहाँ तक सक्षिय राजनीति से दूर भागनेवाले विद्वानों और विभिन्न क्षत्रोमे 
“व्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तियों के कानून-निर्माण-सम्वन्धी कार्यो में सहयोग का अदन 
है, आलोचकों का कहना है कि ऐसे लोगो की सत्या बहुत ही कम है। ऐसे प्तिर्फ 
१२ सदस्यों का मनोनयव राष्ट्रपति द्वारा होता है। २५८ सदस्यों के सदव में १२ 
सदस्यों की स्थिति 'ऊँट के मुह में जीरे का फोरन' वाली कहांवत को चरितार्थ 
-करती है । जहाँ तक ऐसे लोगो का शेष २३८ सदस्यों में निर्वाचित हो सकने का 
चदन है, वह भी अस भव है, क्योकि विभिन्न परा्टियाँ अपने दलौय लोगों को, जिन्हें 
लोक-सभा या राज्यों की विधान-सभाओो और परिपदों मे जयह नहीं मिल्र सको, 
राज्य-्सभा में भेजती है। इसका नतीजा यह होता है कि अचकाब्रानप्राप्त कूटनीतिश, 

अनुभवी राजनीतिज्ञ तथा कानूनवेत्ता लोग राज्यन्सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं । 
- भारतीय राज्य-सभा के विरुद्ध इन विशेष आलोचनाओं के अतिरिक्त वे 


वसभी,साधारण या सामान्‍य तक उपस्थित किये जाते हैं, जो किसी भो ऊपरी "चदत 
५एफ़थ (करश्ागर००7) की स्थापना के विरुद्ध किये जाते हैं.॥ जैसे कि,, यदि 
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ऊपरी सभा निचली सभा के. साथ सहमत्त है, तो राज्य-्सभा निरथक्तहै।ओर यदि' 
वह विरुद्ध है तो केवल दबैतानी कर सकती है । 

“ यह भी कहा गया है कि उच्च सदनो के सदस्य अप्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचित 
होने के कारण अधिकाशत प्रतिक्रियावादी एव-रूढ़िवादी होते हैं और शासन-सुधारः 
के कार्यों मे वाधा डालते हैं ॥ फिर, उच्च सदन की अनावश्यकता इस आधार पर 
अनुमोदित की गई है कि निम्न सदन के शीघ्‌ अविवेकपूर्ण कार्यों और विधेयकों पर 
रोक-थाम करने या उनमे सुधार करवाने के लिए पार्टो, प्रंस, सभाएँ, सस्याएँ, 
मान्दोलन तथा न्यायालय तो हैं ही । 

आलोचको का यह भी कहना है कि वत्त मान समय मे राज्य-सभा कानून- 
निर्माण-सम्बन्धी कार्यो में और देश के प्रशासन में रुकावट नहीं डाल रही है, उसकी 
वजह है कि लोक-सभा और राज्य-पभा दोनो में एक ही पार्टी, यानी काँगरेस को 
स्पप्ट बहुमत प्राप्त है। इन लोगो का कहना है कि जब ससद्‌ मे एक पार्टी का 
बहुमत नही होगा और लोक-सभा किसी विषय पर आपस मे ही ठीक़ रूप से 
विभाजित रहेगी, तब वैसी दशा मे राज्य-सभा गतिरोध पैदा कर सकती है। जबतकः 
ससद्‌ के दोनों सदनो की सयुक्त बैठक राज्य-सभा बनाम लोक-सभा के आधार पर 
नही होगी, तबतक समुक्त बैठकों मे भी एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो सकती है । 

जहाँ तक राज्य-मश्ा द्वारा लोक-सभा की निरकुशता (8990 0/67855) 
पर नियम्त्रण रखने की वात है, राज्य-्सभा को उतनी शक्ति ही नही है कि वह लोक- 
सभा से ढकराने की हिम्मत वर सकेगी | 

उपयुक्त तर्को के आधार पर कुछ. आालोचको ने यह दावा किया है कि 
राज्यन्मभा की कोई वाघ्तविक उपयोगिता नही है। यह राष्ट्र के राजस्व पर एक 
भार-मात्र है। इससे लाभ के बदले नुकसान है, क्योकि व्यर्थ ही विधायक कार्यों मे 
दुहराव होता है, समय और घन का अपव्यय होता ही है, कानून बनते से देर भौ 
होती है । 

इस प्रकार राज्य-सभा को उठा दिये जाने के पक्षवाल्ले लेखकों और आलोचको' 
का कहता है कि इस सभा के द्वारा न तो-भारत-लघ की इकाइयो का समुचित जौर 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही होता है, यह सघीय सिद्धान्त की रक्षा भी नही करतो है और 
ने विधायन और अगासन मे निस्सन्देह रूप से गतिरोध पैदा नही करनेवाली सस्था' 
हो है। यह लोक-सभा की निरकुशता पर भी कोई प्रभावशाली नियत्रण या रोक 
नहीं लगा सकती है |- तो फिर, इसे क्‍यों न उठा दिया जाय ? यदि इसे उठा भी 
दिया जायगा तो भारतीय द्यासन-व्यवस्था के कार्यकरण-मे किसी प्रकार का अन्तर 
नहीं भायगा । 


४ #रतीयः शे्सिने 


राज्यः्सेभा: के! रखे जाते के 7 पक्ष? में एश्नी  दंलीलें: दी गई : हैं. जो 
निम्नलिखित हैं--- 
राज्य-सभा का संग्रठेन आँख भू दर्कर सिंफे जनेरँख्या के ओंधारं पर ही नहीं 
- किया गया है ।* साथ-ही-साथ जेंबँकिः भांरत-संघं की इकांईयों में तीत्र विभिन्नताएँ 
हैं, वैसी दशा में उन्हें समान प्रतिनिधित्व देना ठीक नहीं था. इसी प्रकार, 'बालियगे- 
: मताधिकार के आधार पर भ्र॑त्यक्ष चेंनावं -केंराना भी ठीकें नहीं था; क्योंकि. जान- 
बूझ्करः राज्य-सभा को एक गौण संदव (56८670479 (ट47778/) ही बनाना 
“था । यदि मनोनीत सदस्यों की संख्या और भो बढ़ा दी जाती, तो और भी अधिक 
, आलोचनाः होती, प्रगतिवादिता के नाम पर । ' 
: इन सब तरकों के: अलावा वे संभी तक दिये जाते हैं, जो उच्च सदन. की 
स्थापना के पक्ष: में दिये जाते हैं। अर्थात, अंविवेकपूर्ण और जल्दीबाजी में बनाये 
गये कामूनों में संशोधन किया जा सकते और उंनेके पारित होने में देर किया जा 
- सकनां इत्यादि । 
उपयुक्त तर्को के अतिरिक्त, राज्ये-संभा कीं उपयोगिता के पक्ष में सबसे बड़ी 
* दंलील' यह दी. जाती है कि यह सभा राष्ट्रपति के संकेंटकालीन अधिकारों के 
«दुरुपयोग पर एक 'जवरदस्त रोक है | इमेरण रहें कि राष्ट्रपति लोक-सभा को 
- विघटित कर सकता है; लेकिन रोज्य-सभा एक स्थायी सदन होने के कारण पूर्ण- 
' रूपेण कंभी विघटित नंहीं:होती। ' राष्ट्रपति द्वारो ! की गई आपातकालीन घोषणा 
- दो महीनों के अन्दर संसद्‌ के दोनों सदनों से स्वीकंत होने पर ही अधिक दिलों-के 
“लिए लागू रह सकेगी। राष्ट्रपति) लोक-सेभा को विंघटित कर अपना . रास्ता साफ 
- कर संकेतों है, लेकिन राज्य-सभा उसके तानांशाह बनने की योजनाओं में वहत बडी 
- रुकावेंट सिद्ध होगी । 
/". 7 'राज्य-सभा के पिछले ६ वर्षो के कार्यकरण के' आधार पर भी इसकी 
' निरथैकता सिद्ध नहीं की जा सकती ॥ इस लेखक की राय में यह कहना कि आज 
. तक राज्य-संभा में “किसी भी “विधेयक पर ऐसा संर्चा गीण वांदं-विवाद नहीं हुआ, जो ' 
इंत्क्ृष्टंता तथा' विद्वंत्तो के लिए जंगत्‌-प्रसिद्ध' हों, संवं्थां निराधार - और असत्य है । 
- बीते दिनों में कितनी हं। बार' ऐसे अवसर जाये हैं, जबकि किसी प्रश्न पर राज्य-सभा 
में हुए वोद-विवाद के स्तर' लोक-सभा के वाद-विवाद के स्तर की' अपेक्षा ऊँचा 
5रहां है। 
*+ “ «इसी प्रकांर; बीतें दिनों में राज्य-सभा लोक-सभा की सेविका बतकर भी 
*नहीं रही है।” यह सच है| कि किसी भी अवसर पर उसने किसी विधेयक या विपय 
“पर लोक-सभा से मतान्तर की दशा में गतिरोध पैदा नहीं किया है। इस लेखक की 


सघन-व्यवस्थापिंकों ? रोज्येन्सभा श्ष्पु 


राय में यह तक बलुतः रिज्परस्तभाकी उपयोगिता के पक्ष, में है, न कि विपक्ष में । 
"राज्य-सभा अपने अधिकारों तथा सम्मान के,प्रति, बराबर सतर्क, रही है । - यहाँ तक 
कि दो बार! अपनी प्रतिष्ठा के प्रइंव॒पर राज्य-सभा लोक-सभा से झगड तक पड़ी 
ओर प्रधान सत्री तथा उपराष्ट्रपति के वीच-बचाव, करने से यह गतिरोध' उम्र रूप 
चारण नही कर सका । अत ,.यह भी नहीं कहा जा सकता है कि राज्य-सभा लोक- 
सभा के रबर-स्टाम्प (00067 8(670) को तरह काम कर रही है। 

ह्िसदनात्मक ससदु के आधुनिक फैशन ( 7४४॥0]7 ) की पूत्ति भी एक 
अलकार मान बनी रह जाय, तो भी इसे सर्वथा निरथंक नही कहा जा सकता, क्योकि 
अलकारो की भी उपयोगिता होती है और उसका भी अपना विशिष्ट महत्त्व होता है । 

डपयु क्त तकों के आधार पर राज्य-सभा को उठा देना उचित नही जान पडता 
है। इस लेखक की व्यक्तिगत सम्मति मे विकट भविष्य में राज्य-सभा को उठा देना 
न तो सभव ही है मौर न वाछनीय ही । | 


राज्यन्सभा का उठा दिया जाना सभव इसलिए नही है कि द्विसदनात्मक 
संसद्‌ आजकल कौ फैशन हो गई है । आधुनिक ग्रुग मे उच्च सदनों का होना प्रायः 
“आवश्यक बुराई-सा हो गया है भर दिखाई पडलेवाले भविष्य मे उच्च सदन 
अवद्य ही व्हरने को हैं १९ ( "अंत्यालात् 7,०85800728 48ए७ 0०007 
धार विद्ञाणा ० 06 089. ता गरा006वा प्रा (8 एाध्शशाए2 
७ पुन जाधा०० ॥85 9800006 क्ाग्र0ड 8 प6ए258477 शा”? 
श्ा6 एाशर्श08 थक (6 .[07889०806 -धिपा8 धाहरए #898 , ०0पा९ 
+0 8(89-/) 


» पहली बार [वत्त-मत्री के एंक वक्तव्य पर। वित्त-मत्रो राज्य-सभा के सदस्य 
'थे।' उनके द्वारा राज्यू-सभा में कहीं गईबात पर गलतफहमी' हो गई और 
चोक-सभा ने स्पष्डोकरण के लिए उन्हें अपने सर्दन में उपस्थित होने को कहा । 

: राज्य-सभा ने उन्हें ऐसे! करने से रोके दिया, क्योकि वे राज्य-सभा के सदस्य 
- मै, व कि लोक-सभा के । 8 
बुप्री बार लोक-ठेखा-स्षिति (?ए9७॥०/०००॥78 टिपए॥8०) के 
सात अतिनिधियों के चुधाव पर, लोक-समा ने राज्य-स मा से इस कमिटी मे सात॑ 
सदस्य भेजने का अनुरोध किया । छेकित राज्य-सभा ने अपनी अर्मिउा प्रकद _ 
, हर दी, ईंस बजह से कि लोक“लेखा-समितति स्मर्ची ससर्द की कमिटो ने होकर 


"6- ८हनन्‍न्ट्ॉ 


६ सिफे. 39. आटे कंमिट 6 जज 
८ पिफे चोक:प्भा की ही कमिटी थो। 
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१७६ ग० भारतीय झासत़ः ), , 


* लोक-सभा, तथा राज्य-सभा, का आपसी सम्बन्ध 
( ॥एण्ग एल्क्ापणाड ण॑ ६० 7054 जात 6 एच्रोएन5कब ४ 


लोक-सभा और साज्य-सभा के आपसी सम्बन्ध के बारे मे भी प्रश्न पूछे जाते 
है । यद्यपि इस सम्बन्ध की चर्चा लोक-सभा के अध्ययन के परचात्‌ ही होनी चाहिए 
थी, तथापि विद्यार्थियों को सुविधा के _ लिए इसी स्थल पर हम इसका वर्णन 
कर देते हैं । 

प्रधान मत्री श्रीनेिहर ने ६ मई, १९५३ ई०, को भारतीय ससद के दोतों 
सदनो की सयुक्त बैठक मे भाषण करते हुए कहा था कि “'सविधान दोनो सदनों 
को समान मानता है, केवल वित्तीय विषय लोक-सभा के ही अधिकार-क्षेत्र के 
अन्तर्गत हैं ।** 

श्रीनेहरू की उपयु क्त उक्ति पृरणते सच नहीं कही जा सकती है । इसकी 
परीक्षा हम नीचे करेंगे-- 

.. (१) धन-व्घियकों के सम्बन्ध मे ( ज]7 76849 0 2/07०ए 
87]5)--यह जानी हुई बात है कि घन-विध यको के वारे मे राज्य-सभा की शक्तियाँ 
नही के वरावर है । धघन-विध यक केवल लोक-सभा में ही सवसे पहले प्रस्तुत किया 
जा सकता है! अर्थात्‌ इस प्रकार के विधेषक राज्य-सभा मे सबसे पहले उपस्थित 
ही नही किये जा सकते । कोई विधेयक घन-विधेयक है या नहीं, इस प्रइन का 
अन्तिम निर्णय भी लोक-सभा के अध्यक्ष द्वारा ही होगा । 

लोक-सभा द्वारा पारित होकर धन-विधेयक राज्य-सभा मे अवश्य भेजे जायेंगे । 
राज्य-सभा को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह उन विधेयको मे जो उचित सशोधन 
या सुधार समझे, उसकी सिफारिशो के साथ १४_दिनो के अन्दर उस घन-विधेयक 
को लोक-सभा के यहाँ विचारा्य लौटा दे ।_ ढेकिन, राज्यन्सभा की सिफारिशो को 
मानना या न मानना लोक-सभा की स्वेच्छा पर है। इस वार लोकन्सभा जिस रूप 
में उस घन-विधेयक को पास. करेगी, उसी रूप मे वह विधेयक दोनो सदनों द्वारा 
पारित हुआ माना जायगा | 

यदि राज्य-सभा किसी घन-विधेयक्‌ को १४ दिनो के भीतर वापस नही करे, 
तो भी उस दशा मे लोक-संभा द्वारा पैंस किया हुआ धन-विधेयक दोनों सदनो &ारा 
प्रारित समझा जायगा।_ ५ 

“गृह एणाईपरयणा एर०ध४ंड 08 [ए0 पछ07565 €पण्शीए ७छ०८ए६ जय एशांशा। 


साशालबत ग्राध्षांदि5 जाएं) द्ाठ 0 086 4 506 एगएं०्फ ए [6 स०ा५४ 
07० ए००ए6 ॥__ बरी मक्का।, थी 0 2/47 953. 


संघ-व्यवस्थापिका रॉज्य सभा १७७5 


इस प्रकार, जहाँ तक घन विवेयक्नों का सम्बन्ध है, श्रीनेंहह का उपयुक्त कपन 
अक्तरश सही है। इस मामले में राज्य-्सभा ठीऊ ही स्वेथा ऋशक्त है। घन- 
वियेयकों को अस्वीकार कर सकने की चात कौन कहे, लेक-सभा की इच्छा के विरुद्ध 
उनमें सशोधन कर सकने का भी अधिकार राज्य-सभा को नहीं है । 

(१) साधारण विधभेयकों के सम्बन्ध में (भार क्‍08क्मऐ (० प्णा-हणा०ए णः 
0तााए झा _- उपरी सतह पर ही देखने से थीनेहरू का कथन सत्य जान पब्ता है + 
संविधान के अनुसार कोई भी साधारण विधेयक्र संसद्‌ द्वारा तचतक पारित नहीं समझा 
जायगा जबतक कि वह लोक-समा के अलावा राज्य-समा से भी (अ्थात्‌ दोनों सदनों से ) 
स्वीकृत न किया जाय । सभवत , यही प्रावधान, कि राज्य-सभा की स्वीहृति के बिना कोई 
विवेयक कानूल का रूप धारण नहीं कर सकता, श्रीनेहरू के ध्यान में रहा होगा, जब उन्होंने: 
कहा कि साधारण वियेयक्रों के सम्बन्ध में राज्यसभा और लेक-सभा की शक्तिय। बराबर हैं | 

साधारण विवेयकों के कानून बनने छो प्रक्रिया पर एक गहरी दृष्टि डालने पर 
पता चलता है कि इस सम्बन्ध में भी लोक-सभा की अपेत्ता राज्य-सभा शक्तिहीन है ६ 
राज्य-सभा साधारण विधेयक को ६ महीने से ईघिक समय तक पारित होने से नहीं 
रोक सक्ती। यिं स्सी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में तीम मतान्तर 
हो और संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जाय, तो बसी दशा में राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक 
संयुक्त वठक बुलायया, जिसका समापतित्व लेकन्सभा के अध्यक्ष करेंगे और उसमें 
चहुमत से जो निर्य द्वोगा, वही अन्तिम निर्शंय माना जायगा। 


इस व्यवस्था के कारण साघारण विधेयकों के सम्बन्ध में राज्य-सभा के अधिकार 
सिफ ठेखने में ही वरावर हैं, असल्यित में नहीं। हम जानते हैं कि लोक-सभा के 
सदस्यों की संख्या राज्य-सभा के सदस्यों की सख्या से छुग़््नी है, अत किसी भी 
सयुक्त चेधक में यदि लोकसभा अपने में बुरी तरह से विभाजित नहीं हो, तो साधारण 
विधेयकों के वारे भें भी राज्य-सभा वी इच्छा के विरुद्ध स्वेच्दानुसार ही निणंय तो 
सकती है । 

इस प्रकार, साधारण विधेयक्ों के सम्बन्ध में भी राज्य-सभा को लेक-सभा के 
समान अन्तिम निर्णय ले सकने का अधिकार नहीं है। हों, इतना अवश्य है कि 
घन-विधेयकों के मामले में राज्य-सभा की जिस प्रकार की अवहेलना की जा सकती है, 
उस प्रझार॒ दी अवहेलना साधारण विदेयकों के सम्पन्ध में नहीं। 

(३) अन्य विधायिनी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में ( जार एथडक0 0 ०श 
7७ड्ॉडंडी ९०७ छ/00९४ए:०७ )-- हम जानते हैं कि सचिधान में संशोधन जऊिय्रे जाने तथा 


राष्ट्रपति के पिरद्ध महामियोग की कार्यवाहियों के किये जानें के सम्बन्ध में राज्य-्सभा को 
१२ 
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लेक-सभा के समान ही अधिकार आप्त ६ लेस्नि इन विपयो पर भी यदि दोनों सदनों मे 
गनिरुध हूँगा, ते फ्रि लेकन्सभा की इच्छा ही मान्य होगी। यद्यपि कि संविधान इन 
मामले में मं।न है । 

रा/ट्पति और उपराउ्रपति के निर्वाचस में तथा उच्चतम न्यायालयों के न्याया- 
वीशों वा अपफन्ध किये जाने में राज्य-सभा को लेफतसभा के बराबर अधिऊार प्रात 
है। इसी प्रज्तर, राष्ट्रपति द्वारा बी गई आपात-क्ाल दी उद्घोपणाओवी स्त्रीहृति 
लोकसभा और राज्य-सभा दोनों से ही क्नी जायगी ।- 

ट्स सम्बन्ध में यह विशेष रुप्र से उल्लेखनीय हे हि एफ्दो विषय ऐसे है, 
जिन पर राष्य-सभा को सेकसभा ओ अपेज्ता अधिक्र अधिक्वर है। जसे, उपराष्ट्रपति 
के। अपवस्थ करने के प्रस्ताव के। प्रारम्भ करने का उप्रिकार राज्य-सभा को ही है। 
राट्रेय हित में राज्य-संची के विपयो के समवत्ती सच्ची में हस्तान्तरित करने का 
अधिकार सिफ़ राज्य-सभा जो ही हट ] ट्सी हऊक्वार, लेक सभा के वि८टित रहने पर 
या ब्ापातकादीन उद्धापणा होने के वाद दो महीने के बन्दर विघटित हो जाने पर 
राद्रपति हारा की गई व्यपातश्लसीन उद्घापणाओं वी स्वीटति थी राज्य-सभा से ही 
ली जायगी । 


अन , जहा तक अन्य विधायिनी प्रक्रयाओों का खवाल है, श्रीनेहह दा क्यन 
बहुत दूर नम थीऊ ही दै। 

(४) कार्यपालिका-अविवा र-सम्बन्दी ( शाह एश्खभव (0. छ7007/78 
20फ879)--इस सम्बन्ध में यद्यपि मन्नीया आवधम्यक्ता आ पढने पर प्रधान भत्री भी, 
राज्य-्सभा के सदस्था में से नियुक्त क्यिजा सकते हैं, पिर भी सविधान के अनुसार 
मन्निपरिपद्‌ की लेक-सभा के प्रति उत्तरदायी टहराये जाने के कारण राज्य सभा वी स्थित्ति 
चहुत ही फ्रीकी पट जाती है।। ययपि राज्य-सभा मे भी कार्यकारिणी से प्रण्म तथा पूरक प्रम्त 
पूछे जा सकते है और मन््रिपस्पिद के विरुद्ध काम रक्त), “निन्दा! त्तथा “अविश्वास' के 
प्रस्ताव भी पास क्यि जा सकते हैं, लेम्नि इससे मॉन्त्रपरियदू अपने पद से अपदस्थ नहीं 
देगी ] 

अत , जह' तक का्रपालिस-छ्य का सवाल है, राग्य-्समा लेकनसभा के समान 
शक्तिणाली संस्था नहों हे। उस सम्बन्ध में उसका लेक-सभा से अधिक महत्वगू्ण 
और शकिशाली नहीं हं।ना ही स्वाथात्रिक बोर सवधानिक हे । 

लोकसभा और राज्य-सभा के विभिन्न आपसी सम्बन्वों के उपयुक्त विवरण के 
आधार पर हम इसी निः्रय पर पहुँचते ह हल सिफ वित्तीय विपयों पर ही लेक-सभा 
राज्य-नमा से अबिक शक्तियाली नहीं है, वरन अन्य वातों में भी। भारतीय ससद 
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के दोनों सदनो में पे लोकसभा ही अमावी तथा अपुख सदन है। राज्य-्सभा की 
सापेज्षिक शक्षिहीनना स्पष्टत दृष्टिगेचर होती है। राज्य-समा केवल द्वितीय सदन 
ही नहीं है, बरत्‌ एक गोणं सदन भी है ? (0 इ5 प्रण गाँए 8 56०णात 
(याबाफश 5३ 56०णाेह7ए (॥9फथ धघ शी ) 

; ्् तर 


भरत 


१, राज्यसभा की रचना, उसके अधिकारों एवं इत्यों की व्िविचना कीजिए । 
एकवण6.. पा९ ५०एाए०एचएणा,. एणच्रशड बफते. प्राए४००४ ता ए९ 
(0०एाटा ०0 $:8088 (8 ए8४व०॥७) . 

२, राज्य-सभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्‍या आपकी सम्मति में इसे 
उठा देना उचित होगा १ 
गरइटप५७. 6. ए०७४ 0० थार. ठ०एन्‍ला 0  5घ्ा० (७ ए४- 
इज) श्र 3.६ 86 छए09७/, घ ए०पए 0एछाप्र०ा, ६० &+0॥ञ १६ ? 


3, राज्य-सभा की रचना कंसे होती है? लेक-सभा तथा राज्य-सभा के आपदी 
या पारस्परिक सम्बन्धो का चरन कीजिए । 


सतएछ ॥8 था 00फाला ०ी $६4४६४ (ए0४9३8४9॥9) ७०॥छ05९तं ? 
:%०४४४ धार फ्रापधावे कशैक्राणणड 9>6७एछा पा 7.ए5०४०॥9 शाते 
406 २६५४5 ७०४७६७, 


] “संघ व्यवस्थापिका लोक सभा 
३३ (7॥6 एणाण्ण 7,689 4्रापः8 : गि0०प5७ ० धा७ ए206 ) 





हिसदनात्मक भारतीय ससदू के निम्न या प्रथम ([.0४९7 67 शिए्क्ष) 
सदन ( 00५४ ० (शा7०८: ) को लेफ-सभा" वी सजा दी गई है। वयस्क- 
मताधिकार के आधार पर निर्वाचित, भारतीय जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने 
वाली, भारतीय संसद का यह प्रभावी ओर प्रमुस॒ सदन स्वभावत भारतीय शाप्तन 
तथा राजनीति का 'गुस्त-केन्द्र (एकाफड ण॑ (7ध्शा३) है। जैसा इसके 
नाम से ही परिलक्षित होता है, लोक-सभा को भारतीय जनता वी सर्वभ्रभुत्व-सम्पन्नता 
के सिद्धान्त का पत्यक्ष मृत्त रूप फहा जा समता है 7? 


लोक-सभा का सगठन 

(१) सदस्य-संख्या--लेकसभा के सदस्यो थी सख्या अधिकसे-अधिक ४२४ 
तक हो सकती है। इनमें से अधिकतस ५०० तक भारत संघ के अन्तर्गत विभिल 
राज्यों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन हारा चुने जायेंगे और शेष २५ भारत- 
राज्य के संघ-क्षेध्रों का प्रतिनिधित्त करने के लिए ऐसे ढग से चुने जायेंगे, जेसा 
संस॒द्‌ कानून बनाकर निर्धारित करे । 

मूल संविधान की धारा रूप के अबुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम 
संख्या ५०० तक ही हो सकती थी। सन्‌ १६४५६ ई० के सविधान ( सप्तम ) सशोघन- 
अधिनियम के अनुसार इस संख्या में २० थी वृद्धि कर दी गई। 

इसी प्रकार सर १६६५ ई० के चौदहवें सशोधन के हारा लोक-सभा के सदस्यों दी 
संख्या ५२० से बढाकर ५२५ कर दी गई । - 

लोस्सभा की सदस्यता के लिए भारत-सघ के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य फो एक. 
निश्चित संख्या दे दी (3)]0/7£0) जाती है। इन सख्याओ का निर्धारण इस. 
हिसाव से ग्िया जाता है ऊ्रि प्रत्पेफ राज्य की आबादी और उस राज्य हारा चुने 
जानेवाले सदस्यो दी संख्या में जो अगुपात हो, वह अनुपात यथासंभव सभी राज्यो 
के लिए समान है| 

(२) अल्पसख्यकी के लिए सरक्षण--लेकसभा के लिए भारतसंघ के 
अन्तर्गत विविध राज्यों से जो अधिक-से-अधिक ४०० सीटे होंगे, उनमे से कुछ सीटें 
(क) भर्ुयूचित जातियों ( "०।८०णे८ते ८४४६४ ), (सं) आताम के आदिम- 

ब छलका अगरेजी नाम ( [06 70ए४७ ० ६॥० 76०९ ) था, लेकिक 

अब अगरेजी में भी उसे *,0%४व0)8/ लिसा जाने लगा है। 
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जाति-केत्ों को छोइफर अन्य अनुसूचित आदिम जातियों और (ग) बासाम के 
स्वायत्त जिलों की अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित रखी जायेगी । 

ऐसा संरक्षण (रि८एथा४०ध०) इन जातियों के अल्पसंख्यक्र (४(07१(9) 
और पिछडी दशा में होने के कारण किया गया। साथ-ही-साथ यह संरक्तण इन 
जातियों की जन सख्या के आधार पर होगा। भर्थातू, इन जातियों की जन-संख्या 
और इनके राज्यों (जिस राज्य में बसते होंगे) की जन संख्या में जो अनुपात 
होगा, वही अनुपात, यथासभव, इन जातियों के लिए सरक्तित सीटों की संख्या 
और लोक-समा के लिए उस राज्य की कुल सीटों की सख्या में होगा । 

अनुसूचित जातियों बैर अनुसूचित आदिम जातियों के लिए उपयुक्त संरक्षण के अलावा 
'ऐलो-इडियन. समुदाय ( 270९]0-४तैशथा ०ग्रागरणा/9 ) के लिए भी 
फिशेष आवधान क्या गया है। संविधान की धारा ३३१ के अनुसार अगर राष््र- 
पति की सम्मतिं में जनता द्वारा चुने गये सदस्यों में ऐंग्लो-इंडियन समुदाय का 
उचित प्रतिनिधित्व लेक-सभा में नहीं हुआ हो, तो उस समुदाय के भतिनिधित्व 
के लिए अधिक से-अधिक दो सदस्य राह्पति मनोनीत कर सकता है। ऐसे दो 
सदस्य भारत-संघ के अन्तगंत १६ राज्यों में आदेशिक निर्वाचन-स्षेत्रों से चुने 
जानैवाले अविकतम ५०० सदस्यों के अलावा होंगे । 

सबिधान की ३३०वो तथा ३१वीं धारा के अनुसार क्रश अनुसूचित जातियों एवं 
अनुसूचित भादिम जातियों के लिए सीटों के सरक्षण का तथा ऐँलो-इडियन 
समुदाय के लिए मनोनयन का प्राववान सविधान लागू होने के बाद १० वर्षों 
(अर्थात्‌ , २६ जनवरी १६६० ई० ) तक ही रहना चाहिए था। लेकित दिसम्बर, 
१६५६ ई० में हुए संविधान के अष्टम संशोधन के अनुसार यद् अवधि अगल्ले १० वर्षो 
के लिए और ( अर्थात्‌ २६ जनवरी, १६७० ई० तक ) बढा दी गई है । 

(३) निवोचन-प्रणाल्षी-- लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अत्पेक 
राज्य को भादेशिक निर्वाचन-कषेत्रों ( 7079] (-०007900७४८६४ ) मे 
चोटा जाता है । इन निर्वाचन-ज्षेतरों की रचना निर्वाचच आयोग ( 2॥22007 
(णाण5ञ०7 ) द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य का निर्वाचन-्षेन्नों में 
चटवारा इस तरह होगा कि प्रत्येक निर्वाचन-कषेत्र की जन-संख्या और उस निर्वाचन- 
क्षेत्र के लिए निश्चित लोकसभा की सदस्य-संख्या में जो अनुपात हो, पह बजुपात 
अथासम्भव पूरे राज्य में समान हो । 

किस राज्य की फ्ित्तनी सख्या दी जायगी गौर निर्वाचन-्ेन्नों के निर्माण में 
कितनी भूमि (/67709) को इकाई (ऐश!) भाना जायगा, इन सब मामलों 
के निर्धारण में वही जन-सख्या आधार भानी जायगी, जो निर्वाचन के दीक 
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पदले थी जन-गएना ((छा5०8 ) के प्रकाशित ओोकड़ों द्वारा जानी एई 
( 350०९72770 ) हो । 
|! प्रत्येक जन-गणना के पूण द्वोने पर, संसद्‌ के क्ानूम के निर्धारित टंग बौर 

प्राधिकर द्वारा, लेऊसभा के लिए राज्यों को दी गई जगहों ( 56४8 ) कौर 
अत्येक राज्य के आ्रदेशिक निर्वाचन-छेप्तो के बब्वारे में पुन हेर-फेर स्थि जायेंगे, 
परन्तु इस अभाव उस समय दी लेब-सभा पर नहीं, वरन्‌ उस लेक-सभा री अवधि प्रणं 
होने तथा विघटन के बाद नई ले।ब-सभा वी रचना पर पछेगा। 

संविधान के मौलिक रुप में लोफ-सभा के लिए निर्धारित हवाले निर्वाचन- 
क्षेत्र दी जनसर्या के लिए शी प्राववान था। उस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक 
निर्वाचन-चेत्र या निर्माण ट्स प्रसार शिया जाना चाहिए था कि उत्वेक साढ़े सात्त 
लास की जन संस्या के लिए फ्म-से-क्स एक सव्स्य ओर अत्येक पांच लाल ग्र 
जन सपया के लिए अधिक-से-अधिक एक सदस्य होता । 

सन १६५० $० के संविधान (डित्तीयो-सशोधन-अपरिनियम ह्वारा साढ़े सात लाख 
पर क्म-से-क्म एक सदस्थ होने के उपवन्ध का अन्त वर विया शया। टसी प्रकार 
सन्‌ १६५६ $० के संविधान (सामम)-सशोवन-अधिनियम ड्ारा प्रत्येफ पॉच लाख पर 
अधिक-सै-अधिक एक सदरय के प्रावधान रो भी उठा दिया गया । 

सन्‌ १६५६ ई० के संविधान (सक्रम ) संशोधन के पहले निर्वाचन-स्षेत्रो के 
निर्माण के लिए एम राज्य यो दूसरे राज्य के साथ ( जसे, विहार को उत्तरमन्श 
के साथ, था परश्चिमनवगाल क्रो विहार के साथ ) मिला विये जाने जी जो व्यवस्था 
थी, अब उसका भी अन्त कर दिया गया है। कप एक ही राज्य को कई निर्वाचन- 
ज्षेत्रों म बॉल जा सकेगा । 

राज्यों से निर्वाचित दोनेवाले लोमसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, 
इसबी चर्चा उपर थी गई है। अब प्रश्न बचता टैडि संप-चेत्रो (00 ॥6- 
प्र(णा।६७) का प्रतिनिधित्व करनेवाले लोकसभा के सदस्य कैसे छुने जाते हैं १ 
सविधान के अनुसार, ससद्‌ हारा इस सम्बन्ध में बनाये गये कामून के अनुसार इस 
प्रश्न का समाधान होगा । 

भारतीय पसदू ने कानून द्वारा यह व्यवस्था वी है कि ऐिलली, हिमाचल- 
अकैश, भ्रिपुरा और मझिपुर से लोडन्समा ४ लिए सदस्यों का नाव हवा ज्शी 
टंग से करे, जैसे राज्यों की जनता करती है। लेफ्नि, अंडमन-निरेषार भौर 
झुयादीव, मिनिकरेय और अमीनदीदी के पतिनिधियों ढी नियुक्ति रापति डरा मनोनीत 
डी हम हम यह भी स्मरण रउना दै हि अधतक जम्दूवा्मीए राज्य 
के प्रतिनिधियों का इनाव, भारत-सघ के अन्य १४ राप्यों वी तरह, अदिशिक 
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सिर्वाचल-सोप्ों के हाट उत्यक्ष रुप से बहों की जनता हादा नहीं होता है, बरन, 
जम्मूजस्मीर के व्यवस्थापन-विमाग के परामशे के अहुसार राष्ट्रपति हरा मने नीत 
कया जाता है। नागालैंड के लिए एक सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 

लोकसभा के सदस्यों दी संप्या की चर्चा वरते समय ही कहा जा चुका है 
कि लोकसभा भारत दी जनता हारा प्रत्यक्ष रुप से गठित होती है. पिर भी, यहाँ 
साप-साफ दुहरा देना अनावश्यक नहीं छोगा हि (१) राज्यों में ऊम्सू कश्मीर और 
नागालैंड, (२) सघ-केन्ो में अडमन-निकोवार बौर उक्कादीव-अमीनदीवी, (३) आसाम के 
वर्ग 'सः के जनजाति-द्षेत्र, और (४) ऐस्लो-इड्यिन-समुदाय के मनेनीत अतिनिष्थों को 
छोड्कर बतमान लोकनसभा के सभी सदस्य वाल्गि-मताधिकार के आधार पर उ्त्यक्ष रुप से 
जनता हारा निर्वाचित सदस्य है । 

(४) निर्वाचन-प्रश्यल्ी की मुख्य बा्तें-- 

(को प्रत्यक्ष चुनाव ( 28४  छोाध्थीणा )--लोक-सभा के सदस्यों का छुनाव 
शरत वी जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके ( [0772८ (६४॥०० ) से होगा। अर्थात्‌, इसके 
लिए किसी अप्रत्यक्ष तरीके, जैसे निर्वाचऋमढल ( ९०६००) (0८४७ ) इत्यादि का 
उपयेग नहीं किया जा सेगा । 

(ख) वयस्क सताधिकार--लोऊ-सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए जिंस 
प्रणाली को अपनाया गया है, उसड्ी सबसे महत्त्वयू्ण बात यह है फ्रि भारत के 
प्रत्येक वयस्क (जो २१ वर्ष की आयु पूरी पर घुसा हो ) नागरिक को वेट देने का 
अधिकार दिया गया है। इस वयस्क-मताधिकार के फ्लस्वहप इस समय भारत 
दी जन-सण्या ऊरे ४.० प्रतिशत के रूगभग (जगसग १८४ करोड) व्यक्तियों को लोक- 
सभा के लिए सदस्य चुनने का अधिकार है । 

स्मरण रहे कि सन्‌ १६१६ और १६३४. ई० के भारत-सरकार-अधिनियर्मों के अनुसार 
सारतीय जनता के क्रमश | और १३ प्रतिशत व्यक्तियों को ही वेट देने दा अधिकार प्राप्त 
था, क्योंकि उन अधिनियमों के अनुसार निर्वाचक होने के लिए सम्पत्ति, आमदनी, साक्षरता, 
पद, उपाधि आदि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का होना आवश्यक था 

भारत के नये सबव्धान में इन सब तरह के भेद-भाव 6])[67९०8(७) 
करनेवाली और निर्वाचर्फ़ों वी सख्या को सीमित करनेवाली (२७५६०८.) कुछ भी 
योग्यताएँ नहीं री गई हैं। हमारे देश का नया संविधान, भारत के अ्रत्येक' वयस्क 


१. बरतें क्रि कोई भी नागरिक, (को पायलपन, फौजदारी, गरफानूनी कार्य 
भादि के आधार पर, संसद्‌ या विधान-सभा द्वारा बनाये गये क्रिसी कादून के अधीन 
वोट के अधिकार से वचित नहीं कर दिया गया हो और (से) जिस निर्वाचन चेत्र 
के मतदाताओं की सूची मे उसका नाम हो, वहों का वह सामान्यतया निवासी हो ४ 
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नर नारी को बिना किसी प्रभार का भेद भाव झिय्रे, वोट का अधिकार अदान करता है। 
स्वतत्न भारत के सविधान का यह श्रवधान हमारे वेश के लिए ही नहीं, वरन्‌ समर विग्पक्े 
उतिद्वाम में एक अभतपूर्व और महान कान्विफारी घटना है । 

(ग) प्रथक्‌ निर्वाचननणाली का अन्त-ठस निर्वोचन-प्रणाद्वी की 
दूसरी मुल्य वाने यह है प्र इस सविधान के पत्र ( अँगरेजी राज्य के दिनो भे ) मारे 
हेश में साम्प्ायिक्त आबार (८णगगगरणया्ों 0855) पर जो पृथक निर्वाचन- 
अणादी (5९097906 लि९८028९) थी व्यवस्था थी, उतरा अन्त कर सट॒क्- 
(निर्वाचल-प्रणाली ([000 20(८072०) को अपनाया गया है । 

पृथक निवोचन-अणादी का मनकथ यह था कि भारत के मुसलमानों, छिक्सों, 
पुस्लो-इंडियन और आरदीय ईसाट्यो के लिए पएथकू स्थान झुरक्तित थे। मुसलमान 
पतिनिश्रियों के चुनाव का अधिसार सिर्फ़ मुसलमानों दो, ईसाई प्रतिनिधियों के झुनाव 
रा अधिफार सिफ ईसाटयों को प्रात था । 

नये संविधान के अछुसार मुसलमान, सिल्‍्सों था असाट्यो के लिए प_रथक्‌ स्थान 
सुरक्षित किये ही नहीं गये हैं भीर धयलिए भव उनके द्वारा पृथक प्रतिनिधि निर्वाचन 
होने का सवाल ही पद्मा नहीं होता है। अवात्‌, बर्म और जाति का भेद भाव जो 
पहले था, अब बिलकुल उठा दिया गवा है । 

इस सम्बन्ध में एक सब्झ पैदा हो सकता है। उपर उद्दा भया है कि इंद्र 
पिछडी हुई जातियों और अहप्सख्ययों के लिए इछ् स्थान सरक्षित रखे गये हे) 
अभ्न उठाग्रा जा सकता है कि वया यह वर निर्वाचन नहीं हुआ। उतर है, 
नहीं। वयोक्रि, इन जातियों के ्रतिनित्रि, केवल अपनी जाति के मतदाताओं के 
देंटों से ही नहीं थुने जायेगे, जैसा हि पहले होता था, वरत भाम जनता ड्वारा ते 
जायेंगे। निर्वाचओं दी श्रेणी में को फ्क् नहीं आता, सिर्फ उन सी के शिए 
उसी जाति के लेग उम्मीदवार हो सकते है; ट्वना ही अतिवन्ध रखा गया है। 
व्यी को संयुक्त निवाचन (]०॥६ 6८००७/६) कहां जाता है। ऐंग्लो-डड्यिन 
जाति के हो श्रतिनित्रियों को राफ्रपति द्वारा मनेनीत तभी स्था जायगा जब उस 
जाति का, निर्वाचन डवारा, उचित अनिनिधित्व नहीं हे पायगा। साथ ही साथ ये व्यवस्थाएं 
उस बछ समय ' तक ही लागू रह्गी । है 

ऐसा सरचण भी व्सलिए क्या च्ाकि सविधान-निर्माण-काल में देश में 
अंँव-नीय और दछुत-अद्ूत वा भेंदन्दोव मौजूद था और कुछ जातियां इतनी गिरी 
हुई अवस्था में थीं तथा उसी सस्या इतनी कम थी कि उचित संख्या डर 
निर्वाचित हो सकता किन धा। आना की गई कि १० वर्षो में उपयुक्त पीर 
'स्थितियाँ बदल जायेगी और तब इन मर्षणों की धावस्यक्ता नहीँ रहेगी (+ 
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4. और २ सर्विधान के #एम सशोदन के अठुसार ३६ जनवरी, १६७० ३० तक | 
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इस प्रकार, हमारे देश के नये संविधान की दृष्टि में भारत की सभी जनता 
समान मानी गई है जौर धम, जाति, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर न कोई 
भेद-भाव ही जिया गया है और न प्रृथरर्‌ भ्रतिनिषित्व ही दिया गया है। 


(घ) एक प्रतिनिधिवाले निर्वाचन-्ेत्र ( शिह0-.शाएश' 0०४४एश6०9 )-- 
ऊपर कहा जा चुका है कि लोक-सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए उ्रत्येक राज्य को 
आदेशिक या भूमिगत निर्वाचनन््षेन्नों ([९770078) (:075४८प८:८८४) में बॉटा 
जाता है। अब प्रश्न उठता है कि एक निर्वाचन-क्ेन्र से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे 
इस सम्बन्ध में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं---पहली, जिसका नाम है, एक प्रतिनिधि- 
चबाले निर्वाचन-क्षेत्र ( 98]2- ८४०९० (०0॥87८४८७ ) ओर दूसरी, जिसे 
अनुपात प्रतिनिधित्व (2:090777079] [२९७०४८७९॥६४६४०7) कहा जाता है । 


भारत के नये सविधान ने एक श्रतिनिधिवाले निर्वायन-क्षेत्र की प्रणाली अपनाई है । 
अर्थात्‌ एक निर्वाचन-क्षेत्र से एक प्रतिनिधि । 


लेकिन पिछुडी जातियों और अल्पसख्यको के लिए जो सीटें सुरक्षित की गई हैं, 
चैसे-वेसे स्थानों में दो प्रतिनिधिवाले निर्वाचन-क्षेत् (70000॥४ श९फफशः 
(८7शधाण्था ८9) भी पाये जाते हैं।'* जसी बातचीत चल रही है, अगले 
चुनावों में इस प्रफार के दो अतिनिधिवाले निर्वाचन-्षेन्रों के भी उठा दिया जायगा 
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भारतीय सविधान ने भनुपाती अतिनिधित्-प्रणाली ( 709ण४०ाशं 
[रशु7४४९॥(७७८॥ 59७77) को इसलिए अस्वीक्षार कर दिया दश्वि यह अणाही 
चेसे स्थानों में सफल होती है, जहों की जनता खूब शिक्षित हो और निर्वाचन-सेत्र 
छोटे हो। साथ-ही-साथ इस श्रणाली से बहुदलीय प्रथा (000] 7-99709 89४४7) 
की बढावा मिलता है गौर इसके कारण सरकारों का अस्थायीपन (7828009) 
भी बढ जाता है। इस प्रणाली के इन्हीं दोषों को देखवर हमारे सबिवान-निर्माताओं 
ने इसकी अपेक्षा एक प्रतिनिधिवाले निर्वाचन-चेन्नो की प्रणाली अपनाई । 


इस अकार हम पाते हैं ऊ्रि राष्ट्रीया की दढता और सभी जनता में समानतों 
की भावना के जढ जमाने के हेतु हमारे सविधान-निर्माताओं ने पृथक चुनावों 
पूँ. 5९9396 ए.]0८००४(७ ) के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन ([णए &6०- 
077/6)-अणाली को अपनाया और उन्होंने देश की विशालता, भारतीय जनता की 
घोर निरत्वरता और स्थायी सरकारों की स्थापना को महेनजर रखते हुए अनुपाती 
१. सन्‌ १६४५.१-४३ ई० के आम चुनाव में एक निर्वाचन-चेत्र से तीन सदस्य भी 

चुने गये थे । 


१८६ भारतीय शासन 


प्रतिनिधित्त ( ए707ण77णा०४] रिब्कृ४शा॥/६ध०॥) ) के बदले एक अतिनिधि- 
निर्वाचन-क्ेत्र (908०- 0676: (१००४0०६४८५) दी प्रणाली फ्लो अपनाया । 


(ड) निर्बोचन-झायोग (छ0०0०१ 00ग्रात5४09).....निर्वाचन-परणाही के सम्बन्ध 
में हमारे सविधान ने एक ओर बत्वन्त ही महत्त्वपूर्ण जो कार्य जिया है, वह है एफ नि्रादन- 
गायोग (5]९0007 (००0एराइञ०ा) वी व्यवस्था । टस चुनाव-क्मीशन वी स्थापना 
चुनावो दी निष्नन्षता तथा उनमे अमानदारी कायम रसने के लिए दी गई है । 


संविधान की बारां ४३८ के अजुसार, निर्वाइफ्मों की सूंडी, निर्वाचन क्षेत्रो झा 
निर्माण, वेश-भर में होनेवाले चुनाव का निरीकण एवं वेस-भाल दया उुनाव- 
सम्बन्धी मुझदझों के फसलों के लिए, राष्ट्रपति हारा एक निवाचन-कम्ीशन दी नियुक्ति 
की जायगी। ट्स क्मीरन का ग्रवान एक चीफ निवाचन-अमिश्नर ())र्श 
छोटट७ए00त. (०णग्राध्णणादटा) हँगा तथा व्सके नीचे उतने सहकारी चुनाव- 
कमिम्नर या क्षेत्रीय कमिश्नर ( 7रिट्टाणा8) (छाएराइह00श ) नियुक्त किये 
जायेंगे, जितने राष्ट्रपति टस कार्य को पूरा करने के लिए उचित समझें । 

निर्वादन-आयेग अपने फाय को निषपक्ष्या तथा ईमानदारी से घर सके भर 
सत्ताबढ दूस् या व्यक्ति ( #८०क४ 67 428५५ ॥7 [.०७४८० ) उसपर दिसी 
प्रकार का ठचाव नहीं ढाल सके, इसलिए सविधान में कहा गया है फ्रि चीफ डुनाव- 
कमिश्नर थी स्थिति वसी ही होगी, जेसी सवोश् न्यायालय (७०एा८70० (००४) 
के न्यायाधीशों घबी। उसबी स्वतत्रता को अकछुरुण बनाये रखने के लिए उसको भी 
अपने पद्‌ से उसी प्रशार हटाया जा सकेगा जेसे लवोध् न्यायारुय के न्यायाधीशों को + 


(७) लोक-पभ्ा के लिए मतदाताओं की योग्यताएँ--5५९ कहा जा 
चुका है. #ि प्रत्येक वयस्क नर-नारी को लोम-सभा के सब्स्यों के लिए बट देने का 
अधिकार होगा। पिर भी नीचे हम उन मतदाताओं दी योन्यतामो और त्योध्यताओं 
का साफ-साफ उल्लेस वर ढेना आवश्यक समझते है-- 


निर्वाचन हाने के लिए (१) भारत का नागरिक होना, (३) ६१ वर्ष बी 
साधु पूरी कर चुउना, (३) निर्वाचरनामावली ( 5]60०४४) एण ) में 
निर्वाचन-छ्षेत्र मे उसके नाम का उल्लिसित होना तथा (८) अपने निवाचिन-चुन्र मे 
क्म-से-क्म १८० दिनों तक रह चुफना आदि येग्यताएँ आवम्यक हैं। साथ ही, 
उस व्यक्ति को मिसी न्‍्यायाक्य्य द्वारा पायल ने करार डिया यया हो गौर दुराचरण 
या निर्वाचन-सम्मन्धी अट्टाचार के अपराध में उसे अपराधी न ठहराया गया हू ! 


(६) छोकसभा की सदस्यता वी योग्यताएँ-कथी कभी ,इछ लोग यह सोच 


संघ-व्यवस्थापिका लोक-सभा १८७ 


कैठते हैं. हि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के निर्मित्त जो कोई मतदाता हो सकेगा, वह 
लोकसभा दी सदस्यता के लिए उम्मीदवार भी हो सकेगा । यह घाएणा गज़त है। 


लोक सभा के लिए मतदाता (५४०2) दोने तथा लोकब-सभा दी सब्स्यता के 
लिए उम्मीदवार (0470096 [07 ८०४थहे].) होने में पहला अन्तर 
यह है द्वि पत्येक भारत का नागरिक, जो २१ वषे की आयु पूरी वर छुका हो, मतदाता हो 
सफ़्ता है, लेकिन सदस्यता के लिए उम्मीदवार वही हो सकता है, जिसने कम से कम 
२५४ वर्ष की उम्र पूरी कर लीहों। दूसरा अन्तर यह है क्लि भारत-सरकार या 
राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी लाम के पद ( 0#08 ० 7८70) पर आसीन 
व्यक्ति मतदाता हो सकता है, लेकिन लोक सभा का सदस्य नहीं। इसी प्रकार, 
कोई भी विदेशी लोक सभा का सदस्य नहीं हो सकता । 

जहाँ तक शोक-सभा दी योग्यताओं और अयोग्यताओों के व्यौरेवार वर्णन का 
प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वे ही व्यवस्थाएँ हैं, जो राज्य-सभा की सदस्यता के 
लिए हैं ।* 


(७) लोकसभा की सदस्यता का अन्त--निम्नलिखित दुशाओं मे 
लोफ सभा की सदस्यता का अन्त हो जायगा -- 


(१) यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन-षेत्र से लोक-सभा करा सदस्य हो 
जाय, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह केवल एक निर्वाचन-क्षेत्र से ही सदस्य रहे, 
अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि-पद से इस्तीफा दे दे । 


(२) थदि कोई व्यक्ति विधान-सभा और लोक-सभा दोनो का सदस्य निर्वाच्ति 
हो जाय, तो भी उसे किसी एक स्थान से त्याग-पत्र दे देना पडता है । 


(३) कोई सदस्य अपनी इच्छा से भो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे 
सस्ता है. । 


(४) यदि निर्वाचित होने के वाद कोई लेक-सभा का सदस्य किसी अकार वी 
सरकारी नौकरी, लाभ का पद, (!205६ ०६ !708) स्वीकार कर ले, ते उसका 
स्थान भी खाली हो जाता है । - 


(४) यदि कोई सदस्य लगातार ६० दिलों से अधिक लोकसभा के अधिवेशन से 
अनुपस्थित रहे, और इसके लिए पहले ही अनुमति प्राप्त न कर ले, तो उसदी 
सदस्यता का अन्त हो जाता है। 
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(८) लोक-पसभा की अवधि--लेक सभा का कार्य-काल » वर्ष का होगा। 
चढ़ पांच वर्ष लोफसभा दी पहली वेठक थी तारीख से गिना जायगा और जिस 
तारीख को पोंच वर्म पूरा हो! जायया, उसी दिन लोकसभा आप-से-आप विघटित हो 
जायगी और फ़िर से नया नाव होगा । 


परन्तु, विशेष परित्थितियों मे पॉच वर्षों की यह सामान्य भवधि घटाई-बढाई 
भी जा सस्ती द्वैे। राष्ट्रपति को यह अधिकार हें क्वि वह लोक-समा को पॉच वर्ष 
की अवधि के पहले भी भग कर सता है ओर नया चुनाव द्वोने वा आदेश दे सकता 
है। इसी प्रकार, आपातकालीन उद्घोपणा के समय संसद कानून के डरा व्सग् 
अवधि, एक बार में एे वर्ष करके, वा सकती है। परन्तु समतन्काल दी घोषणा 
की समाप्ति के बाद छिसी भी दशा में लोकसभा का बा हुआ कार्य-काल छह भहदीने 
से अधिक नहीं रह सफता । 


लोकसभा प्रत्येक वर्ष कम-से-कम ठो वार बेठगी और एक अधिवेशन वी अन्तिम 
निधि तथा दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि के चीच टह मह्दीने क्वा अन्तर नहीं हंगा । 


(६) लोक-पमा की गणपूर्ति--(१एणणए) लोसन्‍्समा तबतक अपना 
कार्य शुरू नहीं कर सती है, जबतक उसडी कुल सल्या का दसवाँ भाग उपस्थित 
नदहो। 


(१०) सचिवालय ( *००र्॑थाई। ])--लेफसभा. के देनिक. कार्यो के 
-उचालन के लिए एडू सचिवालय होता छै। इसके विपय में ससद को सभी नियम 
बनाने का अधिकार है । 


छोक-सभा का वच्चेमान संगठन 


2 पु हैः 
लेफ-समा ही वत्त मान सबस्य-सख्या ५०६ है। इसक्रा विभाजन इस अकार है-ए 


(क) विविध राज्यों के प्रतिनिधि... * 45७ 
(यत) विविध संघन्क्षेत्रों के प्रतिनिधि." है १६ 
(य)) आसाम के जनजाति-षेत्र वर्ग ख' का प्रतिनिधि १ 


(घ) ऐंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि 3 

४०६ ( पाँच सी नो ) 
बच ह>+ अजुसूचित 

टस सदस्य-संज्या मे ७६ अनुसूचित जातियों के लिए भर रे) अनुसूचित 


आदिम जातियों के लिए रचित स्थानों के सदस्य हैं । 


५5. 


लोर-सभा के सदस्यों का व्येरितार वन निम्नलिसित तालिका मे देखिए-- 


संघ व्यवस्थापिका : लोक सभा बृ८& 
(क) विविध राज्यों से-- 








अनुसूचित 

क्रम-संख्या कुल अनुसूचित जनजातियों 

राज्यों के नाम. - सदस्य-सख्या. जातियों के सदस्य के सदस्य 
१ बान्प्न ड३ ६ भर 
२. आसाम बे १ ३ 
३ . बिहार हब घ्र्३ ७ ५ 
४ गुजरात श्र ३ श्‌ 
५. केरल पद झृ भर 
६. भध्य-प्रदेश ३३६ ५. ८ 
७ भ्रद्रास ४१ ७ ्‌ 
छ मंसूर्‌ २६ डे ८ 
६ भहाराद्र है. 8 है ३ 
१० उद्ीसा २० ६. १8 
११ पंजाब श्र न >८ 
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इस सम्बन्ध सें यह कह ठेना अनावश्यक नहीं होगा कि विविध राप्यों और 
संघन्क्षेत्रों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, वह सन्‌ १६५१ ई० की जन-गणना 
((७॥5०७) के भनुसार प्रकाशित जन-संख्या के अंकों के आधार पर है। 

(१९) ज्ञोक-लभा का अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष-लोक-समा की वठ्कों का 
समापतित्व करने, लोकसभा की कायवाहियों को निदेशित करने, सदन में सुब्यवस्था 
क्रायम क्यि रहने और सदन के विशेषाधिकारों (?7ए762८४) का संरक्षण करने के 
लिए एक अन्यत् ( 5फथ४८टा ) का भी आवधान किया गया है। अध्यक्ष दी 
अलुपस्थिति में उपाध्यक्ष ये सब क्राम करेंगे । 

लेक-समा के सस्य, अपने ही में से, वहुमत से एक अध्यक्ष (59272) और 
शुक्र उवान्यज्ञ (2९0०४ 592०८) निर्वाजित करेंगे । 

लोक-सभा के अधिकार और हृत्य 

भारतीय जनता की सर्वप्रभुल्त-सम्पन्नता के सिद्धान्त का अ्त्यक्ष मूत्त रुप होने के 

कारण, लोकसभा ही ससद्‌ का प्रभावी तथा प्रमुख सईन है। भारतीय जनता का 
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प्रत्यक्ष ग्रतिनिधित्त करने की दैसियत से इसे ही संसद का सवोपरि था सोच अंग कहा 
जाना चाहिए, क्योंकि हमारें वेश में संसदीय सरकार 'की स्थापना छी घई है, अतः 
भारतीय शासन में लोकसभा के अधिकार और प्रभाव असीम हैं । 3 

राज्यन्समा के अधिकारों तथा छुत्यों- का विवरण देते सप्रव लोकसभा के 
अधिकारों तथा कृत्यो का विवरण दिया जा चुका है ।' उसे यहाँ दुहदराने की आवश्यकता 
नही दीख पड़ती । फिर भी, कुछ मुख्य वातों की चर्चा हम यंहों भी कर देते हैं। 

देश की वास्तविक शासिका, मंत्रिपरिषद, सामूहिक्र रूप से लोकसभा के ही प्रति 
उत्तरदायी इती है, न फ्रि राज्य सभा के प्रति। इस कारण से मन्निपरिषद्‌ पर 
वास्तविक नियंत्रण लोक सभा का ही रहता है । 

घन-विवेयक्रों के सम्बन्ध में भी लेकसभा ही सर्वशक्तिमान्‌ है। ठीऊ ही कहा 
गया है कि इस विषय पर राज्य-सभा वी भूमिका केवल एक सलाहकार की है; 

अन्य विशेयक्ों या अन्य भामलों मे (जिनका वर्णन क्या जा चुका है) भी जब 
लेक-सभा और राज्य-सभा के बीच उत्पन्न मतिरोध को दूर करने के लिए दोनो 
सदनों की सयुक्त बठक बुलाई जायगी, तब भी अगर लोकसभा अपने में बुरी तरह 
विभाजित नहीं हो, तो वही होगा, जो यह चाहेंगी । 

५ इस प्रकार, राज्य-सभा पर लोक-सभा की उच्चता स्पष्ट है। साथ ही, लोक-सभा की यह 
से छता आनेवाले दिलों में भी कायम रहेगी । अमेरिका के संविधान-निर्माताओ का भी 
विचार था कि वहाँ का निचला सदन, प्रतिनिधि सभा ( [40956 ् रिशए्ाथइशा(8० 
(९८५) प्रमुख सदन होगा । लेकिन, माज अमेरिका में निचले सदन से कहीं भधिक प्रमुख 
है उच सदन, जिसे सिनेट (५७०790९) कहा णाता है। लेक्नि, इस तरह थी स्थिति 
भारत में उत्पन्न नहों होने पायगी | भारत की लोक-सभा दत्त मान में तो संसद का सवोपरि 
अग है ही, भविष्य में भी यह सोच वनी ही रहेगी । 


प्रश्न - 
१, लोक-सभा के गठन तथा अधिकारों का वर्णन कीजिए । 


4208820008 6 (॥07.08007, ए0थ७छ8 800 #प्राशाणा३3 ० ६४ ॥,0:- 
88909 

२, लोक सभा के सदस्यो के लिए कौन सी आवश्यक योग्यताएँ हैं ? उनका चुनाव 
जिस ढग से होता है ? 
१४७६ 78 ६॥8 €55शएद्रो पृपथी।रिए80075 (07 धाढ प्राण्ण/शक्‍ड- 00 (6 
[,0;-5404 ? सत्क थाह पद शंब्टादत रे 

१ लेक-सभा के बत मान संगठन का वशन कीजिए । लेक-सभा और राज्य समा के 
पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिए । 
एश8८प7७ 068 [788९7 ए०ग्राएएच्राण 0 दछ ,00-5295॥89... छाइलाइड 


पघी8४ गरापप्रव] एरशत्षप्णा5 922जरछा पा ॥0६ 8890 & धा 89]98- 
डिक 


तब देखिए, प्‌&-संख्या---१६६ | 





संघ-व्यवस्थापिका ; छोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
१४७ (786 एणं०ए 7,०258।7786 : 89९श६९7 ४०१ 06फ9फ५ए 
$02८9:6४) 
न्न्नच्सच्च्चच्स्च्च्च्च्सन्ल सच  च88चच888च््_ल-]-च्स्स्स्स्ल्स्च्स्च्स्च्पतस्पस्ो लड़ 
प्रत्येक सभा के करार्य-संचालन के लिए एक अध्यक्ष वी आवश्यकता होती है। 
भारतीय लोक सभा भी इस नियम का अपवाद नहों है। लोक सभा के कार्य सचालन 
के लिए एक अध्यक्ष गौर एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष" को 
स्पीकर” (592४/:67) कहा जाता है और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीवर” (06070 
576७:८7)। लोकसभा के अभ्यक्ष और उपाध्ण्क्ष को, 'लोक-सभा के पदानिकारी' 
की संज्ञा दी जाती है । 


निर्वाचन--सगठित होने के बाद, उत्येक लोकनसभा यथाशीघ्र अपने सदरयों मे 
से एक को अपना अभ्यक्ष (5729):८7) भर एक को उपाध्यक्ष (90009 
59०2८7) निर्वाचित करती है । 


अध्यक्ष के नि्वोचच का तरीका यह है कि अध्यक्ष-पद के लिए चही उश्मीदवार 
चुना जायया, -जिसि उस चुनाव में, अन्य सभी उम्मीव्यारों को प्राप्त हुए बेटों के कुल 
जोड से अधिक वेट प्राप्त होगा। इस प्रकिया के अशुसार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित 
होने के लिए, लोक सभा की इल सदस्य-संख्या का स्पष्ट बहुमत श्राप्त करना आवश्यक 
नहीं है, लेकिन, साथ ही-साथ बिलुल साधारण चहुमत से,भी काम चलने को नहीं 
है। अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए उस छुनाव मे बेट देनेवाल्ले सदरयो का बहुमत 
ही भावश्यक्र है । 








इस तरीके को हम एक उदाहरण के सहारे स्पष्ट करेंगे। मान छोजिए कि 
अध्यक्ष पद्‌ के लिए, कसी चुनाव में ४ उस्मीदवार है, 'अः, व, 'सः औौर दे? । 
लेक-सभा की वत्तमान सदस्य सख्या है ४.०५.। अब मान लीजिए कि अ! को 
कम से-कम २५३ या उससे अधिक वेट प्राप्त होते हैं और शेप बेट बारी उम्मीदवारों 
में बट जाते हैँ। इस हालत में 'अ! निर्वाचित द्वो जाता है, वयोंकि उसे 
कमसे कम २४३ वोट प्रात होते है जबकि अन्य अस्मीदवारों को प्राप्त 


१ लोरुसभा के अध्यन्त को बेंगरेडी मे ?7८छ80ध77 कहा गया है और 
राज्य सभा के सभापति को '((॥907702॥7 । राज्य सभा के सभापति को स्पीकार 
नहीं कहा जाता है। लोक-सभा के [7256०7६ का [८८॥॥॥०० नाम स्पीकर 
(59००६) होता है। 
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वोटो-का कुल जोड़ अधिक-से-अधिकः २१२ ही होता है। हालत में अं 
को लोक-सभा की कुल सख्या, ५०५, का स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त है, जिसका होना 
आवश्यक नही था । 
““ एक दूसरा उदाहरण लीजिए । इस हालत मे “अ' को. २९०, व को १००; 

सा! को ९७, और 'द' को ८५ वोट प्राप्त हुए । यद्ेपि 'क्! को २२० बोट प्राप्त 
हुए हैं, जो अन्य सभी उम्मीदवारों को अलग-अलंग प्राप्त वोटो से कही अधिक 
हैं, फिर भी “अ' निर्वाचित नहीं हो सकेगा, क्योंकि अ''को २२० वोट ही मिले है, 
जो“ब', 'स' और 'द' को प्राप्त वोटों (१०३+ ९७ +- ८५ के कुल जोड २५५) 
से कम है। इस प्रकारे साधारण बहुमत प्राप्त होने से भी कोई अध्यक्ष-पद पर 
निर्वाचित नहीं हों सकता । पर 

प्रघन उठता है कि इस हालत में क्या होगा ? उत्तर है, कि इस पहली बार 
के मतदान में कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं चुना जायगा । दुबारा वोट लिया जायगा 
और इस बार, पहली वार के वोट मे सबसे कम वोट प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार 
का, अर्थात्‌ 'द' का, नाम उम्मीदवारों की लिस्ट से हटा दिया जाग्रगा। देखा 
जायंगा कि इस वार किसको कितना वोट मिलता है। मान लीजिए, कि इस 
बार' 'भ' को २४५, 'व को १३९ और 'स” को १२१ वोट प्राप्त होते हैं। 
इस थार भी “अ' निर्वाचित नहीं हो सकेगा, क्योकि उसको प्राप्त २४५ 
बोद अन्य उम्मीदवारो को प्राप्त वोटों (१३९+ १२१ के कुल जोड २६०) से 
क्रम है । 

अब तीसरी वार बोद_ होगा भौर_इस बार “'स' को उम्मीदवारों की लिस्ट 
से हुटा दिया जायगा । भान लीजिए, कि इस वार_ 'अ' को २५० और 'ब' को 
२५५ चोट आता है या 'अ' को २५२ और “व” को २५३ वोट आता है । भव “व” 
निर्वाचित हो जायगा । 
> हो सकता था कि दूसरी बार के मतदान में 'अ' को २९७ वोट ही प्राप्त 
होता, लेकिन १६ बोटरो के वोट नही देने के कारण अन्य उम्मीदवारों को भ्राप्त हुए 
बोटो का.कुल जोड २४२ ही होता (५०४--१६:--२४७ ८ २४२) ,। इस दक्षा मे भी 
अ'निर्वाचिंत हो जाता- -_ , - ० हे 585६7 व्ससओ 
+»* . - आशा है, उपयुक्त उदाहरणो से, अध्यक्ष-पद८ की -निर्वाचन-ग्रक्रिया स्पष्ट हो 
जायगी। स्मरण रहे, ,कि /इस अकिया का सुरु्य उद्देश्य यह है कि लोक-सभा के 
।अध्यक्ष-पद पुर वही ह्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा, जिसे न क्रेवल सबसे अधिक वोट-प्राप्त 
हो, वरन्‌ जिस्ते वोट देनेवाले सदस्यों की वहुसस्या।का-समर्थनःभी प्राप्त हो। 5 /7 
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यद्यपि लोक-सभा को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार है तथापि व्येबद्नोर्र 
में प्राय ऐसा ही देखा जाता है कि प्रधान मन्‍्त्री विरोधी दल के नेता से पंरामर्श 
करके लोक-सभा के किसी सदस्य का नाम अध्यक्ष के चुनाव के लिए रखता है। वह 
उम्मीदवार सर्वृसम्मति से चुन लिया जाता है, क्योकि जिस समय प्रधान मन्त्री किसी 
व्यक्ति का नाम अध्यक्ष-पद के लिए प्रस्तावित करता है उस समय लोक-संभा में 
विरोधी दल का नेता उस नाम का अनुमोदन करता है! 

अत , हमारे देश में अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति इगलैड से अधिक 
मेल खाती है, न कि अमेरिका से। अमेरिका मे दोनो दल अपना-अपना 
उम्मीदवार ख़डा करते हैं और अधिक वोट पानेवाला व्यक्ति निर्वाचित हो 
जाता है । 

अध्यक्ष की पदार्वाघ “--लोक-सभा की अवधि, यानी पाँच वर्षों, तकू तो इस 

पद की अवधि है ही, लेकिम इस अवधि के पहले नी यदि लोक-सभा भग कर दी 
जाय तो भी अध्यक्ष अपने पद पर तवतक कायम रहता है जबतक कि नई लोक-प्रभा 
की पहली बैठक मे अध्यक्ष का नया चुनाव न हो जाय । 

उसी प्रकार पुरानी लोक-सभा की पूर्ण अवधि समाप्त हो जाने पर लोक-सभा 
सो आप-से-आप विधटित हो जाती है, लेकिन उस हालत में भी अध्यक्ष अपने पद पर 
तवतक कायम रहता है जवतक कि नई निर्वाचित लोक-सभा की पहली बैठक में 
अध्यक्ष का नया चुनाव न हो जाग्र । 

लोकन्सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद निम्नलिखित दशाओ में खाली हो 

जाता है 

(अ) यदि वे लोक-सभा के सदस्य न रह जाये, (व) यदि थे अपने पद 
से इस्तीफा दे दें। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना 
इस्तीफा अध्यक्ष को । (स) लोक-सभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से अयोग्यत्ता 
या अविश्वास का प्रस्ताव पास कर भी उन्हें अपने पदो से हठां सकती है । लेकिन इस 
आधदाय का प्रस्ताव उपस्थित करने की सूचना कम-से-क्म १४ दिन पहले अवश्य दी 
जानी चाहिए । 

लोक-सभा की जिसे बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के 
प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, उस बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित तो रह 
सकेगा, लेकिन अपना पद ग्रहण नही करेगा। अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित 
होने पर अध्यक्ष को लोक-सभा मे बोलने तथा अथम मत देने का अधिकार तो होगा, 
लेकिन उस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनो में समाद मतसत्या (776) हो जाने 
पर वह अपना मत नही दे सकेगा । 
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लोक-सभा के अध्यक्ष की अनुपस्थितति मे उपाध्यक्ष" अध्यक्ष का काम करेगा । 
४९५० ई० की ससदीय प्रक्रिया एवं कार्य-सचालन-नियम-सहिता के सातवें नियम 
ने अनुसार “ससद्‌ के आरम्भ मे अथवा समय-समय पर जब जैसी आवश्यकता हो, 
अध्यक्ष ससद्‌ के सदस्यों में से छह अध्यक्षीय नामो की एक नामावली (रिक्रा् 0 
गाधाए्षा)) तैयार करेगा । अध्यक्ष मौर उपाध्यक्ष दोनो की अनुपस्थिति मे इस 
नामावली का कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के आदेशानुसार लोक-सभा 
की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।” 
यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही का पद एक साथ खाली हो जाय, तो 
राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह लोक-सभा के सदस्यों मे से किसी को अस्थायी 
रूप से (जबरतक कि उस पद के लिए लोक-सन्ना द्वारा चुनाव न हो जाय) अध्यक्ष 
“नियुक्त कर दे | सग्धिन की घारा ९३ के अनुसार लोक-सभा को इन पदों के रिक्त 
होने पर यथाशीघु..तका च्‌ नाव करने का आदेझ दिया गया है । 
वेतन और भत्ते--लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और 
भत्ते प्राप्त होंगे, जो ससद्‌ विधि द्वारा निश्चित करेगी | सन्‌ १९५३ ई० के 'ससद्‌ के 
अदाधिकारियों के वेत्तन और भत्ते अधिनियम! (89[4॥68 ३0 8॥0 फ्रक्षत088 
'ण 00७8 0 06 ?थ8797६) के अनुसार लोक-सभा के अध्यक्ष को 
२२५० २० प्रति मात्त वेतन और ५०० २० प्रति मास अन्य भत्ते (इ$प्फापशाए 
5&0799708) मिलते है | उपाध्यक्ष की केवल २००० ₹० प्रति मास वेतन मिलता 


है। इसके अतिरिक्त इन्हें बिना किराये का निवास-स्थान तथा भ्रमण-भत्ता भी 
मिलता है । 


लोक-समा के अध्यक्ष के कारें जौर मधिकार (लप00॥8 70 (90ए़९:8 
'ए 6 ४06४०: ए (6 7,00580॥8)--लोक-सभा के अध्यक्ष का मुख्य या 
आधारभूत काम है लोक-सभा की कार्यवाहियो को निदेंशित करना, सदन में 
सुव्यवस्था क्रायम किये रहना तथा सदन के विशेषाधिकारों (श77ए76885) का 
सरक्षण करना । उसके कार्यों का ब्यौरा इस्त प्रकार दिया जा सकेता है--- 

(क) वह लोक-सभा को बैठकों का समापतित्व करता है। सदन की 
कार्यवाही जब अध्यक्ष अपने स्थान पर बैठ जाता है तभी प्रारम्भ होती है । सदन की 
बैठक की कार्यवाही का समय भी वही निश्चित करता है। यदि सदन में गणपूत्ति 


१. उपाध्यक्ष (0०97 $968027) का निर्वाचन भी लोक-सभा के बहुमत से 
ही होता है । उपाध्यक्ष का काम अध्यक्ष को लोक-सभा की कार्यवाही के सचालन 
में सहायता तथा सहयोग प्रदान करना होता है। उपाध्यक्ष भी लोक-सभा के 
सदस्यों में से ही हो सकता है | 
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((२५०/पा7) नही है तो वह सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए रोक प्कता 
है या स्थगित भी कर सकता है । 

(ख) वह लोक-सभा में अनुशासन कायम रखता है और वाद-विवादों का 
सम्बद्ध बनाये रखने का प्रयत्त करता है । सदन का कोई भी सदत्य उसकी आाज्ञा के 
बिना नहीं बोल सकता है । सभी सदस्यों को उसको सम्बोधन करके बोलना पढ़ता 
है। यदि कोई सदस्य अप्रासगिक (766एथ॥) भाषण दे या पहले कही गई 
बात को ही दोहराए, तो अध्यक्ष उसे रोक सकता है । 

सभा की कार्यवाही के नियम-सम्बन्धी भापत्तियों (208 06 0००७7) 
पर निर्णय वही देता है और उसका निर्णय अन्तिम होता है । 

कोई सदस्य उसके निर्णय के प्रति असहमत्ति प्रकट नहीं कर सकता | ऐसा 
करना अध्यक्ष का अपमान ((१07/९७॥)./ ० छाक्षा) समझा जाता है| 

यदि कोई सदस्य सदन की व्यवस्था भग करता है, तो अध्यक्ष उसे चेत्तावनी 
दे सकता है और सदन से थाहर चठे जाने के लिए विवशकर सकता है | यदि,वह 
सदस्य बाहर नहीं निकले तो उसे सदस्यता से निलम्बित (50872॥0) कर देते 
का भो अधिकार अध्नक्ष को है | सदत की व्यवस्था भग करनेवाले किसी सदस्य का 
यदि अध्यक्ष नाम (रिथायंगरह ॥6 ग्राष्य०7) ले ले, तो शेप अवधि के लिए 
उसकी सदस्यता निलम्वित हो जाती है । 

यदि कोई सदस्य अपने भाषण में अशिष्ट या अस सदीय भाषा (770्ा- 
वक्यायशाश्षिए ]क8 02886) का प्रयोग करे, तो वह उसे उन दाब्दों को वापस 
(ए/।वता4७) छूने के लिए वाघ्य कर सकता है और उसके द्वारा वैत्वा नही किये 
जाने पर अध्यक्ष उसे सदन से बाहर चले जाने का आदेश दे सकता है । 

(ग) गम्भीर अव्यवस्था की दशा में वह सदन को जितने काल के लिए चाहे, 
स्थगित कर सकता है । 

(घ) दर्शकों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की, जो सदन के सदस्य नहीं है, सदन 
में उपस्थिति को मियत्रित करना भी उसी का काम है। वह उन्हें किसी भी समय 
सदन से बाहर चले जाने के लिए कह सकता है । 2] 

(ड) अध्यक्ष ससद, की कार्यवाही (?7०००्थ्वागाष्ट) करे ऐसे छ्दो को 
अपने विवेकानुसार निकाल देने का अदिश दे सकता है, जो उसकी समझ में मान-: 
हानिकारक, अशिष्ट, अससदीय अथवा.,अनुचित दो । हे 

(व) _जब अध्यक्ष कुछ कहने को खडा हो जाय, तव उस समय अन्य 
सदस्थी का बैठ जाना आवश्यक है और कोई भी सदस्य सदत से बाहर नही: 
जा सकता । 
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(छ) वह यह प्रयलल फरता है कि सरकारी दल तथा विरोधी दल को बोलने 
फा समान अवसर प्राप्त हो । 

(ज) सदन कै नेता के परामर्ण से कार्यक्रम निश्चित करना, दाष्ट्रपति के 
अभिभाषण पर विचार करने का समय निदिचत करना और उसमें सशोधन का 
उपाय निर्देशित करना उसीका काम है । 

(झु) प्रश्न पूछने, 'काम रोको' अस्ताव (/0]0पताध्या; 7राणा0)) 
येश करते ओर किसी प्रस्ताव को रखने की अनुमति देने का अधिकार 
जसी की है | 

(आर) किसी भी विधेयक पर वाद-विवाद स्थयित करने का प्रस्ताव (00- 
जा8 ॥70007) उपस्थित करने की अनुमति वही देता है | 

(८) प्रस्तावों, विधेयको आदि का मतदान कराना, मत ग्रितता और उसका 
'फल बतलाना उसीका काम है । 

(3) प्रवर समितियों (5860 ००९६७) के सभापतियों की 
नियुक्ति भी वही करता है। 

(ड) बजट-सम्बन्धी भाषणों के लिए समय की सीमा वही निर्धारित 
करता है । 

(ढ) लोक-सभा के सदस्यो के विद्येब,धिकारों (पए॥6889) को रक्षा 
चही करता है । 

(ण) सतद्‌ के दोनो सदनों के सयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व भी वही 
करता है । 

(व) जो बिज्न और प्रस्ताव लोक-सभा द्वारा मजूर हो जाते हैं, अध्यक्ष ही 
अपने हस्ताक्षरों के साथ उन्हें राज्य-सभा या राष्ट्रपति के पास भेजता-है । जब कोई 
बिल ससद्‌ के दोनो सदनों से पास हो जाता है, तब उसपर अध्यक्ष का हस्ताक्षर 
होता है । 

(थ) कोई बिल धन-विधेयक (](०0॥69 छा!!) है या नही, इसका निर्णय 
भी वही करता है । 

[द) राष्ट्रपति और ससद्‌ के बीच ,पत्र-व्यवहार का माध्यम वही है । 
राष्ट्रपति के सम्मुख लोक-सभा का प्रमुख प्रवक्‍ता (॥7४( $5790(४४॥थ॥) वही 
होता है। राष्ट्रपति द्वारा लोक-सभा को भेजे जानेवाले सदेशो और छेख्यो (9007- 
्रग070) को वही छेता है । 

(घ) सभी औपचांरिक अवसरों पर (#06पाश। 00085079) पर 
लोक-पभा का प्रतिनिधित्व वही करता है । 
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( न) आम तौर पर वह अपना मत नही देता है, लेकिन जब किसी प्रस्ताव 

पर पक्ष और विपक्ष दोनो मे समान भत हो, तो वह अपना निर्णायक मत (४४४78 
५०७) देता है । 

बध्यक्ष की स्थिति--अध्यक्ष के कार्यो एवं अधिकारो के उपयुक्त वर्णन से” 
स्वय ही स्पष्ट हो जाता है कि सघोय व्यवस्थापिका मे लोक सभा के अध्यक्ष का 
अत्यन्त ही प्रभावी तथा महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वृतन्त्र रूप से रिष्पक्ष होकर हो 
कोई व्यक्ति इस पद 7र ठोक से कार्य कर सकता है । 

अध्यक्ष की स्थिति के विपय में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि बध्यक्ष 
और राजनीतिक दलबन्दी में क्या सम्बन्ध होगा ? 

इस सम्बन्ध में विभिन्न स्थितियाँ मोर मत पाये जाम्ने हैं। इ गलैड मे त्तो यह 
परम्परा बन गई है कि ससद्‌ का कोई सदस्य जैसे ही अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, 
वैसे ही उसके दल से उसके सभी सम्बन्ध छूट जाते हैं । जौग (028) के बब्दों मे 
“सभा-भवन में ही नही, अपितु वाहर भी अंगरेज स्पीकर दलवन्दी की छाया-्मात्र 
से अलग रहता है।” इसीलिए अगले चुनाव मे जिस निर्वाचन-क्षेत्र से वहू बपना 
मनोनयन-पत्र (]र०७७॥०४००॥ 72877) दाखिल करता है, उस क्षेत्र के लिए. 
कोई भी उम्मीदवार खडा नही होता । इस प्रकार वह निविरोध निर्वाचित होता है। 
यद्यपि अगले चुनाव मे ससद्‌ मे विरोधी दल का बहुमत हो जाय, फिर भी पुराना 
अध्यक्ष ही नया अध्यक्ष निर्वाचित होता है । इसीलिए, कहा गया है कि 'एक वार. 
अष्यक्ष, सदैव अध्यक्ष" (008 8 5ए८वॉटट' भज़३98 3 ४००८थप्टा) । 

इसके विपरीत अमेरिका मे प्रतिनिधि-सभा (0088 ० (७0788श78- 
#7९७) का अध्यक्ष सर्वथा दलगत आधार पर निर्वाचित होता है योर जपने दल का 
एक क्रियात्मक राजनीतिज्ञ बना रहता है | यही स्थिति फ्रास मे भी पाईं जाती है । 

हमारे देश मे उपयुक्त दोनो स्थितियों के बीच-बीच की स्थिति है । भारतीय 
अध्यक्ष का निर्वाचन, अमेरिका को तरह, दलीय आधार पर होता है बौर अध्यक्ष 
निर्वाचित होने के वाद वह अपने दल से सभी सम्बन्ध विच्छिन्न नही करता । लोक: 
सभा के पहले तथा भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जी० वो० मावछकर ने अपना सम्बन्ध-विच्छेद 
काँगरेस से नही किया । यू० पी० विघान-सभा के अध्यक्ष श्री० पी० डी० टंडन ने 
तो साफ शब्दों मे कहा कि "मैं उन राज्यो के माचारो मे विश्वास करता है , 
अध्यक्ष को राजनीति मे भाग छेतें की अनुमति देते हैं।” इसोलिए हमारे देश में 
लोक-सभा की सदस्यता के निर्वाचन मे अध्यक्ष निविरोध निर्वाचित नहीं होता । 
इसीलिए, भारतीय अध्यक्ष (स्पीकर) को वह सम्मान तथा प्रतिष्ठा ग्राप्त नहीं है. 
जो इ गलैंड के अध्यक्ष (स्पीकर) को । ह 
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राज्य की विधान-सभाजरो के अध्यक्ष की स्थिति तो और भी दयनीय है । 
अभी हाल में ही विहार-विधान-सभा के अध्यक्ष की आज्ञाओो का पालन नही हुआ 
और सभा में गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न होने के ,कारण सभा की कार्यवाही को 
स्थग्रित करना पडा । 


फिर भी, यह कहना अनुचित होगा कि भारत का अध्यक्ष अमेरिकी अध्यक्ष 
की भाँति सदन में भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। ठीक ही कहा गया है कि 
सदन के बाहर वह अपना सम्बन्ध अपने दल से तोडता है, लेकिन सभा के अन्दर 
बह निष्पक्षता से काम करने का सफल प्रयास करता है। स्वर्गीय अध्यक्ष श्री 
मावलकर ने निष्पक्षता के कत्त'व्य को बहुत ही अच्छी तरह से मिभाया । वत्त मान 
अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह भी इस कर्तव्य का भलीभाँति पालन कर रहें है । 

भारतीय सविधान ने भी अध्यक्ष को स्वृतस्त्र रूप मे कार्य करने देने के 
निमित्त, उसका वेतन और भत्ता, देश की सचित निधि ((१00804%०6 ई076) 
से दिये जाने कए प्राधधान कियए है | 

भारत के अध्यक्ष की स्थिति के सम्बन्ध मे यही कहा जा सकता है कि वह, 
ब्रिटेन के अध्यक्षों की निर्देलीय निष्पक्षता की चोटीवाली ऊँचाई तक तो नही पहुँच 
पाया है, छेकिन अमेरिका या फ्रास के अध्यक्षो के सकीर्ण दलगत राजनीतिक धरातल 
से बहुत ही ऊपर उठा हुआ है। परुपरा भी उसकी निष्पक्षता की ही बनती जा 
रही है। वैसे, मौजूदा स्थिति डॉ० राधाकृष्णन के बाब्दों मे यो कही जा सकती है, 
'मैं किसी दल का नही हूँ, आर्थात्‌ मैं सभी दल का हूँ । मेश प्रयास ससदीय प्रजा- 
तन्त्र की उच्च परम्पराओं का निर्वाह करना और प्रत्येक दल के प्रति न्याय और 


निष्पक्षता वरतना होगा, जिसमें किसी के प्रति दुर्भाव न ही और सभी के प्रति 
सद्भाव रहे ।” 


भरत 

१. लोक-सभा के अध्यक्ष की स्थिति, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें । 
७४०6 प8 एणनाणा, एणपफ्रणड शा णिएाणा३ ए (6 
5ए982४८७० 0१ ४6 7.0/840॥8 

२. लोक-मभा का अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होता है ? राजनीतिक दलवन्दो के 
सम्बन्ध मे उसकी क्या स्थिति है ? 
सण्त ७ छुथ्बईथ/ रण ध6 7.08809 लेब्टाब५ ? जशञगद्व 8 धांड 
ए०जेंा०7 जाती एडएबात क्‍0. ध6 एए४ए गाष्ागाधा।5 ( 
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१ ४ (ग6 एआंणा 76ड्टांगरेश्वण-6 : 7,029 9/7९ 07000॥॥९) 
च््त्न््न्तचचच्च्च्च्च्च्नल्लच्चच्चचचच्च्च्च्च््ंॉथिनओलतलफककलससतप ८ 


ससद्‌ का सर्वप्रधान कार्य कानून निर्माण करना है। इस अध्याय में हम 
भारतीय ससद्‌ की विधि-श्रक्तिया का वर्णन करेंगे, अर्थात्‌ भारतीय ससद्‌ के विधेयक 
कानून कैसे बनते है ? 

कोई कानून (/3०) बनाने के लिए जो प्रात्प (7)2/7) वनाया जाता है 
भौर जिस प्रस्थापना या मसविदे (70705) के रूप में उसे ससद्‌ के सम्मुख 
उपस्थित किया जाता है, उसे “विधेयक या “बिल' (7!]) कहा जाता है । 

विधेयक दो प्रकार के होते हैं---(१) धन-विधेयक ((०॥९ए शा] या 
वित्त-विधेयक (िराक्षा08 97|) भौर (२) साधारण विधेयक (0079 
करा) । दोनो प्रकार के विधेयकों को पास करने के लिए अलग-अलग प्रक्रिया 
रखी गई है। हम वारी-बारी से उत्त दोनो प्रकियाओ की परीक्षा करेंगे । 


०. 
साधारण विधेयक की प्रक्रिया 
(270९९0076 ण॑ था 0ःग्रागर शा। ) 
साधारण विधेयक्र--घन-विधेयक और वित्त-विधेयक को छोड़कर अन्य 
दूसरे विधेयक प्राय. सांधारण विधेयक कहे जाते हैं। साधारण व्थधियक, सरकारी 


होने पर मन्त्रियो द्वाराया गैर-सरकारी होने पर निजी सदस्यों ( ?पएक6 
(७४४72: ) द्वारा ससद्‌ के किसी भी सदन मे उपस्थित किये जा सकते हूँ। 


सांधारण विधेयकों के लिए आवश्यक नही है कि वे लोकन्सभा में ही पहले शुरू 
किये जाये । 

(क) विधेयक का प्रस्ठुत किया जाना ( पर0त/00॥ )--प्तरकारी 
गजट मे प्रकाद्षित करवा देने मात्र से ही सरकारी बिल का पेश किया जाना मान 
लिया जाता है। सन्त्रियो को, जिस सदन में उसे विल्ल को प्रस्तुत करना हो, उत्त 
सदन के उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यो के बहुमत से उस विल को अ्रस्तुत करने 

*की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं । जर्व ससद' का कोई स्वतन्त्र सदस्य ससदु 
के किसी सदन मे कोई साघारण विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है. तव उसे उस सदन 
के अध्यक्ष बो कम-से-कम एक महीना पहले लिखित सूचना (7०008) देनी 
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पड़ती है ।* अध्यक्ष द्वारा निश्चित की हुई तिथिः को जब॒कोई स्व॒तन्त्र सदस्य 
अपना विधेयक प्रेस्तुत करता है तंव वह अपनी जंगह (968/) पर खड़ा होकर 
सदन की अनुज्ञा प्राप्त करता है3और उसके पश्चात्‌ उस विधेयक के शीर्षक को 
'पदता है। यदि उपस्थित और मतदान करनेवाले सदस्यों का बहुमत उस प्रस्ताव 
का समर्थन करते हैं, तो विधेयक प्रस्तुत किया गया माना जाता है । 


. [स) प्रथम वांचनों (फल ६७७7॥92)--विधेषक का प्रथम वाचन 
उसको कहते हैं जबकि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की गई तिथि को किसी बिल का 
अस्तावक (/0ए९) (चाहे मन्त्री अथवा सदन का अन्य सदस्य) सबसे पहले, नाम या 
शीष॑क पढ़ता है और उस विधेयक के सामान्य सिद्धान्तो (उद्याक्ष॥ 77०४॥०४), 
उद्देश्यों और मुख्य-मुख्य बातो पर सक्षिप्त भाषण देता है । 

प्रथम वाचन मे विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों (5थाश्ष ?ताण्णए68) 
पर ही वाद-विवाद होता है, उसके प्रत्येक खण्ड था धारा पर विस्तारपूर्वक बहस 
नही हो सकती है। प्रथम वाचन के साथ विधेयक की प्रारम्भिक अवस्था समाप्त 
हो जाती है। साधारणतया इस अवस्था मे किसी भी विधेयक को अस्वीकृत नहीं 
किया जाता है लेकिन असवैधानिकता के आधार पर अस्वीकृति की माँग भी 
की जा सकती है। 

कई बार किसी बिल का प्रस्तुत किया जाना और प्रथम वाचन दोनों एक 
ही दिन हो जाते हैं, खासकर निजी सदस्यों के विल के मामलों मे । वैसी दशा मे 


7 १. लोक-सभा ने गैर-सरकारी सदस्य के विधेयको की जाँच के लिए एक 
समिति ((णराणा॥66 0॥ 6 एपरबव० शि्ा९/४ छा) का निर्माण 
किया है। यदि गैर-सरकारी सदस्यों का कोई साधारण विधेयक सबिधान से सशो- 
बन करना चाहता है-, तो इस" कमिटी हांस जाँच हो जाते पर ही उस विधेयक 
को किसी भी सदन में अस्तुत किया जा.,सकेगा । इन श्षदत्यों के अन्य विधेयकों की 
जाँच इस कमिटी क्षे द्वारा प्रस्तुत किये जाने के बाद और प्रथम वाचन राह 
२८० ०॥2) के पहले ही हो जाती है4* 

२० गैर-सरकारी सदस्यो के विधयकों पर प्रति शुक्रवार (77089) - को 
ढाई घटो, तक वाद-विवाद होता है। किक ० 2 
मै. वह कहता, है, [्‌ 568 88ए९७-० ग्रा700708 (8 का 76 
गध्बवागड ० फू, 6 0£ परठाआए;.. - #- 5 
“7. ४. "४७०8 शब्द को, हिन्दी मे, छेखंको दारा 'पाठत', 'वाचन', 'पढत! 
आदि मी ज़ह्ठा-गया-है । ;)लेखक 'बान्नतः शब्द का हो प्रथोग करेगा । 
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उस विल को गजट में प्रकाशनाथ भेज दिया जाता है | जब विधेयक पहले ही गगठ 
में प्रकाशित हो जाता है (सरकारों बिलों के मामछे में), त्व उस विधेयक के प्रथम, 
वाचन के लिए एक तिथि निरिचत की जाती है । 

(ग) हिलीय वाचन--विशेयक के भारत-सरकार के ग़ज॑ट में प्रकाशित हों 
जाने के वाद अध्यक्ष द्वारा द्वितीय वाचन के लिए, एक तिथि निश्चित की जाती है। 

द्वितीय वाचन के दिन बिल पर विस्तार से बहस होती है | द्वितीय वाचन की 
अवस्था साधारण विशेयक्रों करी सबसे महत्त्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है भौर इस 
अवस्था में जो भी सशोधन उस बिल मे रखना हो रखे जाते हैं, इसके 
बाद नहीं । 

दितीय वाचन में दी अवस्थाएँ हो सकती हैं । द्वितीय वाचन के दिन विधेयक 
का प्रस्तावक यह प्रस्ताव रखेगा कि उस विधेयक को उसी सदने की श्रवर-समित्ति 
(8७९८६ ०07र77/686) के पास विचारार्थ भेज दिया जाय या दोनों सदनो की 
सयुक्त प्रबर-समिति (07 5660६ ८0०९) के पास भेज दिया जाय 
अथवा उस विधेयक्र पर जनमत जानने के लिए उसे प्रसारित किया जाय या 
उसपर तत्काल विचार किया जाय । इनमें से किसी एक अल्ताव के उपस्थित 
होने १र सदन के सदस्य विधेयक के मूलभूत सिद्धान्तों पर विस्तारपूर्वक बाद- 
विवाद करेंगे। 

यदि बिल की प्रवर-समितति मे भेज। जाता है या जनमत जानने के लिए. 
प्रसारित किया जाता है, वो ऐसी हालत में रिपोर्ट के मिल जाने के वाद फ़िर पूरा 
सदन उस बिल पर बहस करता है। विवादास्पद विलो पर जनमत जाना गाठा 
है और महत्त्वपूर्ण बिलो को प्रवर-समितति में नेजा जाता है । 

द्ितीय वाचन के दिन यह तय पाता है कि उस विधेयक पर तत्काल विचार 
किया जाय, तब, नहीं तो प्रवर-समिति या जनमत्र की रिपोर्ट मिल जाने पर, 
विधेयक के खण्ड-खण्ड पर (08756 09 08758) विचार किया जाता है। प्रत्येक 
सथोघन के सुझाव पर बहस होती है और प्रत्येक सशोधघत और फिर मूल धारा पर 
अज़ग-अलय सदन की राय ली जाती है और विधेयक (बिल) खडश. पर्सि 
किया जाता है । हु 

द्वितीय बांचन वौ अवस्था में ही निजी सदत्य (7 ए४6 शशा।/70५5)। 
या विरोधी दलो के सदस्यों द्वारा उपस्थित किये गये बिल सदन द्वारा अस्वीकृत कर 
दिये जाते हैं, क्योकि सदन का बहुमत उनके पक्ष में नहीं होता । भन्त्रियों दास 
प्रस्तुत किये गये विलों की इस स्थिति मे अस्वीकृत होने का प्रदन ही नहीं उठता, 
बयोकि सदन में उनके दलों का बहुमत" दवोता है। सदि इस अवश्त्या में 'कोई 
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सरकारी बिल स्वीकृत न होने पावे, और सत्रिपरिषंद्‌ इसे अपने प्रति विद्वास का 
प्रश्त बना दे, तो ऐसी दशा से सन्त्रिपरिषद्‌ को त्याग-पत्र दे देना पडता है । 

(छ) तृतीय वाचन--द्वितीय वाचन के कुछ समय पश्चात्‌ विधेयक का 
तृतीय वाचन होता है। यह विधेयक की एक सदन मे अन्तिम अवस्था होती है ॥ 
द्वितीय बाचन के फलस्वरूप सद्योधन या पारित रूप से बिल इस बार सदन के 


समक्ष वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है । 
तृतीय वाचत के अवसर पर विल के केवल सामान्य सिद्धान्तों के पक्ष और 


विपक्ष मे भाषण दिये जाते है। इस अवसर पर कोई नये सशोधन प्रस्तुत नही किये 
जा सकते, प्िफफ भाषा की जशुद्धि इत्यादि को दूर करमेवाला सशोधन रखा जा सकता: 
सकता है। इसके वाद सम्पूर्ण चिजेयक (छ] 88 8 ए0]2) पर मतदान होता 
है। इस अवस्था से सारा विधेयक या तो स्वीकार या अस्वीकार किया जायगा। 


इस अवस्था में विधेयक प्राय स्वीकार ही किये जाते है । 
जब विधेयक तृतीय वाचन में स्वीकृत हो जाता है, तब उसे उस सदन का: 


अध्यक्ष, दूसरे सदन में विचारार्थ भेज देता है। अर्थात्‌, कोई साधारण विधेयक 
लोक-समा में तृतीय वाचन मे स्वीकृत हो जाने पर राज्य-सभा मे भेजा जायगा या 
राज्य-सभा मे उपस्थित होने पर और वहाँ तृतीय वाचन द्वारा स्वीकृत होने पर लोक-- 


सभा में भेजा जायगा । 
(ज) इूसरे सदन मे--कोई साधारण विधेयक एक सदन से पास होकर जब 


दूसरे सदन में आता है, त़व वहाँ पर भी उसे उपयुक्त दशाओं, यानी प्रथम, द्वितीय 
और तृतीय वाचनो की अवस्थाओ, में से गुजरना पडता है । 

जब दूसरा सदन भी इसी प्रकार इस विधेयक को पास कर देता है, तब उसे 
राष्ट्रपति की अनुमति (/४$९॥) के लिए भेजा जाता है । 

प्रशत उठता है कि यदि किसी साधारण विधेयक को एक सदन पास करके 
दुसरे सदन को भेजता हैं और (अ) दूसरा सदन उसे पास कर देने से अस्वीकार- 
कर दे, (व) या विधेयक की प्राप्ति की तारीख से छह महीनों तक उसे पास ही 
नहीं करे, (स) या उस विधेयक में ऐसा सशोधन उपस्थित करे, जिसे पहला सदवः 
मानने को तैयार न हो, तब क्या होगा ? 

उपयुक्त दशाओ में उत्पन्न स्थिति को गतिरोध ([0290]007) कहा जाता 
है। इस दक्ा मे इस गतिरोध को दुर करने के लिए, राष्ट्रपति, दोनो सदनो की 
संयुक्त बैठक बुलायगा । इस सयुक्त बैठक का सभापतित्व लोकन्सभा का अध्यक्ष 
करेगा। इस संयुक्त बैठक मे दोनो सदनो के उपस्थित तथा मत देनेवाले सभी सदस्यों" 
के बहुमत से विधेयक्र जिस रूप में पारित होगा, उसी रूप में वह विध यक दोनों” 
सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जायगा । ४ 


हक ,( भारतीय झासन,. , 


(च) राष्ट्रपति की भचुमति (35807 0० (6 एा०डा00॥)--दोनों 
सदनो से पास हो जाने के वाद भी कोई विर्ध यक तवतक कानून नहीं बनता, जबतक 
-कि उसपर राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाय औौर राष्ट्रपति का उसपर हस्ताक्षर 
न हो जाय 


जब कोई विधेयक दोनो सदनो से स्वीकृत होकर राष्ट्रपति को अनुमति के 
'लिए उसके पास भेजा जाता है, तब भी दो स्थितियाँ हो सकती है--पहली, राष्ट्रपति 
अपनी अनुमति दे दे, इस हालत में विधेयक (गा) कानून (४0) बन जाता है। 
दूसरी, राष्ट्रपति अपनी अनुमति म दे, ऐसी द्षा मे राष्ट्रपति अपने सशोवनों, विचारों 
या सिफ्रारिशों के साथ उस विधेयक को ससद के पुनविचार (!२6007$008- 
+07) के लिए लीठा देया । राष्ट्रपति के इस अनुमति नहीं प्रदान करने को 'वीटो 
चावर! (५८० 7०८7) या निषेघाधिकार कहा जाता है । 


ऐसी दगा मे राष्ट्रपति के सुझावों या पिफारियो पर दोनो सदनो मे, उसी 
डछग से वाद-विवाद किया जायगा, जैसे विल में प्रस्तुत किये गये सशोधनो पर होता 
हऔ। इस बार जिस रूप मे भी (राष्ट्रपति के सशोधनों के साथ या उसके विना) 
ससद अपने वहुमत हारा उस विधेयक को पास कर देंगी, उस विधेयक को पुन 
राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जायगा । इस बार राष्ट्रपति को उसी रूप 
हे उस विधेयक पर अपनी अनुमति देनी होगी । अब विध यक (97/) कानून (0०) 
जन जायगा । कानून वनमे के बाद उसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है । 


धन-विधेयक की प्रक्रिया 
(770एशा76 ० 9 ५णाल शा ) 
घन-विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया साध'रण विधेयक के कानून बनने 
की प्रक्रिया से भिन्न है। इसके पहले कि हम घन-विधेयक की प्रक्रिया का विवरण 
दो, घंन-विधेयक की परिभाषा देंगे। भकर्थात्‌ यह वतायेंगे कि धन-विवेयक 
'किसको कहते हैं ? 
घन-विध्ध यक किसको कहते हैं (९/॥8६8 8 (07०४ आ) ?-- 
खसविधान की धारा ११० के अनुसार जिस विधेयक मे सिर्फ निम्नलिखित में से सभी 
थे कोई बात होगी, उसे घन-विधेयक समझा जायगा-- , 


( के ) कोई नया कर, लगाना, कोई कर उठावा,- कम करना, बदलना वा 
नियमित करना । 
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- (ख) ऋण लेने, भारत-सरकार द्वारा गारटी देने का नियमन गा भारत 
सरकार हारा वित्तीय उत्तरदायित्व लेने के कानूच का सशोधन । 

(ग) भारत को सचित निधि ((१0780008/80 एप्रा70) या आकस्मिकता- 
निधि ((0गरांग्राइआर्एए फया0) का सरक्षण या इन निधियों मे रुपये जमा 
करना या इनमें से निकालना 

(घ) भारत की सचित निधि से किसी व्यय के लिए घन दैना । 

(ड) किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोपित करना था ऐसी किसी 
रकम को वढाना । टः ) 

(च) सचित निधि या भारत की सार्वजनिक निधि (?प्रॉजा० छा0) के 
लिए रुपया स्वीकार करना या ऐसे रुपये का सरक्षण या सध अथवा राज्य के 
आयनव्यय का हिसाव 
(छ) कोई भी वात जो (क) से (ख) तक की किसी भी बात से सम्बन्धित 


हो। 

कुछ लेखको" ने धन-विधेयक (/०॥6ए फा]]) को “रुपये पसे-सम्बन्धी 
बिल! कहा है। यह कथन पूर्णत सत्य -नहीं है, क्योकि कुछ विधेयक ऐसे होते 
है, जिनका सम्बन्ध 'रुपये-पैसे! से होता है, लेकिन वे 'घन-विधेयक' नहीं कहे जा' 
सकते । जैसे, यदि किसी विधेयक के जरिये जुर्माना या अर्थेदड लगाया जाता हो,. 
यथा किसी सेवा या लाइसेन्स के लिए फीस की माँग की जाती हो, या किसी स्थानीय 
काम के लिए कोई कर लगाया, उठाया, कम किया, बदला या नियमित किया जाताः 
हो, तो भी वहूं घन-विघेयक नहीं समझा जायगा । 

यदि यह प्रश्न उठ खडा हो कि कोई बिल घन-विधेयक है या नहीं, तो' 
उसके सम्बन्ध मे लोक-सभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम समझा जायगा। 

घन-विध यक की प्रक्रिप--धन-विधेयक केवल लोक-सभा में ही सबसे पहले” 
प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य-्सभा मे नहीं । धन-विधेयक किदी गैर-सरकारी' 
सदस्य (॥ए६७ 70772) द्वारा प्रस्तुत नही किया जा सकता । धन-विधेयक 
केवल राष्ट्रपति की सिफारशो पर वित्त मत्री (्पत0006 'शताह/8) के द्वारा 
लोक-सभा में पंश किया जा सकता है ।/ 

लोक-सभा में पेश किये जाने ' के बोद' धन-विधेयक को भी उन्ही सब्र सोवानों 
यय्र अवस्थाओ (8(8288) से-'होकर- गुजरना होगा, (जिनमे से -साधारण विधेयक 


देखिए, श्रीराजेनारायण गुप्त भोरतोय संविधान तथां वागरिक जीवन! * पुष्क 
११६, का अन्तिम अनुच्छेद) 
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को गुजरना पढता है । भर्यात्‌ प्रथम बाचन, -द्वितिय वाचन और तृतीय वाचन के 
बाद लोक-सभा से पास होने पर घन-विधेयक राज्य-समा के पास विचारार्थ भेजा 
ब्जायगा । लोक-्सभा का मध्यक्ष हस्ताक्षर कर उसे घन-विध यक घोषित करेगा । 


यदि राज्य-सभा क्सी घन-विधेयक को, प्राप्ति की तारीख से १४ दिनो के 
अन्दर, लोक-सभा को नही लौटाती है, तो इस अवधि की समाप्ति के वाद वह घन- 
विधेयक दोनो सदनो हारा उसी रूप मे पारित समझा जायगा, जिस रूप में इसे 
लोक-सभा ने पारित किया था । ऐसी दशा में इस अवधि की समाप्ति के बाद धन- 
विध यक राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति या स्वीकृति (/५5९॥) के लिए भेजा 
बजायगा । यहाँ भी लोक-सभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके उसे घन-विधेगक 
"घोषित करेगा । 


दोनो सदनो से पारित घन-विघेयको पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही 
व्यडेगी । वह उन्हें पुनविचार के लिए, साधारण विधेयकों की तरह, ससद्‌ को वापस 
-नही कर सकता है। इस प्रकार, राष्ट्रपति को अनुमति मिल जाने पर घन-विधयक 
"(५४076ए का!) कानून (80६) वन जायगा । 
राज्य-सभा किसी घन-विध यक को, श्राप्ति की तारीख से १४ दिनो के भीतर 
अपने सुझावों या सिफारणों के साथ लोक-सभा के पास पुन चिचारार्थ लौटा सकती 
है । ऐसी दशा में लोक-सभा को उन सिफारिशों पर विचार अवदय करना होगा, 
क्लेकिन उन सिफारिशों को या उनमे से कुछेक को स्वीकार या शावीकार करना ज्ञोक- 
सभा का अधिकार है । 
इस बार, राज्य समा द्वारा लौटाया गया धन-विधयक, जिस रूप मे लोक- 
सभा के द्वारा पारित होगा, उसी रूप में दोतो सदनो हारा पारित माना जावगा। 
इसे फिर राज्य-सभा के पास नही भेजा जायगा, वरन्‌ राष्ट्रपत्ति के पास उनकी 
अनुमति के लिए भेजा जायया ! ऊपर कहा जा चुका है कि राष्ट्रपति को ऐसे बिल्नो 
पर अनुमति देनी ही होगी और इस प्रकार वह घव-विधेयक कामून ( 8५०.) 
न्‍्वन जायगा । 


बिचीय प्रक्रिया 
(प्शाधाएंँतर 70९८९0७४ ) 


साधारण विधेयक (0:0778ए )!) भौर घन-वि्ध यक ( (0707 
“छा) के बलावा एक और प्रकार का विधेयक होता है, जिसे वित्त-विधेयक, (#74- 
:008 आं।] कहा जाता है । वित्त-विधेयक एक “मिश्चित' या मिल्ला-जुला विध यक 
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होता है । भारतीय ससद्‌ की छित्तीय प्रक्रिया को लेखको ने निम्नलिखित पाँच वर्गों 
ते बाँटी है--- 

(१) वाधषिक आय-ब्यय-विवरण (& एव उिप02०) , 

(२) भनुदान की माँग ([)व0क्ात [07 0ठथ॥5) , 

(३) विनियोग-विधेयक (/997%फर्घक्षांणा शा), 

(४) वित्तीय विधेयक (77॥270०6 शा), 

(५) अन्य वित्त-विधेयक । ! 

(१) बाबिक आय-व्यय-विवरण--प्रत्येक वित्तीय वर्ष (किसी वर्ष के १ 
अप्रैल से दूसरे वर्ष के ३१ मार्च तक का एक वर्ष ) के शुरू में राष्ट्रपति की अनुमति 
से भारत-ससकार के आगामी वर्ष के अनुभानित आयन-व्यय का विवरण (&॥77प्रक्षां 
छ70827) लोक-सभा में पेश किया जाता है| 

वजट के दी भाग होते हैं---रेलबे वजढ ( रिक्वाज़३५ छेप62० ) और 
साधारण बजढ ((्षाक्षाओं छेपत26) । दोनो की प्रक्रिया एक हो है, सिर्फ 
रेलबे-बजट लोक-सभा मे रेलवेन्मत्री द्वारा उपस्थित किया जाता है और साभारण 
व्वजद वित्त-मत्री द्वारा ) 

. बाधिक आयनव्यय-चिवरण मे दो तरह के व्यय का अनुभान होता है--. (कर) 
वह व्यय, जो कि अनिवार्य है, अर्थात्‌ भारत की सचित-निधि पर भारित-व्यय और 
(ख) वह व्यय, जिसके लिए ससद्‌ की आज्ञा माँगी जाती है, अर्थात्‌ अभारित व्यय 
(प०ा-०४:४९० 579००0ए४७)। 

(क) भारत की सचित-निधि पर भारित व्यय(+एशाताप्राल ठाबाए०१ 
07॥6 (0॥80क्‍440 ए7०0 0( ]70॥9) ---इस कोटि के व्यय मे राष्ट्रपति, 
'लोक-सभा के अध्यक्ष 'और उपाध्यक्ष, राज्य-सभा के सभापति और उप-सभापति, 
सर्वोच्च न्‍्यायातय के न्‍्यायाघीश, सघीय लोकऐचा-आयोग के सदस्यो तथा भारत के 
नियत्रकु कौर पहालेखा-परीक्षक, इत्यादि के घेतन और भत्ते शामिल है। इसी कोटि 
"मे उच्च न्यायालयों के न्यायाधोशों, सर्वोच्च न्थायालय के जजो, भारत के नियत्रक तथा 
महालेखा-परीक्षक, संघीय लोकसेवान्आायोग के संदस्यो के पेन्सन, देशी नरेशो के 
'ब्रिवी पर! (एपएए फुएए४७) और भारत-सरकार के ऋण-सम्बन्धी भार भी 
शामिल हैं । 

चू कि उपयु क्त व्यय अनिवायें हैं, इसलिए इन पर ससदु केवल वाद-विव[द कर 
सकती है । इनके सम्बन्ध मे ससद्‌ को सतदान का अधिकार नही है। संसद धारा 
इनमे किसी भी प्रकार का परिवत्तन नहीं किया जा सकता। 

(ख) भारत की सचित निधि पर भारित व्यप के लिए लोकन्सभा की 
जवीक्षृति को आवश्यकता नहीं है, परन्तु अभारित व्यय (पणा-एआद्ाए०0 


द्‌०्८ भोरंतीय शसिनः : 


फफुथाताएं8) अथेवा बजट के” वाकीसाग के-लिए लोक-सभा की स्वीकृति 
आवश्यक है। इन्ही वाकी खर्चो को 'अनुदान की माँगो' (000व 70-07 

(0/87॥5) के रूप में लोक-सभा के सामने रखा जाता हैं । 

(२) अनुदान |की माँग ( [2शाश्ातै 00 (अध्ा5 )--यह माँग भी 
राष्ट्रपति की पुव॑-स्वीकृति से लोकसभा मे;ही उपस्थित की जाती है। लोक- 
सभा को इन माँगो पर सिर्फे बहस करने का ही अधिकार -नही-है वरन्‌ ,भत देने का 
भी अधिकार है। लोक-सभा क्रो इच-माँग्रो.को स्वीकार, अस्वीकार या क्रम करने 
का अधिकार है, लेकिन किसी भी८हालत-मे लोक-सभा - इन -माँगो को -बढा 
नही सकती । : 

लोक-सभा के गैर-सरकारी सदस्यों को किसी नये खर्च को प्रस्तावित 
(०7058) कैरने' या किसी खर्चकी रकम चढाये जाने की माँग करने का 
अधिकार है । 

“ (३) विनियोग-विधयकर (899707909707-87[| )--अनुद्धन- की माँफ 
लोक-सभा हारा स्वीकृत ही जाने के वाद, सचित निधि पर भारित व्यय के साथ ये 
अनुदान की माँगें एक- विनियोग-विध्यक-(/8]0[070078/0॥ 97])-के रूप मे 
लोक-सभा के सामने पेश की जाती है ।--इस-विधेयक के द्वारा सचित निधि पर 
भारित व्यय-राक्षि तथा लोक-सभा द्वारा स्वीकृत अन्य व्यय-राशि को सचित निधि 
से खर्च के लिए निकालने की माँग की जाती है। ' 

2 हस प्रकार के विधेयर्क पर लोक-सभा में सिर्फ साधारण 'वाद-विवाद हो सकता 
है, लेकिन सशोधन या कटौती का प्रस्ताव नहीं हो सकता । लोकन्सभा द्वारा स्वीकृतत 
हो जाने पर, इस विधेयक को अध्यक्ष, घव-विधेयक्र घोषित करता है और फ़िर घत- 
विधेयक को प्रक्रिया लागू होती है । धर डे 

स्मरण रहें कि विनियोग-विधेपकर के पास हुए विना सचित निधि से कुछ भी 
खर्च नही किया जा सकता । 

7. (४) बिक्त-विधेयक (वैगाप्रेढ फधा&708 797--बजढ मे प्रस्तावित 
करों (3:568) को एक विधेयक से रूप मे ससद्‌ के समक्ष उपस्थित किया जाता 
है। इसी को वाधिक वित्त-विधेयक कहते है। इसकी भ्रक्रिया भी अन्य ।घन- 
पिश्ेयको की प्रक्रिया के समानः ही है । लेकिन इसः,विधेयक पर बहस के दौरान 
किसी कर को अस्वीक्षतत केरेंनेया घटाने (बढाने का नही)' का सशोधनः उपस्थित 


किया जा सकता है। ' 
- (५) अन्य, ,वित्त-विध्ेयक्ू--.्रजद:पात नेहो, जाने के वाद, वित्तीय वर्ष मे, 


शदि बजट द्वारा,स्वीकृत रकम सेकक्राम[-व स्वछ्ठे .तो।पराष्ट्रपति - के,.समझ मनुपूरेक 
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अनुदान ( $07एएलाशांशपए ह॒/थ्या5 ), सहायक बनुदाव ( /ततातणा8 
हाध5) या अतिरिक्त बनुदान ( 50888 ह767/5 ) की माँग पेश कर सकता 
है । इन सभी माँगो के लिए साधारण वाधिक माँग की ही प्रक्रिया लागू होगी । 


यदि नये वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने के पहले तक विनियोग-विधि पास ने 
हो सके या कार्यकारिणी को किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए तुरत जरूरी हो वो 
लोक-सभा को पेशगी अनुदान ( ७0ए७708 (ऊध्या5 ) और अपवाद अनुदान 
(ऋटल्एछाणाध। 05) देने का भी अधिकार है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ तक घन-विधेयक तथा वित्त-विधेयकों का 
सम्बन्ध है, लोक-समा ही सर्वेर्वा (8]|न॥-/.]) है । इन क्षेत्रों मे राज्य-सभा के 
अधिकार, १४ दिनो तक देर कर सकने के अतिरिक्त और कुछ नही है । 
जिस प्रकार इगलैड की वित्तीय प्रक्रिया के सम्बन्ध मे श्री मे (१४४9) का यह 
कथन कि “क्राउन रुपया माँगती है, कामन्स उसे देते हैं और लाड्डस उसे स्वीकार 
करते है” ठीक है, उसी प्रकार भारत में “राष्ट्रपति रुपया माँगते हैं, लोक-सभा उसे 
द्वेती:हैःऔर राज्ये-समा उसे स्वीकारफकरतीःहैः 


जीप 


अरन 


साधारण' विधेयक और धंन-विधेयुक में क्या बस्तर है ? भारतीय सर्तेद मे एक 
साधारण विध यक के पारित होंते की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए 

#स॥80 5 [० कहि।४॥०७ 98०) धागे. 0२०/५ 8: || बात 2. 0 
शत १ (0४० ग्रेढ 70020976र्तण कुड8हश8 या (:0/7ए- छा! पा 8 
पाफाशा ऐथाएशपगप्रव/./ 

- प्षन-विधेयक किसे; कहते है-? कोई; धन विधेश्क-क़ालूत कैसे बनता।है 
जा ,छ 3, ऐा६च,७॥ [0फ्- 0०88 ।(:0००076-& ४९६२? ,; 


१६ संघ-न्यायपालिका $ सर्वोच्च न्यायात्य 


(पा6 एरांणा जावरस॑श्ाए 8एशथ१९ (०ए॥) 


संघ-न्यायपालिका फा महत््व--जनतप्रात्मक शासन में स्वतन्त्र न्यायपालिका 
का होना अत्यन्त ही जावश्यक होता है| स्वत्न्त्र न्यायपालिका की बनुपस्थिति मे 
सभी व्यक्तियों के अधिकारो की रक्षा तथा उनके साथ समान और पूर्ण न्याय ममव 
नहीं है | गाई क्लाइस ने ठीक ही कहा है कि “किसी सरकार की श्रप्ठता जाँचने के 

शाए उसकी न्याय-व्यवस्था की निपुणता से बढ़कर और कोई अच्छी कसौटी नहीं है, 

वयोकि किसी कौर चीज से नागरिक की सुरक्षा और हित्तो पर इतना प्रभाव नही 
पडता जितना उसके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित, शीघू तथा निष्पक्ष न्वाय- 
शासन पर निर्भर रह सकता है |” 

जनतत्नात्मक शासनों से भी वठकर सघात्मक सरकारों के लिए स्वतन्त्र- 
न्यायपालिका की आवश्यक्दा होती है । एक सर्वोच्च, स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायालम 
संघीयशासन का निम्तगंत ऐसा महत्त्वपूर्ण और अन्यतम अग होता है कि उसकी 
अनुपस्थिति मे एक सधात्मक राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती । 

हम जानते हैं कि केन्द्र और इकाइयो के मध्य शासन-दशक्तियों का बंटवारा 
ही सधात्मकता का सार तत्त्व होता है। सघीय शासन मे दो सरकारें, संघ-सरकार 
और राज्य-सरकारें, अपने-अपने क्ष त्रो मे न्‍्यूनाधिक स्वाघीनतापूर्वक काम करती हैं। 

हो सकता है कि छाक्तियों का विभाजन करते समय, सत्यधिक परिश्रम और 
सतकंता के बावजूद, कुछ अस्पष्दता (५४270॥८६५), सन्दिग्धता ( ॥00706 ) 
और अतिव्याप्ति ( 0५९7]2४77078 ) रह ही जाय । ऐसी दक्षा मे अधिकार-ध्षेत्र 
के प्रइनो या संविधान की घाराओ के निर्वेचन ( [72०एालंध्वा07 ) को लेकर 
कभी-कभी सघ गौर राज्यों के बीच, या राज्यों के वीच आपस मे ही, मतभेद, विवाद 
या अन्तद्वन्द्र उठ खडे हो सकते हैं । ऐसे सघ्ों के निपटारे के लिए एक स्वतन्त्र गौर 
निष्पक्ष मध्यस्थ चाहिए । श्री पालन्दे के अनुसार, “विवाद ( (१0770ए०४ं/ ) 
विपय के सम्बन्ध मे सविधान के स्पष्ट अर्थ की अधिकृत घोषणा हारा विवादों और 
अन्तद् न्द्दों को समाप्त करने के लिए एक उच्चतर सत्ता की व्यवस्था होनी ही चाहिए। 
मूलत उच्चतम न्यायालय का यही कर्तव्य है” 

हम यह भी जानते हैं कि सघात्मक सविधान अनिवार्य रूप से एक लिखित 
सविधान होता है। लिखित सविधानो मे शासन के विभिन्न अग्ो ( कार्यपालिका, 
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व्यवस्थापिका और न्यायपालिका) की ज्षक्तियाँ निश्चित रहती है । उनके कार्य-क्षेत्रो 
की सीपभाएँ निर्धारित रहती हैं और सिर्फ सविधाव ही सर्वोच्च होता हैं। शासन का 
कोई अग अपने क्षेत्र से बाहर जाकर सविधान के उपवन्धों की मर्यादाओं का उल्लंघन 
तो नही कर रहा है, सविघान की सर्वोच्चता पर आधात तो नही हो रहा है, इन 
सव बातो की देख-रेख भी न्यायपालिका ही करती है। इसलिए न्यायपालिका को 
+सबिघान का सरक्षक' कहा जाता है । 

प्राय सभी लिखित सविधानों में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार 
प्रदान किये जाते हैं। इन मूलभूत अधिकारी की रक्षा तथा उन्तकी उपलब्धि भी 
न्यायपालिका के द्वारा ही सभव है । 

इन्ही उपयुक्त कारणों और उ्ँ श्यो के फलस्वरूप सधात्मक राज्यो के लिए 
एक सुसंगठित, शवितशाली ओर स्वतत्र न्यायपालिका का होता आवश्यक्र ही नही, 
चवरन, अनिवार्य होता है। तभी तो इसे सधीय शासन-पद्धति का सतुलनन्चक् 
(फिन्ञाध्ाणात2 १४६७) कहा गया है 

सघीय न्यायालय, सविधान का सरक्षक और निर्वाचनकर्त्ता (2700007- 
0 47/श77807) होता है। वहु सघ तथा उसकी सघटक इकाइयों (/7208- 
गधा एंग्रा8) के बीच विवादों और अन्तद्वन्द्रो का अन्तिम निर्णय करनेवाला न्याया- 
िकरण भी होता है और संविधान द्वारा दिये गये नागरिकों के मुलभूत जधिकारो 
का भी रक्षक होता है। श्री फाइनर ने ठीक ही कहा हैं कि उच्चतम न्यायालय 
समस्त सधात्मक ढाँचे को सम्बद्ध रखने मे सीमेठ ((आ&ग) का काम करता है । 

भारत की सघ-न्यायपासिका--भारत भी राज्यो का एक सघ है । अतएवं, 
आरतीय लविधान के द्वारा भी एक सघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है । 
भारत की सघ-न्यायपालिका के सग्रठ्न, अधिकारों और कृत्यो के विवरण के पूर्व 
इसकी एक भ्रधान विशेषता का उल्लेख किया जाना आवश्यक जान पडता है | 

भारत की न्यायपालिका की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारतीय 
सविधान के सघात्मक होते पर भी, समूचे सघ के लिए एक ही सुसम्बद्ध (फशेथा- 
वता८ट्ठा॥2०0) व्यायपालिका की स्थापना की गई है। अर्थात्‌, भारत में सभी 
४४३० सर्वोच्च से छेफर निम्नतम न्यायालय तक, एक ही पद्धति में साघटित (गुथे 
डूए) है । 

साधारणत , सघात्मक राज्यों मे, कार्यकारिणी गौर व्यवस्थापिका की ही 
'माँति, न्यायपालिका की भी दोहरी व्यवस्था रहती है। इस दोहरी व्यवस्था के 
बन्तगंत, संघात्मक राज्यों मे, न्यायपालिका के दो पृथक अग्र होते हैं --सधीय 
स्यायपालिका तथा राज्यों की न्यायपालिकाएँ । संघीय गौर राजकीय न्यायपालििकाएँ 
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एक-दूसरे से अलग और स्वतय हुआ करती हैं । साघीय न्यायपालिका सधीय कामूनो 
से सम्बन्धित मुकदमो की जाँच करती है और र््यो की न्यायप्रालिकाए” राज्यो के 


कानूनों के उल्लघन से उत्पन्न होनेवाले मुकदमों की । उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य 
अमेरिका की न्यायपालिका ! 


भारतीय न्यायपालिका की प्रणाली संघात्मक राज्यों की उपयुक्त सामान्य 
प्रणाली से सर्वथा भिन्‍न है। यहाँ न्यायपालिका का दहघ सगठन नही है । देश के 
सभी न्यायालय, ऊपर से नीचे तक, एक ही संगठन की इकाइयाँ हैं। थे विभिन्‍न 
स्तरों पर एक ही कडी के अग (].ग्ांट8 ए (96 8ध76 ८70॥7) है और इन सभी 
न्यायालयों को संघीय और राजक्रीय विधान-मडलो दवारा वनाये गये दोनो प्रकार 
के कानूनों से सम्बन्धित मुकदमो को सुनने का अधिकार है । 


भारत का सर्वोच्च न्यायालय 
( 76 8फ्ाशार एणा 0 7909 ) 

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका की शू खला ([7क8०१४) की 
चोटी (?९४/८) पर का न्यायालय है। भारत-सघ के विभिन्‍न राज्यो के सभी 
उच्च न्यायालय (।98॥ (१6078) और “उनके अवीनस्थ जिलाःऔर अन्य मिम्द 
न्यायॉलय, सरभी-के-स भी भोरत के सेत्रेच्चि न्योयालय के अधीन है ।. «पण। 
/+ 2 सिन ९३५६० के भारत-सरकार-कानून के अन्तर्गत हमारे देश मे इसी प्रकार की 
एक न्यीयालय था, जिसका नाम था 'फेडस्ल कोर्ट! (7९0७:४] (907() उसी 'फैडरल 
कोर्ट या सधीये न्यायालय? के स्थान पर, नये सविधाने के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट या 
सर्वाच्चि न्यायालय की स्थापना की गई है । 

सविधान-निर्माताओ ने जान-वूझ्कर इस न्यायालय का नाम 'फेडरल कोर्ट 
से बदलकर (सुप्रीम कोर्ट! कर दिया । जब भारत अग्नेजो की अधीनतें मे था तब 
इस “फेंडरल कोर्दे' द्वारा किये गये निर्णयो के विरुद्ध, लद॒न में स्थित, इगलैड की: प्रिवी 
कॉसिन' (7ए५४१007एएथा) मे अपोर्ले की जा सकती थीं ।/अव भारत के सुप्रीम 
कोर्ट द्वविरि दिये गये फैसलो के विर्दद्ध कोई भी अपील” भारत के वाहर किसी न्यायो* 
लय मे पेक्ष नही की जा सकती । न्यायिक मामलों मे स्युप्रीम कोर्ट का स्थान (वेश में 
सर्वोपरि हूँ गौर इसके निर्णय अन्तिम माने जाते; हैं ।“इसीलिए इसका नाम जगन-बूझर 
कर सर्वोच्च न्यायालय रखा गया है--यथा गुण तथा नाम | ॥. 27 

संगठत---भारतीय सविधान, की मूल घारा" ११४( १) के अनुसार भारत का 
“एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो भारत के भुस्यन्ययराधिपति ( (7७ 25062 ) 
तथा, जवतक सन्मद्‌ विधि द्वारा इस संख्या को नहीं बढाती, अधिकन्से-अधिक सात 
अन्य न्यायाघोशो ( 0/767 /708228) से मिलकर बनेगा । 
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सर्वोच्च न्यायालय मे कम-से-कम कितले न्यायाधीश रहें, यह सख्या संविधान 
मे निश्चित नहीं की गयी है । ससद्‌ को भी, कानून द्वारा, न्यायाधीशों की अधिकतम 
सश्या में वृद्धि ही करने का अधिकार है । सविधान द्वारा निश्चित अधिकतम सख्या, 
यानी ७, में कमी करने का अधिकार ससद्‌ को भी नही है । 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन २६ जनवरी, १९५० ( जिस दिच 
भारत का नया संविधान लागू हुआ) को हुआ । उस दिन सर्वोच्च न्यायालय भारत 
के मुख्य न्यायाधिपति और अन्य ७ न्यायाधीशो से मिलकर बना । किन्तु भारतीय 
ससद ने सन्‌ १९५६ ई० से इसके अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम सख्या ७ से वढाकर 
१० कर दी । इस वर्ष (१९६०) ससद्‌ ने एक दूसरे कानून के द्वारा अन्य न्‍्यायाधीणों 
की अधिकतम सख्या १० से बढाकर १३ कर दी है। फलत अब सर्वोच्च न्यायालय 
में मुख्य न्यायाधिपति के सहित १४ न्यायाधीश होगे । 


न्यायाधीज्ञों की नियुक्ति--सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य 
न्यायावीक्षों को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के समय 
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्चन्यायालयों के उन न्यायाधीभो से 
परामर्श करता है, जिन्हें वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे । मुख्य न्‍्यायात्रिपति 
को छोड कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय मे राष्ट्रपति के लिए मुख्य 
न्यायाधिपति से परामर्श करना आवश्यक है | 

राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उपयुक्त सिफारिशों या 
परामशों को स्वीकार करे ही । वस्तुत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति मत्रिमडल अर्थात्‌ प्रधान मनी के परामर्श से ही करता है । 

विशेष अन्स्थाओ में व्यायाधीक्षों कली नियुक्ति--जब भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति का पद खालो हो, या वह अनुपस्थित हो, या किसी अन्य कारण से 
अपने पद का कार्य नही कर रहा हो, तब उसके पद के कार्य उस न्यायालय के अन्य 
स्यायाबीशो मे से ऐसे न्‍्यायाघीज्ञ के द्वारा किये जायेंगे, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन 
के लिए. नियुक्त करे | 

फिर, यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन बुलाने या जारी 
रखने के लिए न्यायाधीशों की गरणपूत्ति ((१:०7ण॥) नही हो तो मुख्य न्यायाधियत्ति 
राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, उच्च न्‍्यायालग्रो के किसी न्यायाधीश को, जो सवो ज्च 
न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, आवद्यक अवधि के 
लिए तदर्थ ( 86 ]00 ) न्यायाघीश-के रूप मे, सवो जच न्यायालयों की बैठकों मे 
उपल्यित रहने के लिए लिखित निवेदर-कर सकता है। ऐसी नियुक्तियों के पहले 
भारत का मुख्य त्यायाधिपति सम्बन्धित उच्च न्यायालय के, मुख्य . न्यायाधीश से भी 
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परामझ्य लेगा । सन्‌ १९४० ई० मे इसी प्रकार के दो तदर्थ जज हैदराबाद मे नियुक्त 
किये गये थे । 

इसके अतिरिक्त, भारत का मुख्य न्यायाधिपति, किसी भी समय, राष्ट्रपति 
की पूर्व सम्मति से, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सबो'च्च न्यायालय या भूतपूर्व सघ- 
न्यायालय ( [76667४ (०एा६ ) के न्‍्यायाधीद्य के पद पर रह चुका हो, सर्वोच्च 
न्यायालय में बैठने तथा न्यायाधीश के रूप मे काम करने के लिए मिवेदन कर 
सकता है । ऐसे व्यक्तियों को सवो व्च न्यायालय के अन्य जजो के समान वेतन तथा 
अधिकार तो दिये जायेंगे, लेकिन उन्हें न्यायालय के सामने साधारण न्यायाधीज्ञ नही 
माना जायगा । 

कुछ थोड़े समय के लिए मुल्य न्यायाधिपति को यह भी मधिकार दिया गया है 

कि वह 5च्च न्यायालयों के जजो-को सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए 
बुला सके । 

न्‍्यायाधो्ो फी योग्यताएँ--सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधी८ के पद पर 
किसी व्यक्ति की नियुक्ति होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक मानी 
गई हैं--- 

(१) वह भारत का नागरिक हो और 

(२) (कक) कम-से-फ्म ५ वर्षों तक किसी एक उच्च न्यायालय या 
लगातार दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों का न्‍्यायाधीद रह चुका हो, या 

(ख) कम-से-क्रम १० वर्षों तक किसी एक उच्च न्यायालय या लगातार दो 
या अधिक ऐसे न्यायालयों का मधिवक्ता (00४0०४(6) रह चुका हो या 

(ग) राष्ट्रपति की सम्मति मे सुविख्यात विधि-वेत्ता ( 498एह्षपाक्राहएं 
गेंप्रण&) हो । 

स्यायाधीजो के वेतन और भत्ते --सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिषति 
को ५००० र० और अन्य न्‍्यायावीक्षो को ४००० रु० मासिक वेतन दिया जाता 
है । इसके अलावा उन्हें रहने के लिए विना किराये का मकान, अनेक प्रकार के 
अन्य भत्ते गौर पेन्शन भी भिलेंगे । ससदु कानून वनाकर न्यायाधीशों के वेतन, भरत , 
पेंशन आदि से परिवत्तेन कर सकती है । लेकिन किसी न्यायाधीश की विभुक्ति के 
बाद उसके वेतन, भत्ते, छुट्टी की सुविधाएँ तथा पेंशन मे कमी नही की जा सकती । 
वित्तीय स कट ( गगाध्ालत्ओ डिशलाएआ०ए ) के उद्घोषणा-काल में राष्ट्रपति 
उनके वेतन मे कटौती कर सकता है! न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि 
भारत की सचित-निधि पर भारित रहते हैं । 
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स्यायधोक्षो का कार्यकाल--सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश ६५ वर्ष 
की आयु तक ही अपने पदो पर आसीन रह सकते हैं । इस आयु के बाद वे अवकादा 
ग्रहण करते हैं । 

इस अवधि के पूर्व भी कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास लिखित त्याग-पत्र 
देकर अपना १द त्याग सकता है । किसी भी न्यायाधोश को अपने पद से हटाया भी 
जा सकता है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है--- 

सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, बिचा राष्ट्रपति के आदेदा के, 
अपने पद से हठाया नहीं जायगा । राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को हटाने का आदेश 
तभी देगा जबकि उसके पास एक ही सत्र (86580॥ ) मे ससद्‌ का प्रत्येक सदन 
अपने कुल सदस्यो के बहुमत तथा उपस्थित सदश्यों के कम-से-कस दो-तिहाई बहुमत 
हारा समथित निवेदन-पन्न प्रंषित करे कि अमुक न्यायाधीश सिद्ध-दुराचार था अक्षमता 
(?0ए७त ग्राहताधश0 पा 07 प्राए7#0०ा 9) के भाघार पर पदच्चुत कर 
दिया जाय । 

अन्य दार्ले---प्रत्येक न्यायाधीश को पद ग्रहण करते समय, राष्ट्रपति के समक्ष 
था राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, एक विहित शपथ लेनी होती 
है, जिसका आशय यह है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा 
भौर अपने पद के कर्तव्यों का बिना भय, पक्षपात, अनुराग और ह्वं ष-भाव के 
वफादारी, श्रेष्ठ योग्यत्ता और ज्ञान के अनुसार पालस करेगा । 

जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायाधीश रह चुका हो, वह भारत के किसी अन्य 
न्यायालय से या किसी अधिकारी के अधोन था सामने वकालत या जन्य कोई काये 
नही कर सकता । 

स्थान--सर्वोच्च न्यायालय दिल्‍ली मे, अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों मे; 
जिन्हें मारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर निश्चित 
करे, वैठेगा  सामान्यत इसकी बैठक दिल्ली मे ही होती है । 


सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और फृत्य 
( ए०फ्९ए थाएे एप्राए005 ० 0९ शिाफ्ञाशथाह (०४ ) 
सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बडा और मब्न्तिम भ्यायालय है । इसके 
हारा धोषित विधियों और आज्ञाप्तियो को भारत-राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत सभी 
स्यायालयों को मानना ही पडेगा। 
सविधान की धारा १२९ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख- 
न्यायालय ((0०प्रा( 0 ७००70) होगा । इसका अर्थे यह हुआ कि इसके सभी 
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निर्णय और कार्यवाहियाँ हमेशा की याद और प्रमाण के लिए रेकार्ड के रुप मे सुरक्षित 
रहेंगी तथा श्रमाणित समझी जायेंगी। कोई भी न्यायालय इन रेकार्डो की सत्यवा 
को घुनौतो नही दे सकेगा । साथ ही इसे अपने अधिकार के अपमान (एण्गक्गाह 
रण (0०77) के लिए दण्ड देने की शक्ति भी प्राप्त होगी । 

सर्वोच्च न्यायाज्य के क्षेत्राधिकार (॥07800707 ० (6 8प्रग्श्या6 
(00४ /--प्र्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चार वर्गों में वाँदा जा सकता 
है--( १) श्रारभिक (0एछछ78) (२) अपीलीय ( ७00०8 ), (३) 
परामगंदनी (8०ए5079), और (४) आउत्ति-सम्बन्धी (पे०एडा09]) । 

(१) प्रारभिक अधिकार-क्षेत्र (008॥9 उप्रा8ताटा0])--आ्ररमिक 
अधिका”-क्षेत्र का अर्थ यह होता है कि इस क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले मुकदमे बुहू 
में ही सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाये जा सकते हैं और उन्हें किसी छोटी अदालत 
मे पहले छे जाने को आवश्यकता नही है । > 

सर्वोच्च न्यायालय के प्रार॒भिक क्षेत्राधिकार में पडनेवाले विषय भी दो 
प्रकार के हैं--- 

(क) ऐसे विपय जिनसे सम्बन्धित सभी झगड़े सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में 
ही पेश किये जा सकते हैं। अर्थात्‌, इन विपयो पर देश के किसी और दूपरे 
न्यायालय को विचार करने का अधिकार नहीं है। इसे सर्वोच्च न्यायालय का 
अनन्य बधिकार-क्षत्र (ऋएणएपञ्जए6 वणं80ा९7णा7) भी कहा जा सकता है। 

(ख) ऐसे विपय जिनसे सम्बन्धित झगडे सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ 
उच्च न्यायालय में भी पेश क्रिग्मेजा सकते हैं। अर्थात्‌, इन विपयो पर सर्वोच्च 
न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय को भी विचार करने का अधिकार प्राप्त है। 
इसे सर्वोच्च स्यायालय तथा उच्च न्यायालय का समवर्ची अधिकार-क्षेत्र (0007० 
76४ उए्त$60707) कहा जा सकता है । 

(क) सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रकार के (अनन्य) प्रारम्भिक क्षे शाधिकार 
में निम्नलिखिन विवाद आते हैं--- 

(६१) जो विवाद भारत की सघ-सरकार मौर भारतीय सघ के अन्तर्गत एक 
था एक से अधिक राज्यों के बीच हो, ; 

(२) जिस विवाद में भारत की सघ-उरकार तथा भारतीय सध के अन्तर्गत 
शएक या एक से अधिक राज्य एक मोर हो और भारतीय सच के अन्चर्गत अन्य कोई 
एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर हो, ः 

(३) जो विवाद भारिताय पथ के अन्तर्गत किर्ही दो या दो से अधिक 
ज्यों के वीच हो । 
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उपयुक्त विवादों मे से कोई भी विवाद तभी सर्वोच्च न्यायालय मे लाया जा 
सकेगा जबकि उनमे कानून या तथ्य से सम्बन्धित कोई ऐसा प्रइन उठा हो, जिस पर 
किसी पक्ष के कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो । 

सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार मे भारतीय सघ और उसकी 
इकाइयो के अधिकार तथा शक्ति के बॉटवारे-सम्वन्धी विवाद ही आते है । उनके 
वीच-के राजनीतिक झगड़े इस अधिकार-दक्ष त्र मे नही भाते । 

इसी प्रकार सविधान की घारा १३१ के मुताबिक निम्नलिखित विपयो से 
सम्बन्धित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारभिक क्षेत्राधिकार में नहीं भाते--- 

(१) संविधान के लागू होने से पहले भूतपूर्व देशी रियास्तो के साथ की गई 
सन्धि या समझौते के कारण उत्पन्न विवाद, यदि वह सन्धि या समझौता तबतक 
भी मान्य हो । 

(२) किसी राज्य के साथ की गई सन्धि, समझौता या सनद के ऐसे उपवन्ध 
से उत्पन्न विवाद, जिसमे स्पष्ठत कहा गया हो कि उक्त उपवन्ध मे उत्पन्न विवाद 
सर्वोच्च स्यायालय के अधिकार-क्ष त्र के अधीन नही होगा । 

बन्तर्राज्य-जल सभरण (रश/ा-99/8 एज ४ 50707]68) और वित्त- 
आयोग से सम्वधित बातें, राजदूत-सम्वन्धी मामछे और तागरिको के बीच के विवाद 
आदि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारभिक अधिकार>क्ष त्र के अन्तर्गत नही होगे । 

इस प्रकार हम पाते है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रार॒भिक अधिकार क्षेत्र पर 
कुछ सीमाएँ लगी हुई है। इसके अन्दर भारत-संघ के जन्तगेत किन्ही दो भिन्‍न 
राज्यों के निवासियों के वीच का विवाद या एक राज्य के विरुद्ध दूसरे राज्य के किसी 
निवासी का दिवाद नही आा सकता है । 

(ख) सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे प्रकार के (समवर््तो) प्रारभिक अधिकार- 
क्षेत्र के अन्तर्गत, भारतीय नागरिकों को शविधान द्वारा दिये गये मूल अधिकार 
आते हैं । 

भारतोय सविधान की घारा ३२ के अधीन, नागरिकों के मूल अधिकारो २ी 
रक्षा के लिए, सर्वोच्च न्यायालय को बन्दी-अत्यक्षोकरण ( 89285 (07०७), 
परमादेश (/४॥09778), प्रतिपेष (ए70॥णा।707), उन पण (0७॥0छा) 
ओर अधिकार-नृच्छा ((070-फ्रेधापशआ०) आदि छेख (५४४८७) जारी कर सकने 
का अधिकार है। 

घारा २९६ के अनुसार मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उपयुक्त केखो को 
जारी कर सकने का” अधिकार उच्च न्यायालयो को भी है । कहा जा चुका है कि 
शेसे विषय सर्वोच्च तथा उच्च--दोनो न्यायालयों के समवर्त्ती क्षे त्रीघिकार मे पड़ते हैं। 
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नागरिको के मूल अधिकार सम्बन्धी-मामलो के अलाबा संविधान की व्याह्या 
करने का प्रश्न, १९४७ के भारत-स्वतत्रता-अधिनियम से सम्बन्धित कोई प्रदन, सयद्‌ 
हारा बनाये गये काननों से सम्बन्धित कोई प्रश्न तथा राज्य के विधान-मडलों हारा 
बनाये गये कानूनों से सम्बन्धित प्रइन भी सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के समवरत्ती 
क्षेत्राधिकार के ही अन्तर्गत बाते हैं। 

(२) अपीलीय क्षेत्राध्कार (424० गाय807000॥) --सर्वोच्च 
न्यायालय के निर्णयो के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती 
है । लेकिन सैनिक न्यायालयों के अलावा भारत के अन्य कसी भी न्यायालय के 
किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 


सामान्यतः उच्च न्यायालयों या उस स्थिति के अन्य न्यायालयो, णैसे 
जुडिशियल कमिश्वर (#06!ए0७| (007]शइघ्वा०7९7) के कोई के विरुद्ध हो 
सर्वोच्च न्यायालय मे अपील की जाती है । 

सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षत्राघिकार को चार भागो भे बाँठा जाता 
है--(क) सर्वधानिक प्रदन-सम्बन्धी, (ख) दड-सम्बन्धी अर्थात्‌ फौजदारी, (ग) 
च्यवहा र-मम्बन्धी अर्थात्‌ दीवानी और (घ) सक्रमणकालीन अवस्था-से-जमित अपील । 


(क) सर्वधानिक प्रइन-सम्बन्धी--हाविधान की घारा १३२ के मुताविक 

भारत राज्य-क्षत्र के अन्तर्गत किसी भी उच्च न्यायालय के दीवानी था फौजदारी या 
अन्य कार्यवाही-मम्बन्धी किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय 
में की जा सकेगी, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र ((८४॥॥008(6) दे कि उस 
फैमले, निर्णय या आदेश मे सविधान की व्यास्या से सम्बन्धित कानून का कोई 
सारमय प्रवन (8008४शा0व वृप्४४ध०ा ०(],49) अन्त्रंत्त (90]080) है। 


यदि उच्च न्यायालय इस तरह का प्रमाण-पत्र नही दे, तो भी सर्वोच्च 
न्यायालय अपाल करने को विशेष अनुमत्ति (90९08] .,6276) दे सकता है, 
यदि उसे समाधान हो जाय कि अमुक्क मामले में सविधान की ज्यास्या-सम्बन्धी कामूव 
का फोई सारमय प्रश्न अन्तग्र झत है । 

(ख) दण्ड-सम्बन्धी, अर्थात्‌ फौजदारी मामलो की अपील--फौजदारी मामलो मे 
उच्च न्यायालयों के फैसलो के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय मे तभी अपील की जा 
सकेगी, जवकि-- 

(१) उच्च न्यायालय ने, अपील मे, निचले न्यायालय द्वारा रिहा किये गये 
किसी अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड का आदेश दिया हो, या 
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(२) उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से किसी भामले को अपने 
परीक्षण के लिए माँगयकर अभियुक्त को मृत्यु-दड दे दिया हो, या 

(३) उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि अमृुक मुकदमा सर्वोच्च 
न्यायालय में अपील किये जाने योग्य है । 

ससद को अधिकार है कि वह फौजदारी मामलो में सर्वोच्च न्यायालय के 
अपीलीय क्षेत्राधिकार को और भी वढा दे । 

(ये) व्यवहार-सम्बन्धी, अर्थात्‌ दीवानी सामलो की अपील--दीवानी 
मामलो से उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सवोघ न्यायालय मे अपील तभी 
हो सकती है जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि (अ) उस मुकदमे मे 
२०,००० रु० से कम रकम (या वह्‌ रकस जो ससद कानून वनाकर निश्चित 
करे) निहित नही है, या (व) ३०,००० की कीमत की जायदाद या दावा निहित 
है, या (स) वह ऐसा मुकदमा है, जिसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय मे होने 
योग्य है । 

इस प्रकार के मुकदमो को छोडकर अन्य किसी प्रकार के मुकदमे मे ब्रद्धि 
उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय के सिर्णय का केवल अनुमोदन किया 
हो, तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय मे तभी हो सकती है जबकि उच्च 
यायलय यह भी प्रमाणित करे कि उस मुकदमे मे कानून का कोई सारवान्‌ प्रद्त 
अच्तग्र स्त है । 

यदि किसी दीवानी मुऊदमे का निर्णय उच्च न्यायालय के किसी एक न्याया- * 
धीश ने ही किया हो, तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय मे नहीं की जा सकती 
है। सत्द्‌ को अधिकार है कि वह इस नियम को कानून बनाकर चरदेल दे । 

भारत का सवो'च्च न्यायालय भारत राज्य-क्षेत्र को केवल फौजी अदालतों 
को छोड़कर अन्य किसी भी तरह के न्यायालय या द्विब्यूबल ((१0पा 07 एप 
एफा#)) के निर्णय के विरुद्ध अपील किये जाने की विशेष अनुभति दे सकता है। 
सविधान की सम्बन्धित घारा १६६ सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का असीमित 
अधिकार प्रदान करती है । इसके अनुप्तार किसी मुकदमे मे किसी पक्ष को यदि अपील 
करने का अधिकार न हो, छेकिन सर्वोच्च न्यायालय की राय मे उस दशा मे न्याय 
(षिक्षाग्ा॥) 7४808) का उल्लंघन हो रहा हो तो वह विज्येप अनुमति (9960र्था 
768७) देकर अपील करने का अधिकार दे सकता है । 

(घ) सक्रमणकालीत अबस्था जनित अपील--करहा जा चुका है कि 
भारत के भूतपूर्व फंडरल कोर्ट का स्थान सवो'च्च न्यायालय ने छे लिया है। अतएव 
विधान की धारा १३५ के अनुसार सवो'च्च न्यायालय को उस फंडरल कोट के सभी 
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अधिकार मिल गये है । इसलिए यदि ससद्‌ ऐसा करने से मना नही करे, तो स्ोंच्च 
न्यायालय, किसी भी ऐसे निर्णय की, जिसको अपील उत्त कोर्ट में हो सकती थी, अपील 
करने की अनुमत्ति दे सकता है । 

(३) परामइदान्नी क्षेशध्किर--सर्वोच्च स्याय,लय वो राष्ट्रपति को परा- 
मर्य देने का भी अविकार है । सविधान की धारा १४३ के मुताबिक, राष्ट्रपति जब चाहे, 
किसी भी महत्त्वपूर्ण सवैदानिक मामलो, समझौतो, सन्धियो था सावजनिक महत्त्व 
के प्रइनों रे त्म्यन्वित ऊिसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास राय के लिए 
जेज सकता है। सवो'च्च न्यायालय उन विपयो पर राष्ट्रपति को अपना विचार 
दे सकेगा । 

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये परामर्श को मानना था न मानना राष्ट्रपति 
-की इच्छा पर निर्भर करता है । 

सविधान की धारा ३१७ (१) में कहा गया हैं कि लोकसेवा-आयोग (20- 
पर 8९'श०6 (०ग्रगराइश07) का बध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य तबतक 
अपदस्थ नही किया जा सकेगा, जनतक, राष्ट्रपति द्वारा निदें शित्त होने पर, सवो च्च 
न्यायालय उस व्यक्ति का दुराचरण प्रमाणित करते हुए उस व्यक्ति को पदच्युत करने का 
परामर्श न दे । 

इस क्षेत्राधिकार को सवो ज्च न्यायालय का निदे शन अधिकार-क्षेत् (२७६०० 
2९708 जंप्रा75070707) भी कहा गया है । 

(४) आवृत्ति-सम्बन्धी क्षेत्राधिकार--सवो च्च न्यायालय को यह अधिकार 
भी है कि अपने द्वारा दिये गये किसी निर्णय या आदेश का पुन निरीक्षण या 
अवलोकन कर सके तथा उसकी त्रुटियों को हटाते के लिए सुधार कर सके । सविधान 
की धारा ३२ के अधीन विभिन्‍न प्रकार के लेखो को जारी कर सकने का अधिकार 
आप्त रहने के फलस्वस्प भी सवो च्च न्यायालय देश के विसी भी न्यायालय के 
निर्णय को दृहरा ((२८०३४५४९८) सकता है | 


(५) न्यायिक-पुनविलोकन (जंपताएवां ०ए९एफ) का अधिकार--भारत 
के सवो ज्च न्यायालयों को न्यायिक पुनविलोकन का भी अधिकार प्राप्त है। संसद 
था राज्यो के विधानमण्डलो ढारा वनाये गये कानूनो पर विचार करने और उनकी 
स्वैधानिकता की जाँच करने के अधिकार को ही न्यायिक-पुनविलोकन (ंप्रताएर्थे 
[२९४४८ए) का अधिकार कहा जाता है । पर 

इस अधिकार के अनुसार भारतीय ससद अथवा भारत-सघ के अन्तर्गत 
आराज्यो के विधानमण्डल , यदि कोई ऐसा कानून वनाते हैया राज्यों की 
करर्यपलिकाएँ ऐसा आदेश देती है, जिनसे सविधान - का उल्लघन या अतिक्राण 
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होता हो, सबो ज्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह वैसे कानूनों या आदेशों 
को अवैध (0]88 ५॥768) घोषित कर सक्रेगा। उदाहरणार्थे, संप्-सरकार 
या राज्य-परकारें जहाँ अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर गई कि सवोच्च न्यायालय 
उन्हें अवैध घोषित करेगा । इसी प्रकार अगर, कोई ऐसा कानून बना जो सविधान 
द्वारा दिये गये मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो वैसा कानून भो अवैध घोषित 
किया जायगा । 

(६) अन्य अधिकार--उपयु क्त अधिकारों के अलावा सबोच्च न्यायालय 
को राष्ट्रपति के अनुमोदन से, अपनी कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम बनाने का 
अधिकार है। सवों ज्च न्यायालय अपनी कार्यवाही सम्पादित करने के लिए किसी 
व्यक्ति को उपस्थित होने, कोई कागजात पेश करने आदि का आदेश दे सकता है। 
सवो बच न्यायालय के मुण्य न्यामाधिपति को, इस न्यायालय के पदाधिकारियों और 
सेवकों को नियुक्त करने का अधिकार है, उनके वेतत और सेवा की दर्त्तों से 
सम्बन्धित नियम इत्यादि, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मत्ति से बताने का भी अधिकार है । 

- सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों मे वृद्धि--सवो'च्च न्यायालव-के अधिकारों 
में संसद » कानून-वनाझुर नौ मी +लुद्धि-)क़र सकती हैः7सघन्यूची को कोई-भो 
विपय, ससदीय कानून द्वारा सवो-च न्यायालय के-अधिकार-क्षेत्र कि -अन्तर्गत*किया 
जा. सकता है [..इसी ,प्रकार,इस ज़्याग्रालय को-मूल अधिकारों की रक्षा के अलावा 
अन्य विषयों तथा. कार्यों..के लिए , भी ,लेख.. जारी -कर- सकतने.का ,अधिका रे 
सकती है । । 

रासद,, कानून द्वारा, स॒बों ज्च. न्‍्यूयालय को ऐसी सभी अनुपरक और 
उपसहायऊ शक्तियाँ द सकती है, जो उसके कार्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक हो । 

इसी प्रकार, भारत, की सूघ-सरकार, और भारत-लघ _ के अन्तगत-राज्य- 
सरकारों के आपसी, समझौते द्वारा भी, सवो चच न्यायालयों के. अधिकार बढ़ाये _ जा 
सकते हैं यदि ख़द, कानन हारा, उस अधिकार को इस न्यायालय को दे दे । - है 

निष्कर्ष भारत .के स॒वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकारों एवं कृत्यो के 

उपयु क्त वर्णन के आधार पर हम इस .निष्कृप पर पहचते हैं कि इसे विभिन्न 
प्रकार के कितने ही महत्त्वपूर्ण भधिकार दिये गये. हैं। ठीक ही कहा गया है कि 
यह संसार के सभी उच्चतम न्यायालयों से अधिक शक्तिशाली है। भारत के 
पायवादी श्री सीतलवाद मे सबोच्च स्थायालय के उद घाठन के दिन कहा था 

कि भारत के सवोचच न्यायालय का अधिकार, अपने चरित्र और विस्तार 'फे किसी 


भी देश के उच्चतम स्यायालय और: अमेरिका के सुप्रीम को़्ें के अधिकार से 
अधिक है | 
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हम जानते हैं कि हमारे देश मे संसदीय शासन-पद्धति अपनाई गईं है। 
अतएव, सविधान की सर्वोच्चतम की सीमाओ के अन्दर भारतीय समद को सब्गे'च्चता 
प्रदान की गई है । इस वजह से भारत के सवो ज्च न्यायालय का नियत्रण, अर्थात्‌ 
सके न्यायिक पुनविलोकन का अधिकार, भारतीय सासद पर उतना कारगर नही हो 
सकैगा । जब भी, सवो' व्च न्यायालय, भारतीय समद्‌ द्वारा चनाये गये काननो के 
ओऔचित्य को, सर्वैधानिकता की कमी था उसके विरुद्ध होने के आधार पर अवैध 
चोपित करेंगे, भारतीय सत्द, लविधान के उन सम्बन्धित उपयस्धों का संशोधन कर 
न्यायालय की हाक्ति को कम कर देगी । 
अत जहाँ तक भारतीय सासद, पर नियत्रण का प्र5न है, भारत के सर्वोच्च 
न्यायालय को उतना अधिकार नही है । लेकिन जहाँ तक साध या राज्यों की काय॑- 
पाक्षिका का सवाल है, भारत का सवोच न्यायालय उनपर बच्छी तरह से नियभ्रण 
रख सकता है । 


नागरिकों के मूल अधिकारों का स्तरक्षण--सर्वोच्च न्यायालय के सम्बन्ध 
-भे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कैसे 
-करता है ? इसका उत्तर है कि विविध छेखो (५४:४६) को जारी कर सर्वोच्च 
नभ्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है । 
इस पुस्तक के 'नागरिकों के मूल अधिकार' अध्याय" में सर्वधानिक उपचारों 
-के अधिकार का वर्णन९ करते समय और सवोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्रा- 
-घिकार का वर्णन3 करते समय, इस प्रदन का विस्तार उत्तर दिया जा चुका है। मत , 
-उसे यहाँ दृहराने की आवश्यकता नहीं दीख पढती । 
सो ज्च न्यायालय फी स्वतत्रता--इस अध्याय के प्रारम्भ में हमने उन 
कारणों और उद्देश्यों को बताया है, जिनके फलस्वरूप साघारणत सभी प्रजातन्तात्मक 
“देज्ञो मे और विशेषकर सघात्मक राज्यो मे एक स्वतन्ध्र और निष्पक्ष न्यायपातिका 
-का होना आवश्यक होता है । 
भारत के सवो'छ्च न्‍्यायलय के अधिकारों एवं कृत्यो को चर्चा करते समय 
हमने देखा है कि इस न्यायालय को कितने महत्त्वपूर्ण कार्य करने हैं । 
सो ज्च न्यायालय संविधान और नागरिको के मूल अधिकारों का रक्षक या 
प्रहरी है । यह “संघीय तथा राज्य-विधानमण्डलो के बीच का सतुलन-चक्र है ।” 


१ अध्याय ३ । 
२. देखिए पृष्ठ-घख्या ४७ से ४९ । 
३. देखिए पृष्ठन्शख्या २०४ | 


संघ-न्यायपालिका * सर्वोच्च न्यायालय 


अपने उपयुक्त कत्तव्यो के निर्वेदत के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोच्च 
न्यायालय निष्पक्ष और स्वतत्र रूप मे अपने कार्यों का सम्पादन कर सके । जर्थात्‌ 
इसके कार्यकरण में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्ष प नहीं होना चाहिए। 

यह जानो हुई वात है कि शासन के तीनों अग---कार्यपालिका, व्यवस्थापिका 
और न्यायपालिका, एक-दूसरे से पूर्णती अलग और स्वतत्र होकर कार्य नहीं कर 
सकते । फिर भी न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतत्न रूप मे कार्य करने देने तथा 
अ्यवस्थापिका और कार्यकारिणी दूवारा उसके कार्यकरण में अनुचित हस्तक्षप कियें 
आने की सभावना को दूर करने के निमित्त कुछ-म-कुछ प्रावधाद अवश्य किया 
जाना चाहिए । 

भारतीय सविधान के निर्माताओं ने भी हमारे सविधान मे कुछ ऐसे उपबन्धों 
का प्रावधान किया है, जिनके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्याया धीश, कार्यपालिका 
तथा व्यवस्थापिका के अवाछनीय प्रभावों एवं अनुचित हस्तक्ष परों से स्त्रतत्र रहकर, 
'निम्पक्षता तथा निर्भीकताधूर्वक अपने आदशों एवं कत्त व्यों का पालन कर सके । 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतश्नता एवं निष्पक्षतरा निम्नलिखित प्रकार 
से सरक्षित की गई है--- 


(१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति दुवारा होती 
कै, न कि जाम चुनाव ( 0श्ाशश 860007॥ ) द्वारा गौर न सुसद्‌ द्वारा 
ही। नियुक्ति के लिए वहुत-सारी योग्यताएँ निर्धारित कर दी गई हैं और राष्ट्रपति 
को संविधान के उपबन्धों दवारा सवो ज्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाषीक्षों से 
'प्रामर्श छेना अनिवार्य कर दिया गया है । इन सब उपबन्धों के कारण राष्ट्रपति भी 
न्यायाधीक्षो की नियुक्त मे मनमानी नहीं कर सकता । 


(२) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीक्षो के वेतन, भत्ते आदि भारत को 
सचित निधि पर भारित हैं । भारतीय ससद्‌ उन पर बहस कर सकती है, छेकिन वोट 
'नही कर सकती है। न्याग्राधीक्षो के कार्य-काल मे उसके वेतन, भत्ते आदि में कमी नहीं 
की जा सकती । न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के वेतन कौर भत्ते तथा 
न्यायालय के प्रद्नासन-खर्च भी सचित निधि पर ही भारित है । 

इस व्यवस्था के फलस्वरूप इस न्यायालय के न्यायाधीश मत्रिमडल तथा ससद 
दोनो के कोप व प्रसाद (87७87 ०7 ?]688४776) की परवाह किये विना अपना 
काम स्वत वतापूवेक कर सकते हैं | 

(३) सवोच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीक्ष की पदावधि कुछ निश्चित समय के 
लिए (जैसे भारत का राष्ट्रपति, ५ वर्षों के लिए इत्यादि, निर्धारित नही की गई 


श्र८ भारतीय शासन 


है, बरन्‌ नियुक्त होने पर न्‍्यायाधीण ६४ वर्षों की आयु तक अपने पदो पर रह सकेंगे । 
६१ बए्ष की उच्च काफी लम्बी अवधि हुईं । 

इस उम्र के पहले न्यायाधीशो को पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है, वह बहुत 
ही जटिल है । कोई भी न्यायाधीश तभी अपदस्थ किया जा सकेगा जबकि सन्तदु के 
दोनो सदनो की कुल सदस्य-सख्या का वहमत और उपस्थित सदनो की दो-तिहाई सच्या 
कदाचार व अयोग्यता के कारण उसको पदच्युत करने का निवेदन-पत्र राष्ट्रपति के 
पास भेजे । 

एक तो इस प्रक्रिया की जटिलता के कारण जल्दी किसी न्यायाधीश के विरुद् 
इस तरह का निवेदन-पत्र समर्पित नही किया जा सकेगा। दूसरे, यदि राजनीतिक 
कारणों से, एक पार्टी के ससद्‌ के दोनो सदनों मे वहुत बड़े बहुमत में होने के कारण 
किसी न्यायाधीश के विरुद्ध ऐसा निवेदन-पत्र पास हो भी जाय, तो भी राष्ट्रपति 
उस न्यायाघीश्ञ को पदच्युत होने का आदेश देना अस्वीकार कर सकता है, अगर उसे 
यह समाण्ान हो जाय कि वैसा करता उस न्यायाघीद के प्रति अन्याय है ! 
7» ” 768 ज्र्वोच्च स्थोयोलेय के न्यूग्रर्थीशों के किसी ऐसे कार्य पर, व्यवेस्थापिकामो 
मे, विवाद नहीं हो सकते, जिसे न्यायाधीशो ने अपने कर्तव्यींक्ता पालन करते 
हुए किया ;हो।)“ 
!। ४) संबॉन्च न्यायालय कै न्थिरथोधीज् वविर्कीश ग्रहण करने पर देश के निस्ती 
क्षेन्य स्यायालय में या किसी अधिकारी के अधीन यो सामने वेकालत या अन्य कोई 
कार्य नही कर सकते | 

इस व्यवस्था के कारण, न्यायाधीशो को अवकाश ग्रहण करने .के बाद, किसी 
अच्छी सरकारी नौकरी के लोभ मे था अच्छे पैसेवाले मुवक्किलों ((]शा($) की 
झा भे, क्रमश सर्रेकारी या गैर-सरकारी पक्षों के' प्रेति, पक्षपा्त करने की प्रवृत्ति 
नही होगी । 
, _ इन्ही उपयुक्त व्यवस्थाओं ओर. प्रावधानों के हार सर्वोच्च न्यायालय की 
स्वत्तत्रता और निष्पक्षता सरक्षित की गई है 

फिर यह भी कहना कि भारत काासर्वोच्त्च न्यायालय देश की व्यवस्थापिका 
और कार्रुकारिणी के अवाछुनीय_ प्रभावः और .अनुचिता हस्तक्षेपो से पूर्णतः स्वतंत्र 
और चिन्ताविहीन है, पूर्णत सत्य चही होगा । । 

सर्वोच्च न्यायालय के सगठन भादि के सवध मे संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे 
है, जिससे धस न्यायालय की स्वतत्रता और निष्पक्षता पर आँच आ सकती है। 


सघ-स्यायपालिका-: सर्वोच्च न्यायालय रस 


(१) ससद को इस न्यायाजय के न्यायाघीतों की सख्या मे इद्धि कर सकने का 
अधिकार है। सविधान में न्‍्यायाणीशों की उस अन्तिम या अधिकतम सल्या का 
उल्लेख नही है, जिससे अधिक ससद्‌ बढा नही सकती । कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका 
इस अधिकार का दुरुपयोग कर इस स्यायालय को अपने समर्थक न्यायाधीशों से भर 

(298०0[८) कर अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सकती हैं । अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने ऐसा करने का प्रयास किया था । 

(२) इस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मे उस व्यक्ति की योग्यता 
बकौर समर्थता के अतिरिक्त अन्य बातो, जैसे सत्तारूढ पार्टो के सिद्धान्तो और कार्य - 
ऋमो के प्रति आस्था या भवित आदि को ध्यान मे रखा जा सकता है । न्यामाघीशो की 
नियुवित मे प्रघान मत्नी और मत्रिमडल का हाथ तो रहता ही है, वयोकफि उनके परामर्स 
के उपराध्त ही राष्ट्रपति वेसी नियुक्तियाँ करता है । 

कुछ दितो पहले देश में यह अफवाह फैली थी कि कानून-आयोग ( [.8ए- 
००गागञाइश0) ने अपची रिपोर्ट मे न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति 
के ऊपर कुछ कीचड उछाला था । 

(३) वित्तीय सकटकालीन अधिकारों का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। 
विज्वेषकर वर्तमान काल मे जबकि भारत सदैव आधिक सकट में ही रहता है । 

(४) कुछ लोगों के अनुसार, अवकाश ग्रहण करने के बाद न्यायाधीशों को 
कही भी वकालत या अन्य सरकारी कार्य करने से जो मना किया गया है, उसके कारण 
भी इस न्यायालय के न्‍्यायाघीश अपने कार्येकाल मे ही सरकार को खुश करने या 
प्रभावित करने के लिए अपनी नैतिकता, स्वतत्रता और निष्पक्षता से डिय जा सकते 
हैं । उन्हे यह लोभ रहेगा कि सेवा-निदृत्त (१८४६४) होने के वाद वे राज्यपाल या 
राजदूत आदि पदो पर नियुक्त हो सकेंगे । 

इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत मे ससदीय शासन-पद्धति होने के कारण 
0 न्यायालय व्यवस्थापिष्ण और न्यायपालिका के प्रभाव से सर्वया मुक्त 
नही है । 


प्रद्न 

१, भारत के सर्वोच्चि स्यायालय के सगठन तथा अधिकारों का वर्णन कीजिए | 
(26४008 (8. (%रएएक४णा क्याएं ए०फछा७ 6 6 5िफ्राशा।€ 
(०7७ 06 गाता4, 

२. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सगठन का वर्णन कीजिए । इसके न्यायाधीश 
अपने पदो से कैसे हटाये जायगें ? 


रद 


भारतीय शासन 


एाइसइ४  धाह ठष्टाडशाणा 6 धएाथाहए 00ए7 ० प्ाता।, 
प्रठ्ण्त या व जीा026 0 पाड (0०ए7 06 इा0ए०८व का ॥8 0ह08 ९ 
भारत का सर्वोच्च न्यायालय नायरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा किस प्रकार 
करती है ? इस न्यायालय के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए | 
छ6्ज 6065 6 $फ्ाशा8 (०फ्रा ० 70॥ इर्थव्ट्रगधात0 [8 एा॥तव- 
ए2शाओं क्‍राष्टा॥5 0 6 [तब जाटशाड ? 70680७706 ६०76 ० [86 
णाश ग्राएगांत्रए, जाएं।05 एथर0्ाल्त 59 ६ 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीशों की नियुक्ति कैसे होती है ? इस 
न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए । 

झ0रछ श6 86 300865 ० ॥९ 5779॥08 (077 एह 7790798 ४9ए707०0 १? 
]05005६५ 6 79एथीश४ जााइलाणा छत शाड एणा 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन वीजिए। 
इस न्यायालय की स्वतत्रता का सरक्षण किस भाँति किया गया है ? 
छइथा5इड ॥6 0ग्रहर् 7ए7इता९0व रण 6 5एरण़शार (णए ए ॥- 
78 झण्ज़ ॥88 ध6 6060एशवद08. ण' ए.आस्‍5$ ए०प्रा। 0०श7 हप्शाआा- 
7080 १ 


संघ तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध 
१ ह (एलेश्रॉणा 9#जल्शा 6 एगंणा जाते 86 8966) 








आरत का सविधान सघात्मक है। घ्‌कि सविधान का रूप संधात्मक है, 
इसलिए यह आवश्यक है. कि सघ ओर राज्य-सरकारो के अधिकार-क्षेत्र अलग-अलग 
हो तथा उनमे आपसी सम्बन्ध भी हो। संयुक्त राज्य अमेरिका मे केन्द्रीय सरकार 
की शक्तियाँ साविधान में मिश्चित कर दी गई हैं और शेष शक्तियाँ राज्यों को दे 
दी गई है । कनाडा के सविधान मे इसके विपरीत राज्यो की शक्तियाँ सविधान मे 
पिश्चित कर दी गई है तथा शेष शक्तियाँ केन्द्र को दे दी गई हैं। हमारे देश के 
सबिधान में एक तीसरे प्रकार से अधिकारु-क्षेत्रों का बेंटवारा किया गयाः है। यहाँ 
पर शक्तियों के विभाजन के लिए तीन सूचियाँ तैयार की गई है--सघ-सूची, राज्य- 
सूची तथा समवर्त्ती-सूची । भव हमारे देश मे साथ और राज्यों के बीच आपसी 
सम्बन्ध क्या है, उसका वर्णन आगे किया जाता है । 

सघ एव राज्यो के आपसी सम्बन्धी को सुगमतापुरवंक जानने एवं समझने 
के लिए उनका विवेचन मुख्यत निम्नाकित शीर्षको के अन्तर्गत किया जायगा-- 

१. प्रशासनिक सम्बन्ध (0॥777878098 +२९॥७६४४07) 

२. विघायी सम्बन्ध (॥,82088076 3१९४७079 ) 

३. वित्तीय सम्बन्ध (79702  ७।४॥079) 

४. बन्यान्य सम्बन्ध (0॥0670 रिशृें४४०08) 


१, प्रशासनिक सम्बन्ध 
(8गरशंधरइ४0ए४ रिक्षं॥ा0ा5) 

सघात्मक शासन-व्यवस्था की सबसे कठिन समस्‍या संघ तथा राज्यो के 
अज्ञासनिक सम्बन्धो का समायोजन करना है। यदि सविधान मे उससे सम्बन्धित 
स्पष्ट उपनन्ध न हो तो दोनो अपना-अपना उत्तरदायित्व निभाने मे कठिनाई का 
अनुभव करते हैं। इसीलिए भारतीय सविधान-निर्माताओ ने, इस कठिनाई को दूर 
करने के लिए, विस्तृत उपबन्धों का निर्माण किया। यहाँ भारत-सरकार अधिनियम, 
१९३५४ का काफी अनुकरण किया गया है। संघीय सरकार का राज्यो की सरकारो 

यर निम्भाकित मामलो में नियन्त्रण है--- 





श्र भारतीय शासन 


राष्ट्रपति को राज्यो के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालयो के न्यायाधीशों की 
नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है । राष्ट्रपति व्यवहार में श्राय प्रघानमन्ची की सलाह से 
ही ऐसी नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति मे सम्बन्धित राज्य के मुख्य मन्त्री 
की राय अवश्य ली जाती है। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दुपरे 
उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित भी किया जाता है | 


अनुच्छेद २५६ के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यप्रालिका शक्ति का 
प्रयोग इस प्रकार करना होगा कि ससद्‌ द्वारा निर्मित अधिनियमों का परिपालन 
निश्चित तप से हो । इस हेतु संघीय कार्यपालिका राज्यो की कार्यपालिकाओं को 
उचित निर्देश दे सकती है। सविधान केन्द्र को केवल उचित निर्देश देने का 
अधिकार देकर ही सदुष्ट नहीं हुआ । २५७ अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य को 
यह निर्देश दिया गया है कि राज्य के अन्दर केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति को सकुचित नहीं 
क्रिया जाय । यदि किसी केन्द्रीय अभभिकरण को किसी राज्य में अपने कर्त्त व्य का 
पालन करने में कठिनाई होती है तो सघीय कार्यपालिका की ओर से राज्य की कार्य- 
पालिका को आवश्यक निर्देश दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तथा 
सैनिक महत्त्व के सचार-साधनो का निर्माण तथा पोषण एव राज्यो के प्रदेश में 
रेलमार्गों की सुरक्षा के सम्बन्ध मे भी केन्र को निर्देश जारी करने का अधिकार है । 
केन्द्र द्वारा निर्देशित इन कार्यो की पृत्ति मे राज्य हारा जो अतिरिक्त व्यय किया 
जायगा, उसको पूत्ति केन्द्रीय सरकार करेगी । यदि साथ एवं राज्यों में इस प्रश्न पर 
मतभेद हो जाय तो उसका फैसला मुल्य न्‍्यायाधिपति द्वारा नियुक्त पच करेगा | 

अनुच्छेद २६२ के अन्तर्गत श्रद्दि किसी नदी के पानी के उपयोग, वितरण तथा 
नियन्त्रण के थारे मे, जो कि एक पे अधिक राज्यों की सीमा में वहती हो, कभी कोई 
विवाद उठे तो ससद को तमाम झगडो के नियन्त्रण करने एवं उनके सम्बन्ध में 
कानून बनाने का अधिकार है । 


संविधान द्वारा सघीय कार्यपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने 
क्षेत्राधिकार का कार्यपालिका-सम्बन्धी कार्य, राज्य सरकार या उत्तके किन्हीं पदा- 
घिकारियो को सौप दे। ससद द्वारा बनाये गये किसी भी ऐसे कानून के अन्तर्गत जो 
राज्य-सरकारों के क्षेत्र के वाहर हो साध द्वारा राज्य सरकार या उसके अधिकारियों 
को थक्तियाँ अथवा कर्तव्य सौपे जा सकते है। ऐसे मामलो मे सघ-सरकार को 
उस अतिरिक्त व्यय का भार उठाना होगा, जो कि ऐसे कानूनों के प्रशासन में राज्य 
सरकार को करना पडेगा । 


सघ तथा राज्यो के बीच सम्बन्ध २२९ 


२, विधायी सम्बन्ध 


( ,९एस्छो्राच९ ऐशेशराणा5 ) 


भारतीय सविधान मे शक्तियों के विभाजन के लिए तीन सूचियाँ दी गई 
हुँ--सध-सूची, राज्य-सूची तथा समवर्त्ती सूची । विपयो का इस प्रकार का बँटवारा 
आस्ट्रलिया के सविधान मे भी है । हमारे सविधान मे इस प्रकार के बेटवारे का 
अनुकरण सन्‌ १९३५ ई० के भारत-सरकार-अधिनियम से किया गया है । 

संघ-सूची में ९७ विषय हैं तथा यह सबसे लम्बी सूची है । इसमे प्रतिरक्षा, 
परराष्टर-विषय, परमाण-शक्ति, सथुक्त राष्ट्रसथ, सधियाँ, रेलवे तथा डाक-तार, 
विदेशों से वाणिज्य एवं व्यापार, यातायात, बीमा, नोट एवं मुद्रा, उद्योग-नियत्रण, 
तोल एवं मापों का नियन्ण, जनगणना, सघीय लोक-सेवाएँ, आय-कर, सीमा-शुल्क 
भादि विषय हैं। इसमे वे सभी विषय सम्मिलित है, जो सधीय महृप्व के है । इन 
विपयो पर ससद्‌ को ही अन्य विधायी शक्ति प्राप्त है । 

राज्यन्यूची मे ६६ विषय है। ये विपय राज्य-सरकारो के हो महत्त्व के हैं 
सथा राज्य-सरकार को ही इन विषयो पर कानून बनासे का अधिकार है। इनमें 
सार्चजनिक व्यवस्था, न्याय-अशासन, स्थानीय स्वशासन, पुलिस तथा जेल, जगल, 
राजस्व, शिक्षा, पशु-पालन, स्थानीय निर्वाचन, राज्य का लोकसेवा-आयोग, राज्य 
के अन्तर्गत वाणिज्य एवं व्यापार, राज्य की लोक-सेवाएं आदि सम्मिलित हैं । 


समावर्त्ती सूची मे ४७ विषय है । उदाहरणाथथं, इसमे बिजली, पागलखाने, 
व्यवहार-प्रक्रिय, दड-विधि, आधिक और सामाजिक योजना, विवाह और तलाक, 
जन्म-मृत्यु का पजीकरण, समाचार-पत्र, पुस्तकें तथा मुद्रणालय, वृत्तियाँ, न्याय और 
न्यासी, कारखाने, मूल्य-नियत्रण आदि सम्मिलित है। जयतक इनमे से किसी विषय 
पर ससद्‌ कोई त्िधि-निर्माण नही करती तवत्क राज्यो के विधान-मडल उस विपय 
'पर विधि निर्मित कर सकते है । किन्तु यदि ससद उस विपय पर कानून का निर्माण 
करे तो वह कानून राज्य-विधानमडल द्वारा निर्मित कानून पर अधिभावी ( 28- 
एक! 0ए९7) होगा | इस नियम का एक अपवाद भी है । यदि ससद्‌ द्वारा किसी 
विषय पर विधि-निर्माण करने के बाद कोई राज्य उस वियय पर अधिक विस्तृत 
और उन्नत विधि-मिर्माण करना चाहता है तथा विधेयक पारित करता है तो पारित 
होने के बाद वह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा जाता है। यदि राष्ट्रपति 
की स्वीकृति मिल गई तो ससदू-निर्भित विधि से राज्य-विणानमडल द्वारा निर्मित 
पवेिक्षि ऊपर होगी । 


28 
| 
+6 


भारतीय धायन 


है संपूर्ण देश के अशामनिक यंत्र को सफ़लतापुर्वेक चलाने के लिए यदि राप्दर- 

3 वे शावब्यकता समझे तो एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ की स्थापना करेया, जिसके ऊपर 
निम्नलिखित ुत्यों को करने का भार होया--(१) राज्यों के वौच उत्पन्न होनेत्राडे 
विवादों को जाँच करना और उनके बारे में सलाह देना, (२) ऐसे त्रिषयों की विवेचनना 
दा छानबीन करना, जिनमें एक में अधिक राज्यों का सामान्य हित हो, (३) ऐंगे 
ही किमी विषय में निफ्रारिश करना अथवा! नौति ये अधिक अच्छा समन्वय लाना । 
इस श्रकार की परिषद्‌ के निर्माण की व्यवस्था सन्‌ १९३५० के सचिचान में भी थी | 
अनी तक इस प्रचार की कोई परिषद्‌ नियुक्त नहीं हुई है । 

यह़ि दाष्ट्रपति बाहरी ज्राऊमण अथवा युद्ध ली संभावना के कारण सक्र- 
कालीन स्थिति की त्रोपणा करे तो बह राज्यों की सरकारों को अपनी कार्यप्रलिका 
आक्ति को विशेष ढग से अबोय करने के लिए आदेश देगा । उस समय शासन क्षा 
सूप एकात्मक्र हो जाबगा तथा आन्तीय सूची मे निर्वारित विषयी पर भी केस द्वारा 
ही अशासन चलेगा। 

जब चाज्यपाल से रिपोर्ट पाकर अथवा क्रित्ती अन्य त्तरीके से दाप्ट्रपति को 
खिश्वाच् ही जाय कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार जासन नहीं चल रहा है 
ती राष्ट्रपति उस राज्य में संबैवानिक सकट की घोषणा कर देता हैं। उस समय 
शाज्य को भानव केन्ध के हाथ में चला जाता है तथा राज्यपाल को राष्ट्रपति के 
आरदेशातुसार आसन को अज़ाना पड़ता है । मन्विमण्डल श्राय- इस हालत में समाप्त 
ऋर दिया जाता है । ऐसो धोषणा कई बार केरल तथा उड़ीसा में हो चुकी है ) 

अनुच्छेद २६० के अचुसार भारत के राज्य-छ्षेत्र में सर्चेत्न सघ की या प्रत्येक 
शाज्य को सावंजनिद्ष क्रियात्रों, अभिलेसों तथा न्यायिक कार्वार्डयों को पूरा विश्वास 
तथा पूर्य नान्यता दी ज्ाथगी । इस अनुच्छेद दवाथ प्रशानन-कार्य चरल कर दिया 
गया है । 

सविश्ान के अत्यंत चन्दु के कानून के द्वारा दो नेवाएँ निमित की गई हैं-- 
आस्तीय अथासनिक सेवा तथा भारतोय पुलिस-सेवा । इन सेब्ातों पर संनद्‌ तथा 
केचद्धीय मरक्ार आ पूर्ण नियंत्रण है । इस सेवाओं के अनेक सविकारी सभी रा्यों 
में उच्च परदोंप्रर रहते हैँ लर इस अकयर संबन्तरकार राज्य-सरकारों पर पूरा 
सिर्यत्रण रखती है ॥ 

केद्रीय नरक्ार भारत के मारे राज्यों में शासन-सम्बन्धी एकता स्थाप्रित 
ऊस्ले तथा संघ एवं राज्यों की सरकारों की दीतियों में मेल उत्पन्न करवाने के लिए 
राज्य-परआारों के अतिनिश्चियों का सम्मेलन बुला सकती है मौर उनमें कुछ सिफारिगें 
ऋर सकती हैं ॥ 


सघ तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध ९३१ 


सघात्मक सविधान में अधिकारों का-जो-केन्द्र ,एवं राज्यों के बीच अधिकारो 
का विभाजन रहता है, उसके नियमानुसार राज्य को राज्य सूची मे वर्णित विषयो 
पर कानून वनाने का अनन्य अधिकार भ्राप्त है। परल्तु भारतीय सविधान मे ऐसी 
व्यवस्था की गई है या ऐसे उपबन्धों का निर्माण किया गया है, जिसके मुताबिक 
निम्नलिखित परिस्थितियों भे सतद, राज्य-सूची मे वणित विषयों पर कानून चना 
सकती है--- 

(१) यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन पाने के पश्चात्‌ अथवा अन्य किसी तरीके 
से राष्ट्रपति सतुष्ठ हो जाय कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं 
चल रहा है तो वह उस राज्य मे सवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता 
है। इस घोषणा के अनुसार ससद_ को राज्य-सची पर कानून बनाने का अधिकार 


होगा । 


(२) यदि राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण था युद्ध के कारण आपातकाल की 
उद्घोषणा कर दे तो उस समय राज्य के विधान-मण्डल की सारी शक्तियाँ ससदू के 
पास चली जायेंगी। 


(३) यदि किसी एक राज्य का विघान-मण्डल या अधिक राज्यों के विधान- 
मण्डल ससद, से राज्य-सूची मे वणित किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रार्थना 
करें तो ससद उस विषय पर कानून वना सकती है। परत्तु ये कानून उन्ही राज्यों पर 
लागू होंगे, जिन्होंने इसके लिए प्रार्थना को थी। 


(४) यदि राज्य-सभा उपस्थित और मतदान करनेवाले सदस्यो के दो-तिहाई 
बहुमत से यह पास कर दे कि राज्य-सूची मे वर्णित अमुक विषय राष्ट्रीय हित्त का 
हो गया है, अत उसपर संसद्‌ को कानून वनाना चाहिए तो उस विपय पर निघ रित 
समय के लिए ससद्‌ को कानूत बनाने का अधिकार होगा । 


| - (५) यदि केन्द्रीय सरकार ने किसी बन्य देश की सरकार से किसी प्रकार 
की सन्धि कर लौ हो, तो वह सभी राज्यो पर लागू होगी । ससदु को उसका व्यावहारिक 


रूप देने के लिए कानून बनाने का अधिकार है, चाहे वहु विषय राज्य-सूची मे ही 
क्योन हो । 


इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा विषय, जिसका सम्मिश्रण किसी भी सूची में 
नही हुआ हो, केन्द्रीय सूची का विषय समझा जायगा तथा ससद्‌ को ही उस 
विषय पर कानून बनाने का ऋधिकार होगा । 


श्श्२ भारतीय शासन 
३, विचीय सम्बन्ध 


(क्राशालंतं एश॥भणा5) 


वित्तीय क्षेत्र में संघ एव राज्यो के सम्बन्धो का इतना विस्तृत वर्णन अन्य 
किसी सघात्मक सविधान में नहीं मिलता है। किसी भी देश के शासन को चलाने 
के लिए धन का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है, वयोकि उसके विवा सरकार ठौक से नहीं 
चल सकती है। अत सविधान द्वारा राज्य एवं सघों को आमदमी के काफी साधन 
दिये गये हैं । 

सघ की आय के प्रमुक्ष साधन ये हैं---आयात-निर्योत-कर, शराव व अफ्रीम 
आदि नक्षीली वस्तुओं को छोडकर देश मे वने तथा खपनेवाले पदार्थों जैसे पम्वानू 
पर महसूल, अचल सम्पत्ति-कर (कृषपि-भूमि को छोडकर), आय-कर, रेजवे तथा 
जहाजो द्वारा ले जाये जानेवाले माल एवं यात्रियों पर सीमा-कर तथा रेलो के किरायी 
एवं भाडों पर कर, एक्सचेंज विलो, झूवको, हुडियों, बीमा-पालिसियों, समाचार- 
पत्रों की बिक्री तथा खरीद पर कर आदि । 

राज्यों के मुध्य आय के साधन निम्नाकित हैं---भृभि-कर, कृषि-आय पर कर, 
नशीली बस्तुओ पर कर, विजली-कर, गाडियो, पेशों तथा व्यापारों पर कर, मनो- 
रजन-कर, स्टाम्प-फीस, सडको एवं जलमार्गों पर फीस, पशुओं एवं लाबों पर 
कर आदि। 

राज्य सरकार के उपयुक्त आय के साधनों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कर हैं 
लिनहें सप-सरकार आरोपित और इकट्ठा करती है, जिससे कि उनके सम्बन्ध में 
एकरूपता बनी रहे, परन्तु जिनकी आय राज्यो को दे दी जाती है । 


इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी आय के साधन हैं, जिन्हें सघप-सरकार आरोपित 
तथा इकट्ठा करती है, परन्तु उनसे होनेवाली आय में सघ तथा राज्य दोनों सरकारें 
हिंल्सा पाती हैं। उद्त प्रकार के करो का वर्णन निम्नाकित है--(१) #पि-्भूमि 
को छोडकर सन्य सम्पत्ति कर, उत्तराधिकार-कर, अचल सम्पत्ति-कर, रेलो-जह्ाजो 
द्वारा छे जाये जानेवाले माल और यात्रियों पर सीमा-कर तथा रेलो के किरायो 
एव भाडो पर कर, समाचारपत्रो के लरीद-विंक्री तथा उनमे प्रकाशित विज्ञीपद पर 
कर आदि ऐसे कर हैँ, जिन्हें सघ-सरकार आरोपित और सम्रह करती है, परन्तु 
जिनकी कुल आय ससद्‌ के कानून के अन्तर्गत अनुपात के अनुस्तार विभिन्न राज्यों को 
वाँद दी जाती है। (२) कुछ ऐसे भी कर हैं, जिन्हें सघ-सरकार आरोपित तथा 
इकट्ठा करती है, जैसे आय-कर, १२न्‍तु उसका ५५%, भाग प्रथम पित्तन्आयीग की 


सघ तथा राज्यो के बीच सम्बन्ध रबेरे 


ईसफारिश के अनुसार विभिन्न राज्यो मे बांँठ दिया जाता है। (३) भारत-सरकार 
सघनसूची मे वणित दवाइयों और श्र, गार की वस्तुओ पर स्टाम्प व महसूल लगाती 
है, जिसे राज्य-सरकार द्वारा इकट्ठा किया जाता है और उस्ते ही मिल जाती है । 


निर्वाचन, आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है । परन्तु इस आयोग 
पर सघ तथा राज्य दोनो के निर्वाचन की जिम्मेवारी रहती है । 

राज्य-विधान-मण्डल द्वारा बहुत-से पारित विधेयकों को राज्यपाल को 
राष्ट्रपति की सम्मति हेतु रखना पडता है, क्‍योंकि वे राष्ट्रपति की सम्मति से ही 
अधिनियम वन सकते हैं । 


सशोघन की प्रक्रिया से वहुत-से ऐसे उपबन्ध हैं, जिनके सशोधत में ससद्‌ को 
राज्यो के आधे से अधिक विधान-मण्डलो की सहमति की आवश्यकता होती है । 


हमारे स़विधान मे सघ एवं राज्यो के पारस्परिक सम्बन्धो को देखने से साफ 
पता चलता है कि हमारे लविधान-निर्माताओ ने दूसरे सधीय देक्षो के सविधानो की 
अुठियों से अवगत होकर इस प्रकार से स्पष्ट उपबन्धों का निर्माण किया, जिससे सघ 
तथा राज्यो मे अधिकार-क्षेत्र को छेकर शायद ही कभी झगडा उठें । साथ ही दोनों 
के सबधों को देखने से यह भीजाहिर होता है कि यद्यपि भारत का सविधान सघा- 
स्मक है, फिर भी इसमे अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, जिनके कारण इसे फराज । 
की बोर झुका हुला बताया जाता है, जैसे एक नागरिकता, एक न्यायपात् । 
आपातकाल के समय सघ का राज्य की सारी शक्तियों पर एकाधिकार, विभिक्न प्रकार, 
के सघ को राज्यो को निर्देश करने की प्रक्रिया आदि । अत यह तक उपस्थित 
किया जाता है कि वपयुक्त उपवन्धों के द्वारा, संघात्मक संविधान के गुणों के।_ 
खिलाफ, राज्यो की स्वतस्तता पर हस्तक्षेप-किया गया है। साथ ही राज्य-सूची में 
चित विषयों पर कुछ परिस्थितियों से ससद्‌ जो कानून बना सकती है, उससे 
तो राज्य की स्वतन्त्रता पर और भी कुठाराघात किया गया है। 


सघ तथा राज्यो के आपसा सम्वन्धो की आलोचना करते हुए आपातकालीन 
शक्तियों के विषय मे के० टी० शाह ने कहा था--“इस अध्याय से दो प्रभावशाली 
विचारणाराएँ पाता हँ--(१) इकाइयो के विरुद्ध केन्द्र को अधिक दाक्ति प्रदान 
करना, (२) शासन को जनता के विरुद्ध अधिक श्षक्ति प्रदान करना | श्री एच० 
एन० कुजरन के मुताविक “विभिन्न प्रावधानों का विशक्ेषण करने से पता चलता है 
कि उनके प्रयोग के ये परिणाम होंगे--(१) सघ के सघात्मक रूप का अन्त हो 
जायगा तथा सघ अत्यधिक क्षक्तिशाली बन जायगा । (४) वित्त-आयोग की सिफारिश 


र्शे८ 5 - भारतीय आसन 


के अनुतार दियासलाई, तम्वाकू, वनस्पति पर उत्पादन-व रो की कुल भय का ४०% 
विभिन्न राज्य-सरकारों मे बाँठा जा सकता है। 


भारत की सचित निधि से जासाम, बंगाल, विहार और उडीसा को, जो 
कि पटसन उत्पादन करनेवाले राज्य है, निर्धारित ढग के अनुसार पटसत तथा उससे 
बने माल पर निर्यात-कर के बदले अनुदान दिये जाते है। जैसे बंगाल को १०५ 
लाख, आसाम को ४० लाख, विहार को ३५ लाख तथा डडीसा को ५ लाख रुपये | 

ससदू यह निर्धारित करतो है कि भारत की सचित निधि से उन राज्यों को, 
जिन्हें आथिक सहायता की क्ावश्यकता है, क्या अनुदान दिये जाये । जासाम में 
कवीलेवाले प्रदेशों के प्रशासन के लिए अनुवाच की व्यवस्था सविधान में की गई है । 
सविधान भें यह भी व्यवस्था है कि सस॒द्‌ में एसे विधेयक, जिनका ,अ्भाव उन करो 
पर पडता हो, जिनकी आय मे राज्यो का हित हो, राष्ट्रपति की सिफारिश के उप 
रान्त ही पेश किये जा सकते हैं । 

सघ तथा राज्य-सरकारें अपने-अपने विधान-मण्डलो द्वारा समय समय पर 
अपनी-अपनी सचित् निधि से ऋण भी दे सकती है। ससद्‌ द्वारा निर्धारित सीमा 
के अन्दर सघ-परकार राज्यो को ऋण भी दे सकती है | 


४, अन्यान्य सम्बन्ध 
( 000 फऋतत्रांणा5 ) 


उपयु'क्त कार्यपालिका, विधायी तथा वित्तीय सम्बन्ध के अतिरिक्त कुछ बोर 
भी सथ और राज्यो के वीच सम्बन्ध हैं, जिनका वर्णन आगे किया जाता है ! 


राष्ट्रपति के द्वारा साध तथा राज्यों के आय-व्ययक की जाँच के लिए एक 
नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। वह ध्ध एवं राज्य कह्ठी 
पर भी आय-व्ययंक की जाँच कर सकता है । 


हमारे देश मे केन्द्र से छेकर निम्न स्तर तक एक न्यायपालिका की व्यवस्था 
गई है । उच्चतम न्यायालय की मान्यता सर्वोच्च है। सभी राज्यों के न्‍्यायात्रव 
उसी के अन्दर काम करते हैं । 
? (१) बहुत-से सघीय राज्यो मे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है--एक सघ के 
लिए तथा दूसरी राज्य के लिए । हमारे सघीय सविधान मे एक 50% 8 की 
व्यवस्था की गई है । (२) राज्यो की द्क्तियाँ रघ की कार्यपालिका में केस 
ही जायेगी, (३) राष्ट्रपति एक प्रकार का अधितायक बन जामगा । (४) राज्यों 
की वित्तीय स्वायचता का अन्त हो जायगा । 


सघ तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध श्र 


उपयुक्त आलोचनाओ में यह तथ्य अवदय है कि हमारा संविधान साधात्मक 
होते हुए भी एकात्मक की ओर शुका हुआ है। परन्तु राज्यो की स्वतन्त्रता से देश 
की सुरक्षा एवं कल्याण का स्थान अधिक है। उपयुक्त सारे उपबन्ध जिनमे 
राज्यों की स्वतन्त्रता पर हस्तक्षेप का वर्णन है, विशेष परिस्थितियों मे देदा 
को सुरक्षा एव कल्याण हेंतू बनाये गये है। कुछ ऐसे प्रावधान जैसे एक नागरिकता 
एक न्यायपालिका आदि देश की अखण्डता एवं एकता को कायम रखने हेतु निर्मित 
हुए है । इस प्रकार हमारे सविधान मे सघ और राज्यो के पारस्परिक सम्बन्ध के 
विषय में जो उपवन्ध हैं, वे स्पष्ट एवं सुनिश्चित है तथा उससे सघ और राज्यो मे 
अधिकार>स्ेत्र को लेकर झगडे की कम गु जाइश है । इस प्रकार का वृहद स्पष्टी- 
करण अन्य सधीय सविधानों में नही है। 


लोकसेवा-आयोग 


( एफाओट 820ए/08 एणगण्ांांण ) 
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राज्य की शासन-पद्धति किसी भी प्रकार की हो, चाहे ससदात्मक हो या 
अध्यक्षात्मक, थासन का वास्तविक कार्य उस कर्मचारी-वर्ग द्वारा किया जाता है, जो 
कि स्थायी रूप से सरकारी सेवा में रहते हैं । ससद्‌ कानून बनाती है, कार्यपालिका 
राजकीय नीति का निर्धारण करती है, परन्तु कानूनों और राजकीय नीति को 
क्रियात्मक रूप देना इसी स्थायी कर्मचारी-वर्य का कार्य है। देश का शासन सुनरार 
रूप से उसी हालत में चल सकता है जबकि कर्मचारी योग्य, निष्पक्ष एवं ईमानदार 
हों । कुशल कर्मचारियों के अमाव में जनतंत्र कमी भी सफल नहीं हो तकता। यही 
कारण है कि सभी जनतंत्रात्मक राज्यों में लोकसेवा-आयोग की स्थापना की जाती ॥ 
है । हमारे देश में भी केन्द्रीय तथा राज्य-ल्तरों पर योग्य, कुशल एवं ईमानदार 
कर्मचारियों के चयन हतु लोकसेवा-आयोग की स्थापना की गई है । 


“लोकसेचा-आयोग की स्थापना की आावश्यकता--- 

लोकतंत्र के विकास के प्रारम्भिक दिनों में अधिकाश जनतत्रात्मक देद्षों में 
ब्लोक-सेवा के सदस्य राजनीतिज्नो एव इने-गिने व्यक्तियों की अनुकम्पा प्राप्त कर अपना 
थद प्राप्त करते थे । इस पद्धति के कारण योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति सरकारी पद 
प्राप्त करने से बचित रद्द जाते थे। पदों को प्राप्ति के बाद भी कार्य-क्षमता एव 
योग्यता की ओर कोई कर्मचारी ध्यान नही देता था, वयोकि पदोन्नति के लिए ये युण 
आवश्यक न ये । पदोन्नति के लिए तो राजनीतिज्ञों का अलुग्रह प्राप्त करने की 
आवश्यकता थी । इस पद्धति से दूसरी हानि यह होती थी कि यदि सत्तास्ढ़ दल या 
व्यक्ति में परिवर्तन होता था तो प्रवर असैनिक अधिकारी भी वदल जाते थे । लत 
यह पद्धति अ्रशासनिक अनुभव की निरस्तरता श्रदान नहीं कर सकती थी। समुक्त 
राज्य अमेरिका में इस समय भी इस पद्धति को कुछ हृद तक अपनाया जाता हैं! 
अत्त उपय क्त दुरगु णों से बचने के लिए हमारे देश में लोकसेवा-आयोग की स्थापना 
नी गई है । 

भारत जैंसे देश के लिए लोकमेवा-आयोग की और भी आवश्यकता है| 
थ्ह एक विद्याल देश हैं, जिसमे अनेक जातियाँ एवं विभिन्न भाषा-माषी लोग रहते 


लोकन्सेवान्मायोग.. रेरे७ 


हैं। इस हालत मे यदि लोक-सेवाओ के नियोजन मे राजनीतिक विचार या भनुग्रहु 
की प्रधानता होगी तो राष्ट्र रसातल मे चला जायगा । 

इस प्रकार लोकसेवा-आयोग के दो प्रमुख कार्य हो जाते है। प्रथम, घूत्त- 
जनो एवं अयोग्य व्यक्तियों को सेवा से वाहर रखना तथा दूसरा, योग्य व्यक्तियों को 
लोकन्सेवा से लाने का प्रयास करना । 

योग्य एवं कुशल सरकारी कर्मचारियों के चयन हेतु लोकसेवा-आयोग की” 
स्थापना की आवश्यक्रता बताते हुए सविधान-सभा में श्री कामथ ने कहा था--- 
नला0ज़्०एलः पअरथा[ तंतशए760 6 ्राइरणततल 8700. ए0ज्रटएल- 
छु्वापि।ए ०087फ९०१ (8 00.ण7०ा एक्चा$ 79ए 58, 7 जता 
का (0 व्ाएथ 78 णि। एएच्र# णा!९४४705 एरश्या०त ४७ए 
एणफरशांहा भाव एथारत 0०078 7 

हमारे देश मे सम्दात्मक पद्धति को अपनाया गया है। संसदात्मक पद्धति 
से यद्यवि प्रशासद का उत्तरदायित्व मत्रियो पर रहता है, तथापि प्रशासन 
करता उनका कार्य नहीं। उनका कार्य कर्मचारियों पर निगरानी रखता है) 
मत्रियों को अश्ासन का व्यावहारिक ज्ञान नही रहता है | वे अपने विपय के विशेषज्ञ 
नही होते । उनकी नियुक्ति राजनील्कि योग्यता तथा लोकप्रियता के आधार पर होती 
है न कि विश्लेषज्ञ होने के कारण । राष्ट्रपति या मन्मिमण्डल के अभाव मे शासन 
कुछ समय के लिए चल सकता है, परन्तु सरकारी कर्मचारियों के अभांव मे राज्य 
को काम एक सिनठ भी नहीं चल सकता है। ग्रोखाला ने यहाँ तक कहा है कि 
“सरकारी कर्मचारी के बिना कोई उपाय नही है “(पफ्रछछ 38 ॥0 ज़्ध्प॒ 
ण 07ाडइ श्री 06 50ए८ए०ा६ इशएक्ा।, लि 48 ९४४थातश] 
270 28 ६0 889 ) अत इस बात को ध्यान भे रखते हुए जिससे कि हमारे 
देश का प्रशासन सुचारु रूप से चल सके, तिष्पक्ष, ईमानदार एवं कुशल 
सरकारी कर्मचारी के चयन हेंतु लोकसेवा-आयोग की स्थापना की गई है। 

इस सम्बन्ध मे एक चात और भी उल्हेलनीय है। सरकारी कर्मचारी राज्य- 
तथा जनता के नौकर है, सरकार के नौकर तहीं। वे संविधान तथा कानून के 
सधीन किसी भी सरकारी आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। यदि उनका चुनाव 
राजनीतिक आधार पर होगा त्तोचे अपने से ऊपर के अधिकारी की बात, जो कि दुसरे 
दल के होगे, शीघृता से न मानेंगे । इसके लिए उन्हें सजा भी मिलेगी, क्योकि उनके 
दस के राजनैतिक नेता की कृपादृष्टि तो उनपर है हो। अत यदि उसका चयव 
लोकसेवा-आयोग द्वारा होगा तो उनकी ईंमानद्वरी तथा वफादारी एच योग्यता भें 
किसी को भी शक न होगा । 


शव भारतोय शासन 
ज्लोकसेवा-आयोग का सगठन 

भारतीय सविधान की घारा ३१५ से ३२३ मे लोकसेवा-आयोग की व्यवस्था 
की गई है। सविधान के अनुसार सध के लिए एक संघीय लोकसेवा-आयौग 
ज्था राज्य के लिए राजकीय लोक सेवा-आयोग की व्यवस्था है, परन्तु दो था अधिक 


"राज्य त्राहे तो स्युक्त लोकसेवा-आयोग की स्थापना की जा सकती है और उनकी 
आर्थना पर ससद्‌ कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकती है । 


संघीय शोकसेवा-आयोग का संगठन 


है अनुच्छेद ३१५ के द्वारा सघ में सधीयसेवा-आयोय की स्थापना की गई है। 
इसमे एक अध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य है। अध्यक्ष तथा अन्य सदत््यो की 
-नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी सस्या तथा सेवा की थारत्तों को निर्धारित 
करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। इनका कार्यकाल, पदभार-प्रहण 
-करने की तिथि से छह वर्ष तक अथवा ३४ वर्ष की आयु प्राप्त करते तक होता है। 
-इसमें कम-से-कम आधे सदस्य ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम १० वर्षो तक सरकारी 
स्सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हो । 
आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुवारा नियुक्त नहीं किया जा सकता 
है । सघीय लोकसेवा-आयोग का अध्यक्ष सघ या राज्यों मे अन्य किसी 
“पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति 
द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा 
की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध वदला नहीं जा सकता है। इस समय अध्यक्ष 
का वेसन ४००० तथा अन्य सदस्यों का वेतत ३००० है, जो भारत-सरकार की सचित 
(निधि से दिया जाता है । 
आयोग के सदस्यों को उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति के आदेश हारा हृदाया 
भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की 
रिपोर्ट मिले तो वह विपय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा।. न्यायालव 
की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायगा । निम्नाकित कारणों 
के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति जायोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है-- 
(१) यदि बह व्यक्ति दिवालिया पघिद्ध हो, (२) यदि अपने कार्यकाल में कोई 
इूसरा स्ैतनिक पद स्वीकार कर ले, (३) शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य 
करने के लिए बक्षम हो गया हो, (४) यदि भारत-सरकार या राज्य-सरकार के 
साथ करार किये गये किसी ठेके के साथ सम्बन्ध हो अथवा उससे कोई लाभ भ्राप्त 


करता हो*। 


लोक-सैवॉन्भांयोर्ग २३९ 
राजकीय लोक॑सेवा-आयोग का संगठन 


राजकीय लोकसेवा-आयोग के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। 
राज्यपाल को ही सदस्य सख्या तथा सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार 
कहै। इसमे भी आधे सदस्य ऐसे होंगे जो कम-से-कम १० साल तक सरकारी 
कर्मचारी रह चुके हो । इनके वेतन, भत्ता आदि राज्य की सचित निधि से दिये जाते हैं । 
इनके सदस्यों का कार्यकाल ६ साल का है किस्तु कोई भी सदस्य ६० वर्ष की उम्र के 
आाद अपने पद पर नही रह सकते । 

अबकाश्ष प्राप्त करने के बाद राज्यों के लोकसेवा-आयोंग का अध्यक्ष केवल 
संघीय लोकसेवा-आायोग का अध्यक्ष या सदस्य अथवा हूसरे राजकीय भायोग का 
अध्यक्ष हो सकता है। साधारण सदस्य अवकाशन-प्राप्ति के बाद केवल सघीप लोक- 
सेवा-आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या राजकोय लोकसेवा-आयोग का अध्यक्ष हो 
सकता है । अवकाश ग्रहण करने के वाद लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य सरकारी 
मौकरी नही कर सकता है । साथ ही इनके सेवा-काल मे इनकी सेवा की शर्त्तों में 
कोई परिवत्त तन नहीं लाया जा सकता है। इस समय विहार लोकसेवा-आयोग मे 
एक अध्यक्ष (श्री रोहतजी) तथा दो अन्य सदस्य हैं । 

इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया व आधार वही हैं, जो सघीय-आयोग के 
सदस्यो के पद से हटाने के लिए निर्धारित किये गये हैं 


आशयोगों के कार्य 


(६ अऑफाएशीणाड ए 068 एणररानशंणा ) 

अनुच्छेद ३२० के अनुसार आयोग के निम्नाकित कार्ये हैं-- 

(१) संघ तथा राज्यों की सेवाज मे नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोगन 
करना । सधीय आयोग सध में तथा राजकीय आयोग राज्य में परीक्षाओं का 
आयोजन करता है । 

(२) यदि एक था अधिक राज्य सघीय लोकसेवा-आयोग को सयुक्त मियोजन 
अथवा भर्त्ती के लिए आग्रह करें तो राज्यों को इस प्रकार की योजनाएँ बनाने मे 
सहायता देना | 

(३) निम्नलिखित भामलो में सघीय लोकसेतरा-आयोग से सघ-सरकार तथा 
राजकीय लोकसेव-आयोग से राज्य-सरकार राय छेती है--- 

(क) असैनिक सेवाओ में वहाली के तरीके से सम्बन्धित सभी भामली मे, 

(ख) उनकी बहाली, तरवकी तथा बदली मे, 


२४० भारतीय शासन 


(ग) सरकारी कर्मचारियों के अनुशासन-सम्बन्धी मामलों मे, 

(घ) किसी कर्मचारी के ऐसे दावे पर कि कत्त व्य-पालन के सम्बन्ध मे कोई 
कानूनी कार्रवाई की गई हो, तो उसमे अपने को निर्दोप सिद्ध करने मे जो भी खर्च हुआ 
है, उसे सरकार से कितना मिलना चाहिए, 

(ड) सरकारी कर्मचारी को यदि कत्त व्य-पालन के सिलसिले मे किसी प्रकार 
की घोट या क्षति पहुंचती हो, तो क्षति पृत्ति के सम्बन्ध में, 

(च) राष्ट्रपत्ति या राज्यपाल द्वारा निर्दिप्ट अन्य किसी विपय में । 

अनुच्छेद ३२१ के मुताविक ससद_ संघीय लोकसेवा-आयोग तथा राजकीय 
विघानमण्डल राजकीय लोकसेवा-आयोग के कार्यक्षेत्र वढा सकते है | 

राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने-अपने क्षेत्राधिकार मे ऐसे नियम बना प्तकते 
हैं कि किसी सेवा के सम्बन्ध में लोकसेवा-आयोग की सलाह लेना आवश्यक नही है । 
परन्तु इन नियमो को १४ दिनो के अन्दर ससद_ या विधानमण्डल के सामने रखना 
पडता है । ससद या विधानमण्डल को अधिकार है कि राष्ट्रपति या राज्यपात्र के 
ऐसे नियम को स्वीकार करे या रह करे । 


जआायोगो के प्रतिवेदन--- 

सधीय लोकसेवा-आयोग को प्रतिवर्ष अपने कार्यो के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन 
तैयार कर राष्ट्रपति के सामने भ्रस्तुत करना पडता है। ठीक इसी सरकार राजकोय 
लोकसेवा-आयोग भी प्रतिवर्ष अपना ध्रतिदेदन तैयार कर राज्यपाल के सामने प्रस्तुत 
करता है । उक्त प्रतिवेदनों की सरकारी विज्ञापन के साथ सम्बन्धित विधायिका यावरी 
ससद के दोनो सदनो तथा राज्य के विधान-मण्डलो के सामने प्रस्तुत किया जाता 
है। इस प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रहता है कि किस हद तक आयोग की सिफारिशो 
को सरकार ने मान्यता दी है । यदि आयोग की सिफारिशें स्वीकार न की गई हैं 
तो सरकारी ज्ञापन मे उसके कारण अवश्य स्पप्ट कर दिये जाने चाहिए । 

यह वात सही है कि साधारणत: लोकप्तेवा-आयोग की राय से ही बहाली होती” 
है, फिर भी सम्बन्धित सरकार उसकी राय को मानने के लिए बाध्य नही है। कुछ 
बातो में कुछ कारणों से सरकार इसकी वात की अवहेलना भी कर सकती है । नियुक्ति 
करने का अधिकार सिर्फ सरकार को ही है । यदि आयोग की सिफारिशों आदेक्षात्मक 
((७॥08/079) होती तो शायद कम प्रभावशाली होती, क्योकि सरकार तथा 
आयोग दोनो मे वरावर तफरका होने की ग्रु जाइश रहती है। फिर भी साधारणत" 
आयोग की सिफारिशो की मान्यता दी ही जाती है। आयोग की सिफारिशों 


राज्य-सरकार 
8॥/४5 00एणक़ा 


हा; | राज्य-सरकोर का परिचय 
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भारतीय सवित्रान के अनुसार हमारा देश राज्यों का एक संघ ( ऐशमणा 
5८४ ) है, जिसमे १६ राज्य ($5502४) भौर ६ सप-क्षेत्र (प्राण 7 607- 
40755) सम्सिलित हैं।? चूके, हमारे देश मे सघात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना 
की गई है, इसलिए, सघेत्व-पुणों के अनुकूल, यहों भी दोहरी सरकार की व्यवस्था की 
वाई दहै। अन्य सघात्मक राज्यों की भाँति, भारत में भी दो प्रकार की सरकारें हैं--- 
पहली, सघीय सरकार (भारत-सरकार) जौर दूसरी, कड़े राज्य-सरक्ारे (जेसे---विहार- 
सरकार, मद्रास-सरकार इत्यादि)।? स्विधान के अनुसार इन दोनों प्रकार की सरकारों 
की अपनी अपनी अलग सत्ता है । संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित सघ सूची 
के अन्तगंत तभी विषय सघ सरकार के ज्षेत्राधिकार में हैं । राज्य-सूची के विषयों पर 
शज्य का-अधिकार है। समवर्ती सूची के विषय. व्लेनों सरकारों के अधिकार-ज्ेत्र में पड़ते 
हैं। भत्येक सरकार की सत्ता अपने-अपने ज्ञेत्र में कमोनेश सर्वोच्च बनाई-धई है और 
सामान्यत , कोई भी सरकार, सघीय या राज्य सरकारें, एक दूसरे के ज्ञेत्र में अनुचित 
इस्तलेप नहीं कर सकती हैं। | * # ध्प 

पिछले बारह अध्यायों दल ५ से १६) में सघ-सरकार का अध्ययन किया जा 
चुका है। अब हमें यह देखना है कि भारत सघ के संघदक राज्यों (:ण॥5प००६ 
509०७) की शासन प्रणाली फिस प्रक'र सचालित होती है । 

राज्य-सरकारों के सम्बन्ध में सबसे पहले हमे यह जान लेना चाहिए कि भारत-सघ 
के सघदक राज्यों का, सिर्फ जम्मू कश्मीर को ढीइकर, अपना कोई प्रथक्नू सबिधान नहीं 
है।” उन राज्यों को शासन प्रणाली जितए सवेधानिक यज्॒ के अहुसार चलाई जायथी, 
उसका नपूना ( १/००४] ) भारत के सत्रिधान में ही दे दिया गया है। 


! इनके नामों के लिए देखिए--पृष्ठ सख्या ६ (फुटनोट न० २)। 
? भारत-सघ के अन्तगत जो सघन्नेत्र ( ंगा०ा) वशच्ा०गा68) हैँ, उनके 
शप्सन की व्यवस्था इन दोनों अकार की सरकारों से अहूग तथा भिन्न है 

?, दुनिया के बहुत से दसरे सवात्मक देशों सें, जेंसे अमेरिका में, सघटक-राज्यों का 
अपना अलग संविधान होता है । 


६ भारतीय शासन 


भारतीय सबिधान के छठे भाग (787: ४]) भे, १५२ से २३७वीं धरा तक, 
राज्य-सरकार का उल्लेस किया गया है । इस भाग के दूसरे अध्याय में, १५१वीं हे 
१६०वोँं घारा तक, राज्य कार्यपालिका का, तीसरे अध्याय मे, १६८वीं से २१९ वीं घारा 
तक, राज्य-व्यवस्थापिका का, चौथे अध्याय की २१३धीं धारा में राज्यपाल दी विधायिनी 
शक्तियों का ओर पॉचवें तथा छुठे अध्याय मे ६१४वीं से २३७वीं वारा तक, राज्य- 
न्यायपालिका का उल्लेख क्या गया है । राज्य-्सरफारों को अपने इस उपयुक्त सतिधान 
-के नमृते ( 006] ) मे सशोधन करने का भी अधिकार नहीं है । 


इस स्थल पर यद्द उल्लेख कर देना आवश्यक जान पडता है कि जम्मू-कश्मीर राज्य 
की स्थिति भारत-सघ के अन्य १५. सघटक राज्यों से भिन्न है । इस राज्य ने २६ अपहृवर, 
१६४७ ६८ के दिन, एक आन्तरिक भाग के रुप भें, भारत-सघ में प्रवेश उ्चा । जित्त 
प्रवेश-पत्र के आधार पर जम्मू-कश्मीर राज्य, भारत के आन्तरिक भाग के रुप मे, 
भारत-सघ से सम्मिलित हुआ, उसके अनुसार भारत-सघ को इस राज्य हारा केवल तीन 
विषय--सुरक्षा, यातायात मोर वैंदेशिक सम्बन्ध-दिये गये थे। केवल इन्हीं त्तीद 


विश्यों पर भारत-प्तघ को, इस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया । 


यदथपि इस राज्य-सरकार के परामर्ण के उपरान्त, भारत के राष्ट्रपति के १४ मई 
१६५४ ईं० के आदेशों द्वारा भारतीय संघ सरकार अन्य विपयों में भी जम्मूकस्मीर 
राज्य के लिए कानून वना सकती है, फ़िर मी इन अन्य विषयों की शासन व्यवस्था चलाने 
के लिए जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक अलण सविधान है ।! 


जम्मू-कश्मीर-राज्य का अपना यह अलग संविधान २६ जनवरी, १६४७ ई० के दिन 
लागू हुआ और इस राज्य की वतमान शासन-व्यवस्था इसी सविधान के अनुसार संचालित 
हो रही है। इस राज्य की विधाननसभा को इस सविधान में सशोधन करने का भी 
अधिकार है, प्िर्फ एक वात को छोडकर, कि यद्द राज्य भारत-सघ का अविच्छिन्र भाग 
बना रहेगा । 

इस प्रकार, जम्मू-ऋ्मीर राज्य को छोव्कर शेप भारत-सघ के अन्य पन्द्रहो सघटक 
राज्यों का शासनअवन्ध भारतीय सविधान के चठे भाग में विहित धंवेंधानिक वन 
के अनुसार ही चल रहा है। ह 


राज्यसरकारों के सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है. कि सफ्सरकार दी 
ही भोंति राज्य सरकारें सी संसदीय या मंत्रिमडलात्मक पद्धति पर ही आधारित 


९, इस संविधान में १५८ धाराएँ और ६ अनुसूचियों हैं । 


राज्य-सरकोर का परिचय ५ 


हैं । राज्य-सरकारों का स्व॒हप संघ-परकार के ही स्वरुप से मिलता-जुलता है । जम्मू कश्मीर 
राज्य भी इस सम्बन्ध में अपवाद नहों है। 

राज्यसरकारों का परिचय देते समय हम यह बता देने का भी शोम संवररणा नहीं 
कर सकते कि आज भारतन्सघ जिंस अकार सिफ दो सबटक इकाइयों - (१) राज्यों 
मर (२) सघ्षेन्नों से मिलकर वना हुआ है, वेसा संविधान के लागू होने के 
समय नहीं था | अ 


आरम्भिक निर्माश-काल में भारत-सथ कक, 'ख', 'णा और “घ” नामक चार 
प्रकार के राज्यों से सिलकर बना या । इसके अन्तर्गत राज्यों की सख्या २८ थी--'का 
वर्ग में १०, 'ख' वर्ग में ८, 'ण/ वर्ग में £ और “घः वर्ग में १। इन चारों श्रे णियों के राज्य 
एक-दूसरे से सिन्‍न थे । “क! वर्ग में वे राज्य आते थे, जो पहले गवर्नरों के प्रान्त कहलाते 
थे। सा वर्ग मे दे राज्य या राज्यों के सघ थे, जो १५. अगस्त, १६४७ ६० के पहले 
देशी राजाओं के राज्य थे। “गः वर्ण में कुछ तो देशी राज्य थे, बहुत छोडे-डोटे, जो 
'ख' धग के लायऊ नहीं थे और कुछ चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त थे। 'घ” बर्म में सिर्फ 
शक ही क्षेत्र था--अराड्मन-निकोवार ट्टीप-समूह । 


चूँकि, उपयुक्त चारों प्रकार के राज्य एक कोटि था स्तर के नहीं थे, इसलिए उन 
चारो श्रेणियों के अन्तर्गत राज्यों के शासन-अ्वन्धों के स्वहप और ढाँचे में भी भिन्‍नताएँ 
थीं। 'क बर्ग के राज्य का प्रधान राज्यपाल हुआ करता था, जवकि 'ख' वर्य के, राज्य 
के प्रधान को राफ़प्रमुख कहा जाताथा। “'ग! वग के राज्य और “घ' वर्ग के क्षेत्रों 
का प्रशासन केन्द्र हारा चीफ कमिश्नर या अन्य अधिकारियों द्वारा होता था। 


भारत-सघ के सघटक राज्यों का उपयु क्व वर्गीकरण तथा शासन-अ्रवन्ध २६ जनवरी, 
१६५० ६० ( जिस दिन भारत का नया सविधान लायू हुआ ) से १ नवम्बर, १६४६ ६० 
तक कायम रहा। सन्‌ १६५६ ३० के राज्य-पुनाठन अधिनियम ( 796 9086 रि6- 
0827847० ०.) ने भारत-सघ की सघस्क इकाइयों के तत्कालीन वर्गीकरण का 
अन्त कर दिया। इसी अधिनियम के जनुसार (जो १ नवम्बर, १६४६ से लागू हुआ) 
भारत-सघ का समूचा ज्षेत्र 'राज्य' और 'सघन्क्षेत्र' नामक सिफे दो प्रकार की संघटक 
इकाइयों (१४ राज्यों और ६ सघ क्षेत्रों) में वॉटा गया और सभी” राज्यों तथा सघन्चेत्रो 
के लिए क्रमश एक ही ढॉचे का शासन-प्रवन्ध लागू किया गया | 


२ जम्मू कश्मीर राज्य को छोडकर १. 


६, भास्तीय- शासन -_- 


१ मई, 2१६६० को तत्कालीन /तम्बई "राज्य को गुजरात ओर छठ 
अलग राज्यों में बाँठ दिये जाने के कारण राज्यों की संख्या १४ से कक ३५४५ 
इसी प्रकार संघनक्षेन्नों की संख्या भी ६ से वढकर ६ हो गई है । है 

कहा जा चुका है कि राज्य-मरकारों के अधिकार-क्ेन्रों में वे बियय ही आते हैं, 
जिनका उल्लेख राज्य-सूची में किया गया है। राज्य-सूची के विपयों की कुल संख्या 
६६ है ] राज्य-्सूची मे ऐसे विपय रखे गये हैं, जो समूचे देश के महत्त क्रे न्न होकर केवल 
राज्यों के ही महत्त्व के हैं, जंसे, शिक्षा, कृषि, सबके इत्यादि । 

राज्य-सूच्री के विषयों पर राज्यों का क्षेत्राधिकार तो है ही, समवर्ती पूची 
((णा०्णाशाः ॥80) में जो ४७ विषय रखे गये हैं; उनपर भी कानून बनाने का 
अधिकार, संसद्‌ के साथ-साथ, राप्य के विधान-मढलों को श्राप्त है। परन्तु यदि सप्रदू 
और, राज्यों के कामूनो में विरोध हो, तो ससदू का ही कानून लागू होगा और जिस हद तक 
राज्य का कानून संसद के कानून का विरोधी होगा, वहाँ तक राज्य का कानून रह माना 
जायगा । - रे 

राज्य-्सरकारों के उपयुक्त सच्तित परिचय के पश्चात्‌ आगे आन्ेवाले अध्यायरों मे 
राज्य-कार्यपालिका, राज्य-व्यवस्थापिका और राज्य-न्यायपालिका का सविस्तर,वर्णन किया 
जञायगा | सक्षेप मे हम कह सकते हैं कि राज्यों के शासन की रूपरेखा मूलत वही है, जो 
संप्रीय शासन की है । ठीक ही कहा गया है,कि यदि हम संब-शासन की रुप-रेया को ध्यान 
में रखें तो राज्य-शासन की रुप-रेखा आप से आप हमारी दृष्टि मे'आ जायगी। 

ऊपर कहा जा चुका है कि जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति अन्य१४ राज्यों से भिन्न 
है। अतएवं अन्य सभी राज्यों के शासन-प्रवन्ध से जम्मू-कश्मीर राज्य के शासन- 
प्रवन्ध में जो भिन्‍नताएं बाती जायेंगी, हम उनका उल्लेख सम्बन्धित स्थानों पर ही 
करते जायेगे । 


| राज्य-कार्यपालिका : राज्यपाल 
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राज्य-्कार्य पालिका का स्दहूप- संविधान ( सक्म संशोधन अधिनियम, १६५६) 
के अनुसार सभी राज्यो की कार्यपालिका के प्रधान को गवनर या राज्यपाल की सक्ञा दी 
गई है।! कुछ ही दिनों पहले तक जम्मू-कश्मीर राज्य के स्वेघानिक्र प्रघान तथा: 
कार्यपालिका के अध्यक्ष को 'सदरे रियासत” कहा जाता था, राज्यपाल नहीं। लेकिन 
अब जम्मू और कश्मीर राज्य की कार्य पालिका का प्रधान भी राज्यपाल ही कहलाने लगा 
है। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक् किया जा सबेगा । 
राज्य की समस्त काय पालिकान्‍शक्ति राज्यपाल में निहित होगी । इन अधिकारों का प्रयोग 
वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेणा । राज्य के काय पालिका-सम्बन्धी 
सारे काय राज्यपाल के हस्ताक्षर तथा नाम से ही सम्पादित होगे। 

राज्यप्राल राज्य-शासन का संवैधानिक प्रधान और राज्य कार्यपालिका का अध्यक्त 
होता है। भारतीय सविधान के छुठे भाग ( [227६ ५१ ) के चौथे अध्याय की २१८वी. 
घारा के अनुसार राज्यपाल को कानून वनाने का भी अधिकार दिया गया है। राज्यपाल 
को कुछ न्यायिक (घित0००)) अधिकार भी प्राप्त है । इस अकार, राज्यपाल की उपयुक्त 
शक्षियों, के देखने से यह धारणा हो सकती है कि जिस अकार अंगरेजी राज्य में ब्रिव्शि 
भारत कै अन्तर्गत आ्न्तों में सवर्नरों का शासन था, उसी प्रकार आजकल भी भारत- 
संघ के सघटक राज्यों में राज्यपालों का शासन है; आगे चलकर हम देखेंगे कि वस्तु- 
स्थिति ऐसी नहीं है २ 

सविधान की मुख्य विशेषताओं” का वर्णन करते समय तथा 'राज्यन्सरकार का 
परिचय! देते समय कहा जा चुका दै कि हमारे देश में, सध त्था राज्यो--दोनों में, 
ससदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है । फिर भी, यहाँ यह दुहरा देना अनावश्यक: 
नहीं होगा कि सघ-सरकार की सॉति राप्य सरकारें भी संसदात्मक या मन्न्िमएडलात्मक ही 
हैं। ठीक ही कहा गया है कि ससदीय पद्धति जितने अशों में संघीय शासन पर लागू होती 
है, उतने ही अशों में राउ्य-शासन पर भी लागू दोती है। जिन कारणों और उद्देश्यों से 

2, स्मरण रहे कि १ नवम्बर, १६५६ ई० ज्य पुनर्गठन-कानून के लागू होने 
के पहले तक सिर्फ 'क' वर्ग के 22%) कर कड न क या होजपपा का जा 
था। 'खः वर्ग के राज्यों के प्रघान को 'राजप्रमुख” कद्दा जाता था। पु | 


न भारतीय शासन 


संघ शासन में ससरीय अ्रणाली अपनाई गई, उन्हीं कारणों और उद्देश्यों से राज्य-शासन 
में भी ससदीय प्रणाल्ञी को ही अगनाया गया । ह 
राज्यपाल की शक्तियों और कार्यो का जो विवरण आगे दिया जायगा, उसका अध्ययन 
करते समय हमें इस तथ्य को कमी नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार सघ में णुऊ 
राष्ट्रपति के होते हुए भी समदीय सरकार है, उसी प्रकार, राज्यों में भी राज्यपालों के होते 
हुए भी ससदीय सरकारों ही हैं। भारतीय सविधान ने स्वय ही ऐसी व्यवस्था फर 
दी है। 
राज्यपाल की नियुक्त और पदावधि - राज्यपाल की' नियुक्ति राष्ट्रपति के ह्वारा 
होती है ।! राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि सामान्यत पॉच वर्ष रखी गईं है। राष्ट्रपति 
अगर चाहे, तो किप्ती राज्यपाल को पॉच वर्ष से पहल्ले भी हटा सकता है, क्योंकि सविधान 
कहता है? कि राग्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त ही अपने पद पर रहेगा। यदि कोई 
राज्यपाल चाहे, तो किमी भी समय राष्ट्रपति के पास, अपना त्याग पत्र मेजकर भी अपने 
पढ से हट सकता है। सविधान में कहा गया है झ्रि राज्यपाल जिस तियि को अपना पद 
अहण करेगा, उस तिथि से पॉच वर्ष तक ही वह अपने पद पर रह सकेगा | लेकिन इस अवधि 
के समाप्त हो जाने पर भी, जब्तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति न हो जाय और नया 
राज्यपाल जबतक अपना पद भार अद्दश न कर ले, वह अपने पद पर कायम रहेगा। 
राष्ट्रपति किसी भी पुराने राज्यपाल के काय-काल की अवधि को बढा भी सकता है । 
फेबल ऐसा ही व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त हो सकता ऐ, जो (१) भारत का 
नागरिक हो , (२) ३५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, (३) भारतीय सम्तदू या किपी राज्य- 
विधान-मण्डल का सदस्य न हो । यदि वह ऐसा सदस्य होगा भी, तो राज्यपाल नियुक्क होने 
के उपरान्त उसके पद प्रहण की तिथि से, उसकी सदस्यता खतम हो जायगी भर (४) वह 
भारतीय सघ जऔर उसके अन्तगत क्िपी राज्य ओर सघ क्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ 
का कोई अन्य पद प्रहए नहीं कर सकेगा । हि 
राज्यपालों का मनोनयन क्‍यों ?* (५४४४ )र०ण०३०८९१| (507९7705 *) 
--राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक प्रश्न क्रिया जाता है कि राज्य-शासन के 
प्रधान तथा राज्य कार्यपालिका के अध्यक्त राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था राष्ट्रपति 
के मनोनयन द्वारा क्यों की गई ? अर्थात्‌ राज्यपालो के प्रत्यत्त ढय से या अप्रत्यक्ष ढय से 
से ही, निर्वाचित होने की व्यवस्था क्यों नही की गई 
). जम्मू और कश्मीर राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं, वरन्‌ 'स्वीक्ृषत 
डोता ३? । ऐसी स्वीकृति केवल राज्य-घिथान सभा द्वारा छुने हुए व्यक्ति को द्वी दी जा सकती 
है। ( जम्मू और कश्मीर के सविधान की घारा २७ ) 
2, घारा १५६ (१) 


राज्यपांस " + £& 


सविधान के.प्राहप ( 8 ) में 'कः बग के राज्यों- के प्रधान राज्यपालों की 

नियुक्ति के सम्बन्ध में टो भस्ताव रखे घये थे । पहला, राज्यपाल का निर्वाचन सम्बन्धित 

राज्य के मतदाताओं दारा हो | दूसरा, प्रत्येक राज्य-विधान-मडल अपने राज्यपाल के लिए 

चार व्यक्तियों को चुने और उनके नाम राष्ट्रपति 

राज्यपाल का सनोनयन क्‍यों ? के पास भेजे। राष्ट्रति उन चार व्यक्षियों में 
समदीय शासन का संत्रेधानिक अवान, से किसी एक को राज्यपाल नियुक्त करे । 


न्फ 


२ मुख्य मन्नरी से सधर्ष की आशका, सविधान-सभा का बहुमत इन प््ततावरों 
3 राजनीतिक गुट्वन्दी के शिकार होने के पत्त में नहीं या, अतएवं इन्हे अस्वीक्ृत कर 
का भय, दिया गया और राज्यपालों की नियुक्ति के लिए 


४ विधान-मडल का कठ्पुतला न बने, . राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की व्यवस्था कर दी 
केन्द्रीय सरकार का अमिकर्ता, गई है। ऐसा निम्नलिखित कारणों ओर 


कद 


६ सश्टकालीन उद्घोषणा के समय राष्ट्र- उद्दे श्यों से किया गया -- 
पति का प्रतिनिधि, (१) संघ सरकार की ही सॉंति राज्य- 
७ अथ एवं शक्ति का अपव्यय | सरकारें भी ससदीय शासन-पद्धति पर आधारित 


हैं । अत", राज्यों के सर्वेधानिक प्रधानों को भी 

'राष्ट्रति की ही भाँति एक स्वैधानिक अधान के रूप में ही कार्य करना है। श्री के० एस० 
मुन्ती ने सविधान-सभा में भाषण करते हुए कहा था कि “राज्यपाल का महत्व गौण 
होगा, फलस्वरूप उसके निर्वाचन की व्यवस्था निरथक होगी ।” आम जनता द्वारा चुना घया 
राज्यपात्त एक सवधानिक अधान भान्र नहीं रह सकता था। (२) उसमें और राज्यों के 
सुख्य मन्रियों में प्रतिहन्द्िता और संघर्ष की समावना हो सकगी थी, क्योंकि वह भी अपने को 
जता का प्रत्यक्ष अरतिनिधि और उसके अ्रति अपने को उत्तरदायी समकता । 

अर्थात्‌. जिन कारणों से सघ-सरकार में राष्ट्रपति के माम चुनाव द्वारा निर्वाचित होने 
की व्यवस्था को अल्वीकार क्ष्या गया, उन्हीं कारणों से रज्यपालों के भी आम चुनाव 
द्वारा निर्वाचित होने के सुकाव की ०र्वीकार कर दिया गया। ढा० अम्बेदकर ने 
ठीक ही तो कहा था कि “अगर राज्यपाल मन्त्रिपरिषद्‌ के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप 
नहीं कर सकता तो उसका निर्वाचन होना या मनोनीत होना समान है । ? ऐसे निर्योचन में 
अर्थ तथा शक्ति का निष्प्रयोजन अपव्यण होता । 

उपयुक्त तकी के आधार पर राज्यपाल का आम चुनाव द्वारा निर्वाचित नहीं किया 
जाना तो ठीक जचता है, लेकिन यह अम्न उठता है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति को 
्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष ढग से निर्वाचित किया जाता है, उडी 
अकार राज्यपाल को भी सम्बद्ध राज्य के विधान-मढल के निर्वाचित सदस्यों हारा निर्वाचित 
क्‍यों नहीं क्रिया घया १ है 


8 भास्तीय शासन 


(३) इसके उत्तर में कहा जाता दै कि यदि राज्यपाल दी नियुक्ति राज्य के दिघलमदल 
हारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होती, तो राज्यपाल उसबन्दी के चफ्कर भें फ्रेम जाता! ऐसा 
अ्यक्ति तो उसी राज्य का निवासी होता और बह राज्य के सदी नागरिकों या सभी दलों 
का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाता । जिस दल या जिन दलों के समर्थन से निर्वाचित हो 
पत्ता, चह उस दल या उन दलों के हाथ की कठपुततत्ली चन जाता । 

लेकिन, यह तऊ तो राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की व्यवस्था के विरुद्ध भी दिया जा 
सकता है। इसलिए, राज्यपालो को राष्ट्रपत्ति द्वारा मनोनीत किय्रे जाने के कुछ और भी 
कारण भीर उद्दे श्य थे । 

शाज्यपालों को फ्रिसी भी प्रकार से निर्वाचित नहीं कर उन्हे सघ कार्यपालिका के अध्यत्त 
राष्ट्रपति हारा मनोनीत छिये जाने की व्यवस्था इसलिए की गठे कि भारत-सब, एक संबल 
देन्द्र और इुर्घल राज्योवाला संघ” है । 

भारत सघ का केन्द्र अत्यन्त ही शक्तिताली बनाया गया है। इस हालत मे प्रत्व् 
यथा अप्रत्यक्ष ूप से निर्वाचित राज्यपाल सम्भवतः ठीक नहीं रहता, दयोकि वैसी हालत में 
संघ और राज्य के बीच सर्प या गत्रिध के समय मे उससे “यह आशा नहीं की जा सकती 
थी ऊहि वह संघ-सरकार का आज्ञावारी सेवक अथवा सुच्धाजनर अनच्र ( एणा।शाधाए 
इप्दााशाहआह * सिद्ध होगा । 

स्सी भी प्रकार से निर्वाचित राज्यपाल राज्य के क्षेत्र में किसी भी रुप में सध के 
अधिकार-चेत्र के विस्तार की राह्द में र्काव्ें डालता । फिर, आपातकालीन उद्घोषणाओं 
के सम्बन्ध में संविधान में जो व्यवस्थाएँ की गई है, वे भी निवाचित राज्यपाल से सामजस्य 
नहीं रसती थीं । 

संक्षेप में, राज्यों के शासन पर संहद केन्दीय निदेशन और निमन्रण कायम रखने 
के हेतु मरने नीत राज्यपालों की व्यवस्था वी णई है। हे 

(८) उपबुक्त द्कों के अलावा मनोनीत राज्पालो की व्यवस्था इसलिए भो की गई 
है क्रि राज्यपाल राज्य वी राजनीतिक ग॒ध्यन्दियों और प्रतिन्द्िताओं से लग रह सके! 
उसे हो श्रतिन्‍न्दी रशें के बीच समझौता करानेवाला और उनके बीच निमतक्ष और स्वतन्न 
मे यसथता करनेवाला व्यक्ति दोना चाहिए था । कह 

(४) सनेलीत राष्यपालों थी व्यक्स्या इसलिए भी वी गई दे कि दूसरे अदार की 
आपातकालीन उद्घोष्णा. राज्यों के सर्वैधानिक यन्र के बपपल हो जाने पर , के समय 
मे भी बह, राष्ट्रपनि के प्रतिनिधि के हुप में, उस राप्य का शासन कर्ता रहे। कर 

यही सब कारण और उद्दे श्य ये, जिनके फलस्वहप प्रत्यक्ष या अपग्र॒लद के से नि 
राज्यपान चाडनीय नहीं सोचा गया और राष्ट्रपति ढ्रा उसके मनोनीत किये आने की 
व्यवस्था की गई । 


-* राज्यपाल के 

राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित और भी दो चातों को हमें ध्यान 
में रखना चाहिए ।- पहली बात, यह कि प्रधान, मन्ती, भर्वात्‌ वेन्द्रीय संत्रिमदल, के 
परामर्श से ही राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। दूसरी बात, भह हरि राज्यपालों 
की स्यिक्कि में सम्बन्धित राज्य के मुख्यमन्त्री की भी राय ले ली जाती है। 

राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में एस भमिसमय ( 0०णाएशाए०7 ) यह. 
चल पढ़ा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती 
है, जो साधारणत्या उस राज्य का निवासी नहीं होता । ऐसा इसलिए किया जा रहा 
है कि राज्यपाल दूसरे राज्य का लिवासी होने के कारण स्थानीय राजनीति और 
राजनीतिक गुटबन्दियों ओर सघर्षो से अलग रह सकेगा। इसके अतिरिक्क दूसरे राज्य 
का निवासी होने के कारण उस राज्य की आन्तरिक समस्याओं तथा उस राज्य और भारत- 
सघ के बीच उठनेवाली समस्याओं पर भी स्वतश्नता, तत्स्थता और निष्पज्ञता से विचार 
और कार्य कर सकेगा! । 

* इस अभिससय का अभाव अवतक तो बहुत ही गुणकारी सिद्ध हो रहा है। इस 
सम्बन्ध में दो अपवाद अवतक रहे है। पश्चिमी धपाल के भूतपूर्व गबनेर श्रीमुखर्जी 
तथा मेसूर के वत्त मान राज्यपाल ये दोनों ही उन्ही राज्यों के निवासी रहे हैं। जम्मू: 
बंश्मीर राज्य के रा्यपाल भी उर्सी राज्य के निवासी हैं । 

स्मरण रहे कि जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 
ही होती है। लेक्नि उनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति,का वैसा हाथ नहीं है, जेंसा अन्य 
राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति में । उस राज्य के राज्यपाल के पद पर राष्ट्रपति को उसी 
व्यक्षि को नियुक्त करना होगा (या स्वीकार करना होगा ), जो उस राज्य की विधान- 
सभा के कुल सदस्यों के चहुमत हारा निर्वाचित होता है. । 

अत, जम्मू कस्मीर राज्य के शासन का प्रधान एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, न 
कि एक मनोनीत व्यक्ति। उसका कार्यकाल भी, अन्य राज्यपालों की तरह, पाँच वर्ष 
होता है और एक ही व्यक्ति कितनी वार भी, अर्थात्‌ बार-बार भी, राज्यपाल निवायित 
हो सकता है। 

चूंकि, अनतक इस राज्य के राज्यपाल के पद पर कश्मीर राज-वश के राजा कण 
सिंह ही विराजमान रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों के मन में यह अमात्मक धारणा पैदा हो 
सकती है कि इस राज्य के राज्यपाल का पद्‌ वंश क्रमाहुगत ( |-८०0॥४7७ ) है, 
जेसा कि ब्रिटिश संन्राद्‌ का पद। हमें यह साफसाफ जान लेना चाहिए कि जम्मू: 
कश्मीर राज्य के राज्यपाल का पद एक निर्वाचित पद्‌ हैं और अवतक राजा कर सिह: 
इस पद पर इसलिए नहीं रहे है कि वे राज-वंश से आते है, वरन इसलिए कि वें इस 
राज्य की विवान-समा द्वारा बहुमत ले निर्वाचित होते रहे हैं । 


नस 
छू 
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जम्मू-लण्नीर राज्य का राग्यपाल अन्‍य राज्यपालों की नॉति राष्ट्रपति के प्रवाद-काल 
हे ही अपने पद पर नहीं रहता है । अन्य राज्यपालों को ते राष्ट्रपि जय भी चाहे, हटा 
सकता हूं। लेल्नि जम्मू-वण्भीर के राज्यपाल को राष्ट्रपति नमी अपडस्थ कर मकेगा 
जय जम्म कम्मीर राज्य की विधान समा अपने इल पहस्यों # -दिहाई बल्ष्मत ह्वारा 
डिसप्र सव्िवान के जतिक्मण और उपके विरद् आचरण करने क्न आरोप लगाकर उसे 
अप्रवन्ध करने के लिए राष्ट्रपति से प्राथना करे । 
राज्यपालों के वेतन और मत्ते! --रा|ग्यपालों के ५५०० ३० अ्रत्रिमास वेतन 
ौर बडे प्रझार के भत्ते मिलते हैं। उन्हें रहने के लिए ग्िना फिराबे का मझान र्भी्‌ 
मिलता है, जिसे राजमवन ( (७०एशाग्राणव्या 74075८ ) वहा जाता है। 
राज्यपालों के चेचन, मते तथा अन्य विशेषाधिकारों के सम्बन्य में भारतीय ससदू 
को ( जम्मू-कम्मीर राज्य के राज्यपाल के नन्वन्ध में उम राज्य की व्यवस्थापिका को ) 
अधिकतम मात्रा निर्धारित छर सहने या अन्य ब्ानून बना सकने छा अधिकार है, लेफ्नि 
डिलसी राज्यपाल के क्ार्यट्ाल ने इनमें झ्िसी भी श्रक्ार की कमी नहीं ढी जा सकेगी । 
शपथ-अदहखणु- अत्येश् राप्यपाल को परदन्‍्प्रहरा करने से पहले उस् राम्य के उच्च 
अयायालय के सुम्न्य न्यायाधीश के सामने अपने पद के कत्तव्यों के निवहन, संविधान गौर 
ऋनन के परिरत्षण, सरतण और प्रतिरतण तथा जनना की ठेवा में निरत रहने की प्रतिमा 
छटनी पढनी दे और उस प्रतिजा-यत्र पर हन्ताक्षर करना पढ़ता है । 


राज्यपाल के अधिकार और कार्य 


(2०छएड बगचे एिफ्ाटपरंठमड ० च्ा९ 600९7:7४०४ ) 

राग्यपाल के अविडारों एवं छार्यों छो अध्ययन दी सुधिधा के लिए प्राय चार वर्गों 
में बॉरा जाता ड्टै न 

(९) काब्रपालिका-सम्बन्धी ( 2%९८००५९ 90४८5 ), 

(+) व्यत्स्था पिक्रा सन्बन्धी ([.€8/920४6६ 90५९५ ), 

(३) जि सन्च॒न्धी ( शिताटाब 70४25 ), 

(४) न्णच सन्त्रन्धी ( ईण्वाटलाओं 90785 ) । 

(१ छायपालिका सन्वन्धी--राज्यपाल राग्य्यानन के :वान होने की दंसिवत 
से राय्यन्टाथ्पालिका छा भी अध्यत्त होता दे। राप्य वी समस्त कार्यकारिणी शक्षि 





व. इस सम्बन्ध में जम्मू-अम्मीर के शाज्यपाल नी भी स्थिति अन्य राज्यपालों के 
द्वी उमान है । 


राज्यपाल पद 


उसी में निहित रहती है और उसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों 
या कर्मचारियों हारा करता है। राज्य के सभी अधासकीय कार्य उसी के नाम और 
हस्ताक्षर से किये जाते हैं और उन कार्यों के सुविधापूर्ण सचालन के लिए सभी नियम भी 
उसी के ह्वारा बनाये जाते हैं । 

संविधान की सातवीं अनुसूची ( 5९ए९ग) 5था०्तेण& ) में उल्लिखित राज्य- 
सूची में जितने विषय हैं, उन सवपर कार्य सम्पादन का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। 


जहाँ कक समवर्तती सूची के विषयों का प्रश्न है. 
कारयपालिका रुस्वन्धी अधिकार इन विषयों पर राज्यपाल सघ सरकार के 
१. कार्यपालिका का प्रधान अतिनिधि ( 48८॥४ ) के रूप मे संघीय 
२ मुख्य मन्नी की नियुक्ति कार्यपालिका के आदेशाहुसार ही कार्य कर 
३ मन्त्रि परिषद्‌ की रचना सकेगा । 
४ अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति सन्‌ १६५६ ई० के सतम संशोधन कानूनः 
४, प्रशासनसम्बन्धी नियमों का निर्माण हारा सविधान मे जोडी गई घारा (२५८ ए) 
६. स्वविवेक के कार्य के अनुसार! “सबिधान के किसी भी उपवन्ध 
७ विश्ववियालयों का कुलाधिपति के बावजूद, राज्ययाल भारत सरकार की 
८ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि सहमति लेकर भारत सरकार या उसके किसी 
अधिकारी को विना शर्त या शर्त्र के साथ कोई 


ऐसा कार्य सौंप सकता है, जो राज्य को कार्य कारिणी-शक्ति से सम्बन्ध रखता हो ।” 

संविधान के अनुसार राज्य के मुख्य मन्नी को भी राज्यपाल ही नियुक्त करेगा और 
वही मुख्य मन्नी की राय से मन्न्रिपरिषद्‌ के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करेगा। मन्स्रियों 
के बीच काय वितरण भी वही करेगा । 

उस राज्य के महाधिवक्का ( &0ए0८४८४ (5९॥८:७] ), लोक-सेवाआयोग के अध्यक्त' 
और अन्य सदस्यों, जिला न्यायाधीशों और अन्य उच्च सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति भी 
उसी के द्वारा होती है। लेक सेवा आयोग के क्मचारी-वर्ग, राज्य के व्यवस्थापन-विभाग 
और उच्च न्यायालय के कमचारियों आदि की नियुक्ति और उनकी सेवाओं की शर्तों का 
निर्वार्ण और उनके काय-सचालन के नियम चनाने का अधिकार राज्यपाल को 
ही है। 


१. /[एकशफ्रशञशादंफए. ्राएचएड गा प्राढ. एणाष्धप00,. प्रा#& 
(ए0श्टप्रणा रब शेर प्राइए भाप हार €०फष्थाि छा (06. 00ए०गलाध 6६ 
पापा& शाध्रए धाधाएए 0णाताएगाशए 07. पा००ग्रधाधगाश्रीए ७. फब 
ए0एशएशशां 67 ६० ३४5४ 06808 फि०पघंगाड उच्च कदोबधण्ा5 ६० जाया पाल 
&8शाएएह ए०च् ० धार 846 लाते 7 (4ाहवं2 258 8 ) 


श्ड भारतीय शासन 


प्रशासन सम्बन्धी सभी सूचनाएं आध्व कर सऊमे का अप्रिकार राज्यपाल को है । राज्य 
के मुख्य मन्त्री का यह कततेंव्य होगा हि वह मन्न्रिमणठल के निर्णयों एव कार्यों की सुचना 
राज्यपाल को देता रहे। ड्रिमी एक मन्नी क निर्णय या सुकाव को वह मुख्य मन्री के 

हारा समृचे मज्रिमठल के सामने रस़वा सफत्ता है । 

आसाम, विहार, मध्य#ठैरा मार उदीसा के राज्यपालों छा विशेष दायित्व यह देखना 
है कि एक मन्नी को सुपुर्द आडिम जातियों का कल्याण-द्ार्य' हो । 

राज्यपाल को कुछ्ध ऐसे भी अधिकार प्रात है, भिनका प्रयोग वह स्वविवेक (080200०॥) 
के भनुसार करता है। 

राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप मे कार्या करता है। इस हैसियत 
से उसका कार्य हो जाता है कि वह राष्ट्रपति तथा सधीय सरकार को राज्य की घटनाओं, 
अमस्वाओं ओर गति-विधियों से अवगत कराता रहे । राज्यपाल राष्ट्रपति को पाक्षिक रिपोर्ट 
मेजता है। जय राज्य रा शासन सविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो या नहीं चतने- 
बाला हो, तव राज्यपाल उसकी सज्ना रापति को देगा भार यदि राष्ट्रपनि उस सूचना 
के आधार पर आपातकालीन घोषणा (दूसरे अमर की ) करे, तो उस राज्य का शासन 
"राज्यपाल के प्वारा चलाया जायया। ऐसी अवस्था में राज्यपाल संघ के प्रतिनिधि के 
रूप में काम करेथा । 

राज्यपाल, अपने पढेन (25 ०ग2/0) अधिकार से उस राज्य के विश्वविद्यालयों 
न कुलाधिपतिं (227०2)०/) भी होता है । 

राज्यपाल की, अपने उपयुक्त कार्यों करे शीघ्र तथा सफ़ज् सम्पादन के लिए तथा 
अपने आदेशों और झुफावों को वैध ग्नाने के लिए, स्वय नियम्र॒ घनाने का भी अधिकार 
अआप्त है । 

(२) व्यत्स्थापिकरा-सम्बन्धी 'अधिक्रार-राज्यप्राल राज्य विधानमढल का 
सदस्य नहीं होते हुए भी राज्य के व्यवस्थापन विभाग का अन्यत्म अग माना शया है। 
शाज्य के व्यवस्थापन-विभाग के सदन या सदनों (सभी राज्यों मे दो सदन नहीं होते हैं) 
ट्रारा पारित कोई भी विदेयक तवतक कानून नहीं बन सकेगा जबतक क्रि राज्यपाल उस 
पर अपनी स्वीश्ति (/५६४९८7) न दे दे । 

राज्य के व्यवस्थापन-विभाग ह्वारा पारित सभी विधेयक्र राज्यपाल के पास उसकी 
स्वीकृति के लिए मेजे जाते हूँ । राज्यपाल को अधिकार है फ्लि वह धन-विवेयकों को छोब्कर 
अन्य सभी विदेयकों को अपनी अनुमति न देकर पुनर्विचारा्थ अपनी सिफारिशों या सरोधनों 
के साथ व्यवस्थापिका को लौटा दे । ऐसे लौटाये गये विधेयक जब व्यवस्थापिसा के द्वारा 
दुबारा पास होकर पुन राज्यपाल के पास आाझेंगे तो इस बार राज्यपाल को अपनी स्वीकृति 


देनी ही होगी । 


राज्यपाल १४ 


उच्च न्यायालय की शक्तियों और स्थिति में कमी की आशका होने, राज्य द्वारा व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को बाध्य रूप से लिये जाने, ससदू ध्वारा घोषित आवश्यक बसु (3550089] 
8०305) पर सेल्स-टैक्स के लगाये जाने और 

व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकार अन्‍न्तर-राज्य जल या बिजली के वितरण या 
4. राज्य विधानमठल का अभिन्न अग, उत्पादन पर टेक्‍्स लगाये जाने से सम्बन्ध 
२ विधान-मढल के अधिवेशनों को रखनेवाले विभेयकों पर राज्यपाल अपनी 


आमत्रित करना; स्वीकृति नहीं दे'सकता है । ऐसे वियेयकरों को 
४. विधानन्सभा को भय करना, राज्यपाल ह्वारा राष्ट्रति के पास विचार के 
४. विधान-मडज से भाषण देना तथा लिए भेजा जाना आवश्यद है। उपयुक्त 
संदेश भेजना, विदेयकों के अलावा, यदि राज्यपाल उचित 
५» चिधान-सभा की अवधि मे वृद्धि करना, समसे तो, क्रिसी भ्री विधेयक को राष्ट्रपति की 
६ सयुक्त अधिवेशन को आमन्रित करना, अनुमति के लिए रोक सकता है। ऐसे विधेयकों 
७ विधान मढल के कुड सदस्यों को को स्वीकार करने या नहीं करने का अधिकार 
सनेनीत करना, राष्ट्रपति को द्वोगा । 
८ विवेयकों पर हृत्ताक्षर करना, धन-विधेयक या उनमें सशोधन, पिना 
६ कुछ विभेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति राज्यपाल की सिफारिश के विधान-सभा में 
के लिए रोकना; पेश नहीं किये जा सकते । 
१०- अध्याठेश जारी करना । राज्यपाल को राज्य के विधान-मढत के 


एस था दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित 

करने का अधिकार है। आवश्यकना पढने पर राज्यपाल विधान-सभा' को भग भी कर 
पकता है। वह विधान-सभा के लिए हुए प्रत्येझ आम चुनाव के वाद तथा प्रत्येक वर्ष के 
प्रथम अधिवेशन के प्रारम में व्यवस्थापिका के दोनो सदनों की सयुक्त वठक में या पत्येक 
सदन की झलग-अलघ वठकों में भापण दे सकता है। उसे किसी भी सदन के पास, समय 
भा पढने पर, विधायन-सम्बन्धी संदेशों को भेजने का भी अधिकार है. । 

राग्यपाल के विचार में विधान-सभा में यदि ऐंग्लो-इडियन-समुदाय का उचित 
प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो, तो वह उक्त समुदाय के प्रतिनिधियों को उचित संख्या में 
मनेनीत कर सकता है । 

जिन राज्यों में दो सदन हैं, उनमें उच्च सदन ( (७900 70056 ) यानी 
विधान-परिवद्‌ू .6889092 (:०घम्नटा। ) में उस सदन की छुछ सदस्य-सख्या के 
१/६ सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिऊार राज्यपाल को है। 

निर्वाचन-आयोग के परामर्श से बह विधान मडल के सदस्यों के निर्वाचन-सम्बन्धी 
विवादों को भी तय करता है। जबतक विधान-सभा भर विधान-परिषद्‌ अपने-अपने 

. विधान-परिपद्दों को नहीं। 


(६ मारतीय शासन 


अन्यज्ञ और उप्रात्यक्ष का छुनाव नहीं कर लेते, राज्यपाल ही उनके लिए सामग्रिक: 
भधयबत्ों ( ०९50778 (2८८४५ ) की नियुक्कि करता है । 

यदि किसी भी समय, जयकि राज्य का विवान-महल अविकेशन में नहीं हो, राज्यपाल 
को मंत्ोप हो छाय ( 52050 ) कि ऐसी ौ्थित्रि था गे है, लिममें उसे जीद्र कार्य 
करना हो, तो राज्यपाल अध्यादेश ( 07वग्राशा८८ ) भी जारी कर सकता है। ये 
अध्यादेश केवल उन्‍्हों वपयों के सम्बन्ध में हो सकते, जिनपर राज्य-्यवस्थापिछा को 
कानून वनाने क्वा आविद्धार हेया। इन अध्यादेशों का महत्व विघान-मटल हारा बनाये 
गये कानूनों-नैया द्वी होगा । बदि इन अन्याव्शों का सम्बन्ध ऐसे विपयों से हो, शिनपर 
बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कानून नहों वना सक्ने तो राज्यप्राल बिना राष्ट्रपति वी अद्धमनि 
के उन अध्यादेशों को भी जारी नहीं क्र सकेगा । 

राज्यपाल द्वारा जारी क्ियि गये प्रत्येक अच्चादेश को राप्य के विवान-मढल के 
सम्मुख रखा जायगा और प्रन्वेद्र अन्यादेश विधानमटल के पुनराधिवेशन (7285६८७ ०५) 
दी पदली बठक के दिन से दुद सप्ताह के बाद लागू नहीं रहेगा। इस व्यवि के उन्दर 
भी वे मध्यादेय वियान-नटल के सलावो द्वारा रह किये जा सकते हैं। राग्यपाल, जय 
भी चाहे, इन अच्यादेशों को वापन ले सकता है। 

(३) विश्व-सन्बन्धी अधिकार--व्रिना राप्यपाल क्षी निफ्रिश के कोई भी 
घन-विध्यक् विधान-सभा में पेश महीं छिया जा सक्ना। वार्दिक्त बजट भी शाष्यपाल 
दी ही ओर से राज्य का वित्त-मंत्री विधान-समा के समत्त उपस्थित करता है। घन-विवेषक 
पर संशोधन भ बिना उसकछी सिफारिश के पेश नहीं स्थरि जा सकते। 

सरकारी आय-ब्यच और जबुदान वी मर्गि भी बिना उप्की अनुमति के विवार्मइल 
में पेश नहीं की जायकतीं। पूरक चजट ( 509ए6एखाकरए ऊफण्तेटधं ) भो 
उसी अनुमति और सिफ्रासिसि से ही विधान-सना में पेश क्रिये जाते हैं । 

राज्य की आकत्सिक्र निधि ( 0०एधय82०४०9 एए0 ) भी इसी के नाम ठे रहती 
हैं बौर जहरत पढने पर ट्स निधि से वह खर्च के लिए अग्रिम राथि ( 200५8708 ) 
दे सकता है । 

(४) न्याव-सस्वन्ची अविकार- राज्य द्वारा बनाये गये कानतो से सम्बन्धित 
व्पराघा के लिए दठ पाये हुए व्यक्तियों के दरड छो कम, स्थगित या पृष्ठोत्था क्षमा कर 
सकने का अधिकार राज्यपाल की है। लेड्िन इस सम्बन्ध में रत्युन्श्ट वो क्षमा करने 
दया अधिधार उसको नहीं है । 


राज्यपाल १७ 


उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से भी परामर्श लेता 
है। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भी उसकी 
राय ली जाती है । 

कुछ अन्य अधिकार--उपयुक्त अधिकार और कार्य तो अत्येक राज्य के 
राज्यपाल को दिये गये हैं । इसके अतिरिक्क आसाम, आन्ध्र जौर पंजाब के राज्यपालो को 
कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी दिया गया है । 

आसाम का राज्यपाल जनजाति-च्षेत्र, माण 'ख” का शासन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के 
रुप में करता है। इसी प्रकार वह उस राज्य के जनजाति-बेन्नों में जिला-परिषदो 
( /)8070: (००घार्णां ) की भी स्थापना कर सकेगा । 

आन्ध्र और पञ्ञाव राज्यों में विधान-समाओं की क्षेत्रीय समितियों का उचित काय ५ 
सम्पादन--इन राज्यपालों का ही विशेष उत्तरदायित्व है। इसी प्रकार, भूतपूर्व वम्बई 
राज्य के विभिन्‍न ज्षेत्रों के लिए विकासनो्ड ([0९ए2०७फएथा: 5020) की स्थापना 
तथा उनके काय-सचालन का विशेष उत्तरदायित्व उस राज्य के राज्यपाल को ही था। 


इन कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक, शैक्षिक, सास्क॒ुतिक आदि क्षेत्रों में मी राज्यपाल के 
महत्त्वपूर्ण काय होते हैं । 


राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों और कार्यों की सूची पर दृष्टिपात करने से ऐसा लग 
सकता है कि 'उसके हाथों में असामान्य शक्ति सबित है ? लेकिन श्रीगिरिधारी लाल के 
शब्दों में, 'इन दिलों राज्यपाल की स्थिति वह नहीं है, जो उसके पद्‌ से अतीत होती है। 
वह नाम-भात् का प्रधान है, नाम-सान्न का कार्यपालक है, उसके पद का महत्त्व कार्य से 
अधिक शोभार्थ है उसकी स्थिति एक अधिकारी की अपेक्षा सम्मान तथा प्रतिष्ठा की है |? 
प्रश्न उठता है कि इस विरोधाभास ([2४7200%) की वजह क्या है १ 


इसका उत्तर जानने के लिए हमें राज्यपाल दया राज्य-सत्रिपरिषद्‌ और राज्य- 
विधानमंडल के बीच स्थित सम्बन्धों को जानना जहरी है। 

राज्यपाल और मंत्रिपरिषदू--सविधान की धारा १६३ (१) के इजुप्तार 
“जिन चातों में राज्यपाल को, स्वयं या संधिधान के भन्तगंत, अपने स्वविवेक 
(70807९80०7) से कार्य करना आवश्यक हो, उन सब कार्यों को छोडकर अन्य कार्यों के 
सम्पादन मे सहायता और परामर्श देने के लिए एक म्रन्निपरिषद्ध होगी जितका मुखिया 
मुख्य सन्‍त्री होगा ।” घारा १६७ (१) के जबुसार मुख्य मत्री की नियुक्ति राज्यपाल फे 
द्वारा होगी, मुख्य मन्री की राय जे राज्यपाल अन्य मज्रियों की नियुक्ति करेगा और मंत्री 
राज्यपाल के असाद-पर्यन्‍्त अपने पदों पर कायम रहेंगे । 


दल भारतीय शासन 


१६४वी धारा दी उपधारा ३ के अनुसार मत्रिपरिपद्‌ सामृहिक् रुप से राज्य की 
विवान-सभा के भ्रति उत्तरदायी होगी । यही उपबन्ध मत्रिपरिपद्‌ की रचना बौर कार्य 
सम्पादन के सम्बन्ध में राज्यपाल को शक्तिविहीन कर उता है। राज्यपाल को विधान- 
सभा में बहमत-श्राप्त बल या मिले-जुले दलों के नेता को मुख्य भन्नी नियुक्त करना ही 
होगा। अन्य मत्रियों छी नियुक्ति में भी मुख्य मंत्री की इच्छा ही निर्णायक होगी। 
उबतक मत्रिपरिपद्र को विधान-सभा के चहुमत का समर्थन तथा विश्वास श्राप्त रहेगा, 
तबतक राज्यपाल उसे अपदस्थ नहीं कर सकेगा | इस ग्रकार, जहाँ तक मन्निपरिपद्‌ की रचना 
बन प्रश्न है, जबतक कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न न हो जाय--जैसे, किसी दल का 
स्पठ बहुमत न दो, जैसा कि उदीसा में पिड्ले आम चुनावों के वाद हुआ भादि-तवतक 
राज्यपाल के हाथ वंसे हुए हैँ । 

अब प्रग्न चचता है मनत्रिपरियद््‌ द्वारा दी जानेवाली सहायता और मंत्नणाक्षा। 
इस सम्बन्ध में मी, स्विधान दी आत्मा और अवतऊ के कार्यकरण और अभिसमय की 
हाष्टे से कोई बिदाद नहीं उठना चाहिए। सर्विधान साफ शब्दों में मत्रिपरियद्‌ छो 
सामूहिक रुप से विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी ठदराता है, न कि राज्यपाल के प्रति। 
अन उतरठायी ससदात्मक घासन-पद्धति होने के कारण राज्य शासन की वाग्रढोर मत्रि 
परिपद के दवाथों में होगी, न कि राज्यपाल के हाथों में। राज्यपाल भारतीय राष्ट्रपति 
हारा मनोनीन व्यक्ति होगा, जनकि मन्निपरिपद्र राज्य विधान-सभा का एक विश्वासप्राप्त 
निक्षाग्र। अत, राज्यपाल को मन्निपरियद्र के अनुसार ही चलना पढेगा । वह वास्तव में 
शक्िटीन मेर सब्व मन्त्रियों वी सलाह के अनुसार कांये करनेवाला केवल सवेधानिक ओर 
पनीकास्मक अ्मुस है । 

फिर भी कुड लेखक ६, जो सविधान की घारा १६३ की शब्दावली के आधार पर 
उपयुक्त मत में शंद्धा प्रकट करते हैं। वन लेखकों का कहना दे कि उस घारा में यह 
जप्ट नहों लिखा हुआ है. कि राज्यपाल मत्रिपरियद्‌ दी मत्रणा को मानने के लिए बाध्य 
होगा ही । 

इस विपय की सर्ववानिर पेचीडनियों की चर्चा आगे' चलकर करेंगे। इस स्थल पर 
सिर्फ इतना ही कह डेना पर्याप्त होगा दिसामान्य परिस्थितियों में और उन विषयों को 
छोड्फर जिनके बारे में संविधान स्प्ट रूप से, राज्यपाल को, स्वविवेकर से या राष्ट्रपति के 
प्रतिनिधि के रुप में कार्य करने का अधिझार या अब्शि देता है, राज्यपाल मन्रिप्रिषद्‌ 
दी मचणाओं की अतव्रहेलना नहीं कर सकेया और केवल स्वैधानिर प्रधान के रूप में ही 
झ्याये करेगा । 





१५ देखिए, अगन्ञा भ्रध्यान--राज्य-छार्यप्लिका मत्रिपरिषद्‌ । 
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राज्यपाल और दिधान-म्रडल्ल--राज्यपाल के व्यवस्थापिका-सम्बन्धी अधिकारों 
की चची करते सप्रय हमने ठेखा है कि राज्यपाल विधान मडल का एक अविच्छिन्न बग 
होता है और बिना उसकी स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून नहीं चन सकता है। विंधाल- 
मंडल के विराम-काल में चह अभ्यादेश (0707८) भी जारी कर सकता है। 
राज्यपाल के व्यवस्वापिका सम्बन्धी अन्य कार्यो की सबिस्तर चर्चा पहले की जा चुकी है 
और उन्हें यों पुन दुहराता आवश्यक नहीं। जान पड़ता है। 


सक्तेप मे था निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि मन्रिपरिषद्‌ और विधान- 
मठल की इच्छा के विरुद्ध राज्यपाल कोई भी कानून नहीं वना सकता है। जिस प्रकार 
संघीय स्तर पर राष्ट्रपति को किसी साधारण विधेयक के विपय में ससदू के दोनों सदनों के 
खीच उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त वठक बुलाने का 
अधिकार है, उस प्रकार का अधिकार राज्यपाल को नहीं है. । 
हों, विधान मल के विराम-काल ((१८०८४७) में अध्यादेश जारी कर सकने के 
अधिकार का सदुपयोग या दुष्पयोग राज्यपाल अवश्य कए सकता है। थदि राज्यपाल इस 
अधिकार का सदुषयोग करता है, तो कोई बात ही नहीं है.। उस दशा मे तो उसे मनिपरिषद्‌ 
का समर्थन अत रहेगा ही । राज्यपाल इस अधिकार का दुरुपयोग भी कर सकता है, लेकिन 
रेसा भी केवल साढ़े सात महीनों के लिए ही गौर वह भी, जबकि राष्ट्रपति उसके ऐसे 
जुस्ताहस या पड्यन्न्र का समर्थक हो । 
राज्यपाल का अध्यादेश विघान-मंडल के अधिवेशन की प्रथम बैठक की तिथि से- छह 
सप्ताह तक दी, विधान-मडल द्वारा स्वीकृत होने पर, लागू रहेगा और उसके बाद रह हो 
जायगा । कहा जा सकता है ऊ्|ि राज्यपाल अध्यादेश जारी करने के बाद विधान मढल 
का अधिवेशन घुलायगा ही नहों। लेकिन, संविधान ऊँ अनुसार विधान मढल के पिछले 
अधिवेशन और अगले अधिवेशन के बीच ६ भहीनो से अधिक का मध्यान्तर ([7छएवा) 
नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसने कहा कि साढे सात महीने (६ महीना अधिवेशन 
बुलाने में देर और डेड महीना अधिवेशन के चाद तक) से अधिक समय तक के लिए, 
राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी दर सकते के अधिकार का भी हुर्पयोग नहीं रिया जा 
सकता है। 
निःकर्षे रूप में हम यह कह सऊते हैं कि विधि निर्माण के छलेच्र में भी राज्यपात्न के 
अधिकार सीमित ही हैं, ज्षगभग शूत्यवत्‌ । 
राज्यपाल की वास्तविक म्थिति--राज्य-विधान मंडल ओर मत्रिपरिपद्‌ के स्राथ 
राज्यपाल के सम्बन्धों की उपयु कल चर्चा के पश्चात्‌ राज्य-शासन में राज्यपक्ष की स्थिति 
आप ह्ी-आप स्पष्ट हो जाती है । 


२० भारतीय शासन 


राज्यशल, के अधिकारों और कार्यों की लम्बीतवा शानदार सूची मिर्फ दिखाऊ 
वलु है, हाथी के बाहरी दातोी थी तरद | राज्यपाल अगर मंत्रिपरिपद्‌ ऊे कार्यों में 
दस्तक्षेप करेया, या मन्निपरिषद्‌ क्रीमन्रशा की अवरेलना करेगा, तो मंत्रिपरिपट जपना 
त्याग-पत्र देकर सर्वयानिक्ध गतिरोध था सक्‍्ट उत्पन्न कर ठेगी और उस रे का 
राज्यपाल को सुद्दे की सनी पेगी। राज्यपाल व्यवस्थापिका के कार्यों में खबितेक या 
व्यक्षगित निर्णयों से कार्य नहीं कर समेगा। स्याबिक छोत्र में भी उसके अधिकार 
सीमित ही है । 

नये सर्नियान के लागू टोने के पहले, अर्थात्‌ सन्‌ १६३५ 3० ऊँ भारत-सरकार-जपिनियम 
के अधुसार ऊनिपय सवित्क् तथा स्वेन्द्राचारी शक्तियों से युक्त जो गवनर पाये जाते थे, 
थे गनेर अप नहीं रहे । नये समिषान ने रास्यो में उत्तरदायी संसदात्मऊ सरकारों ही 
स्थापना कर और राज्यपालों को राष्ट्रपति ड्वारा मनोनीत व्यक्ति बनाकर, उन्हें केबल 
सर्वधानिक प्रथान जर ठिया है ठीऊ ही कट्दा गया है ऊफ्रि राज्यपाल साधारण या 
विशेष स्सी थी परिस्थिति में त्नन्न प्रतिकर्ता नहीं ए /" ऐसा इसलिए हि सामान्य 
परिम्थितियों में ठसे मन्रिपरिषद्र वी मत्र णा के अनुसार ही कार्य बरना होगा और सकट- 
कालीन दशाओं मे उसे राष्ट्रपति था स घ-क्ाय पालिरा की आयाओ का पालन करना होगा । 

झुनील कुमार बोस और दूसरे लोग बनाम प्रमुस सचिय, बंगालन्यर॒कार! ( १६५० ) 
नामरू मुकदमे में कझगा उत्च न्यायाताय ने बद्दी निर्णय दिया दै--“सविधान 
के अनुसार राज्यपाल मत्रियों के परामर्श से दी कार्य बरेंगे। भारत-सरकार- 
अधिनियम, १६३४६ के अन्नेगत स्थिति भिन्‍ने थी। उस सम्रब राज्यपाल कुछ 
फार्या स्वविवेके से, अव्त्‌ प्रिना मत्रियों छी राय के, कर सकता था, वह छुठध कार्य 
अपने व्यक्तिगत निएंय से फर सकता था, अर्थात्‌ उसको मत्रियों से सलाह लेनी पढ़नी थी, 
परन्तु उसके अबुसार कार्य करना या न करना उसझी उच्छा पर निर्भर था। बतमान 
सरद्दिधान में राज्यपात की त्ववियरेक़् तथा व्यक्षिगन निणया बी शक्तियां. णिएलालाएन 
शा ए०एश5 खाते 05८75 ० वितातप्रय ]0फप87०7: ) समाप्त कर दी गई 
हैं और राज्यपाल दो अपश्य ही अपने मधियों की मंत्रण्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए। 
भारत के मंद्वान्यायत्रादी ने हमझे राज्यपार की यदद सर्वधानिक स्थिति समझाई है. और 
हम इससे सहमत है ॥” 

ठस मत के समथन में छि से पिधान-निर्मासाओं 7 अनुसार सामान्यतः राज्यपाल 
कोई कर्तव्य नहीं रहेंगे, संघ 5 उपन-राष्ट्रपति के पद के समान राज्य में उप राज्यपाल के 
व्यवस्था री अनुपसिविति का भी उल्लेस जिया जाना है । 

हे १... "पाढ एएफएशण' ॥5 ह00 9 दिए बहुल, शपीए पंएण्शाए ग्रण्यागें 
705 07 घजागागावयों पगए्र,? --+9/7 87.7 8,/6 
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कहा जाता है ऊ्नि राज्यपाल का पद अगर सचमुच महत्वपूर्ण होता, तो उसकी 
झनुपस्थिति में उसके कतत व्यों के निवंहन के लिए किसी अन्य अधिकारी, जैसे उप-राज्यपाल 
की व्यवस्था सविधान-निर्माताओं हारा अवश्य की गई होती । हे 


कुछ राज्यपालों ने स्वयं ही अपने कथनों द्वारा इस मत का समथन किया 
है। एक भूतपूर्व राज्यपाल के कपनानुसार उनका काम यही रह गया है कि राजमबन 
में चाय और भोजन की दावतों के लिए आमंत्रित व्यक्तियों की सूची तैयार करवायें और 
उस समय यद्द देखें कि अधिक वच्चोवाले ज्यादा परिवार न कहीं एक ही साथ आमंत्रित 
हो जायें। इसी प्रकार एक दूसरे राज्यपाल के मतानुसार राज्यपालों का कार्य सामाजिक 
संथा सास्कृतिक आयोजनों का उद्घाटन और सभापतित्व करना तथा अन्यान्य अवसरों पर 
सिर्फ भाषण देना रह गया है। कुछ लोग राज्यपाल के पद को बूढ़े या उपेक्षित सावजनिक 
नेताओं का विभ्रामायार भी मानते है ।* यद्यपि इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
राज्यपाल राज्य-शासन व्यवस्था का वास्तविक्त शासक्र न होकर केवल संवैधानिक और 
अतीकात्मक ( (०धधांणाणा॥] 274 5५फ००॥० ) प्रधान ही है, तथापि यह नहीं 
कहा जना चाहिए कि राज्य-शासन में राज्यपाल की स्थिति एक “निरर्थक नहीं? 
( 579श70005 70०8 ) के सह्श है । 


राज्य-्शासन में राज्यपाल का एक विशिष्ट स्थान है। बह संघीय तथा राज्य सरकारों 
के चीच एक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण कही का काम करता है। ससदीय शासन-पद्धति के 
लिए एक सैधानिक प्रधान की अनिवायंता की पूर्ति तो वह करता ही है, इसके अलावा 
और भी छुछ महत्त्वपूर्ण कार्य वह करता है। 


राज्यपाल डा० काटजू ने राज्यपाल के पद को आवश्यक माना है। उनके अनुसार 
यदि भहान्‌ व्यक्षिलों को योग्यता, अनुभव तथा लोकप्रियता के आधार पर राज्यपाल नियुक्त 
किया जाय तो लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और बैसा राज्यपाल राज्य 
की चहुत सेवा कर सकेधा । श्री ची० जी० खेर ने सविधान-सभा में ठीक ही कहा था क्र 
“अद्॒पि राज्यपाल को बहुत ही सीमित अधिकार हैं, फिर भी एक अच्छे राज्यपाल से राज्य 
को चहुत ही जाम पहुँच सकता है. तो एक बुरे राज्यपाल से चहुत द्वानि ए?*१ 
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ई२ भारतीय शासन 


कुछ विंशेष राज्यों, जेसे आसाम, आन्ध्र और पजाब के, राज्यपालो को राष््रपति के 
प्रतिनिधि के रुप में स्वविवेक से कुड्ध कार्य कर सकने का अधिकार प्राप्त है। जिस समय 
किसी राज्य की विधान-सभा में जब किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं हो, वेसी दशा में 
राज्यपाल का काय महत्त्वपू हो जाता है, जैसे गत आम चुनाव के बाद उदीता के 
राज्यपाल का । जब क्षिसी राज्य में सत्तारूढ दल के नेताओं मे आपसी तीन मतभेद होने 
के कारण यथा सत्तारढ़ जौर विरोधी दलों मे सघर्ष होने के कारण उस राज्य की सरकार के 
चलने में गडबडी की आशका हो, उस समय में भी राज्यपाल उन मतसेदों और सपर्षों में 
पक्तपात्त-रहित मध्यस्थता कर राज्य के शासन-यन्न को सुचा& रूप से चलाने में अपना युण- 
कारी और प्रभावी सहयोग प्रदान कर सकता है । उदाहरणार्थ, पजाव राज्य की विंगब्ती 
राजनीति को संभालने में पंजाब के भूतपूबं राज्यपाल श्री सी० पी० एन्‌० सिंह का 
प्रशसनीय कार्य । 


राज्यपाल के पद का सर्वाधिक महत्त्व्ठस समय होता है, जब किसी राज्य-सरकार 
और संघ-मंत्रिपरिपद्‌ के बीच मतमेद या सघर्ष उत्तनन हो जाय था जबकि सघ-सरकार की 
संम्मति में किसी राज्य का स्वेधानिक यंत्र विफल हो गया है, लेकिन राज्य-सरकार ऐसा 
मानने को तंयार न हो । उदाहरणाथ, केरल-राज्य की स्थिति । 


«हमारे ठेश की चत्तमान स्थिति में जब केन्द्र-विमुख प्रदृत्तियोँ ( ("पर ण्ट्रं 
(275श९९5 ) चढ्ती जा रही है, राज्य-विधानमढलों मे प्रतिदन्द्दी समूहों और गुटों 
की बढती के फलस्वरूप राज्य मन्रिमडलों के अस्थायित्व ( 75090|09 ) की सभावनाएँ 
द्नि-दिन बढती ही जा रही हैं, स्थानीय दलणत-राजनीति के भेंवर से अप्रभर्गवतत एक 
स्वतंत्र, निष्पण्त और सम्मानित महिमाशाली व्यक्ति का माय दर्शन वहत ही महत्त्व की 
चीज मानी जानी चाहिए। 


अत, निष्कर्ष के रूप में यहँ कहा जा सकता है कि सामान्य परिस्थितियों में, 
मर्थात्‌, जवतक किसी राज्य का शासन सविधान के भ्रावधानों के अहुसार सुचारु रूप से 
संचालित हो रहा हो, राज्यपाल की स्थिति अवश्य ही एक सर्वधानिक प्रधान की स्थिति 
होगी । लेकिन, असामान्य परिस्थितियों मे उसकी स्थिति मिन्‍न हो जायगी । साधारणत 
राज्यपाल का पद्‌ शक्ति का नहीं, किन्तु सम्मान का ही होगा फ़िर भी असाधारण 
परिस्थितियों में राज्यपाल सम्मान के साथ-साथ शक्ति भी श्राप कर लेगा । 
ग्र्श्न 


भारतीय राज्यों के राज्यपाल वी स्थिति का वर्णन कीजिए । राज्यपाल की 
नियुक्ति मनोनयन द्वारा क्यों पी जाती है * 


हि 


राज्यपाष्त २३ 


ए७6टलाएड 8 ए०ड0णा रण चाह 00एड0707 0॥ था [पे ॥॥ 9808, 
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२ राज्य शासन में राज्यपाल की वास्तविक स्थिति क्या है? राज्यपाल और मन्ति- 
परिषद्‌ के सम्बन्धों का वर्णेन कीजिए । है 
ए०६ 45 घाह एण्चा0ा 5७ ९ (50ए:८४0% $४७ ६४१8 5४९ 80 
इफब्राएणा 7? 86958 पिढ कशशधताड़ फएल्शा (6 - 00एश707 पे 
धार 5080 06509 ण॑ च्राइ४278. शव 
३, राज्य के विधानसबल के साथ राज्यपाल के सम्बन्धों का विशेष रुप से उल्लेख करते 
हुए राज्यपाल के अधिकारो' तथा इत्यों का वर्णन कीःजए । 
0780053 ४॥6 फल्शदाड. बगापे. च्रिएएछ०0४. जी 8 00एदा०ए भाधा 
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भारत-सघ के अन्तर्गत राज्यों के शासन में सर्वाधिरु महत्त्व का स्थान राज्य-मन्रिपरिपदू 
को ही प्राप्त है । राज्यपाल के संवैधानिक प्रधान होने के छारण राज्य फार्यपालिका-शक्ति 
का वास्तविक प्रयोग या उपयोग राज्य-्मश्रिपरिपद्‌ ही करती है। राज्य-शासन रुपी 
अभिनय का सन्नधार मनिपरिपद्‌ ही होती है । 

सन्त्रिपरिपद्‌ की रचना --सविधान की धाराएं १६३ और १६४ के अनुसार, 
उन मामलों को छोब्कर, जिनमें राज्यपाल को स्वयं या सविधान के अन्तर्गत स्वविवेक से 
कार्य करना है, अन्य सभी कायों के सम्पादन में सहायता ओर परामर्श देने के लिए एक 
मन्न्रिपरियद्‌ होगी, जिसका मुप्तिया मुख्यमत्नी ' होगा । मुख्य मन्नी की नियुक्ति राज्यपाल 
करेगा और मुख्य मन्नी की राय से राज्यपाल अन्य मत्रियों की नियुक्ति करेगा । भन्री 
राज्यपाल के प्रसाद काल तक अपने पदों पर आसीन रहेंगे । सन्रिपरिपद्‌ सामूहिक रूप से 
शज्य-विवान-सभा के प्रति उत्तरदायी होगी । 

राज्य-मत्रिपरिपद् की रचना के उपयुक्त वर्णन से ऐसा अतीत हो सकता है ्रि इस 
सम्बन्ध में राज्यपाल को चहुत ही व्यापक अधिकार श्राप्त हैं। वस्तुस्विति ऐसी नहीं है। 
मुस्य मत्री की नियुक्ति में राज्यपाल स्वतन्न नहीं है। चूंकि राज्य-मन्ध्रिपरिषद सामूहिक 
रूप से राज्य-विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए राज्यपाल केवल उसी व्यक्ति को 
झुप्य मन्नी नियुक्त कर सकेगा, जिसके दल या दल-समृह को राज्य की विधान-पभा में बहुमत 
प्राप्त हो! अन , सामान्य परिस्थितियों में मुख्य मन्नी को नियुक्त करनेवाला राज्यपाल का 
अधिकार केवल नाम-मात्र का अधिकार है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल कोई मनमानी 
नहीं कर सकता है । 

इसी अकरार मन्निपरियद्ध के अन्य मत्रियों की नियुक्ति में भी राज्यपाल के अधिकार 
सीमित ही हैं। मुख्य मत्री द्वारा प्रत्तावित अन्य मन्रियों की सूची में भी, मुख्य मच्री की 
इच्छा के विर्द्र, राज्यपाल कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है । 


१. जम्मू-कश्मीर-राज्य के मुख्य सन्नी को पहले प्रधान मंत्री द्वी कद्दा जाता था। 
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इस प्रकार हम पाते हैं. कि मंत्रिपरिषद्‌ की रचना का कार्य वास्तव से झुख्य मंत्री का 
है न कि राज्यपाल का, सिन्तु इसका अर्य यह नहीं है. कि मुख्य मंत्री इस कार्य मे सवधा 
सतत हो । वह अपने दल या दलों के समृह के अन्य पमुख तथा महत्त्वयूणण नेताओं की 
अवहैलना नहों कर सकता है। 
राज्य-मत्रिपरिपदों की रचना के सम्मन्ध में कुछ उल्लेसनीय अभिसमय स्थापित 
हो चुके हैं । 
चूं कि, मंन्रिपरियद्‌ को विधान-प्तभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया प्या 
है, इसलिए ऐसा सोचा जाता है. कि मुख्य मंत्री विधान-सभा के सदस्यों मे से ही होगा । 
लेकिन १६५१-४२ के मम चुनाव के बाद मदास राज्य से किंत्ती दल को विधान-सभा में 
त्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर, श्रीराजगोपालाचारी को काणरेस-दन के नेता के रुप में 
मुख्य मन्री बनाने के लिए विधान-परियद्‌ का सदस्य मनोनीत क्या गया। इसी प्रकार 
१६४१-५९ है के आम खुनांव मे बम्बई-राज्य के भावी मुख्य मन्त्री थी मोरारजी देसाई 
के विधान-समभा की सदस्यता के चुनाव में द्वार जाने पर उन्हे भी तत्काल विधान परिषद्‌ 
का सदस्य मनोनीत कर मुख्य मन्घी बनाया गया। 
इसी श्रकार, राज्य मन्न्रिपरिषद पी रचना के सम्बन्ध मे यह अमिसमय भी स्थापित 
दो चुका है कि यदि विधान सभा मे स्मी पार्टी का स्पष्ट बहुमत न हो, तो राप्यपाल 
उत्त ढशा में सबसे अधिक सदस्यवाली पार्टी के नेता को ही मुख्य मन्‍्त्री नियुक्त करेगा । 
सन्‌ १६५६-४७ ई० के आम चुनाव के बाद उड़ीसा विधान-सभा में ज्िसी पार्टी को रपट 
बहुमत नहीं प्राप्त हुआ । कांगरेस पार्टी के सदस्यों की सख्या ही सबसे अधिरु थी । अत्त , 
उसी के नेता श्री दरेकष्ण मेहताब को उड़ीसा के राप्यपात ने मुख्य मन्‍्त्री नियुक्त किया । 
आजउल बहों कोणरेस और गणतंत्र परियद्‌ इन दोनों दलों दी सबुछ्त सरकार है । 
राज्य-मन्निपरिषद्‌ फी रचना के सम्पन्ध मे सबसे अभूनपू्व ओर मने।रंजऊ रटि को तो 
तंथ जन्म दिया गया, जन द्रावणझोर फ़ोचीन के १०८ सदस्यों की विधान-सभा मे १६ 
सबस्योवाले अजा-समाजयादी दल के नेता को मुण्य मन्‍्त्री बनापर बुछ दिनो के लिए 
सरकार चलाई गई। सन्‌ १६५० ३० हे चुनाव के वाद उस राष्य में किसी पार्टी को स्पष्ट 
बहुमत नहीं मिला। पहले सबसे अधिक सवस्यवाली कोगरेस-पार्टी का मन्व्रिमेंडल 
बनाया गया। संत १६४३ ई० मे इस सन्त्रिमल की द्वार हो गई । फ़िर नया चुनाव हुआ । 
उसमे भी किसी पार्डी को स्पष्ट चहुमत प्राह नहीं हुमा । इस यार सबसे अधिक सख्यावाजी 
पार्टी को भन्न्रिमडल बनाने के लिए न कहकर राज्यपाल ने १६ सदस्यों वाले प्रजा-समाज- 
वादी दल के नेता को मन्न्रिमंदल बनाने को कहा, क्योंकि इस दल का कोगरेस ने समर्थन 
करने का आश्वासन दिया था। 


२६ भारतीय शासन 


राज्यों मे कॉगरेसो मत्िप्रिवरों की रचना मे करेस आलाक्मान ( ह् 
(०797 ) का इस्तत्षेप और नियन्ण द्वोता है। कॉमरेस की केन्द्रीय ससदीय संप्रिति 
ने राज्यों में मन्रिपरियददों के निर्माण का उत्तरदायित्व खल्लेभाम अपने छपर ले लिया है। 
कौन मुख्य मन्री होगा, मन्रिपरिपद की सख्या क्या होगी और जिक्त-किस् स्तर के कितने मश्री 
होंगे, मत्रिपरिपयद्‌ सभी प्रषो के नेनाओं से मिलकर ((०ग्रए0आ(०) बनेधी या नहीं 
इत्यादि सभी बातों का निर्णय करने लगी है । 


इसका परिणाम हुआ कि मन्रिपरियद्‌ की रचना में राज्य-विधान-सभा के बहुमत 
दल की विधायक शाखा ( 4,९8७छ 900४ जगा) के अधिकार, केन्द्रीय हस्तत्तेप और 
नियत्र॒ण के फ्लस्वरुप, वहुत ही सीमित हो गये हैं । 


श्री के० सन्‍्थानम्र्‌ का कहना है कि केन्द्रीय हस्तक्षेप के कारण मत्रियों के लिए 
अपने सहयोगियों से झन्दर सम्बन्ध तथा विधान सभा की सदरभावना के बजाय तथाकथित 
आलाकमान री सद्मावना को प्राप्त करना अधिऊ महत्वपूर्ण हो यया है । 
इस प्रभार, राज्यमत्रिपरिपदी की रचना मे जो अभिसमय और, रूब्याँ स्थापित हो 
जुकी हैं, उनते यह सष्ट हो जाता है कि विधान-सभा मे किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत 
नहीं द्वोने पर राज्यपाल को स्वविषेक के अनुसार सतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर 
प्राप्ष दो जाता है। लेकिन विधान-समा में किमी एक राजनीतिक पाटी का सपट् बहुमत 
हो जान पर राज्यपाल शक्तिविदीन हो जाता है। हे 
सत्रियों की योग्यता--मजिपरिपद्‌, की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएं 
आवश्यक है -- 
(क) वह भारत का नागरिक हो, 
(स राज्य विधान-मठल के फ्रिसी एक सदन का सदस्य हो, 
(ग) अगर मन्नी नियुक्त होते समय विधान-मढल का सदस्य नहीं हो तो नियुक्ति के 
दिन से छह महीने की अबधि के अन्दर विधान-मढल की सदस्यता अवश्य प्राप्त कर ते । 
भन्रियों की श्रेशियॉ--यद्मपि मत्रियो की श्रेणियों के सम्बन्ध मे समी राग्यों 
में कोई एकहपता (7079) नहीं पाई जाती है, फिर भी तीन भे णिग्रो के 
मंत्री होते है -- 
(१) कंबिनेदमत्री (४०76९ ऐशै।॥७(९:७), 
3 (२) राज्यमत्री (धागा 5६2९), 
(३) डप-मन्री (2600७ 'शजार्शद्ष,), 


राज्य-कार्यंपालिका सन्निपरिषद्‌ रे 


इन तीन भरें छियो के सन्नियों के अतिरिक्त एक श्रेणी ससदीय सचिवों (?872- 
37शए्श७79 ६६०४९६०४४४७) की भी होती है। 


कैबिनि:-मंत्रियों के अतिरिक्त अन्‍य तीन भरे णियों के सदस्यों की मन्रिपरियद्‌ की बंदकों 
में भाग होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इनका काम अपने-अपने सबधित कंविनेट- 
मन्रियों को उनके विधान मंडल एवं शासन के कार्यों में सद्दायता करना होता है। 


सभी राज्यों में कैंबिनेठ-मजी, राज्य-मत्री, उपसन्ी और संसदीय सचिव ( ?87॥9/- 
ग्राशााए 5808९६७765) एक ही साथ नहीं पाये जाते। भिन्न-भिन्न राज्यों में 
मश्रियों की सख्या सी मिन्‍न भिन्न ही है । इसी प्रकार, सविधान धरा विहार, भध्यप्रदेश 
और उदीसा में जन जातियो के कल्याण के लिए एक मत्री का होना आवश्यक है. । 


वेतन तथा भत्त :--मन्रिपरिषद्‌ के सदस्यों का वेतन तथा भत्ता निश्चित 
करने का अधिकार राज्य विधान-मढल को है। इस सम्बन्ध में भी सभी राज्यों में एक 
रुपता (ऐग्राणाशा(ए) नहीं है। बिहार राज्य के कंविनेट मंत्रियों को १५.०० ० 
मािक वेतन तथा अन्य भत्ते दिये गये हैँ । 


क्राय-पद्धति--न्युक्ति के पश्चात्‌, प्रत्येक मन्‍्न्री राज्यपाल के सम्नज्ञ अपने 
कत्तव्य के प्रति इमानदारी तथा गोपनीयता की शपथ छेकर अपना पद :हण करता है। 
मजिपरिपद्‌ की बेठक प्राय सप्ताह से एक वार होती है, पर आवश्यकता पडने पर मुख्य 
मन्‍्त्री कमी भी इसकी वेठक घुला सकता है। विश्षर-राज्य-मन्त्रिपरिषद्‌ की वेठक प्रत्येक 
मंगलवार को हुआ करती है। प्रत्येक मन्‍नरी के जिम्मे एफ या एक से अधिक विभाग 
दिये जाते है। अपने जिम्मे के विभाग या विमाणों से सम्बद्ध सभी कायो के लिए प्रत्येक 
सन्नी व्यक्षिगत रुप से जिम्मेवार होता है । 


कार्यकाल - मत्रिपरिपद्‌ का कोई निश्चित कार्यक्राल नहीं है। जब कमी 
विधान-सभा के बहुम्रत का विश्वास इसे प्राप्त नहीं होगा, मंत्रिपरिषद्‌. अपदस्थ कर 
ही जायगी । 


सिर घारा २५६ के अन्तर्गत सकटकाल में भी राजकीय मन्निपषिद्‌ को विधटित किया 
जा सकता है। राज्यपाल यदि स्वयं चाहे तो या मुख्यमंत्री की सलाह से, सन्त्रिपरिषदू, 
को अंग कर सकता है। अपने सकटका पैन अधिकारों के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति भी स्सी 
राज्य से सन्न्रिपरिषद्‌ को हटा सकता है । जेसे केरल राज्य की मन्रिपरिषद्‌ का सब १६४५७ 
ई० में हटाया जाना । 


रे भारतीय शासन 


इस सम्बन्ध में कामराजचोजना! दा डन्लेव भी नावश्यक है। दस योजना के 
अनुसार सभी राज्यों की क्ॉगरेसी मन्ध्रिपरिप्दों के मुस्य स्त्रियों ने स्वर्गीय श्रीनिहरु के 
चास अपना-अपना त्याग-पत्र दाखिल कर दिया था । केन्द्रीय समदीय रुमिति ने छट् राज्यों 
के मुख्य मन्त्रियों का त्याग पत्र खीझार छर लिया, जिसका परिणाम हुआ कि उन राज्यों 
डी मन्त्रिपरिपद भंग हो गई १ 


उपयुक्त अवस्थानो को छोड़कर सायारणत मन्न्रिपरिपद्र्‌ का छायश्राल £ वर्षों का 
द्वोना चाद्विए । अर्थाव्‌ एक आम उनाव से लेइर दूसरे आम चुनाव तदझ । 


मत्रिपरिपद्‌ के अधिकार और कार्य -सबिधान के बतुसार मत्रिपरिपद्‌ 
का कार्य राज्यपाल को उसके छाय्यों में पराम् आर सहायता ठेना है। लेक्नि पस्तु- 
फ्थिनि यह दे हि राज्य के प्रभामनन्यप्घी समी कारों का सम्पाइन मश्निपरिपद ही 
आरती है और राज्यपाल का कार होता टै मभन्रिपरिपद्र को परामर्ण और सहायता 
प्रदान करना । जहाँ तक मन्रिपरिपद्‌ हारा राग्यपाल को उसके कार्यो के सम्पादन में 
सहायता और परामर्श देने की बात है, इस सम्बन्ध में धारा १६३ (१) बहती है कि जिन 
मामलों मे राज्यपाल स्वयं या सविवान के अन्तयंत न्वविवेरर से कार्य करना आवश्यक 
सममे, उन्हे छ्वीटकर अन्य छायों के लिए मत्रिपरिपद््‌ री रचना द्वोगी। छुठ लोगों का 
रहना है कि धारा १६३ (१) की शखझावली के कारण अन्य कार्यों में राग्यपाल को मन्रि- 
परिषद्‌ छी मन्नणा घाध्यत रूप से माननी ही पंढेगी। दूसरे लोगो छा छछना हे कि 
संविधान यह स्प्ट नहीं करता है. ल्‍्ि कोन कौन-मे कायो में राज्यपाल स्वविवेक्र पे कार्य 
करेपा और थारा १६३ (२) के अनुसार स्वयिवे्ध से स्यि जानेवाले तायों रा निशंव 
ऊरना राज्यपान के द्वाथों में ही हे । 


बर्यात्‌, छुछ् लंणों का नदना है कि राज्यपाल मर नात्रपरिषद के सम्बन्ध में 
दाज्यपाल की स्थिनि राष्ट्रपति की अपेद्ा दयनीय है, क्योंकि उसे ए#आप कार्यों दो 
छोब्कर अन्य सभी बातों में मन्रिपरिपद्र की मन्नणा में ही चलना छै। राष्ट्रपति के 
लिए ऐसा करना जररी नहीं है । 


लेडिन दूसरे लोग के विचार में स्वविवेक ने छा झरने का जो वधिदार राष्यपाल 
स्हो दिया गया दे, वह र/फ्रपति को नहीं । लेसऊ की राय सें इस प्रद्धार का विवाद निर्यक 
है। राज्यपाल स्वैधानिक प्रयान ही है। राज्य के प्रशासन वा सारा बन मनि परिषद 
ही के इर्द-गिर्द धूमेणा । उुविधा के लिए मत्रिपरिषद्‌ के अधिकारों एवं कार्यों दो हम 
निम्नलिब्ित चार श्रेणियों में बॉँट सऊते हैं -- 


राज्य-कायपालिका : सन्त्रिपरिषद्‌ २६ 


(१) कार्यपालिका एवं प्रशासन-संबंधी; 
(२) व्यवस्थापिका-सबधी, 

(३) वित्त-संबंधी; 

(४) न्याय-सबंधी | 


(१) कार्यपालिका एवं प्रशासन-संबधी :--सविधान में राज्यपाल के नाम 
जो काय पालिका एवं प्रशासन-सबंधी अधिकार एव कार्य उल्लिखित हैं, वे सभी वास्तविक 
रूप में मन्निपरिषद्‌ के ही हैं। मत्रिपरिपद्‌ ही राज्य की वास्तविक तथा स्ोच्च 
कार्यपालिका है । 


कार्यपालिका एवं प्रशासन संवधी सभी नीतियों का निर्धारण मन्निपरिषद्‌ ही करती 
है। राज्य के शासन सचालन का भार मत्रिपरिषद्‌ पर ही रहता है । 


राज्य के उच्च पदाधिकारियों, जैसे एडबोक्ट-जेनरल तथा राजकीय लोकसेदा आयोग 


के सदस्यों आदि, की नियुक्ति मन्रिपरिपद्‌ ही करती है। यहाँ तक कि राज्यपाल की 
नियुक्ति में भी मुख्य मंत्री की राय ली जाती है। 


इस प्रकार हम पाते हैं. कि इस श्रेणी के कार्यों के अन्तर्गत विधानमडल हारा निर्धित 
विधियों को कार्यान्वित करना, सरकारी विभाणों की मुख्य नियुक्षियोँ करना, राज्य की 
प्रशासकीय नीति निर्षारित करना, राज्य से शांति एवं सुरक्षा रखना इत्यादि सभी 
कार्यों का सम्पादन मंत्रिपरिषद ही करती है । 


(२) व्यवस्थापिका संबंधी - मन्रिपरिषद्‌ के नेतृत्व और नियंत्रण में ही 
राज्य-विधानमढल सभी कामून चनाता है। राज्य सी में वर्णित विषयों पर कौन और 
कैसा कानून्त घने । इसका निर्णय मंत्रिपरिपद्‌ ही करती है। विधान-मडल की वेठक की 
तिथि तथा कार्यक्रम का निर्धारण भी इसके छारा ही होता है। किस विधेयक पर 
कितने समय तक विधान मढल में विचार होगा, इसका भी निरंय मत्रिपरिषद्‌ के ही हाथों में 
है। मन्रिपरिषद अगर चाहे तो राज्यपाल को सलाह देकर विधान-मढल को भंग भी करा 
सकती है । इस प्रकार सनति-परिषद्‌ के व्यवस्थापिका-सबंधी बहुत ही व्यापक अधिकार 
हैं । इसकी इच्छा के विरुद्ठ कोई भी कानून नहीं वन सकता है। 


(३) वित्त-संबंधी --राज्यअशासनसंबंधी सरी वित्तीय शक्तियाँ मंत्रिपरिषद 
को ही प्राप्त है। वार्षिक वजट एवं अन्य वित्तीय अस्तावों को तेयार कर विधान-मंड्ल से 
पास करना सनिपरिषद्‌ का हीं कार्य है । 


० भारतीय शासन 


दे (४) न्याय-सवधी --सविधान के बलुसार राज्यपाल को कुछ न्यायिक अविदार 
जडिये गये हैं, जैसे ज्षमानअरदान का अविक्रार । इस अधिकार का वास्तविक प्रयोग मनिपरिपद्‌ 
प्वारा ही होता है। यय्यपि ऊि उच्च न्यायाख्यों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सबध में 
सविवान राष्य-सरकार को कोई अधिकार नहीं ढेता है, फ़िर मी व्यवहार में राप्य- 
“सरकार की राय ली जाती है । दस प्रकार मन्निपरिपद्र्‌ को कुछ न्यायिक अधिक्षार भे 
प्राप्त है 
इस प्रकार इम पाते हैँ कि राज्य-्शातन में मत्रिपरिपद्र्‌ का सर्वाधिक महत्व का 
स्थान है। राज्य के प्रशासन फा कोई भी अंग नहीं है, जिसपर मनिपरिपद्‌ का 
नियंत्रण नहीं हो । राज्य-शासन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जो मंत्रिपरिषद के कार्य 
ओर प्रमाव-च्षेत्र से अदुत्ता हो । 
मत्रिपरिपद और विधान-मंडल : 
राज्य-शामन की प्रणाली ससदीय दे! अतएव, मन्निपरिपद्‌ और विधान मढल से 
-बारत्परिक निकट-सवध होता स्वाभाविक है। मत्रिपरियद्‌ के सदस्यों का विंवान-मद्स 
झा सदस्य होना अनिवाय हे। मंतिपरिषद्‌ सामूहिक रूप से विधान-सभा के अति 
उत्तरदायी रद्दनी है। मत्रिपरिपद अपने पद पर तभी तक रह सकती है जरतक कि 
-विधान सभा के बहुमत का विश्वास और समयन ग्राप्त रहे । 
विधान-सभा जब भी चाह, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर या 
सरकारी विवेयकों को अस्वीकृत करके, या बजट भें कटौती कर या निन्‍्दा का प्रस्ताव पास 
कर मनरित्रिपद्न को जपदस्थ कर दे । इसके अतिरिक्त काम रोको” अस्ताव हारा, बाद- 
विवाद के दोरान आल्ोचनाओं द्वारा, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर, राज्यपात के 
जिभाषण की आलोचना बरके सी विधान-मंडल म्‌ जिपरियद्‌ पर निय चरण रखता है । 
इस प्रडार ऊपर से देसने से तो ऐसा लगता दै फ्रि म त्रिपरिपद्‌ विधान-म डल के 
हाथो की कठपुनली है, पर वास्तविक स्थिति ऐसी है नहीं । 
व्यावहारिक रुप में मं त्रिपरिपद्‌ू का विधान-स डल पर कस नियन्नण नहीं है। 
दलपन्दीजवा (227६७ 5५४४८७7) के कारण विवान-मढल मत्रिपरिपद्र्‌ का अनुचर 
अन जाता दै। पहुमत-दल की मत्रिपरिपद्‌ जे! भी कार्य कराना चाहेगी, विधान-मठ्ख 
को करना ही होगा । यदि विधान मंठछ्ष और म त्िपरिपद्‌ में मतभेद हो जायगा तो 
डैसी स्थिति में मुख्य मन्त्री राज्यपाल को परामर्श देकर विधान-मंडल को ही विष्रट्ित 
करा देगा । 
इस प्रकार हम पाते हूँ कि विधान-म डल और म॑जिपरिपद्‌ दोनों परस्परावहम्बी हैं। 


राज्य-ड्ार्य-पालिका - मन्निपरिषद्‌ । 


मुख्य मंत्री 
( 0७ शप्भंशंश ) 

भारत-संघ के राज्यों बी शासन-्यवस्था में मुख्य मनन्‍्द्री का स्थान सर्वाधिक महत्त्व 
कहा है। सधीय सरकार में जो स्थान प्रधान जन्‍्त्री सम है, वही स्थान राज्य-सरकार मे मुख्य 
अन्नरी का है । 

राज्यसन्निपरिपद्‌ का मुख्य होने के कारण उसे सझुख्य सनन्‍त्री बहा जाता है। 
अविधान के जनुसार मुख्य मनत्री की नियुक्ति राग्यपाल करता है। लेक्नि जैंसा कि म न्ि- 
'परियद्‌ की रचना के वर्णन के प्रधय मे जहा जा चुका है, इस कार्य से राज्यपाल को 
स्वतच्ता या छूट नहीं है । 

मुख्य मन्त्री के पद पर राज्यपाल को उसी व्यक्ति को नियुक्त करना होगा, जिसके 
दल या दुल-समूह को विधान-समा में वहुम्त श्राप्त हो ऐसा इसलिए कि मश्िपरिपद्‌ 
सामूहिर रुप से विधान-सभा के भ्रति उत्तरदायी होती है। साराशत , विधानससा के आम 
चुनाव में जो दल या दल-समूह वहुमत आप्त करेगा, उसका नेता मुख्य मंत्री होगा । 

छुड्ध असामान्य परिस्थितियों--जेंसे, विधान-सभा में कसी एक *दल को स्पष्ट 
चहुमत भ्राप्त नहीं होने, या बहुत-्ते दलों को लगभग समान सीटें मिल जाने, या बहुमत- 
जाप्त दल में एक सर्वभान्‍्य नेता के नहीं रहने आदि--में राज्यपाल को मुख्य मन्त्री की 
'निवुक्ति में थोद् अधिक रधिकार हो जाता है। लेक्नि फ़िर भी ऐसा कमी नहीं हो 
सकता कि राज्यपाल जिसे चाहे नुख्य मन्‍त्री नियुक्त कर दे । 

उी प्रकार एिद्वान्तत भुख्य मंत्री जपने पद पर राज्यपाल के उ्ताद-पर्यन्त ही 
रहेगा, परन्तु व्यवहार में वह त्वतक पदाहद रहेगा जबतक कि उसे विधान समा के 
चहुमत का समर्थन तथा विश्वास प्राप्त है । 

सन्त्रिपरिपद्‌ की रचना का वन करते समय बताया जा चुका है. ऊ्नि दगत 
अथा के छारण किस प्रकार केन्द्रीय ससदीव सम्रिति का हस्तक्षेप और नियन्रण मुख्य मम्त्री 
की नियुक्ति मे बढ गया है। उसी प्रकार 'छामराज-योजना” ने मी मुख्य मन्त्रियों ध्वारा 
स्याग-पन्र दिये जाने के सम्बन्ध से भी लये अमिसमय को जन्म दिया है 

उदीता के भूतपूर्व मुख्य मन्‍्न्री थी बीरेन मित्र तथा पजाव के भूनपूर्व मुख्य सन्नी 
गाय श्री करों को उनके पदों से उस समय हटाया गया जबकि उनके दल को ही नहीं, 
चरन्‌ उनथे व्यक्षियित बहुमत भी प्राप्त था । 

उस समय से एक विचारधारा निकल पडी है कि प्रधान मन्त्री चाहे तो मुख्य 
अन्त्री को अपदस्ध कर सकता है। हमारे वत्तमान शिक्षा-मन्त्री श्री एम० सी० छागता 
वा तो मत है कि सविधान उपयु क्व अधिक प्रधान मन्त्री को देता है । 


डे भारतीय शासन 


इस लेखक की राय में श्री छायला के मत की पुष्टि स्वेधानिक प्रावधाने 

पर नों 
नही की जा सकती है। चूंकि एक ही दल की सरकार सघ तथा राज्य में हो और का 
मंत्री उत दल का अखिलभारतीय नेता होने के कारण अपने दल के किसी राजमरीय नेता को 
मुख्य म न्री-पद से त्याग-पन्न देने का आदेश ठे, यह दूसरी बात है, किन्तु यह सर्वधानिक 
प्रावधान नहीं है। 

उसी प्रकार प्रधान मन्नी राष्ट्रपति को परामश देकर संकरकालीन अधिकारों के 
प्रयोग द्वारा विधान-सडल में बहुसत-ग्राप्त क्रिमी मुख्य मची को अपदस्थ करा दे, यह भी 
मिन्‍न स्थिति है । & 

मुख्य मंत्री के अधिकार और कार्य --राज्य का वास्तविक राजनीतिर 
शासक मुए्य मन्नी ही होता है। उसे 'राज्य-शासन का आधार-स्तम्स! तथा (राज्य भत्रि- 
परिपद्‌-हूपी मेहराब के बीच के पत्थर की उपमा ठीक ही दी णई है। राज्य-शासन- 
रुपी जहाज का वास्तविक चालक मुख्य मंत्री ही है। 

मुख्य मंत्री के अधिकार बौर कार्य बहुत ही व्यापक जौर विस्तृत हैं-- 

१ मुख्य मंत्री राज्य-मं निपरिपद्‌ का केन्द्र-बिन्दु होता है। मंत्रिपरिषद की 
रचना वही करता है। सविधान में ही कहा गया है कि मुख्य मन्री की राय से ही 
राज्यपाल अन्य म॑ त्रियो को नियुक्त करेगा । मुख्य मंत्री द्वारा दी गई अन्य सन्स्रियों की 
सूची में राज्यपाल मुख्य म'त्री की दृढ़ इच्छा के विपरीत कोई अद्लदल नहीं कर सकता । 

इसी प्रकार मुख्य मन्नी जब भी चाहे, अपनी म॑ त्रिपरियद्‌ के झिसी अन्‍य मंत्री 
को त्याप-पत्र देने को कह सकता है.। वह राज्यफल को परामर्श देकर किसी भी वन्य 
मंत्री को अपदस्थ करा सकता है। उपयुक्त तरीज़ें से अगर मुख्य मंत्री सफल नहीं द्दो 
सके तो 5ह स्वयं अपना त्याग पनत्र॒ ठेकर समृची मत्रिपरियद््‌ को ही भग करा देगा और 
नह मंत्रिपरिषद, मे उस व्यक्ति को सम्मिलित नही करेगा, जिसे वह हटाना चाहता था। 
इस प्रकार म॑ त्रिपरिषद्‌ का जन्म और मरण दोनों मुख्य मनी के ही हाथों हैं। 

२ से न्रिपरिषद्‌ के अन्य सदस्यों के बीच कार्यों का विभाजन भी असल में मुख्य 
मन्री ही करता है. यद्यपि कि सविधान के अनुसार यह कार्य राज्यपाल का है। मंत्रियों 
तथा अन्य विभागों के बीच के गतिरोधों तथा मतमेदों को भी वही दृए करता है। राज्य 
के सभी विभागों पर उसकी सामान्य देख-रेख रहती है । 


३. सुख्य मंत्री मंत्रिपरिषद, की बैठकों का सभापतित्व करता है तथा उन बेहकों 
का समय भौर कार्यक्रम निश्चित करता है । 


राज्य कार्यपालिका * मम्निपरिषद्‌ ड्३ 


४ मनिपरिषद्‌ ह्वारा नीति-निर्धारण मुख्य मन्री की इच्छा से ही होता है। सभी 
नीतियों की घोषणा करने का अधिकार उसी का है । वह चाहे तो अकेले मी किसी विषय 
पर निर्णय ले सकता है। इस प्रकार के निर्णय से असहमत होन्वाले मंत्री त्याण पत्र 
देकर मंत्रिपरिषद्‌ से निक्‍ल जा सकते हैं । 


५४. मुझ्य मन्री राज्यपाल तथा मत्रिपरिषद्‌ के बीच की की का काम करता है। 
मभ्रिपरिष्द्‌ के नियायो की सूचना राज्यपाल को देना उसी का काम है । 

! ६ भुख्य मत्री विधान-मराबल का नेता होता है। विधान-मरणडल में वह सरकार 
का प्रमुख प्रवक्ता होता है। विधान मण्डल का कार्यक्रम, उसकी अववि इत्यादि सभी बातों 
का निर्णय मुख्य मन्नी की राय से होता है। विधान-मण्डल में महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों 
की घोषणा करना, विरोधी दल के प्रस्तावों को मानना या न मानना मुख्य मन्नी को ही 
इच्छा पर निर्भर करता है। 

ठीक ही कहा णया है. कि विधान-मणडल रूपी अखादे का वह स्वंशक्तिमान, थोदा 
है । यदि विधान-मणंडल मुख्य मनन्‍्त्री द्वारा चाहे गये विधेयक को पारित नहीं करना चाहे 
तो बह राज्यपाल द्वारा विधान-मणडल को विघरित करा दे सकता है । 


विधान-मरब्ल के जो सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते है, उनके मनोनयन 
में मुख्य मन्नी का ही हाथ रहता है । 


७ राज्यपाल द्वारा की जानेवाली नियुक्तियों व्यवहार में मुख्य मन्नी द्वारा ही 
की जाती हैं । 


८. सघन्सरार के हेतु भुख्य मत्री ही राज्य-शासन का प्रतिनिधि है। 


इस प्रक्तार हम पाते है कि राज्य का वास्तविक प्ररासक मुख्य मन्त्री ही है। राज- 
कोय स्तर पर शक्ति तथा प्रतिष्ठा दोनो मिलाऊर, मुख्य मनत्री का मुकाबिला कोई नहीं कर 


सकता । राज्य-शासन-व्यवस्था का सवैधानिऊ प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक 
प्रधान मुख्य मत्री । 


यदि मुख्य मत्री के दल का स्पष्ट बहुमत विधान-सभा में हो जोर उस दल के 
स्पष्ठ बहुमत का विश्वास और समर्थन मुख्य मंत्री को प्राप्त हो, तो राग्य के वास्तविक 
सवोन्‍्च शासक और विजयी दल के अप्रणण्य नेता होने के कारण, उस राज्य में ही नही 
बरन सारतीय राजनीतिक रगमव पर भी मुख्य सत्री की शक्ति तथा प्रहिष्ठा आडितीय 


हो जाती है। ऐसे मुख्य मत्री को देखकर भारत के प्रधान मंत्री को 
लोग हैयों करने लग जाते हैं । छोड़कर अन्य सदी 


भारतीय झासन 
प्रश्न 


राज्य-मन्त्रिपरिषद्‌ को रखना कैसे द्वोती है? राज्य-मन्त्रिपरिषद्‌ के अधिकारों 

एवं छत्यों का वन वीजिए । 

छु०ए ॥5 पा & ए06चाठ।| 6 ख्शायाइशाड गा 8 5806४ ग्िफिल्त ? 
२६८७१9९ ॥(5 90५४९८४5 &८ [प7८ए०च5 

अपने राज्य के मुख्य मत्री के अधिकारों का वर्णन कीजिए। आपकी सम्पत्ति 

में, राज्यपाल ओर मुख्य मत्री, इन दोनों में से दिस्का पद अधिक महत्त्व 

पूरा 

7065९7796 6 ए09छ९%5 0 776 0॥7९4 757९7 06 ४0फ 886, | 

ए०एए ०एणण079, शा गार ० पार छ०, पा 90एशधा67 0 

(58९ (फ्रार्थ 'शाग्राइए६/ ००८09९5 & 87९४8९४ एण्शाणा] ? 


प्रपन राज्य की मत्रिपार५द्ध क्री रचना का पारचय दी'ज7१। राज्यपाल और 
मिपरिपद्‌ के बीच क्या स्रम्बन्ध हैँ ? 

झञा0ए एण्पफ ब्वृप्रशधा८6 पट लिष्यबाा ०. प6 
(007 णी॑ ३शागराइ675 ० ए0ए०7 5800, ४786 78 75 7टे॥7075 
रफि पी९ 90एल्‍चा० ? 

शाज्यन्मत्रिपरिपट «ा रचना केस होंती हैं ? राज्य के विधान-म्टल से इसका 
क्या सम्बन्ध है? सामूहिक उत्तरदायित्व से शाप क्या सममते हैं ? 

प्रधए छागाढ 000०१ 6 'शाग्राई९7४ 0०गत 28 8080९ 07760 ? 
जाग गाए व75 सचोब्ा7गा5ड ज्यंपा. घाट हिगवार. '्ट्ठाजुशाण68 ? 
एञा४घ 60 ए०ए णराए०"5धशयापे 77 एणगार्टएंए8 7२८509075्रणा(ए ?ै 
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राज्य-व्यवस्थापिका 
( 848 7,0हांधेाप9 ) 





भारत-सघ के अन्तर्गत राज्यों की शासन-व्यवस्था में व्यवस्थापिक्रा का एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंवि सघनसरकार की ही भॉति राज्य-सरकारें भी सतदीय फ्धति 
पर ही आधारित हैं। राज्य-शासन की वास्तविक संचालिका, राज्य-मंल्निपरिषद्‌, 
च्यवस्थापिका के ही प्रति उत्तरदायी होती है । 


भारत-संघ के अन्तर्गत सभी सोलह राज्यों में एक समान विधानमढद् नह 
६। कुछ राज्यों में एप्परताएतब. शिफ्रनणडल (एफ्राएशशलरंं (,68ा४9008) 
पाये जाते हैं. और व्मन्ी राज्यों में हिसदनात्म: ( 2708:770/9) )। जिन राज्यों में 
विधानमठल का एक ही एएन है, उन राज्यों के विवान-मंढल को विषाानसभा 
( 7.6हाशरए० है5४६०)9 ) की सज्ञा दी जाती है। जिन राज्यों में विधान-मंढल 
के दो सदन होते हैं, उन राज्यो के व्पिन-मंडल के उच्च ददन ( एएएआ लि0756 ) 
को विधान-परिषदू (!,०89]877ए8 (००००८) और निम्न सदन (.0फए़67 00६७) 
को विघान-सभा (].627990ए० ॥४४९7४०)५) कहा जाता है । 


प्रश्न उठता है. कि भारत संघ के अन्तर्गत सभी राज्यों में एक सम्तान पिन न- 


मदल क्यों नहीं हैं ? अर्थात, क्यों कुछ राज्यों में सिफे एक सदन है. और $७ राज्यों 
में दो सदन १ 


राज्यों के विधान-संडलों में दो सदन रखे जायेंया पिंफे एक ही, इस जम पर 
भारतीय सविधान-सभा की प्रान्तीय संविधान-समिति उ०शाणत्री: (0णरध्वाषतालत 
(०्णागा६6 ) के सदस्यों में बहुत ही तीन मतभेद था। समिति लगभग समान 
थक्षिवाली दो परस्पर-विरोधी विचारधाराप्नों में बँठी हुईं थी। अत, समिति ने यह 
सिफारिश की थी कि राज्यों के विधान-मढल एकसदनात्मक हों या हिसदनात्मक इस 
सम्बन्ध में संविधान द्वारा कोई जड़ (रपट) नीति नहीं अपनाई जाकर आन्तों को ही 
इस बारे में निर्शय करने का अधिकार दे दिया जाय। सविधान-सभा ने प्रान्तीय ब्रक्षिधान- 
पम्रिति की इस तिफारिश को मान लिया, क्योंकि इस अश्न पर संविधानससभा के सदस्यों 


३६ भारतीय शासन 


के वीच भी तीत्र मतमेद था। अत, किस राज्य में एकसदनात्मक विधान मडल हो और 
किस राज्य में ट्िसदनात्मक विधान-मडल, इसका निर्णय विभिन्‍न राज्यों के उन प्रतिनिधियों 
पर छंद दिया, जो संविधान-सभा के सदस्य थे । 


उपयुक्ष प्रकार के निर्यों के अनुसार सन्‌ १६५१ ई० मे विद्वार, वम्बई, मद्रास, 
पंजाब, उत्तर-अदेश और पश्चिम वाल के विधान्‌,मृढलों को ड्लिंसदनात्मक रसा गया। 
आसाम, उडीसा और सश्यप्रदेश के विधान-मडलो में तिफ एक ही सदन रा घया । 


- * जब सन्‌ १६५६ ६० में राज्यों का पुनरसघटन किया गया, तब इस स्थिति में भी, 
परिवत्त न हुआ और बिहार, वम्बड़ै, मद्रास, पजाब, उत्तर-प्रदश, मसूर, मश्यप्रदेश, पशिचिम- 
बंगाल और आन्ध्र-प्रदेश मे दो सदन हुए ओर आसाम, उडीसा, केरल एवं राजस्थान में सिर्फ 
एक सदन । जम्मू-कश्मीर-राज्य के सविधान में भी दो सदनों की व्यवस्था की गई है। 
१ मई, १६६० $० को अम्बई राज्य के दो भागों में बेंटने के फलस्वरूप जो गुजरात और 
महाराष्ट्र नामक दो नये राज्य बने, उन दोनों में भी दो सदन हैं। नाग्रालैढ राज्य में भी 
एक ही सदन है । 


कहा जा खुका है कि इस विषय पर सपिधान-निर्माता कोई अपरिवत्तनशील नीति 
राज्यों पर थोपना नहां चाहते थे, अतएवं इस सम्बन्ध में सविधानिक सशोधनों के लिए 
सामान्य विधि-अक्रिया को ही अपनाया गया है। संवैधान की १६६ वीं धारा के अनुसार 
यदि किसी भी राज्य की विधान-सभा अपने कुल सदस्यों के वहुमत से और उपस्थित तथा 
चोट देनेवाल्े सदस्यों के ढो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ससदू से अपने राज्य के 
विंवान मढल में वितान-परिपद्‌ की स्थापना (यदि तवतक एक-ही सदन रहा हो) या उत्सादन 
(3००।६०] (यदि पहले ही से विधान-परिपद्‌ स्थापित रही हो) की माँग करे, तो ससदू 
कानून द्वारा उस राज्य की विवान-समभा की सौगों की पूर्ति करेगी । 


संविध्रान की धारा १६८ के अनुतार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मडल 
होगा, जो उस राज्य के राज्यपाल तथा राज्य के विधान-मडल के सदन ( जहाँ पिफ़ 
विधानन्सभा ही होगी या सदनों (जहां विधान-सभा आर विधान-परियद्‌ दोनों होंगी) से 
मिलकर घनेंगा । इस प्रकार, राज्यपाल को भी राज्य-बिंधान मठडल का अन्यत्म अग 
बनाया गया है। राज्यपाल के व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकारों की चर्चा की जा चुकी 
है। अनः, अब हम राज्य विधानमडलो के दोनों सदनो की वनावठ, शक्षियों और इत्यों 
का अध्ययन करेंगे । पहले हम राज्य-विधानमढलों के उच्च सदनो यानी विधान-मरढ्लों 
के उच्च सदनो यानी विधान-परिपदों का अध्ययन करेंगे । ४ 


राज्य-न्यवस्थापिका विधान-परिषद्‌ ३७ 


विधान-परिषद्‌ (7,€875ॉ6र8 0०एण्टा। ) | का 
राज्य-विधानमं दल के उच्च था द्वितीय (0.00०- णा 560०॥0) सदव को 
विधान परिषद्‌ कहा जाता है। भारत-संघ के अन्तर्गत सभी राज्यों में विधान-परियदे 
नहीं हैं। विधाम परिषदें सदेव ही विवाद की वस्तु रही हैं। भारतीय शासन और राज- 
नीति के इतिहास में जिटिश प्रान्तो* में ह्विसदसात्मक विधान-मंडल का आरंभ सन्‌ १६३५ के 
भारत-सरकार अधिनियम के लागू होने के बाद हुआ और बह भी कुछ ही भान्तों में, सबसें 
९ हथ अधिनियत्न के लाग होने के पहले जिटिश-प्रान्तों में एकसदनात्सक विधान-मढल 
] 


सिधान-परिषद्‌ की बतातरट-सविधान ,संप्तससशोधन कानून, १६५६ के 
अनुसार विधान परिषद्‌, के सदस्यों की कुल सख्या उस्त राज्य की विधानसभा चला 
सदन! के सदस्यों की उल सख्या के तीमरे भाग से अधिऊ और किसी भी हालत मे ४० 
(चालीस) से कम नहीं दो सकती । इसके पहले, संविधान की मूल धारा १६१ क़े अनुसार, 
किसी राज्य की वरिधान-परिषद्‌ के सदस्यों की कुछ संख्या, सम्बन्धित राज्य की विधान- 
सभा के चौथे भाग १/४ से अधिक नहीं हो सकती थी, लेकिन किसी अवस्था में परिषद्‌ की 
समस्त सदस्यन्सख्या ८४० से कमर भी नहीं होती । 


किसी राज्य की विघान-परिषद्‌ की चनावट, जबतक ससदू कानून द्वारा कोई अन्य 
प्रबन्ध न करे, निम्नलिखित अकार से होगी--« 


(१) जहाँ तरू सभव हो, कुल सदस्य-संख्या का करीव तीसरा भाग, उस राज्य 
की नगरपालिकार्भो, जिला बोर्डों या अन्य ऐसी स्थानीय संस्थाओं के, जैसा संसद कानून 
हारा निश्चित करे, सदस्यों से मिलकर वने निर्याचक मणइलों हारा चुना जायगा । 

(२) जहों तक सभव हो, कुल सदस्यनसस्या का करीब 'वारहवाँ भाग, उस राज्य 
में निवास करनेबाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने हुए निर्वाचक-मरदलों द्वारा निर्वाचित होगा, 
जो भारत के किती विश्ववियालय के कम-से-कमर तीन वर्ष पुराने स्नातक (80796) 
हों या ससद्‌ द्वारा निर्धारित योग्यता की पूर्ति करते हों । 

(३) ज्हों तक सम्भव हो, कुल सदस्य-राख्या का करीब बारहवाँ भाग, ऐसे सिर्वाचक- 
भणडलों हारा चुना जायगा, जो उस राज्य मे भाध्यमिक शिक्षाल्यों था इससे उच्च शिक्षा- 
लगें में तीन वर्ष से अधिक समय से अध्यापन-कार्य कर रहे हों गा 

(४) जहाँ तक सम्भव हो, कुल सदस्य-सख्या का करीब तीसरा भाग, राज्य की 
विधान सभा के सदस्यों हारा ऐसे व्यक्षियों भे से निवोचित होगा, जो विधानन्सभा के 
सदस्य नहीं हैं । 

१ ऑगरेजी राज्य के दिलों में त्रिटिश भारत के गवनर-केप्रान्त, जिन्हें नये संविधान 
के लागू दोने पर कर वर्ग (९८:६८ 2) के राज्यो' की सशा दी गई । 





डर भारतीय शासन 


(५) शेप सदस्य (अर्थात्‌ परिषद्‌ की कुल सदस्य सख्या का छठा भाग) राज्यपाल 
द्ार मनोनीत किये जायेंगे। राज्यतराल ऐसे व्यह्िियों को ही मनोनीत करेगा, जो 
साहिय, विनान, फला, सहकारी आन्दोलन या सामाजिक सेवा के विपयों का विशेष ज्ञान 
ओऔर व्यादद्वारिक अनुभव रखते हों । 


पहले तीन प्रकार के निर्वाचनो के लिए (नगरपालिकाओं आदि स्थानीय सस्थाओं, 
सनकी और शिक्षक्ों द्वारा चुने जानेवाले विधान परिपद्‌ के सदस्यों के चुनाव के लिए) 
प्रादेशिक निर्वाचन-्तेन्नों (7 87॥0079] (०णा5५६ए९/८ा८५) का निर्माण भारतीय 
संसद ध्वारा यनाये जये कानून के अधीन क्रिया जायगा । चौथे प्रकार का निर्वाचन (विधांन- 
सभा के सदस्यों हारा परिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव) अनुपानी प्रतिनिधित्व एढ्वति के आधार 


पर एकल सम्रमणीय मत द्वारा होमा | 


सन्‌ १६५६ इ० के राज्य-पुनस्सगठन के बाद भारत सघ के अन्तर्गत राज्यों मे से जिन 
राष्धों के विधान मंडल में दो सदनों की व्यवस्था की गई थी, उनरी विधान परिपदों की 
सदस्थ सल्या निम्नोक्त थी! -- 


विद्दार छ्र्‌ मैसूर भर 
चम्बई ७२ पजाबव डै० 
मध्य-प्रदेश ज्र्‌ उत्तर-प्रवेश ७३ 
मद्रास ड८ पश्चिम-वर्गाल भ१ 


सन १६४७ ६० में भारतीय ससद ने कानून हारा इन राज्यों की विघान-परिषदों 
की समस्--य या में कुछ धृद्धिकर दी । इसके अनुसार वर्तमान समय? में विविध राज्यों 


की विधान परिपदों की सदस्य-सख्या निम्नलिसित है--- 





बिहार ६६ आन्ध्रभदेश ६० 
च्कम्बई्‌ १०८ पजाव ५१ 
मध्यप्रदेश ६० उत्तर-प्रदेश श्ण्ष 
मद्रास ६३ पश्चिम-वगाल ई 
मंक ६३ जम्मू-कश्मीर ३६ 
१. राज्य पुनस्पघटन के पूर्व मंसर तथा मध्यप्रदेश के विधान-मंडल एक" 
5 सदनात्मक ही थे । 


२. आस्प्प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सर १६५७ ई० के कानून हारा विधान- 
परिपदों की स्थापना की गई । 


राप्य-व्यवस्थापिका विधान-परिषद्‌ है 


१ मई, १६६० को बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो से राज्यों 
में बेड गया। गुजरात की विधान-परिषद्‌ की सल्या ३६ हुई भोर सहाराष्ट्र विधान- 
परिपदू की ७२ । 

जम्मू और कश्मीर-राज्य की विध न परिषद्‌ की सदस्यन्संस्या ३६ में से २१ का 
जुनाव विधान-सभा द्वारा होगा, ६ का स्थानीय स्वायत संस्थाओं द्वारा, ३. का शिक्षरूवर्ग 
द्वारा और ६ राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। 

विभिन्‍न राज्य-परिषदों की घनावट फो ठेखने से पता चलता है. कि इस सम्बन्ध 
में निर्धारित अक्तिया को ठीक से लागू नहीं क्रिया गया है। उदाहरणार्थ, जम्मू: 
काश्मीर राज्य में स्नातकों ((५:8009063। ड्वारा छुने जानेवाले सदस्यों का कोई जिक्र 
ही नहीं है और ३६ सदस्यों में से २२ सिर्फ़ विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित क्रिये 
जाते हैं। इसी प्रकार, भूतपूर् वम्नह-परिषद्‌ वी ढुल सदस्य संख्या १०८ से ४२ सदस्य 
विधान-सभा हारा निर्वाचित किये जाते थे । 


विहार-विधान-परिषदू 
( 2706 7,०इ/5 20५० एण्काली ०९ एप ) 
विहार राश्य में संविधान लागू होने के समय से ही विधान-परिषद मौजूद रहो 
है। शुरू में इसकी सेज्या ७२ थी, लेकिन मारतीय ससदू के १६५७ ई के कानून द्वारा 
इसकी संख्या ७२ से बदाकर ६६ कर दी गई है । आजकल इसकी सब्या ६६ ही है । 
अब हम देखना है कवि विहार विधान-परिषद्‌ की रवना कैसे की गई है-- 
कुत्त सदस्य- विधान सभा स्थानीय संस्थानों. स्नातको.. शिक्षकों राज्यपाल 
द्वारा द्वारा द्वरा द्वारा ड्रारा 
सख्य निवोधित निर्वाचित निर्वाचित. निर्वाचित. निर्वाचित 
६ रेड 58 पर छल १२ 
विधान-परिषद्‌ की चनावट की प्रक्रिया के अबुसार विधान सभा और स्वानीय 
संस्थाओं ६0रा निर्वाचित सदस्यो की संख्या ३२-३२ होनी चाहिए थी बौर राज्यपाल हारा 
मनोनीत सदस्यों की सख्या १६ | 
पिधार-परिषदू की 'अवधि--विधान/परिषद्‌ एक स्थायी संस्था है। अत, 
विधानशधमा की भाँति इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं है। विधान-परिषद्‌ का 
विधटन कभी नहीं होगा। लेकिन अत्येक्र दो वर्ष के चाद इसके एक तिहाई सदस्य 
जेपना स्थान रिक्ष करेंगे और डन रिक्त स्थानों की पूत्ति नये सदस्यों हारा 
होगी। पदली बार जो विधान परिषद्‌ बनी थी उसमें कोने सदस्य दो वर्ष 


४० भारतीय शासन 


बाद भीर क्ीन-से सदस्य चार वर्ष बाद हृटाये जाग्रेंगे, इसझा निणंय लॉग्री ([.00679) 
द्वारा क्या गया था । इसके बादवाले प्रत्येक सदस्य का कार्यफ्राल ६ वर्ष का होगा। 

सदस्यता के लिए योग्यवाएं--विधान-परिपद््‌ का सदस्य होने के लिए 
निम्नलिसित थोस्यताएंँ आवश्यक हैँ--- 

(१) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो । 

(९) उसकी आयु ३० वर्ष या उससे मधिक हो । 

(३) ऐसी अन्य णोम्यताएँ, जो संसद के किसी कानून हारा निर्धारित 
की जाये । 

इस प्रडार के एक संसदीय कानून लोछ प्रतिनिधित मधिनियम (]2607|05 
[२९ए/८४शाधाण) 0०0), १६५१ के भवबुसार विधान-्परिपद्र्‌ का निर्वाचित सदस्य 
होने के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा के किसी क्षेत्र का 
मतदाता द्ो । मनोनीत सदस्य द्वोने के लिए उस व्यक्ति को साधारणत: उस राज्य का 
निवासी होना चाहिए । ऐसे सदस्यों के लिए विधान-समा के ह्रिसी निर्वाचन क्षेत्र का 
मतदाता होना आवस्यक नहीं है। विधान-परिपद्‌ की सदस्यता के लिए उपयुक्त योग्यताओं 
के अलावा निम्नलिसित अयोग्यताएँ नहीं होनी चाहिए -- 

(१) सब्सरकार या राज्य-सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण फ़ियि 
हों। मंत्रियों का पद ऐसा नहीं माना जाता है । 

(२) पागल हो । 

(३) अनुन्मुक्त दिवालिया हो या राज्य द्वारा दरिडत दो । 

(४) भारत का नागरिक न हो अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेन्छा 
से प्रात कर चुका हो । 

निर्वाचन- म्बन्धी अयोग्यता छा निशेय राज्यपाल निवाचन-आयोग दी राय से 
करेगा और उसका निर्णय अन्तिम द्वोगा । ; 

सदस्यों के स्थानों की रिक्तता--कोई भी व्यक्ति एक ही समय (१ ) ह्सी 
राज्य के विधान-मणढल के दोनों सदनों का (२) किन्दीं दो राज्यो के विधान-मस्ढलों छा-< 
और, (३) एक ही साथ सधीय संसद तथा राज्य के विधान-मख्ठल का सदा नहीं दो 
सकता है। म 

यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त दीन दशशाओं भेसे कसी एक भी दशा | हर तो 
उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों के अछुमार पुक निश्चित समय के भीतर लक 
स्थान (5०४0) को छोड़कर अन्य सभी स्थानों को साली करना पढ़ेगा। इस 


राज्य व्यवस्थापिका विधान परिषद्‌ १ 


अवधि के भीदर यदि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, तो सभी सदों की उसकी सदस्यता 
समाप्त हो जायगी और उसके सभी स्थान रिक्त हो जायेंगे 

अगर कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के पिना उसके अधिवेशनों से लगातार 
६० दिनों) तक अनुपस्थित रहे, तो उसका स्थान भी रिक्त घोषित कर दिया जायगा। 
अत्यु या त्याग पन्न हारा भी सी सदस्य का स्थान रिक्त हो सवेगा । 

परिषद्‌ की कार्य-विधि---अतिवर्ष कम-से-कम्र दो अधिवेशन होंगे। परिषद्‌ 
के पहले सत्र (508807) की अन्तिम बेठक और दूसरे सज् की पहली वेठक के बीच छह 
महीने का अन्तर नहीं होगा । विधान-परिषद्‌ की बेठकों के लिए सदन की कुल सदस्य- 
संख्या का दसवाँ हिस्सा था १० सदस्य, इन दोनों में जो संख्या अधिक हो, की उपस्थिति 
(2०००) आवश्यक है । 

परिषद्‌ के पदाधिकारी--विधान-परिषद्‌ के दो पदाधिकारी होंगे - (१ सभा- 
पति ((8॥7५०४) और (२) उप-सभापतति (2ल्‍कण४ (फथ्याा9" )। इन दोनों 
पदाधिकारियों का निर्वाचन परिषद्‌ अपनी बहुमत संख्या हारा अपने सदस्यों में से ही करेगी । 
इन दोनों पदाधिकारियों को विधान-मण्डल हरा निर्धारित वेतन और भरे मिलेंगे । 


इन दोनों पदाधिकारियों के काय', उनकी पदावधि तथा अपदस्थता आदि के 
सम्बन्ध में वही व्यवस्थाएं है, जो संघीय राज्य-सभा के पदाधिकारियों के सम्बन्ध मे 
हैं। अन्तर सिफ्न इतना ही है. कि राज्य-्समा का सभापति मारत का उपराष्ट्रपति अपने 
पेन ( /जी०० * अधिकार से होता है थौर राष्ट्रपति दी अनुपसिथिति में जब 
स्थानापन्न राष्ट्रपति का काय करता है, तब राज्यन्सभा का समापतित्व नहीं करता १ 
राज्य-विधान-परिषद्‌ में वसा नहीं होता है, क्योंकि राज्य-शातन में उपराष्ट्रपति की 
आँति उप-राज्यपाल का आवधान नहों विया गया है । 

जविधास्थरिषद्‌ के अधिकार और कार्य *--अधिकारों और कार्यों दी दष्टि से 
विवान-परिषद्‌ सघीय राज्य-सभा से भी अधिक निरवल और शक्लिद्वीन है । 


जहां तक छार्यपालिछा या प्रशासन-सम्बन्धी ओर वित्तसम्बन्धी अधिकारों एव 
हक का फरन है, राज्य सभा और राज्य-विधानपरिपद्‌ दोनों की स्थिति एक धमान 
हीहै। 


मसले 
१ $० दिनों की इस कालाव थ की गणना में सदन की सभावश्चित या ४ दिलों से 
अधिक के लिए स्थ'गत की गई अवधि नहीं सम्मिलित की जायगी। 
९ पाठक ३8 सम्बन्ध में संघ-व्यवस्थापिका के अन्तर्गत राज्य-्ससा के अधिकारों 
एवं क्या के वर्णन को अवश्य पढ़े ।-- लेखक 





डर भारतीय शासन 


कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकारों और कार्यों मे जहाँ तक घन विधेयका का 
प्रश्न है, वहाँ भी दोनों ( राज्य-्समा और विधान-परिपद्‌ ) की स्थिति सम्रान ही है। 
साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में भी राज्य-विधान-पतियिद् की स्थिति दयनीय 

ही है और राज्य सभा की अपेज्ञा और भी अधिक गई-गुजरी हुई है.। 
हि विधान सभा ह्वारा पारित क्रिसी साधारण विधेयक्र को विधान परिषद्‌ त्तीन 
महीने से अधिक समय के लिए नहां रोक सकती है । साथन-ही-साथ विधान- 
परिषद ह्वारा दिये गये सुकावों या किये गये सशोधनों को मानना या न मानना 
भी विधान-सभा की इन्द्या पर ही निर्मर करता हैं। विधान परियद्‌ द्वारा, सिफारिशों 
के साथ, एक वार लौटाये गये साधारण विधेयक जब दूसरी बार विधान- 
सभा हारा पारित होकर विधान पारपढ्‌ के पाप्त फिर पहुँचते हैं, तव इस बार 
विधान-परिपद्‌ उन्हे विधान-सभा के पा्त लौटा नहीं सकती है । इस वार 
विधान-परिपद्‌ अधिक-ले-अधिक एके सहीना विलम्ब कर सकती है। इस बार 
विधान-परिपद जो करे, उस विधेयक को अस्वीकार कर दे, या वेसे सप्ोषनो 
के साथ पारित करे, जो विधानसभा को मान्य नहीं हों था १ महीने तक इद्ध 
करे ही नहीं, इनका कुछ भी प्रभाव नहीं होगा और वह विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों 
प्वारा पारित माना जायगा, जैसा कि विधान-सभा दारा दूसरी चार पारित हुआ था। 
इस प्रक्रार, साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में भी विधान परिषद्‌ आय सर्वया 
निशक्ल द्वी है।यह इन विधेयकों को एकवार विवानन्समा के पास लौटा सकती 
है. और छल मिलाकर अधिक-से अधिक ४ महीने ( ३ महीमा पहली बार और 

१ मद्दीना दूसरी बार ) की ढेरी कर सकती है, अन्यथा दुछ नहीं । 


राज्य-विधान परिपद्‌ के अधिकारों और कार्यो के पूर्ण छत के लिए राज्य सभा 
के अधिकारों और कार्यों का अध्ययन करते समय पाठक इसे नहीं भूलेंगे कि 
राज्य सना को सविधान में संशोधन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अपदस्थता, 
सकटकालीन उद्घे।पणा, राज्यन्सत्ली के विषयों का समवर्ती सूची में हस्तान्तरण 
इत्यादि सम्बन्धी जो व्यायिक और अन्य अधिकार हैं, वे सब विधान-परिपद्‌ को नहीं हैं । 

विधान-परिपद्‌ की स्थिति और उसकी उपयोगिता--विधान-परिषद्‌ के 
काया एवं ध्विकारों के उपयुक्त वर्णुन से स्पष्टत विंदित है कि >िवान-परिपद्‌ को कोई 
भी प्रभावी या मूल अधिकार प्राप्त नहीं है । विवान-परिषद्‌ राज्य-व्यवस्थापिका 
करा सर्वेथा शक्तिविहीन तथा निर्बल सदन है । विधान-सभा के सामने विधान- 
परिषद्‌ की कोई हस्ती ही नहीं है । विधान-परिषद विधानसभा पर किसी प्रकार 
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की रोक (6८४० या निंधण (०आाएण) लगा सकने में पूरंत निशक्त 
है । विधान-सभा को कभी इस वात डी चिन्ता नहीं रहती है कि उसकी राह में 
विधान परिषद्‌ किसी प्रकार की अड़चन पैदा कर सपेगी। हर 

संधीय व्यवस्थापिका में लोफ-सभा लौर राज्यसभा के बीच, किस्ती साधाएए 
विशेयक को लेकर उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति हरा इन दोनों 
सदनों की सुस्त बेठक बुलाये जाने का अवधान है । राज्य-व्यवस्थापिका के 
सम्बन्ध में ऐसा प्रावधान भी नहीं है । अतः, विधान परिषद्‌ एक बिलइुल ही गौर 
समा होती है। इसका मुख्य और केवल एक कार्य विधानसभा हारा पाप्त किये 
गये विश्यिकों का परिमाजन करना है। विधान परिषद्‌ द्वारा दिये गये छम्ानों था 
अलादित संशोवनों का महत्व तभी होता है, जबकि विधानसभा ने सचमुच द्दी 
कोई भूल-बूक की हो था विधानससभा में किसी विधेयक के पास होते समय वसा 
प्रश्न ही नहीं उठा दो। विधानसभा को विधान परिषद्‌ के प्रति तो इस हंद की 
प्राथमिकता (2(शाआ0८) और प्रधानता दी पई है कि वह विधान परिपद्‌ 
के उत्तादन (80०॥00/) के लिए संसद से अनुरोध कर सकती है। 

विधान-परिषदें क्‍यों न उठा दी जायेँ ?- प्रश्न उठता है कि जब विधान- 
परिषद्‌ को कोई प्रमावी था व्यावहारिक शक्ति है ही नहीं, तो फिर ऐसे सदन 
को रजने से सास ही क्या? जबकि विधान परिषद्‌ की खीकृति या बलीकृति का 
कोई भी अभाव कानून-निर्माण पर पब्ता ही नहीं है, तो ऐसे सदन पर व्यर्थ का धन और 
समय व्यों व्यय किया जा रहा है ? अर्थात्‌ विधान-परिषदों को उठा क्यों नहीं दिया जाय ? 

उठा देने के पक्ष में विधान-परिषद्‌ के विपक्षियों का कहना है. कि संघीय 
स्तर पर भारत-संध की इकाइयों के प्रतिनिधित्व के नाम पर राज्यसभा का 
समर्थन तो किया भी जा सकता है, लेकिन राज्यों के विधानसंबकों भे दो सदनों 
की क्या आवश्यकता है? विधानसरिषद्‌ सें राज्य के विभिध भागों था ज्षेतरो 
(7७7४४0:68) का प्रतिनिधित्व तो होता नहीं है। इनका कहना है कि जहों तक 
अन्य संघात्मक देशों के अन्तर्गत राज्यों में भी ह्िसदनात्मक विधान-मबल पाये जाने 
की बात है, वह उदाहरण भी सारत के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि भारत-सभ 
बहुत ही शक्तिशाली केद्रवाला सघ है, जिसके अन्तर्गत राज्यों के प्रे्राधिकरार 
([0078070007) में सिफ्र गौण विषय ही दिये गये हैं । 

विधान परिषद्‌ को उठा देने के पत्ष में सबसे महत्वपूर्ण और संद्धान्तिक तक 
पह उपस्वित्र दिया जाता है कि यह अप्रभातांनिक, प्रतिक्रियावादी और रूव्िवादी 
पंतथा होती है । अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के सम्मिलन 
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से संगठित होने के कारण यह जनतात्रिक पिद़ान्तों के श्रविकृल तो हैं ही, 
चाथ-दी-साथ इसके दारण विशेष लोगों छो मतदान अतिनिषित्र (77०पघक 
फ०798९0६6009 ) मिल जाता है। क ही व्यक्ति स्वानीय संस्था के सदस्य के 
हूप में, स्मातक होने के कारण, शिक्षद्र इने पर भार विधानसभा ही सदस्यता 


क्ले्‌ आधार पर, बार बार चोट ८ सम्रता है।इस अभ्रदार का अपमान प्रतिनिष्ितत 
संथा अनुच्रित तथा अवाद्धनीय हे । 


०8० आजोचकों का कहना दे कवि. विवान-परियद्‌ अलोकंग्रिय, रूदिवादी लर 
प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों का विश्रामागार है । इसकी सदस्यता, सत्तारढ दल के 


लिए एक मान्यम छा का करती है, जिसके द्वारा अकमेए्य तथा अग्रिय राजनीतिक 
आायंक्रर्ताओं तथा प्रदोलुप बौर धनप्रेमी अमावशादी व्यक्तियों को सरकारी समयेक 
शनाग्रा जा सक्षता है। विवान-परियद् एक पिछले दरवाजे (380: 40007) के 
समान है, जिससे होऋर जनता हारा उपेत्रित, निरस्कता बौर अस्वीकृत व्यक्तिमी 
विधान-मठल में ही नहीं, बरन, सम्त्रिपरिषद्र में भी वेश ऋर सकता है भर पिफ़ 
एक साधारण सन्त्री ही नहीं, चरन्‌ मुख्य्मन्त्री भी धन जा सक्र्ता है। 

इस संत के समर्थन में यह मी छा जाता है कि विषेयक्रों के संशोवन और 
प्रर्सार्जन में भी दिवान-परिषद्‌ की कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है। विधान-सभा 
में तो प्रत्येद्त विध्यन पर वीन-तीन बार विचार और वाद-विवाद द्वोता ही है, पूरी 
मत्त्रिपरिद अत्येक् विशेयक्र पर सभी इब्टिकोशों से विचार करती ही है । राज्यपाल, 
अपनी सम्मृति टन के पूर्क, जिवेयकों छी जाँच करवा ही लेते हैं । इतनी अक्रिमाओं 
क्ष चाद भी अपर दिसी वियेयक्र के सम्बन्ध में कोई सन्केह यदि रह जाता दे, तो राज्यपात 


उसे राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित कर हो सकता है । लि कक रिर 
इस प्रकार विवान-परिषद् का रहना केडे लावश्यक्र नहीं ह+ ब्यर्के जिला भी 


कामून-निर्माण के ऊार्य में कोई विशेष अन्तर नहीं बायणा । उठे विवान-परिषदू 
डी उपस्थिति काटूल-निर्माण के कार्य को बनावश्यक ही इशना अधिक विस्तार 
ऋरती दे। विवान-परिषद्‌ में दिये गये भाषणों में भी जनता छोई विशेष द्लिचत्यी 
नहीं खेती है; क्योंकि वे माषण विवान-खदा में याये हुए गीतों को बेछुरे और 
उद्चनिवाले (02777) राष में हुदराने के जलावा और कुछ नहीं झोते है 3 

उपयुक्त त्ततं के आधार पर यह दा किया जाता है कि विवान-परिपद्‌ 
अत्ततान समय में संत्रधानिकता के ज़ेत्र में अचलित ड्रिसदुनात्मक विघानमंडल के कैशन 
डी पूर्तिमाज है? यह पुर व्यर्थ की सजावट संस्था है, को राज्य की लिधी पर 
एड भार-त्वख्प हैं। 
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इस सम्बन्ध में यह भी कहा, गया है ऊि पच्रवर्षीय योजनामों को सफलीभूत 
बनाने के लिए देश को घन की आवश्यकता है जर भारत बेशुमार विदेशी कर्ज 
(४07८४४४ 7,092) लेता जा रहा है। ऐसी दशा में विधान-परिषद्‌ जैसी अनावश्यक 
और महुप्योगी संस्था पर मपव्यय करना कहाँ की वुद्धिमानी है १ 

विधान-परिषद्‌ को रखने -के पक्ष से--एक जोर यदि विधान-परिषदों को 
उठ देने के पक्ष में उपयुक्त जोरदार तक उपस्थिति किये गये हैँ, तो दूसरी ओर बहुत-से 

लेखकों और आबोचको धरा इसको कायम रखने के पत्त में भी तर्क 

उपस्थित थे गये हैं ( न्‍ 

विधान-मढलों मे ऊपरी सदन को भी रखने दी उपयोगिता के सम्बन्ध में जो सामान्य 
तक उपस्थित किये जाते हैं, उनकी चचो पहले की जा चुकी है+ उच्च सदन के. 
ओऔषित्य के समर्थन में कहा जाता है कि यह निम्न सदन प्वारा जहदीवाजी में और 
तदीए दलगत दृष्टिशोेण से चनाये गये विधेयर्कों को कानून का रूप धारण कर 
सकने में देरी और बाधा उपस्थित कर सकता है'।। इस सदन के प्रावधान से कानून- 
जिर्माण-कार्य में वृद्ध, अनुभबी तथा विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध होती है । 

इन सामान्य तकों के अतिरिक्त भारत-सध के अन्तर्गत राज्यों की विधान-परिषदों 
के पक्त में सवसे वडी दर्लील यह दी जाती है कि इसके पाष्यम से कानून-निर्माण-कार्य 
में शिक्षक, स्नातक, स्थानीय सस्थाएँ आदि महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली पेशों मर 
बंगों के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त होता है। 

अर्थात्‌ विधान-परिपद्‌, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ( फप्रा%ा07७ छेछुए9- 
86९080507 ) के आधार पर संगठित होने के कारण एक मब्त्वपूर्ण पूरक 
(। एए)८०शआ!) का काय करती है और विधान-मडल के उन दोषों को दूर करती 
है, जो प्रादेशिक अतिनिधित्व! (ज७एणा0778) ि८ए7८४७7४६४07) के आधार पर 
निर्वाचित विधान-सभा के ही रहने से होते हैं । 

इसी प्रकार, यह भी बहा जाता है कि एक रथायी सदन होने के कारण, राज्यपाल 
के अध्यादेश जारी कर सकने के अधिकार के दुरुपयोग पर, विधान-परिषद्‌ एक प्रभावी 
नियन्रक के रूप में कार्य कर सकती है । 

निषकर्ष--इसमें कोई सम्देह नहीं है क्रि यह सदन सिर्फ एक सरम्मते प्रदान 
करनेवाली ( हि&7707£2 ) और परासशंदात्री ( 84०8० ) सस्या है। 
आवश्यक था अनावश्यक, उपणेगी या अनुपयोगी, सभी संस्थानों में एक-आध 
गुण तो होते ही है, इसलिए विधान-परिषद्‌ के भी एक-आध गुणों और लामो 


१. देखिए, 'राज्यसभा की उपयोगिता” , अध्याय १९। 
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के आधार पर इस स्थापना जार स्थायित्व के आचित्य का समय नहीं किया जा सकता, 
तभी तो सविवान-निर्माताओं को भी इधकी उपयोगित्त पर सन्देद् था। इस लेखक दी 
सम्मति में यदि विधान-परिषद्‌ को उठा दिया जाय तो, कोई सर्वेधानिक चति 
नहीं द्ोगी । 

लेकिन साथ ही इस लेख़क का यह भी हृढ विश्वास है, कि हमारे देश का जो 
वत्तसान राजनीतिक वागापरण है, उसको महेनवर रखते हुए, निकट भविष्य मे 
धिधान-परिपदों के उत्सादन ( 3४0)स्‍000 , की सम्मावना नहीं के बरावर है। 
इसका कारण यह है कि विधान-परियदों की संवैधानिक उपयोगिता था इणकारिता हो या 
न हो, इसकी राजनीतिक आवश्यकता भर उपयोगिता अवश्य है। स्वतचता-प्रानि के 
चाद से हमारे देश न अभुुता-प्राप्ति और पढ-लोरूपता की नशीली तथा व्रिपली भ'चना से 
उत्तन्न घोर असन्तोष को, विधान-परिपदों प्र स्थापना आर स्थायित्व से कुड्ध अशों 
में अवश्य दूर किया जा सका है। यही कारण है कि विधान-परिपदों की सदर 
अ्य क बजाय बढती जा रही ह 

(२) विधान-सभा 
(7.829!4ए८ 855श७॥09 ) 

भारत सघ + अन्तर्गत राज्यों के शासन में निणंयात्मक्ष शक्ति का स्थान 
सहण करनेवाली विधान-स ; राज्य-विधानमढल की प्रमुख था प्रथम सभा होनी है । 
जिन राज्य-विधानमडलों मे दो सदन (उच्च तथा निम्न) होते हैँ, उनमें विधान-सभा 
प्रथम या निम्न ( रिहा 07 7,.0एछ७7 । दान का स्थान भ्रहण करती है | एक 
सदनवाले राज्य-विधानमढलों में तो विय्रान-सभा ही सा छुब्च पेतों ४ भर विधान- 
सभा से ही तिघान-मढल का तात्पय निकाला जाता है। 

राज्य-शापन में विधान-सभा का इतना महत्वपूर्ण ओर प्रभावी स्थाप 
इसलिए होता है कि यह सभा सम्बद्ध राज्य की जनता हारा वयस्क्र मताधिकार 
के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अतिनिधियों के सम्मरिलिन से गठित होगी 
है। सभी राज्यों के व्यवस्थापन-विभाग में विधान परिपदों ( उच्च सदन ) का 
द्ोोना आवश्यक नहीं है, लेकिन विधान-सभाओं का होना अनिवार्य हो नहीं, बरन्‌ 
अवश्यम्मावी है । 

सघ-शासन में राज्य-सभा की जो स्थिति है, वही स्थिति राज्य-शासन में 
विधान-परियद्‌ की हो या नही दो, लेकिन संघ-शासन में जो स्थिति लोकसभा की 
है, बही स्थिति राज्य-शासन में विधान-सभा की निस्सदेह रूप में है! लोकसभा 


राज्य-व्यवस्थापिका - विधान-सभा छछ 


की ही भाँति विधान-सभाओं को भी राज्यों के शासन और राजनीति का सुख्य और अभावी 
केस कहा जाना चाहिए । 

गठन- विधान-समा राज्य की जनता का अत्यक्ष प्रतिनिधित्त करती है। इसके 
सदस्य वयस्क-सताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। इतसका एक्मानर अपवाद 
यह है कि यदि राज्यपाल के विचार में आम चुनाव में ऐंग्लो-इएडियन समुदाय 
' का विधान-सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हों, तो राज्यपाल उस समुदाय 
के एक या अधिक व्यक्ति को उस राज्य वी विधानन्समा का सप्स्य मनोनीत 
कर 0ककेगा। 

विधान-सभा के सदस्यों की संख्या प्रत्येक्र राज्य में भिन्न-भिन्न होती है, क्योंकि 
किस राज्य की विधान-सभा में कितने सदस्य होंगे, इसका निश्चय उस राज्य की 
जन-सख्या के आधार पर दोगा। फिर भी, सविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य री 
विधान-सभा की सख्या कम-्से-कम ६० और अधिक-से-अधिक ४०० होगी 3२ उनके 
चुनाव के लिए प्रत्येक्ष राज्य में चहुत-से प्रादेशिक निर्वाचन-द्रेत्रों का निर्माण दिया 

जायगा | 
संविधान बी घूनर धारा १७० २। के अनुसण हुए श्रादेशक निर्वाचन-त्षेत्रों का 
निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहि था #े प्रत्येक ७५००० व्यत्यों पर एक-एक 
सदस्य चुना जाता। लेकिन सविधान ( सप्म ) सशोत्न-अधिनिया के अनुसार इस 
निश्चित जन-सख्या को उठा या गया है और इतना ही कहा गया है कि जहो तक सम्भव 
हो, सम्पूर्ण राज्य में निर्वाचन-जषेत्र की जन-सख्या और प्रतिनिधित्व का अनुपात समान ही 
डो। इसके अतिरिक्त और सब व्यवस्थाएं” वही हैं, जो लोक-सभा के सदस्यों के निर्वाचन 
के निमित बनाये जानेवाले निर्वाचन-स्षेत्रों के सम्बन्ध मे हैँ । 

जिस प्रकार, लोक-सभा के सदस्यों के चुनाव क लिए कुछ पिछडी और अछूत समझी 
जानेवाली जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था” छी गई है, 
उसी प्रकार का प्रावधान विधान-सभा के लिए भी किया गया है । संविधान की 
धारा ३९३ के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों एवं 
अनुसूचित आदिम जातियों ( आसाम के आदिवासी-केत्रों को छोडकर ) के लिए उनकी 
जम्सख्या के अनुपात मे स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे । प्रारभ म इस तरह की व्यवस्था 
३२५ जनवरी १६६० ई० तक के लिए ही की पई थी, लेकिन दिसम्बर १६६० सं 
हुए सबिधान के अष्ठम संशोधन के अनुसार इस मवधि को २५ जनवरी, १६७० ६० तक के 
लिए वढा रिया गया है। 


१ और २ ठेखिए, अध्याय १३॥। 


डेप भारतीय शासन 


जिस अक्ार लोक-सभा के सुरक्षित स्थानों के लिए पृथर्‌ निर्वाचन-क्षेत्नों की भपेत्ता 
सथुक्त निर्नाचन-त्ेत्रों ढी व्यवस्था की गई दे", उसी प्रकार करा आवधान विधान-सभा के 
इरज्ित स्थानों के लिए भी क्या गया है। 

इस सम्बन्ध सें यह उल्लेखनीय हे कि सथुक्त नर्वाचन-स्ेन्नों को उठा दिये 
जाने का निरंथ देश की सत्तारूढ़ पार्टी ह रा कर लिया गया है। लगभग निश्चित है 
कि अगले चुनावों में एक सदस्यात्मर निर्वाचन-त्षेत्र 597286-/67ा0०" (0078ग- 
ए८7०9 ) ही रहेंगे | 
.. . राज्यों की विधान-सभाओं के गठन के सम्बन्ध में यह विशेष रूप से उत्लेजनीय 
है कि राज्यपाल हारा ऐग्लो-डरि्डियन समुदाय के कितने व्यक्ति विधान-समा के सदस्य 
मनोनीत किय्रे जायेंगे, इसकी सख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है। 
लोक-सभ, के सम्बन्ध में भी ऐसा प्रावधान है, लेकिन यहों स्प्ट शब्दों में कहा 
गया द्वे कि राप्ट्रपति ऐसे स्िफ टो सदस्यों को ही मनोनीत कर संझेगा। कुछ 
आलोचक' का कद्ना है कि राज्य-मत्रिपरिपद्‌ द्वारा इस अधिकार का दुस्पयोग भी छ्विया 
जासक्रता हे। कहा जाता है ऊक्रि सत्ताहुढ पार्टी की भरन्निपरिपद्‌ राज्यपाल श्वारा 
कुछ अधिक संख्या में ऐसे संदस्थों को मनोनीत कराकर अपना चहुमत सुरक्षित 


कर सकती है । | है 
उपयुदत आशा सिफ सद्घान्तिक है। राज्यपाल कमी ऐसा नहीं करेगा कवि उस 


शाज्य में वस+वाली ऐंग्लोनडण्डियन जाति की जनसंख्या को विना ध्यान में रखे उस जाति 
के अधिक लोग। को विधान-समा का सदस्थ मनोनीत कर ढे। इस लेखक की राय में 
ऐसे सदस्यों की सख्या इसलिए निरदिप्ट नहीं की गई है ऊ़ि राज्यपाल परिस्थितिवश 
उचित टय से कार्य कर सक । 
चयस्क-मताधिकार--वयस्क-मताधिकार का अर्थ यह दै कि वही स्थी-पुरुष 
विधान-सभा के सदस्यों के निर्वाचन में वोट दे पायेंगे, जो भारत के नागरिक हों , २१ वर्ष 
की आयु पूरी कर छुके हो और निवास-स्थान, पागलपन, अपराध या अष्टाचार या गेर- 
कानूनी काया के आधार ण्र अयोग्य नहीं व्हराये गये हों । 
दियान-सभा की सदस्यता के लिए यथोग्यताएँ और अग्रोग्यदाए--विधान- 
सभा छी सदस्यता के लिए वही योग्यताएं और अयोग्यताएंँ हैं, जो फ्ि विधान-परिष्द 
की सदस्यता के लिए। सिफ़ एक अन्तर है कि विधान-परिपद्‌ का सदस्य होने के लिए 
कम-ने कम २० वर्ष की उनच्र चाहिए, लेकिन विधान-सभा की सदस्यता के लिए सिफ्े 
२४ वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए । 
हि 56 20276 70/ ८५ 


१, देखिए, अध्याय १३ । 
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ओऑजरल विभिन राज्यों की विधान-सभाओं झी सदस्य-सख्या निम्नलिसित 
रूप में है-- 


क्रमनसस्या. राज्य सदस्यों थी यदुत जाति कबाचली जाति 
सख्या के लिए सुरक्तित के लिए सुरक्षित 
स्थान स्थान 
है आन्श्र-प्रदेश ्ध्प डे ११ 
३२... थासाम ११८ ५ २६ 
३... विहार ३१८ ड्० ड्रर 
४... गुजरात १३३ ९४ १० 
केरल १२६ ११ | 
६७ मध्यप्रदेश श्ष८ ३ फू 
७, भह्रास २०५ ३७ १ 
फ्ल मर ब्ग्८ श्८ १ 
६, मदहाराष्ट् २६४ र६ २१ 
० उड़ीसा १४० २४ २६ 
११... राजस्थान १७६ श्ट ० 
१२, प्रजाब १४४ ३३ 
१३ उत्तरयदेश ४३० ८६ थे 
१४ परिचमी बगाल ९५३ ४१. १५ 
१५. अम्मू-+श्मीर ७. 


विधान-सभा की अवधि--चूं कि विधान-समा के सदस्यों का निर्वाचन पॉंच वर्षो 
के लिए ही होता है, अतएव विधान-सभा की अवधि भी पॉच वर्ष की ही होगी। इस 
अवधि की गएना प्रथम अधिवेशन की पहली वेठक की निश्चित तिथि से की जाती है। इस 
अवधि के सम्ताप्त होने पर विधान-ससा आप-मे-आप भंग हो जाती है । 

पोच वर्ष की अवधि के भीदर भी विधान-सभा राज्यपाल हांए भंग की जा पक्ती 
है। सरुटकालीन भगस्वा में विधान-सभा की अवधि को संघ-ससद कानून बनाकर बढ़ा 
सकती है। परन्तु ऐसी परिस्थिति में भी ससद्‌ विधानसभा दी अवधि थो एक बार 
में एक वर्ष तम्र के लिए ही घढा सझनी है । 

जबतक आपात की उद्घोषणा लाग्रू रहेगी, दवतक एक-एक वार में एऋएक 
साल करके विधान सथा की अवधि ससदीय कानून द्वारा वाई जा सस्ती है। लेक्नि 
आपात-उद्घोषणा के समाप्त होने के वाद ऐसी अवधि ६ महीने से अधिक समय के 
लिए नहीं वढाई जा सकती । 


४० भारतीय शासन 


वि गन-पभा के पदाधिकारो--पिधान-सभा के दो पदाधिकारी होते है, अध्यक् 
(59९४) ०" और उपाध्यक्ष ([00009 ६ ए८७ ८") । इनका निर्वाचन विधान-सभा 
द्वारा अपने सदस्यों ने से ही किया जाता है। इनके लिए वेनन, भत्ते व अन्य सुविधाओं 
को विधान-मडल ही निश्चित करता है । 

विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कार्यों, अधिकारों और उन्हें 
अपदस्थ करने की प्रक्रिया आदि वही हैं, जो लोक-सभा के अध्यत्त और उपाध्यक्ष 
के हैं । अत पाठकों से अनुरोध है कि वे लोझसभा के पदाधिकारी का 


वर्णन) पढ़ लें ॥। 

विधान-प्रभा के सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियाँ-- राज्यों की 
विवान-सभाओं के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार / ?7ए7]0288 ) मर विमुक्नियों 
()४रए्ाणपा।68) श्राप्त हैं। संविधान की धाराओं और विधान-मढल के नियमों 
के अन्दर, सदन के भीतर उन्हें भापण की पूरी र्चतत्रता प्राप्त है। सदन मे, या सदन 
की समितियों में दिये गये भापणों के लिए या विधान-मडलों की ओर से प्रक्राशित रिपोर्टो 
में उनके द्वारा व्यक्त किये णये विचारों आदि के लिए उनपर कसी अदालत में कोई मुऊ़दमा 
नहीं चलाया जा सकता । जिन दिनों विधान-सभा का अधिवेशन हो रहा हो, उन दिलों 
में था उनसे ४० दिन पहले आर ४० दिन बाद के लिए किसी सदस्य को दीवानी 
कानून के अधीन, और दिवालियेपन मामले छोड़कर, गिरफ्तार नहीं 
झ्या ज' सकता । 

शपथ--विधान-सभा के प्रत्येक सदरय के निर्वा चेत होने के बाद राज्यपाल या 
उसके हारा नियुक्त उसी पदाधिकारी के सामने संविधान के श्रति श्रद्धा, निष्ठा तथा अपने 
पद की कत्त व्यपरायणता वी शपथ लेनी पडती है । 

सदस्यों के वेतन, भत्ते आदि--विधान-मडल हरा निर्धारित किये गये वेतन, 


भने और अन्य सुविधाएं भी विधान सभा के सदस्यों को दिये जाते हैँ। वत्तमान समय 
में बिहार के परिधान मंडल के सदस्यों को २१५० रु० मासिक वेतन मिलता है और सदनों 


की वठक होने के काल मे १५ २० प्रतिदिन के ह्विसाव से भत्ता दिया जाता है। जब वे 
विधान-सभा था उसझी किसी समिति में सम्मिलित होने के लिए आयें या जायें तय उन्हें 
प्रथम थे णी के रेल-भाडे की डेव्गुनी राशि दी जाती है, चाहे वे यात्रा बिसी भी श्रेणी 
में क्यों न करें । 

विधान-सभा की कार्य-विधि--विधान-सभा की कार्य-विधि भी विलकुल उसी तरह 
की है. जिस प्रकार की लोक-सभा की कार्य-विधि । 

१ देस्िए, अध्याय १३ । 


राज्य-ब्यवस्थापिका » विधान-सभा ण्च 


गणपूति (0००७०७,--विधान-सभा की जिप चैठक में दस सदस्य या समस्त 
संख्या का दसवो भाग, जो सी इनमें से अधिक हो, उपस्थित न हो, वेठक वैध 
नहीं समझी जायगी । यदि किसी बैठक में यह गयपूत्ति नहीं हो, तो बैठक 
स्थगित या विसर्जित कर दी जा सकती है ।, 

विवान-सभा के अधिकार और फार्य--पिधान-सभा के अधिकारों और कार्यों सो 
दम निम्नशिदधित तीन करों मे बट सकते हैं." कर कि 

(१) विधायिनी, (२) वित्तीय और (३) कार्यपालिका पर नियंत्रण । 

प्रत्येक का वर्णन हम वारी-बारी से करेंगे । 

१ विधायिनी ( 7.0278/80796 ) --विधान-सभा को राज्य-सूची में व्शित 
€६ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार तो है ही, साथ-दी-साथ वह समवर्ती 
सूची में वर्शित ४७ विषयों पर भी कानून बना सकती है। हम जानते 


हैं कि समवर्ती सूची के विषयों पर ससद्‌ को भी कानून बनाने का अधिकार है, 
अततस्व सस॒द्‌ ओर विधान-सभा द्वारा बनाये गये दोनों कानून में विरोध होने पर ससदू का 
ही कानून पेध माना जायगा । 

विधान-सभा की विधायिती शक्तियों के सम्बन्ध में हमे यह स्मरण रखना 
चाहिए कि विधान-सभा अकेले ही कानून नहीं बना सकती है। इस काम में 
विधान-परिपद्‌ का भी समव्ती अधिकार है। लेकिन धन-विवेयकों के सम्बन्ध 
में विधान-परिषद अधिकसे-्अधिक १४ दिनों की देर कर सकती है। इसी प्रकार, 
साधारण विषेयकों के सम्बन्ध में भी विधान-सभा की इच्छा ही निर्णायक होगी। 
खिघान-परिषद्‌ अधिकसे-अधिक ४ भहीनों की देर कर सकती है । धन-दियेयक 
१४ दिलों के वाद और साधारण विधेयक ४ महीनों के बाद विधान-पम्पिद्‌ 
के नहीं चाहने पर भी विधान-सभा द्वारा पारित रुप में ही दोनों सदनो आरा 
पारित माना जायंगा । 

इस प्रकर, यवाथ विधायिनी शक्ति तो घिघान-समा को ही प्राप्त हुईं। थह 
भी कहा जा सकता है कि राज्य-विधानमंडल का एक तीसरा अन्यतस अंग होता है--- 
राज्यपाल । चिना राज्यपाल की अनुमति के विधान-मंडल के ए% या दोनों सदनों 
छारा पारित विधेयक्क कानून नहीं घन सकते। 

मिद्धास्तत यह वात ठीक है, लेकिन राज्यपाल भी विधान-समा के ऋाच 
निशक्क ही होता है । पहली वार राज्यपाल अवश्य, विधान-मंडल ह्वारा पारित 
और उसके पास अनुमति के लिए भेजे गये, विधेयकों' को स्वीकार नहीं कर अपने 
सशोधनों यथा छुकावों के साथ विधान-मडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा 
सकता है । लेकिन अगर राज्य-विधानमंडल इन विशरेयकों को दुवारा संशोधनों- 


भरे भारतीय शापन 


सहित या बिना सशोधनों के पास कर राज्यपाल के पास मेज ठे, तो इस बार राज्यपाल 
का स्वीकृति देनी दी होगी। 

इस तरदद से हम पाते हैं. कि यद्यपि राज्य-विधानमंडलों के तीन अग होते हैं, 
तथांपि इन तीनों अपपों मे विधान-सभा ही यथार्थ विधायिनी शक्तियों की स्वामिनी 
द्वोही है। 

(२) वित्तीय शक्तियाँ--विधान-सभा को चहुत से वित्तीय अधिकार प्राप्त है 
घन-विधेयक तो पहले विधान-सभा मे ही पेश किये जायेंगे। विघान-परिपद्‌ ऐसे विधेयकों 
को सिर्फ १४ दिन तक रोक सकती है। 

वारपिक बजट पर विधान-सभा का पूर्ण नियत्रण है। बजट भी राज्य के 
वित्त-मत्री हारा पहले विधान-सभा में ही उपस्थित क्या जाता है। राज्य के 
वित्त पर विधानन्समा का नियंत्रण॥ रहता हद क्योंकि राज्य के लोगों पर किसी 
नये कर का ढगाया जाना, पुराने कर का घटाया जाना विधान-सभा की स्वीहति 
पर ही निर्भर करता है! 

(३) कार्यपालिक्रा पर नियत्रगु--राज्य-सरकार की वास्तविक कार्यपालिका, 
अथोत्‌ मंन्रिपरिपद्‌ पर भी विधाननसभा का ही नियप्षण रहता है। सविधान के 
अनुसार भत्रिपरियद्‌ सामूहिक रूप से विधान-सभा के ही श्रति उत्तरदायी ठहराई 
गई है । मत्रिपरियद्‌, राज्य-विधानमढल के अन्य दो अंग, विधान-परिपद्‌ या 
राज्यपाल, के प्रति उत्तरदायी नहीं है । अत जहों तक राज्य-कार्यपालिका पर 
राज्य-व्यवस्थापिका के नियच्रण का प्रश्न है, विधान-सभा को द्वी यह शक्ति भी श्राप्त है। 

विधान-सभा भी उन्ही उपायों से मन्रिपरिपद्‌ पर नियंत्रण रसती है, जिनके द्वारा 
लोक-समा संघ-मत्रिपरिपद्‌ पर नियंत्रण ररागी है ।१ अत उन उपायों को फिर दुहराने 
की आवश्यकता नहों दीख पड़ती । 


राज्य-व्यवस्थापिका की शक्तियाँ पर सीमाएँ 


( 799॥#075 णा ॥0 ए०फएश5 04 6 88966 ॥,0ट98078 ) 
स॒घात्मक शासनो में दो भ्रकार की सरकारें होती है, एक सघ-सरक'र और 
दूसरी राज्य-सरकार.। दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में प्राय स्वतत्र हुआ करती 
हैं। घूँक्लि, भारत में भी संघात्मक शासन की ही व्यवस्था की गई है, अतएव 
राज्य-पची में वर्णित विषयो पर तो राज्य-विधानमडलों को अतीमित अधिकार 


होना चाहिए । 
१. देखिए, अध्याय ८ । 


राज्य-व्यवस्थापिका : विघान-समा श्शे 

: के 6 2 पल के 

लेक्षिन वरतुस्थिति ऐसी है. नहीं। भारतन्संघ के ब्न्तगत राज्यों के विधान- 

मछ्लों क्रो जो शक्तियाँ दी गई हैं, उनके मामलों में भी थे संपर्णअभुल-सम्पनन नहीं हैं । 

राज्य-विधानमंडल अप्रमु॒ सस्‍्थाएँ हैं; क्योंकि उनको संविधान में संशोधन 

करने का कोई अधिकार नहीं है । अवशिष्ट शक्तियों (स४ंत0७०ए 90ए७/8) 
राज्यों के हाथ में न होकर सध के दाथ में हैं। 

राज्य-विघानमडलों को सघ-सूची के विषयों पर कभी कानून बनाने का 

' अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची पर वे कानून बना सकते हैं, लेंकित यदि इनका 
फानून संसद के कानून का विरोधी है,तो ससदू का कानून लागू किया जायगा, 
इनका कानून उस हद तक रह सम्रका जायगा, णहों तक वह संसद के कानून 
का विरोधी होगा। व ५ 

सध-सूची और समवर्तती सूदी की बात को अगर हम छोड भी 
हम पाते हैं कि राज्य-सूची में वर्शित विषयों केस म्वन्ध में भी राज्य-विजा मठ ॥ 
के अधिकार कुछ अंश में सीमित या मर्योदित हैं । 

(क) राज्य-विधानमंडलों द्वारा बनाये गये कतिंपय कामूनों के ' लिए राश्ट्रपंति 
को स्वीक्षति प्राप्त कर लेना आवश्यक है| ऐसे कामूनों को राज्येपाल राष्ट्रपति की भलुमति 
शाप्त करने के लिए रक्षित (ह08०7ए८) कर लेता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी 
विधेयक का सम्बन्ध राज्य द्वारा व्यक्तिघत सम्पत्ति करो हस्तयत करने था संसद हवारा 
सोगों के जीवन के लिए आवश्यक ( !फिडघ8७ांं॥) ) घोषित दी गई वस्तुओं पर 


टैक्स लगाने था समवत्ती सूची पर बनाये हुए ऐसे कानूनों से हो, जो संसदीय कामून 
का विरोध करता हो । 


(स) उछुछ विषय ऐसे हैं, जिनके सम्बन्ध में यदि राज्यों के विधान-संडल 
कानून बनाना चाहें, तो उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ( #7७ए7078 ००0४७ ) 
आप्त कर लेनी चाहिए । जैंठे, ऐसे विधेयक, जिनका सम्बन्ध दूसरे राज्यों अथवा 
राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम्त पर रोक-रुकाबट डालने से हो। ...- 

.. पे) यदि राज्य ( संघ-व्यवस्थापिका का उच्च सदन ) दो-तिदाई बहुमत से 
: ,यद्द पास कर दे कि राज्यन्यूची में परिणणित किसी भी विषय पर, राष्ट्रीय हित में 


संध-व्यवस्थापिका को कानून बनाना चाहिए, तो राज्य-विधानमंडल वैसे विषय...या 
विषयों पर कानून नहीं बना पायेंगे । के # 


(ध) आपात-उद्घोषणा-काल में राज्य-सूची में वर्णित विंपयों' पर सी सेंघ- 
संसद्‌ हारा कानून बनाये जायेंगे, न कि राज्य-विधानमंडल हारा |: :- 

() राज्यप्राल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी जानेवाली “रिपोर्ट भें यदि कहा ज्ञाय 
कि उस राज्य का संवैधानिक यंत्र असफल हो गया दे ओर संविधान केंकलजुगार 


शर्ट - भारतीय शासन 

उच्च राज्य का शासन चलाया जाना असंभव है, तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा 

न क््र्गे दैंसी रु [ 4 सूची ४ 

करेंगे। बेंसी देशा में भी संसद को राज्य-्यूची पर कादून बनाने का अधिकार हो जाता है । 
'व) स्वोच्च या उच्च न्यायालयों के न्‍्यात्राधीशों के ऐसे कार्यों पर, जो कि 


उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किये हों, विय्रान-मंडल को विचार 
कर सकने का अधिकार नहीं है । 


(द) राज्यपालों को भी सविधान द्वारा कुछ विवेकशक्तियों दी गई हैं । 
इन शक्तियों के कारण भी राज्य-विधानमढलों की स्वतन्नता कुछ दूर तक समरित 
हो ही जाती है। _ 


राज्य-विधानमडल में कानन बनाने की प्रक्रिया 


(ए707शव।ा०. ० प्रश्नषश्नाओताड़ ॥ 549 ॥0:298776 ) 


राज्य-विधानमटल में कानून बनाने की वहीं प्रक्रिया है, जो सथ-व्यवस्थापिका 
में है। उसका सबिस्तर उल्लेख पहले* किया जा चुका है, अतएवं उसे दुददराने की 
आवश्यकता “नहीं है। पाठकों को,इस सम्बन्ध में, यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में विधान-सभा-अर विधान-परिपद्‌ थों संयुक्त चेठक 
नहीं होती, विधान-परिपद्‌ सिर्फ़ चार महीने प्रक ही साधारण विधेययों को रोक 
सकती है ओर राज्यपाल के अधिकार राष्ट्रपति के अधिकारों से कम है। इस सम्बन्ध 
में यद्द भी ध्यान में रखना है कि सघ-व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति के ७पर जौर कोई 
नहीं 2, इसलिए सत्दद्‌ के दोनों धदनों ढर पारित विधेयकों को राष्ट्रषात ही स्वीकार 
।तर करेगा । लेकिन राज्य-विधानमडलों के हदनों ह्वारा पारित पवरधेयकों 

दं, रा-५५ल राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्तित कर सकता है। 


राष्ट्रपति, राज्यपाल को निर्देशित कर उस विधेयक को पुन विधानन्सभा में 
पुनविच/र के लिए उपत्यित करवा सकता 'है। विधान-सभा को ६ महीने के अन्दर 
उसपर विचार करना होगा। ऐसे बल विधान-समो दारा डुबारे पास होने पर 
“शप्पेति के पास- भेजे जायेंगे और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति की 
इच्छा पर ही निभेर करेगा। 


इस श्रकार राज्य-विधानमढला द्वारा पारित विवेयक्ों को राष्ट्रपति कान 
- नहीं चननेदे संकता ड्डै। 


228 20222 
घू, टक्षेसए, अध्याय १५ । 


राज्य-व्यवस्थापका विधान-सभा प््पू 


विधान-ससा और विधान-परिपद्‌ में सम्बन्ध 

सिद्धान्तत., विधान-सभा और विधान-रिषद्‌ दोनों ही राज्य विधानमडल के 
अन्यतम बंग हैं। जिन राज्यन्वधानमढलों में विधान-परिषदे हैं ही नहीं, उनकी 
तो कोई वात ही नहीं है, नहीं तो जहाँ भी हिसदनात्मक विधानमडल है वहाँ बिना 
दोनों सदनों से पारित हुए कोई भी विधेयक कानून इन ही नहीं सकता है। है 

लेकिन वस्तुत विधान-परिषद्‌ की स्थिति समान नहीं है । व्यवहार में दोनों 
की स्थिति में बहुत अन्तर है। विधान-सभा के सामने विधान-परिषद्‌ एक बिलकुल 
णौण सत्था ऐै। विधान-परिषद्‌ की स्थापना, स्थायित्र और उत्सादन ((४९७7०7, 
ए०प्रणशा5ंत्00 ४06. ब्फफ्षाणणा) विधानसभा पर ही निमर करता है; 
क्योकि सविधान के अनुसार विधान-सभा के'्बहुसत से समर्थित अस्ताव ट्वारा इन प्रक्ारों 
“की मॉँग करने पर,ही ससद्‌ कोई कानून चना पायगी । 

धन-विदेयकों के मामले से विधान-सभा और विधान-परिषद्‌ में वही सम्बन्ध 
है, जो कि सोकप्भा औौर राज्यसभा के बीच इस विषय” पर है। अर्थात्‌ विधान-सभा 
द्वारा पारित किसी भी घन-विवेयक को विधान-परिषद्‌ अधिक-से-अधिक १४-दिलों 
के लिए रोक सकती है या उप्तके सम्बन्ध में कुछ सुझाव दे सकती है, जिसे मानना 
था न मानना विधान-सभा की स्वेष्छा पर सर्वथा निर्भर करता है। धन-विधेयक 
विधान-परिषद्‌ में पहले पेश सी नहीं किये जा सकते हैं । पि 

साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में विधान-परिषद्‌ की स्थिति राज्य-्सभा से भी 
गई-गजरी हुई है। वी 

साधारण विधेयक विधान-परिषद्‌ में पहले पेश तो किये जा सकते है, लेकिन 
इस सम्बन्ध में विधान-सभा की ही इच्छा निर्णायक होगी। विधान सभा ट्वारा पारित 
साधारश विधेयक जब विधान-परिषद्‌ के यहों भेजे जाते हैं, तब प्राप्ति की तारीक्ष 
से ३ महीने के भीतर ही विधान-परिषद्‌ को इस विवेयक के सम्बन्ध में निर्सभ 
लेना पछ्ता है । यदि तीन महीना बीत जाय और विधान-परिषद्‌ कोई निर्णय 
नहीं ले या इंस बीच में ही विधोन-परिषद्‌ उस साधारण विश्यक्र को अस्वीकषार 
'कर था अपने 'संशोधनों तथा- सुझावों के साथ :विधान-सभा को लौटा दे, तो बसी 
दशा में भी विधान समा को पूर्ण अधिकार है कि जिस -रूप में-बाहे, उस 
विधेयक . की दुघारा पाप्त करे । वह विधेयक जिस किसी सी रूप में विधान-प्रमा 
“डरा -हुवार पास किया जायगा,-विधान-परिषद्‌ -के पास सेज दिया जायगा। 


१. देखिए, अध्याय १९। 


्ूः 


न 


भारतीय शासन 


इस बार यधान-परिपद मो एक महीना के भीतर ही उस विधेयक पर निणंय लेना होगा । 
यदि एक मंटीना चीन ज्ञाय आर विधान-परियद््‌ उस विधेयक 5२ रोई निणंय न ले, 
था फिर ऐश सुझाव | या भ्शोधन उपस्थित करे, जो विधान-सभा को मान्य नहीं 
है, तो वह विवेयक दोनों मदनों हारा उसी रूप में, जिसमे विधान-सभा ने दुबारा 
पारित स्थि था, पास समभा जायगा और राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति के लिए 
भेज दिया जायगा । इस प्रद्भार विधान-परियद्‌ किसी साधारण विधेयक को भी 
अधिक-स-नपिऊ ८ महीने तक्क ही (३ महीना पहली बार और * मदीना दूसरी बार) 
रोक सकती है। 


अर , साधारण वियेयड्ो के मामले में भी विधान-परिपद््‌ को कोई अभादी अधिकार 
प्राध न्ीं है। सपन्व्यरस्वापिका में साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा शो 
६ मद्दीना तक रोकने का आप्रिकार है ओर यदि कसी साधारण विधेयक को लेकर 
राज्यममा अर लोकसभा के दीव गतिरोध उत्पन्त हो जाय, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों 
की सबुक्व बटक छनारर उस गतिरोध को दूर फरायगा । इस प्रकार वी सुकू बठक का 
प्राधधान राप्यन्ध्यवस्थापिरा ० सन्पन्थ में नहों है । 

झा्गगालिझ/ पर नियत्रण मे सम्बन्ध में दोनो सदनों के अधिझार ऊपर से देखने 
मे समान लगते टै। चूँछि नविधान राप्यन्मभिपरिषद्‌ को विवान सभा के ही प्रति 
उत्तरदायी 7हराता हैं, अनएवं विध्रान-परिपद्र के अधिकार इस चेत्र में भी अत्यधि सीमित 
हो जाते *। 

विध न-परिपट के सदस्यों में से मत्री अवश्य हो पक्ते हैं और प्रगासग्रेय क्यों 
के सम्बना में विधान परियद « भी मरत्रियों से प्रश्न पूछे जा से है, लेकित इसके 
अतिरिक्त मे प्रपरियद पर विपान-परिषद्र्‌ या और कु भी नियत्रण नहीं रहता । 
अविम्वास या निन्‍्दा का प्रस्ताय गस कर विधान परिद्‌ मत्रिपरिपद््‌ को अपदस्थ नहीं छर 
समझती है। 

ईय मामलों में तो विधान-परिपद्‌ के अधिकार बिलउुल ही नगर हैं । 

अत निफ्प के रुप गे कहा जा सकता है कि विधान-परिपदु, विधान सभा के लिए 
सिर्फ एफ परामर्शदानी सत्या हैं। इसका कार्य विधान समा हारा झ्यि गये कार्यो पर 
स्वीकरन प्र रन करना है । विधान-परिपद्‌ स्वप्न में भी विधानसभा से टकराने दी 
बात नई सोच सऊ़नी ई; क्योंकि यह जब कमी विधान-समा की राह में वाघा उपस्थित 
करेगी, तव पिधान-समा इसे समा: कर ठेयी। हे 


राज्य-्यवस्थापिका * विधान-समा प्र 


अरश्न 


- विहार-राज्य की विधान-परिषद्‌ के गठन और अधिकारों का वर्णव दीजिए । 
क्या इसे उठा देना चाहिए * 
6०006 $6 60७9ए08५00 धाण्ते छृ0ज़छाड 6 प8 
डिश 488ाशथें#रग्रए७ _ 0 ०प्रालों: 580ऐ0 # ७७ ॥0०णॉ- 
था60 १ हि 
« अपने राज्य की विधान-परिवद्‌ के समठन का चरण कीजिए। विधान-सभा 
और विधान परिषद्‌ के पारस्परिक सम्बन्धों की परीक्षा कीजिए | 
70680०४06 घ€ ०00702४07 0 शेर 7, व्षाह॥ए७ 00प- 
था 6 ए०फा' 50886... कीडक्षणा6.. 6 पर ।छ॥- 
चरिणा8 998#ज९6७३ 78 3.687शें४ए७ 00ण7णं] छापे 6 
4,0ह28४78 ह88थग0[9. 
« आपने राज्य की विधा “समा के गठन, अधिकारों तथा कार्यों का वरशन 
दीजिए । 
9०४०7 96 0ण7709009, 7090:७ 9घऐ गण" स्णा8 
0 काट 7,0878॥0078 88867770ए 06 7077 35फ%#८ 
- राज्य-व्यवस्थापिका का निर्माण कंसे होता हैं ? उसकी शक्तियों पर लगाई 
गई सीसामों की चर्चा कीजिए । 
सि०छ 78 & 808६8 ॥058979।800578. ००9७७09४0 १ ॥080088 
4898 शा 90078 प्र09 ऑंड 900 8- 


पृ । राज्य-न्यायपालिका : उच्च न्यायालय 


| (5468 वणकशंथ्ए * प्रांहा 0007 ) 


उच्च न्यायालय की स्थिति--साधारणन  अधिकाश संघ-राज्यों मे राज्य- 
न्यायपालिका की जो स्थिति रहती है, चह भारत-संघ के अन्तर्गत राज्यों ढी न्याय- 
पालिकाओं की नह है,। भारत का सविपान सघ तथा राज्यों, दोनों के लिए दोहरी 
कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका की स्थापना तो करता है, लेडिन दोहरी न्यायपालिका 
डी नहीं। सघ-त्यायपा/लका का वर्णन करते सम्रय कहा जा चुका हैं कि भारत-सघ 
के समस्त क्षेत्र में एक ही खंखलाबद न्याय-ध्यवस्था दी स्थापना की गई है 
और राज्यों के उच्च न्यायालय, संघीय सद्राच्च न्यायालय के अधीन रे गये हैँ। 

इस प्रकार राज्यों के उन्‍्व न्यायालय सम्बद्ध राज्यों के विधान-मढलों से भनात 
नहीं होते हैँ और न ही राज्यों के विवान मंढलों ह्वारा बनाये थय्रे कानूनों से सम्बन्ध 
रखनेवाले मुकदमो से उनका फैसला अन्तिम दोता है। 

संविधान के अनुसार भारत-संघ के प्रत्येक राज्य में एक उन्‍्च न्यायालय ( गए 
(००४ ०६ एंप्रवादाधाए ) होगा । लेकिन, संतद्‌ वो यह अधिका? प्राप्त है कि वह 
कानून बनातर एक्रसे अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 
कर सके । 

इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रपना चाहिए कि संविधान, सपघन्केंत्रो ( ऐंग्राणा 
पछ्ा0768 ) के लिए. बलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था नहीं 
करता है। लेकिन, सतदू को यह अधिकार दिया घया है कि वह (१ ) कसी 
सघ-तेत्र के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना कर सक्के या (३ ) उसी ज्षेत्र में 
मौजूद कसी न्यायालय को उच्च न्यायालय की स्थिति प्रदान फर सके या (३) कसी 
संघ-त्रेत्र को किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में दी सम्मिलित कर 
ढे था उसके बाहर रख सके। इसी प्रावधान के अनुसार केरल-राज्य के उच्च-न्यायालय 
के अधिदार क्षेत्र में लत्त हीपसमृहों को रपा गया है और अंडमन-निक्ोजर ह्वीप समूह को 
फलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षे्र में । 

मारत का वत्तमान संविधान जिस समय (२६ जनवरी, १६५० ई० ) लागू 
दया गया, उस समय का और 'ख वर्ग के राज्यों में जो उच्च-न्यायालय थे, 
उन्हीं न्यायालयों को सम्बद्ध राज्यों का उच्च न्यायालय बना दिया गया। इस 




















भारतीय शांपन हि 


प्दार -संविधान के आरम्म होने के समय हमारे देश में १८ उच्च ३५५०४ 
स्थापना की र्ग्‌ ॥ पतन ४, 

सूद १६५६ ३० के राज्य-पुनस्सघटन-अधिनियम के फलल्वकुप इस सस्या में परिवत्त न 
हो गया शोर चूंकि जब १४ राज्य ही रह पये, इसलिए १६५४६ ० के वाद 
ह्ठ केवल १४ , उद्न-स्यायात्य द्दी रहे हद ॥ १ मई, १३६६० ईँ० ले चम्बइ राज्य के 
गुजरात तथा मद्दाराष्ट्र दो. बजा राज्यों मे बेंट जाने के कारण अब १४ उस्य- 
न्यायालय हो गये हैं । 

उच्च न्यायाज्ञय का संगठन--फ्त्मेक राज्य में एक उच्च न्यायालय की सता 
रहती है। उ्रत्येक्ष राज्य का उच्च न्यायात्य सामान्यतः उस राज्य वी राजधानी 
( 888 (8078 ) में स्थित होता है और उसके नाम के पहले उस राज्य 
क्षा नाम नहों, बर्त, उस राज्य क्री राजधानोवाली जगह का नाम होता है। जैसे, 
खिह्ास्याज्य का उच्च न्यायालय, विद्वार की राजधानी, पटना में स्थित है और 
उनका साम विहार उच्च न्यायालय! 9७० पाही। 00४7५ ) नहीं होकर 
बढना उच्चन्यायातय! ( सिह 00प्राए ए एएप्रद॥ए00, ?िषता4 रद 
छततरप्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है और इसका नाम इलादावाद 
हाईकोट है । 

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक भुख्य न्वायाशीश ( 0076 ,[ए४४५०० ) होता 
है और अन्य बनेक न्यायाधीश (०002८$ )। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों 
बी संख्या कितनी हो, इसंका निश्चय संविधान ह्वारा नहीं किया गया है ! संविधान 
यह अधिकार राष्ट्रपति को देता है, जो प्रत्येक राज्य की आवश्यकताहुसार, समय- 
सम्नय पर, अपने आदेशों द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाघीशों की संख्या 
निर्धारित करता रहेगा । इस काय में राष्ट्रपति सम्बद्ध राज्य के छेत्रपल, जनसख्या 
भौर कार्यो 'की माता आदि को अपने ध्यान में रखेगा ।- 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाथीश की नियुक्कि में राष्ट्रपति, सवोच्य स्यायालय 
( 8परएएशा।6 ' 00प7 ) के मुख्य न्यायाधिषतिं (7॥6 (%रऑ.य उंप्रष९८ ए 
गजता& ) भर तम्बद्ध राज्यपाल का परामर्श लेता हैं। अन्य न्यायाबीशों की नियुक्त 
में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति और सम्बद्ध राज्य के अलावा, उप्त उच्च 
न्यायाकय के मुख्य न्याग्राघीश का भी परामर्श लेता है ।| 

राष्ट्रपति को यह अधिकार भी प्रात है 'क्ि वह एक उच्च न्यायल्य के 
किसी न्यायाधीश को, भारते के मुख्य न्यायाविषति के परामर्श पर, भारत राज्य-सेन 
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में विद्यमात किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए स्थानान्तरित कर 
सत्ता है। 

उच्च न्यायालय के उपयुक्ष संगठन मे क्रिमी प्रकार का परिवर्तन करने का मधिशार 
सम्बद्द राज्य के विधानमंडल को नहीं है । 

न्यायाधीशों की प्ोग्यताएँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर वही 
व्यक्षि नियुक्त किया जा सकता है, जितमे निम्नलिसित योग्यताएँ दों--(१) वह भा 
का नागरिक हो; (२) बह भारत के राज्यन्त्ेत्र में कमन्सेन्‍कम १० वर्ष तक किस्म 
न्याय पद ( ]परतोष्राण 0०८९ )] पर रह चुका हो। (३) किठ्ती एक था दो 
से अधिक उच्च न्यायालय में कम-से-कम दस वर्ष तक निरन्तर अधिवक्ता (/५0ए०९०४०) 
के रूप मे कार्य कर चुका हो । 

इस सम्बन्ध में हमे स्पष्ट रुप मे यह जान लेना चाहिए कि यदि कोई व्यक्रि न्याय 
पद ( |ए000०॥ ०706 ) और अधिवक्ता ( /0४०८४।७ ) इन दोनों कार्यों को 
मिलाउर कम से-कम निरन्तर दस वर्षों की आवश्यकता की पूर्ति कप्ता हो तो उसे 
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त दया जा सकता है। 

सवेज्य न्‍्यायाजय के न्यायाधीशों फी नियुक्ति के तम्बन्ध मे राष्ट्रपति को यह अधिरार 
है प्लि वह किसी पसिद्ध कानूल-वेता ( /080000.020 तणा/७ को भी सवोध 
न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सके । लेकिन उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में 
ऐसा अधिकार राष्ट्रपति को भहों है, अर्थात, सिर्फ़ एक भ्रस्तिद्ध कानून-वैता होने की 
ईसियत से कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायाज्य का न्यायाधीश नियुक्त नहीं क्या 
जा सकता 

न्यायाधीशों की परदात्रधि--उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर ६२ 
वर्ष! की थायु तक आसीन रह समेंगे। इसक बाद वे कार्य-निवृत्त ( पिषता८ ) हो 
जायेंगे। इन न्यायाधीशों की आयु ३ सम्बन्ध में यदि फोई मतभेद होगा तो संवोच 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय से राष्ट्रपति उसपर निरंय देगा और वह निर्णय 
अन्तिम होगा । 

संविधान की मूल धारा २२० के अनुसार, फोई भी व्यक्ति, जिसने सविधान लागू 
होने के चाद, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण क्या हो भारत 
के राज्यन्त्ेत्र के अन्दर किप्ती भी न्यायालय में या किसी अधिकारी के सामने वरालत 
या अन्य तरह के कोई कार्य नहीं कर सकता था । 

१. झून उंवियान में यह कार्य काल ६० चर की आयु तक ही था। लेकिन मई, १६६३ 

ई० में हुए पर्दरइवें संशोधन के अजुसार अब -६२ व हो गया है। 
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इस आधधान के कारण अच्छे-अच्छे वकील या अधिवक्ता न्यायाधीश होना नही 
चाहते थे, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर कुछ समय तक भी रहने के बाद 
या ६२ वर्ष की उम्र के वाद उनके भविष्य पर एक बहुत वडा अतिवन्ध लग जाता था । 
एक बार न्यायाघीशन्पद को स्वीकार कर लेने के वाद वे उसे जब चाहते, नहीं 
छोड सकते थे । 


अत , सविधान ( सप्तम ) सशोधन-अधिनियम के छ्वारा इस घारा को सशोधित कर 
दिया गया है। शव न्यायालयों के न्यायाधीशों को सिफ उन्ही उच्च न्यायालयों गें 
चकालत करने की मनाही है, जिनमें वे न्यायाधीश रह चुके हों। भर्थात्‌, सबोच्च 
न्यायालय में या अन्य ऐसे उच्च न्यायालयों में, जिनऊझे न्यायाधीश वे नही रहे हों, अब वे 
वकालत कर सकते हैं । 


उच्च न्यायालय के न्यायाघीशों की पदावधि के सम्बन्ध में अन्य वे सभी बातें हैं, जो 
सोच न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में हैं और जिनकी चर्चा पहले! ही की 
जा चुकी है। कोई भी न्यायावीश अपने पद से तभी हटाया जा सकता है. जबकि ससद्‌ 
के दोनों सदन चहुमत ह्वारा तथा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई वहुमत से किसी न्यायाधीश 
के विरुद्ध अयोग्यता तथा भ्रष्टाचार का आरोप ज्गाकर उसको हटाने की आथंना राष्ट्रपति से 
करें और राष्ट्रपति वैसी आर्थना को स्वीकार कर ले । 


न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता आदि--केरत्, मैसूर और राजस्थान को छोड़- 
कर अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ४००० ₹० मासिक वेतन 
और अन्य न्यायाधीशों को ३५०० रु० अतिमास वेतन मिलता है। केरल, मैसूर और 
राजस्थान के उच न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ३००० रु० प्रतिमास और अन्य 
न्यायाधीशों को २५०० रु० भ्रतिमास चेतन मिलता है। उपयुक्त मासिक वेतन 
के अलावा इन्हें भत्ते, पेन्शन, छुट्टी और मुफ्त में रहने के लिए घर भी मिलते हैं । 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते आदि के सम्बन्ध में भी ठीक वद्दी 
उपबन्ध” हैं, जो सवोच न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध मे हैं । 7 


शपथ-अहणु - उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को पद ऋण करते समय 
राज्यपाल था राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने इस आशय की शपथ 
लेनी पढ़ती है. कि वह निः्प्ञता, ईमानदारी और बिना किसी भय के अपने कार्ये का 
सम्पादन करेगा। 
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उच्च न्यायालय के अधिकार और कार्य 

उच्च न्यायालय राज्य-स्तर पर सबसे > था न्यायालय होता है। प्रत्येफ राप्य के 
अन्तर्गत अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर उच्च न्यायालय ही होता है। देश दी 
ससलावद न्याय-व्यवस्था में यह दूसरी चोटी पर, अर्थात्‌ सवोच्च न्यायालय के नीचे, स्थित 
होता है। सन्‌ १६३५ ई० के भारत-सरकार-अधिनियम के अनुसार उच्च न्यायालयों के 
निणयों के विरुद्ध लंदन-स्थत प्रिवी कॉंसिल मे अपील की जा सकती यी। नये संविधान के 
लायू होने के बाद उच्च न्यायालयों की अपीले सवोच्च न्यायालय में ही ही 
जाने लगीं। हि 

सविधान के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक ममिलेख न्यायाज्य ( ("८७६ रण 
एषटए०० ) हों ॥। इस हृसियत से उन्च न्यायालयों के भी वद्दी अधिकार होगे, जो 
सवोच्च न्यायालय को प्राप्त हैँ ।! 

उन्च न्यायालय के अधिकारों और छायों को निम्नलिखित ४ वर्गों में वॉटा 
शया है-- 

१) प्रारम्भिक अधिकार-त्तेत्र | 008709) ]एतेतइकैटाणा ) 

(२) अपीलीय अधि (रु्षेत्र ( 8एलीगढ [णाध्वालाणा ) 

(३) अन्य अधिकार-क्षेत्र ( 000 ]ण्राइ॥० ० ) 

(४, अधोक्षण की शक्ति ( 2067 ० $09९7श7067०8 ) 

(१) प्रारभिक्र अधिकार-च्षेज-उच्च न्यायालयों कला मुख्य अधिकारजेन्न तो 
अपीलीय है, लेकिन इन्हे कुछ विपयो में प्रारभिक अधिकार-च्षेत्र भी प्राप्त हैं । 

उच्च न्यायालयों के प्रारभिक अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में हमे यह छान लेना 
चाहिए कि मौजूदा संविधान लागू होने के पहले सिर्फ क्रुता, भम्बई और मद्रास 
के उच्च न्यायालयों को ही आरभिक तथा अपोलीय दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। 
अन्य उच्च न्यायालयों को तिफ अपीलीय अधिकार था, प्रारमिक अधिकार नहीं । 

नये सविधान के अनुसार भी छच्च न्यायालयों के अधिकार लगभग वही रखे पये हैं, 
जो इस सविवास के लागू होने के पहले थे। लेझिन नये सविधान के अतुसार उच्च 
न्यायालयों के अधिकारों मे कुछ इंद्धि हो गई है. ओर अब सभी उच्च न्यायालयों को बुद्ध 
प्रारमभिक अधिकार-लेब्र मित्तल गया है । 

एक निश्चित राशि के साथ सम्बन्ध रखनेवाले सभी दीवानी मुकदमे, जिन्हें सफ्ीफा 
या लबुबाद न्यायालय ( छगाध] (0॥568 00प्ा: ) नहीं छुन सकते, अब सीधे उच्च 
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न्यायालयों में पेश किये जा सकते हैं । इसी प्रकार कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन कुछ फीजदारी 
मुकदमेः( जिनकी सुनवाई अन्य जगहों में सेशन्स कोट में होती है ) भी सीधे उच्च न्यायालयों 
में पेश किये दा सकते हैं । 

राजस्व तथा उसकी वसूली से सम्बन्धित मामले भी उच्च न्यायालयों के प्रारंभिक 
अधिकारन्तेंत्र में भा गये हैं। सविधान लागू होने के पहले इन न्यायालयों को यह 
अधिकार नहीं.था। _ हे 

इसी प्रकार नौंकाधिकरण ( ५0777909 ) इच्छापन्न या वसीयत ( ५॥॥॥ ), 
विवाह-विच्छेद ( 27707८८ , विंवाह-विधि ( 'श77882 7-2छ » कम्पनी-विधि 
( 0ल्गाएगाए .898 ) गौर उच्च न्यायालयों के अपमान ( (०7807 ० ६॥6- 
प्ाशं। ८००६) के विषय में मी उच्च न्यायालयों फो प्रारभिक क्षेघ्राधिकार प्रप्तहै । 
स्मरण रहे कि सेनिक-न्‍्यायाधिकरण ( शी।धाए 77709079)5 ) उच्च न्याया्षयों 
के च्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं | 

(२) अपीलीय अधिकारण-्षेत्र- अपनी क्षेत्रीय सीमा के अन्तगंत स्थित, दीवानी 
( 0श! ), फ्ौजदारी ( (77778) ) और माल ( 7२८:८४॥४४ ) इन तीनों प्रकार 
के अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद उच्च न्यायालय में अपीलें की जा सकती हैं + 

खफ़ीफा या लघुवाद ( 5779)| (:9056 (:०प्रञा६) के निय्ेयों को छोड़कर अन्य 
सभी अकार के दीवानी मुक्दर्मों के निणंयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा 
सकती है। ४००० र० की रकम से कमवाले दीवानी मुकदमों के सम्बन्ध मे अधीनस्थ 
न्यायालयों हारा दिये गये निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय में नहीं हो सकती । 


जब किसी अभियुक्त को सेशन्स को द्वारा ४ वर्ष से अधिक धरुड दिया जाता है 
तब बैसे फौजदारी मुकदमों के निरयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है | 
यदि सेशन्स कोट हारा क्रिसी अमियुक्त को सझृत्यु-दराड दिया जाय तो भी उसकी पुष्टि 
( (णागगा/407 ) उच्च न्यायालय द्वारा होना अनिवारय है । 

मँगरेजी राज्य के दिनों में माल सम्बन्धी मुकद॒मों की अपीलें सुनने का अधिकार 
उच्च न्यायालयों को नहीं था। ' वह कार्य उन दिनों 'बोढ ऑफ रेवेन्यु' ( उ0वात 
रिव्श्शाप8 ) करता था। स्तन्न भारत के उच्च न्यायालयों को अब मात सम्बन्धी 
सुकदमों की सुनवाई का भी अधिकार प्राप्त हो गया है । 

आय कर ६. [70०76 75), विक्रीकर ( 59065 7४5) आदि के मुकदमों 
के लिए जो विविध ट्रिब्युनत स्वापित हैं, उनके फैसलो के विरुद्ध भी उच्च न्यायालयों 
में अपीलें की जा सकती हैं । 


द्डं भारतीय शासन 


उच्च न्यायालयों को पेंटेन्ट और डिजाइन ( ?०७॥६ शाते ॥06889 ), उत्तरा- 
पिदार ( ्रध्ता282० ), भूमित्राति ( 7शाते &वपवृणआए०ा ), दिवालियापन 
(39% रापएा०ए ) और सरत्ष॒कता ( (एशातधाछं।ए ) इत्यादि अमियोगो मे 
भी अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है । 


(३) अन्य अधिकार-क्षेत्र--(क) डच्च न्यायालयों को यह अधिकार श्राप्त है कि 
राज्य-विधान-म ठलो हारा बनाये शये किसी कानून को यदि वे सविधान के उपबन्धों के 
विदद सममों तो उन्हे अवैध घोषित कर सम । 


(ख) यदि ऊ्िसी उच्च न्यायालय को इस वात का समाधान हो जाय कि उसके 
अधीनस्थ फिसी , न्यायालय में कोई ऐसा मामला पेश हो, जिसका निर्णय करने में 
संधिधान की व्यात्या था उसके अभिश्राय को स्पष्ट करने का तात्विक श्रश्न उपस्थित हो 
सकता है ओर बिना वसा किये उस मुकदमे का फंसला नहीं हो सक्रेणा, तो उच्च 
न्यायालय बसे मुकठढमे की अपने यहा विचाराय मंधवा ले सक्रेया। ऐसा होने के लिए 
या तो अधीनस्थ न्यायालय या उस मुकदमे का कोई पत्त उच्च न्यायालय के सामने 
उस प्रश्न को उपस्थित करे । 


ऐसे मामलों मे उच्च न्यायालयों को स्वयं भी फँसला देने का अधिकार प्राप्त है। 
उच्च न्यायालय यह भी कर सता है क्ति सविधान की व्याख्या या अभिष्नाय का स्पष्टीररण 
करते हुए फसले के लिए वैसे मामलो को उस अधीनत्य न्यायालय के पास ही लौट दे। 


(घ) सविधान में परिगणित मूल अधिकारों की रक्षा करने के निमित्त उच्च न्यायालयो 
को भी लेखों को जारी करने का अधिकार है। स्मरण रहे कि यद्द कार्या सोच 
न्यायालय का भी है. और लेखों को जारी करने का अधिकार सवोच्च न्यायालय दथा 
उच्च न्यायालय--5न दोनों का समवर्त्ती अधिकार है। 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेयनीय है क्लि नये संविधान के लागू होने के पहले छ््फि 
कराकता, चम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों को ही इन सभी लेखों को जारी करने 
का अधिमर प्राप्त था। अन्य उच्च न्यायालय तो मिफ बन्दीअत्यक्तीकरण | पिग९व5 
(०7४७ के ही लेस जारी कर सकते थे। अब सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों 
को बन्द अत्यक्षीकरण के अलावा परमादेश ( )४800 8705 » प्रतिषेष ( सिणेगीजन 
ध0 ), अधिकारजच्चा ( 00० फंडाएश॥० ) और उल्मेपण ( "क्षाणश। ) 
भादि लेखों की भी जारी कर सकने का अधिकार दिया गया है 


राज्य-न्यायपालिका उच्च न्यायालय ह्य, 


चूँकि मूल अधिकारों के अध्याय में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों' की चर्चा 


करते समय हम इन प्भी लेखों का सविस्तर वंशन' कर चुके हैं, इसलिए इन्हें यहाँ 
नही दुहराया जा रहा है। 


इस अधिकार के कारण राज्य-विधानमडल द्वारा बनाये गये ऐसे कानून. जो मूल 
अधिकारों के विरद्ध हों, उच्च न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित किये जा सकते हैं । 


उच्च न्यायालय इन लेखों का प्रयोग सिफ धूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही नहीं, 


वरन्‌ सरकार के अन्यायर्रां और अवैध कायों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए भी 
कर सकता है । 


(9) अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण का अधिकरार--उपयुक्त तीन 
प्रकार के अधिकार-क्े नो के अतिरिक्ल उच्च न्यायालयों को, संविधान की धारा २२७ के 
अमुसार, अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्‍्यायाधिकरणों ( 7770॥9!5 ) पर अधीक्षण 
( $7ए७7॥(४70९॥८९ ) का भी अधिकार है। कहा जा चुका है कि संनिक 
न्यायाधिकरण ( शी087ए 7तरणाव)5 ) इस अधिकार-क्षेत्र के अन्त्पत नहीं 
अटे हैं। 

इस अधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय निम्नलिखित कार्य कर सकता है-- 
(को अधीनस्थ न्यायालयों से कार्यों का विवरण ( (:७]] 07 ॥&75 ) मंया 
सकता है। (रख) अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य-अ्रणाली तथा कार्यवाहियो को निश्चित 
करने के लिए नियम बना सकता है। (ग) अधीनत्थ न्याथालय अपने रेकढ--- 
पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं आरि--को किस ढंग से रखे, इसकी व्यवस्था कर सकता 
है। (घ) किसी भुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में विचार या निर्णय 
के लिये मेज सकता है। (७) अपने अधीनस्थ न्यायालयों के शेरिफ ( 5॥27| ), 
क्लक ( (७१ ) व अन्य कर्मचारियों तथा वक्रीलो आदि की फीस निश्चित करता है । 


उच्च न्यायालयों के उपयुक्त अधिकार-््नेन्रों में ब्रद्धि या कमी करन का अधिकार 
भारतीय ससदू को है। 


उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में कभी-कम | प्रश्न पूछे जाते हैं. कि वह नागरिकों के 
मूल अधिकारों की रक्षा केंसे करता है और उसकी स्व॒तन्घ्॒ता कैसे रक्षित की गई है ? 





१ देखिर, अभ्याय ३। 


६६ भारतीय शासन 


इस सम्बन्ध में वहीं प्रावधान हें, जो क्रि सवोच्च न्यायालय के सम्बन्ध मे। दोनों 
अश्नों के उत्तर सवोन्च न्यायालय के वर्शन करते समय दिये जा चुके हैं, अत स्थानाभाव 
के कारण उन्हे पुन दुहराने की आवश्यकता नहीं दीख पढती | 
अर्न 
१. अपने राज्य के उच्च न्याथालयों के गठन, अधिकार एव कृत्यों का वर्णन 
फ्रीजिए । 
२ उच्च न्यायातय क्र न्‍्यायाधीशो की नियुक्ति कैसे दोती है? उच्च न्यायालय की 
स्वतत्रता कैसे रक्षित की गई है “ 
३ अपन राज्य के उच्च न्यायालय के सगठन का वर्णन कीणिए। उच्च न्यायालय 
किस सॉति नागरिकों के सूल अधिकारों की रक्षा करता हैं ? 


१. देखिए, अध्याय १६, प्रष्ठ २२१ से र२४। 


बिहार में स्थानीय शासन 
[.0९४ $शै-50शाशला। श॥ शित्रा 


भूमिका 

पिद्ले अध्यायों में हमने भारतीय सविधान की मुख्य विशेषताओं, .नागरिंकों के 
मूलभूत अधिकारों और राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों, तथा सघीय और राज्य-सरकारों का 
अध्ययन किया है। आगे आनेवाले तीन अध्यायों में हमें विहार में स्थानीय स्वशासन का 
अध्ययन करना है । 

सधीय और राज्य-्सरकारों के अलावा स्थानीय स्वशासन की ध्यवस्था इपत्तिए 
की जाती है कि संघीय तथा राज्य-सरकारों के लिए देश के सुदूर शोंवो तथा छोटे- 
घंडे शहरी की सभी आवश्यक्रनाओं तथा समस्याओं और कठिनाइयों को दृर करना संभव 
नहीं है। सभव नहा होने के अतिरिक्त यह उचित भी नहीं है. कि स्थानीय समस्याओं 
का निदान उन लोगों के द्वारा हो, जिन्हे उन तमस्याओं की पूरी जानकारी भी नहीं हो | 
यदि संघीय या राज्य-सरकारें इन समस्याजा की पूरी जानकारी हाप्तिल करना भी चाहे, तो 
उसमे बहुत अधिक समय लगेगा और व्यर्थ ही समय और धन का भी अपव्यय होगा । 

इन्ही सव कारणों पे देश के सरकारी शासननसुन्तो से अलग स्थानीय रवशासन 
की भी व्यवस्था की जाती है। ठीक ही कहा गया है क्लि भारतीय शासन प्रणाली का 
सबीय और राजकीय ढॉँचा अपने-आप सें अपूर्ण है और इसकी पूणता स्थानीय 
स्वशासन के द्वारा ही प्राप्त की जाती है । 

प्रजातन्नात्मक देशों के लिए तो स्थानीय संस्थाओं को अनिवाय पता माना जाने 
लगा है। कहा गया है कि प्रजाततन्न की बात्मा स्थानीय स्वशासन द्वारा ही सुराक्षत 
रखी जा सकती है और स्थानीय खशासन की नोंब पर ही एक भव्य ओर सफल 
प्रजाताधिक शासन संगठन का निर्माण क्रिया जा सकता है । 


हमने ऊपर लिखा है कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के शासननसूत्र से अलग 
रखा जाता है। इसका अर्थ यह तो नहीं है कि स्थानीय सस्थाएँ राज्यनसरकारों से 
स्वथा पृथर रहती हैं और उनपर सरकारों छा कोई नियत्रण या अधिकार नहीं 
होता । 

इस सम्बन्ध में हमें सदव ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय सस्थाओं की रचना 
राज्यसरकारों के कानूनो के आधार पर ही दोतो है और उनपर राज्य-सरकारों का 


० भारतीत्र धानन 


ही अन्तिम नियत्रण रहता है। इस प्रकार, राष्य-सरकारों हारा दिये गये अधिकारों 
के आधार पर अपने-अपने ज्षेत्रों में थे सस्वाएं स्वतश्नताएवंक दार्य-सपादन छरती है । 


5. 


न्यानीय स्रशानन के निमित्त संगठित री गई सत्यातों को दो ब्गों में विभाजित 
किए जाता दै--(१) नगरों या शदरों के लिए, (२) गाँवों था देहाती चोंत्रों के लिए। 
(2, शहरी जेत्रों के निमित पाई जानेबाली न्‍्थानीय सस्थाओ में तीन मुख्य 
हैं-- न्‍्ग<-निगम था आरपोग्टरान, नगरपालिका शण म्युनिसिपैलिटी दथा विद्ाम ममिति 
था इम्प्रा़्निट दन्द ( गर[॥0०एशगणशा॥ ॥7ए७ ) । छुछ्ध शहरों में नोटिफायड 
ऋमिददी ( ९०घगीएत 47८8 (पयागरवा(€६६ ) नी पाई जाती है, जिसे जाग 
चलकर नगरपालिका, यानी स्युनिरिण्लिट्वी में परिणात मर दिया जाता ह। जिन शहरों 
में मि' रहती दे, यानी अटोनमेट रहता दे. उनमें एन अशोनमेंट वेद भी होता दे । 


5३ 5. 


स्पदरमानतारू शहरों में पोटनट्र् (7207 770५. | नामर स्थानीय नस्या भी पाई 


3५ 


न 


(?) इहेहानी था श्रामीण क्षेत्रों मे श्लिवोद लोकल बोद तथा ग्रामयवाबते 
शुस् हैं। ब्मीन्‍जमी शहर के सबसे नण्दीस्वाले देहाती केत्रों में 
द्वत्या भी पाई जानी है । परन्ठु प्रचावतराज अधिनियम के पार हो 


धि जाने पर जिला 
को उम्ाह करते उसके स्थान पर जिंदा परिष्र की स्थापना हो रही हू। साथ ही 


स्थानीय खास के रूप तथा उपबु ह वर्गरराए टी एक नालिक्ा ( (शा ) 
इम वह प्लुत ऋरते हैं 


स्थानीय स्वशासन के स्वरूप की तालिका 


स्था दीय स्वशासन 
| 











शा सत्र ग्रामीण छ्षच 
| 
। 
| | | रः | । 
(१. नगर निगम (२) नगरपालिका (३. कैंटोनमेट वोड.. (४) पोर्ट टस्ट... (५) इम्मज़ुमेट ट्रस्ट । 
| | [ | | 
(१) जिला-बोर्ड१ (२, यूनियनबोई... (३) लोकल घोड (५) पचायत समिति (६) जिला-परिंषद्‌ 


नोट --जैसे क्षेत्रों में, जो न तो पूरंतगा शहरी कद्दे जा सकते है. ओर न जिन्हे ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत रखा जा सकता है, नोटिकाथट 
एरिया कमिटी ( ०६३०० 87९४ (:०0॥7६६०० ) की स्थापना की जाती है ' 


१. बिहार मे यह सस्था समाप्त होने पर है. तथा इसका स्थान जिला-परिपद्‌ ले रही है । 


भारतीय शासन 


,* सितम्बर, १६४८ जे, किद्वार के जिला-बोढों के इतिहास में, एम अत्यन्त ही 
महज घटना घटी । उम्र दिन बिहार के राज्यपाल ने एक अध्यादेश (0एक्ा००) 
जारी करके इप् राज्य के सभी जिला वोढों को भग (06॥55078 ) कर दिया। पाद्‌ 
में विद्वार-विधानसभा से इस अभिप्राय का एक कानून भी बना दिया। इस कानून 
के फतखहप, वर्तमान में, विद्वार क्षे लिला-बोर्ल स्थानीय सथासन (7,0०८व छलञ- 


(0०एवथाएथ्या: ) की सस्‍्या न होकर सिफ्ष स्थानीय शासन ( [.0०४ 00एश॥- 
एाशा६ ) की एक इकाई-मान्र के हप में विद्यमान हूँ ( 


संधठन 
( 078क्राइशधणा ) 

स्थापना--सविधान के अनुसार*, जिला-योडों की स्थापना “राज्य सूची” के विधयों 
के अन्तर्गत पच्ती है। अतुव जिला बोढों की स्थापना राज्य सरकारों के कानूनों ध्वारा 
ही होती थी। किसी राज्य के क्िन-किन जिलों मे जिला-बोढों की स्थापना हो था न 
दो इसका निराय उस राज्य की सरकार ही करती थी । यदि किसी राज्य-परकार ने 
अपने क्षेत्र मे जिलानोों द्वी स्थापना का निर्णय किग्रा हो तो भी इसका भर्य यह नहों 
जगाना चाहिए हि उस राज्यन्तषेत्र के अन्तर्गत सभी, यानी प्रत्येक जिले में जिला बेहों दी 
धबापना होगी ही। हो सक्रता है के बह राष्यन्सरकार कुछ ही जिहों में इनकी 
स्थाप-। करे अर अन्य जिलों में नहों। उदाहरणार्थ, उत्तरप्रव्श के रामपुर तथा टेहरी- 
गदयाल जिलों में जिला वोढों की अतुपत्थिति थी जपकि उस राज्य में अन्य ४६ विलानो 
स्थापित थे । 

चेत्र ( 36४) अत्ये् जिला-वो् का छ्ेत्र साधारणत उस राज्य के 
एक जिले के ज्षेत्रफत के बरावर हुआ करता था। स्मरण रहें कि जिला वो 
के च्ञेत्र का निश्चय किसी विशिष्ट अमिष्राय था अध्ययन का परिणाम नहीं है। अगरेजी 
राज्य के दिनो मे हमारे विदेशी शासकरो ने श्रिविश भारत के प्रत्मेक प्रान्‍्त शि0०शए५० ) 
को जिा ( )/-000। ) नामक कहे स्थानीय क्षेत्रों मे पुलिस-शासन बौर राजल 
( (६४९०४४ ) चसूलने के निम्ित्त वॉट दिया था। जब देश में स्थानीय स्वशासन दी 
संस्थाओं सी स्थापना होने लगी तब दो इन्हीं जिलों को इकाई प्रान लिया गया और 
प्र्येक्त जिले के क्षेत्र को एक जिला धो का ज्षेत्र मान लिया ग॒या। 





१ देश कानून के फ्लस्वहृप जिला-बोर्दों की वत्तमान स्थिति का पुरा वसात 
आगे किया गया है! 


१ भारतीय विधान, साववीं अलुयूचा, राज्य सूची, सख्या ४। 


जिला-बोडे 
( छिभाएंस-30970 ) 


६ जिला-बोड 


| ( छाप, 80भ0 


चला 
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लकी लटक 

हम लोगों के देश में स्थानीय स्वशासन ( ,009) 80/(0४श्ाग7' था ) 
की जो ससस्‍्थाएँ आजकल पाई जाती हे, उन्हें हम दो वर्गों में विभाजित फर रकते 
हे-- (१) शहरों था नगरी इलाकों ( टीफशा 87९8५ ) के लिए और “३) 
गोंवों था देहाती त्षेत्रों ( रिणयों /ाटम८) के लिए। इनमें से दूसरे वर्ग की 
सस्थाओं, अर्थात्‌ प्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करनंबाली स्थानीय स्वायत सेस्‍्थाशो, में 
जिला-बोह १ वहत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था । 

जिला बोर्ट आम्य स्थानीय त्वशासन की सवोन्च सस्‍वा माना जाता था, +योक़ि 
इस क्षेत्र की अन्य स्थानीय सस्थाएँ जसे लोफ्ल वो्, यूनियन धोर्ड आठि, असके 
अधीन और नियत्र ए में रहती थीं। स्मरण रहे कि हमारे देश के सभी राज्यों में 
उपयुक्त अन्‍य स्थानीय सस्‍्थाएँ नहीं होती टै, वसनसिफ जिला-ोडड ही देते हे जैसे 
पञञाथ ओर उत्तर-प्रव्श में । 

भारतवर्थ में जिलानयोढों की स्थापना सर्वश्रथम सर. १८७० $० में हुई। विहार- 
राज्य मे, सन १८८४ ६० 9 “बिहार उद्ीसा स्थानीय स्वशाघ्न कानून! ( जिध 970 
(07854. 0०98 5९॥-ठ5० दाग 2०, 8583 ) शारा जिला-बोर्ढों की 
स्थापना हुई थी। इस कानून द्वारा सत्थाप्रित प्रारभिक जिला-ोोढों के तगठन तथा 
अधिकारों मे बाद में चलकर, विशेषकर सन्‌ १६२३ हैं और १६३२ ई० में, बहुत पे संशोधन 


ओर परिवर्तन किये गये। सन्‌ १६४८, १६५० और १६४४ ई० में भी इनके संगठन मे 
कुछ सशोधन झिये गग्रे और इस प्रक्रार जिलानबोढ शम्णीण स्थानीय स्वशासन की सब 


महत्त्वपूर्ण उक्ाई के रूप में कार्य करता रहा । 








4. कियो कियी राज्य में इस मस्‍्था दो जिला चोड की अपचा अन्य सज्ञाएँ दे 
गई है, जैसे श्रासराम ? ताह्लुक बोठे ( 7 पा: 8020 ) और मध्यपदेश मे 
जिला-बोँ सल॑( 08070 0०7०] ) । 


पु 


किधी-कसी लेखक ने जिला-बो के स्थान पर जिला-परिपद्‌ का प्रयोग 


किया है। जिला परिपद्‌ नाम कुछ अशा में अमात्मक हैं, केयोकि अंक 
जिला बाद मे एक पौंसल ( 0०ए7८॥ ) द्वोती है, जिस परिषद्‌ कहा जाता है। 


४ भारतीय शासन 


विदार-राज्य में जिला-वोर्डों की स्थापना सन्‌ १८८४ ३० के बिहार-उड़ीसा स्थानीय 
स्वशासन अधिनियम के अनुसार हुई । 

जिला-बो् के क्षेत्र को लेकर स्थानीय स्वशासन के विद्वानों में काफी मत-विषमता 
पाई जाती है। कुछ लेखकों का मत है. कि इसका क्षेत्र बहुत ही बा है, जिसके 
कारण इसके उद्देश्यों की पूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है। ढॉ० ज्ञानचन्द हे अपनी 
पुस्तक 0८४] एपध्7०2 7! 770॥2? में कहा है कि जिला बोड अपने 
आकार में बडा होने के कारण स्वायत शाप्तन की इकाई की एकछहूपता, दक्षता एवं 
कार्यकुशलता प्राप्त करने से असमर्थ है। इन लेखकों के अनुसार जिला-बोड के वर्तमान 
बढ़े क्षेन्नों में स्वायत शासन का स्वस्थ एवं पूरं विकास पूर्णतः असमव है'। लेकिन 
कुछ ऐसे भी ल्ञेसफ़ हैं. जो जिला बोर्ड के वत्तमान क्षेत्र के समर्यक ही नहीं, अरशसक 
भी है। जेसे डॉ० एम० पी० शर्म्मा ने अपनी पुस्तक ,0००४) 5०: 0एछाा- 
प्रथा ॥0 [7097 में कह है. कि जिला घोढ ही प्रामीण इकाइयों के उच्च स्तर पर 
स्ायत शासन का उद्देश्य निवाह सकता है । 

उपयुक्त परस्पर-विरोवी मतों की निष्पक्ष जोच के फलस्वरूप हमें हॉँ> शानचन्द के 
ही कथन से अधिक सत्यता दीरा पडती है। इसे अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता 
कि जिला-बोर्डों के वर्तमान क्षेत्र पहुत बडे है। ज्ञेन्नो के बंडे होने की वजह पे 
उनकी सभी समस्याओं का सफल निदान तो कठिन हो ही जाता है, साथ-ही-साथ 
उनमें 'स्थानीयपन! ( [.0०भआ ) की भावना भी नहीं रह जाती है। सितम्बर" 
१६४८ ई० में बिहार के जिला वोरों को भंग करने मे इस तक का भी आशय लिया गया था । 

परिषदू ( (.०७॥०/ ) --अत्येक जिला-बो की एक परियद्‌ | (०ए॥णा] ) 
होती है। परिषद्‌ जिला-बोड की सबसे महत्त्वपूर्ण सस्था होती है, क्योंकि जिला-बोर्ल- 
के समस्त अधिकार इसी को प्राप्त रहते हैं। इस परिषद्‌ की सदस्य-सख्या तथा अवधि 
राज्य-सरकार के कानून द्वारा निश्चित बी जाती है । 

विहार के जिला वोर्डों की परिषदों! की अवधि पोंच साल की होती थी । लेकिन 
राज्य सरकार विशेष परिस्थिति में इस अर्वाघ को बढ़ा सकती थी । 

पहले बिहार के जिला-बोर्ड की परिषद्‌ के सदस्यों की अधिकतम सख्या कुल 
४० निर्धारित की भई थी। परियद्‌ के सदस्य दो श्रकार के होते थे - निर्वाचित 
और मनोनीत । अधिकाश सदस्य निर्वाचित ही हुआ करते थे और कुछ राज्य सरकार 
2 अट परनकाजआक 5 2. ० हू ग् 

१ स्मरण रहें कि सितम्थर १६५८३४० से बिहार के जिला बोर्ढों की परिषदों को 
खत्म कर दिया गया हूं। 


हारा मनोनीत । सन्‌ १६४५० और १६५४ ई० में विहार-सरकार ने जिला-्बोड-सम्बन्धी 
कानूनों में कुड संशोधन जिग्रे, जिनके अनुसार परिषदो की अधिकतम सदस्य सख्या ४० से 
चढाकर ५० कर दी घई ओर राज्य सरकार हारा छुद्ठ लब्स्थों के मनोनयन ह्िये जाने ही 
च्यवस्था का भी अन्त कर दिया गया । सन्‌ १६५४ ६० से मनोनयन की जपह पर सवाचन 
(९०-००) की व्यवस्था अपनाई गई और +रिपदू के दूसरे प्रकार के सदस्य (बनिवांचित 
सदस्य) अव राज्य-सरकार छ्वारा मनोनीत नही होकर प्रथम प्रड्मार के सदत्यों ( निर्दाचित 
सदस्यों ) द्वारा ही सवाचित ऊर लिये जाते थे । 

_ इस सम्बन्ध में हमे यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि पहले परिषद्‌ के निर्वाचित 
सदस्यों के मतदाताओं की संख्या भी सीमित ही थी, क्योंकि सम्पत्ति घोर शि्ता के 
आधार पर ही कोई निव/चक हो सकता था। इतना ही नहीं, जिला-बोर्डों के चुनाव में 
भी पृथक निर्वाचन की प्रथा अपनाई जाती थी। वाद में चलकर जो नई प्रजात्तान्िक 
प्रणाली अपनाई गई, उसक अदुसार इन सभी वाघाओं तथा मर्यादाओों का अन्त 
कया गया । 

सितम्बर, १६५८ ई० में भण होने के पहले, परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्यों झा 
चुनाव प्रत्यज् ढग से वयस्क मताधिकार के बाधार पर होता था। प्रत्येक जिला-बोढ के 
क्षेत्र के अन्तर्गत सभी बसे निवासी, जिनके नाम उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचकों 
की सची में दर्ज हो, अपने परिपदू-प्रतिनिधि के छुनाव मे भाष ले सकते थे। इतना ही 
नहीं, कही-कही निम्न वर्गों ओर पिछडी जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए, लोबन्धमा 
तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन-तषैच्रो की भोति ही, जिलान्चोद की परिपदों के 
निर्वाचन क्षेत्र। मे सी वो प्रतिनिधित्रवाले निर्वाचन-क्ञेंनों ( 7207708 गेगधाःएश 
(0०75 02९7०५ ) की व्यवस्था पाई जाती थी । 

इस थार हम पाते ह कि परिषद्‌ के सदस्यों का निर्वाचन अजातान्रिक पढधति 
से ही होता या। फिर भी इस सम्बन्ध में बुछ लेखकों का य्ह सुकाव था कि 
उत्तर-प्रदेश की भौति विहार मे भी परिषद्‌ की अवधि को ५ वर्ष से घटाकर - वर्ष छर 
दिया जाता । 

दूसरा सुकाव या कि इसकी सठस्यता के सम्बन्ध से इशलैंड के समान >तेश- 
790 की प्रथा अपनाई जाती। भारतीय वातावरण के सर्वथा अनुकूल नहीं होने के 
कारण, इस सुकाव को अपनाया नहीं जा सका था । 

परिषद्‌ की सदस्यता के लिए उसके मतदाता होने के अतिरिक्त (१) सरकारी 
अथवा स्थारीय ससस्‍्थाओ का वतनिक 4र्मंचारी और (२) जिलानबोद का ढेक्दार नहीं 
होना आवश्यक म॒ जा गया था| 


जन भारतीय शाप्तन 


कहा जा चुझ़ा है. कि जिला-बोर्ड के प्राय” सभी कार्यों का सचालन परिपद्‌ के 
द्वारा ही होता था। परिपद्‌ को जिला-बो् की व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका दोनों 
अधिकार शप्त थे । व्यवस्थापिका के रूप में यह कार्यकारिणी ( अध्यक्ष ) और बजट 
पर नियत्नण रखती थी। अपने सदस्यों में से अध्यक्ष ( (/॥0ागराववा ) ओर 
उपाध्यत ( ५८8-(.॥07780 ) को निर्वाचित करने के साथ साथ उनके कार्यों की 
देख रेख भी परिषद्‌ ही करती थी । वो की विभिन्न समितियों का निर्मोण भी परिपद्‌ 
के ही द्वारा होता था। कार्यपालिका के रूप में, परिषद्‌, जिला वोड के विभिन्‍न 
कर्मचारियों के वेतन और उनकी सेवा की शर्तों को निश्चित करती थी। ५०० रुपये से 
अधिक के ठ्ीके देने का अधिकार परिषद्‌ को ही था। अतः, हम कह सकते हे 
कि जिला बोर्ड के शासन में शक्षि-विभाजन ( 56922007 ०0 9०छ८/5 ), के 
पिझन्त को नहीं अपनाया गया था। साधारणत परिपद्‌ की बंठक महीने में कम-से- 
क्रम एक बार होती थी, लेकिन आवश्यकता होने पर, ट्सकी विशेष बेठक भी बुलाई 
जा मकती थी । 

अव्यक्ष और उपाध्यक्ष ( (गाए शाते ए०७-(शापाद्वा )- 
प्रत्येक जिला-बोर्ड में एक उपाध्यक्त होते थे, जो बोर के प्रमुख पदाधिकारी होते थे | बहुत 
पहले जिला का कलक्टर ( 5776 ]/988579/2 ) ही अपने पदेन अधिकार 
( 2<0#000 ) से जिला-बोड का सभापति होता था। पीछे चलकर इस व्यवस्था 
का अन्त हु। भर परिषद्‌ के सदस्यों में से ही उन्ही के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
निर्वाचित होने लंगे। 

बिहार के जिला-बोडों के इन पदाधिकारियों का चुनाव परिषद्‌ के सदस्यों के 
चुनाव के ३० दिनों के अन्तर्गत होना चाहिए था। इसी अवधि के भीतर परिषद्‌ 
के सदस्य अपने में से ही ५ वर्षो के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करते 
थे।! अगर ऐसा नहीं होता, तो राज्य सरकार अध्यक्ष को अपने मन से नियुक्त कर 
सकती थी । परिषद्‌ की विशेष बेठक के २/३ बहुमत से अन्चक्ष ओर उपाध्यक्ष की 
प्दच्चुत किया जा सकता था। 
१ स्मरण रहें कि प्ितम्बर, १६५८ में भग दोने के वाद से चिद्दार के जिला-बोर्दों, 

के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पदों से हटा दिये गये है। 
२ उत्तर-प्रदेश और मध्यप्रदेश म अध्यक्ष का निर्वाचन परिषद्‌ के सदस्यो' द्वारा 
न होकर आम निर्वाचको द्वारा ही भ्रत्यक्ष ढग से होता हू। उत्तर-प्रदेश में 


परिषद्‌ अपने सदस्यो' में से दो उपाध्यक्ष, एक सोनियर और दूसरा जूनि 
ए+ वष के लिए निर्वाचित करती है। दूसरा जूनियर, 





लिखा बोर्ड गे 


अध्यक्ष और उपाव्यक्ष दोनो का पठ अपरतनिक होता था, लेडिन उन्हें कुछ आाइस्थक 
भत्ते आदि अवश्य मिलते थे । 


जग्ज्ञ का स्थान जिला-योई में जहुन महत्त्वपूण्त था। इनके बहुत-स अधिकार 
चै--(१ 9 परिषद्‌ की साधारण नया विंगेष बठऊें बुल्ञाना तथा 3नड्गी अध्यक्षता फरना, 
(९२) ब्रोद ही कायकारिणी झा प्रधान होना, (३) वोड के सभी ऊकायों री 
देग्पभाल करना, (४ बेजठ पेश करना, (५) ४०० स्पग्रे से उमर का ठीड्रा देना, 
(६) डठपर्नों को दोद़कर योट के अन्य क्‍्मचारियों की नियुक्ति ऊरना, (७) जिला चोई 
की अधीनस्थ सत्त्याओं पर नियन्नण रसना, (८) जिला-परिपदर में बहमन दल का 
नेनृत्व करना, («) परिपद द॥ारा पास किये गये प्रस्तावों को कार्योन्वित करना आदि। 

जिलायर्टों के नचालन में अध्यक्ष का सवोच्च स्थान इसलिए भी द्वो जाता है 
कि नगर-नियम ( ग्रताएए0 (०एणरटाणा ) या विकास-विन्यास ( [छए0- 
६९७८० [705६ ) की भनि बोर्ड में एक प्रमुस शासकीय पदाधितारी की व्यवस्था नहीं 
रहती छे। बोर्ठ हरी परिषद्‌ तथा राज्य सरकार के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेवाली 
कड़ी ( ॥ा ) का कारये भी अध्यक्ष ही ऊरता था। बोट फ्री बापिक रिपोर्ट तंयार 
ऋरके जिडाधीश तथा कमिश्नर के पास भेजने का कार्य भी अप्यक्ष यो ही करना पछ्ता था । 

अध्यक्ष के हाथों में इन पिविंध तथा चहुमु्दी अधिकारों के केन्द्रीभूत रहने के 
जतस्वरुप हम वह सकते हैं. कि बहुत-कुठ्ध जशो से अध्यक्त का स्थान राज्य मर्कार के 
मुख्य मन्नी जौर केल्द्रीय सरदार के प्रधान मन्नी से मिलता-चुलता था । 

उपाध्यत + काम अध्यक्ष की सहायता करना होता था और वह अध्यक्ष मी 


अदुपत्यिनि में अध्यक्ष के सभी काम करता था। उपाय अध्यक्ष की उपस्थिति में थे 
सत्र काम कर सझता था, जिन्‍्दे ज यक्त उसझो इस्तमन ( !206826 ) वर देता था । 

अन्‍य कम चारी --प्रत्येह जिला वोर्ट में कुछ मार वैतनिक पदाधिकारी तथा 
कर्मचारी रहते हैं. जो व्यावद्वारिक रूप से वोड के कार्यो को सभालते हैँ! । इन वेतनिर 
पदाधिकारियों में छेफेटरी का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंद्धि अन्य सभी कमचारी उसी के 
निरीक्षण मे क्रम करते हैं। सेकेव्री के अतिरिक्त इजीनियर, शिक्षा-अध्यक्त , हेल्थ 
ऑफिसर, सफ़ाई-निरीच्क आदि के स्थान उल्लेसनीय ह। टनक्े अनिरिक्ष बोर्ड कार्यालय 
में भी अन्य वतनिक कमचारी होते है । 





१. जिला-्योर्डी के विघटन के बाद मी ये बैंतनिक कर्मचारिगण अपने पदों 


पर कायम दे । 


८ भारतीय शासन 


सप्रितियाँ - जिला-बोर्ड अपने दिनअतिदिन की शासन-व्यवस्था को सँभालने के 
लिए विभिन्‍न समितियों का निर्मोण करता है। जिला बोर्ड में साधारणतया ये समितियों 
पाई जाती ह-(१) शिक्षा समिति, (२) वित्त-समित्ति, (३) मौषधि एद सफाई समित्ति, 
(४) लोऊ निर्माण-समिति, (५। पचायत-समिति, (६) स्वास्थ्य-सम्रिति, (७) कार्यकारिणी 
समिति आदि । 

प्रत्येक नये चुनाव के बाद होने वाली परिषद्‌ की पहली वेठक में इन समितियों का 
निर्माण होता था। ये सम्रितियों लगभग स्थायी होती थीं और प्रत्येक में ३ या ४ सदस्य 
होते थे । इनरी बेठकों में बाहरी विशेषन और सरकारी पदाधिकारी भी भाग ले सकते थे । 
उपयुक्त समितियों में कार्यकारिणी समिति सर्वप्रधाम समिति होती थी और स्वय अध्यक्त 
इसका सभापति हुआ करता था । 

इन सपप्तितियों के अलावा, मौका आ जाने पर, किसी खास काम के लिए, अस्थायी 
समितियों का भी निर्माण किया जा सकता था। 

इन समितियों की चेठक समय सम्रय पर होती थी और ये विभिन्‍न समितियों अपने- 
अपने नाम से ताल्लुक रखनेवाले कार्यो का प्रशासन करती थीं, णो इन्हें परिषद्‌ द्वारा सौंपी 
जाती थी। कुछ बिध्दानो का यह आरोप है कि जिला-बोई की समितियों सुव्यवस्थित 
डग से अपना काम नहीं सभालती थीं। इसका प्रमुख कारण यह था कि समितियों को 
जो काम करने को दिया जाता था, उसके हेतु उन्हें पूरा उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाता 
था, क्योंकि परिषद्‌ एवं अध्यक्त हमेशा कुछ-न-कुछ हस्तक्षेप करते रहते थे। परिणाम- 
स्वरूप सम्मितियाँ अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सक्रिय उत्साह (९४:७९ ॥(९४5६) 
नहीं दिखलाती थीं । 

जिला-बोड के कारये 

जिला-बोड के कामों को हम दो भागों में बॉट सकते है-- आवश्यक (0७॥88- 
(079) और ऐन्बिक (090078!) । आवश्यक कार्य उसे कहते है, जो जिला-बोर्ल को 
अधिनियम के अन्तर्गत, अनिवार्य रूप से ऊरना ही पढ्ता है। ऐच्छिक कार्य उसे बहते 
चहते हैं, जिसे जिला बोर्ड असनी आर्थिक स्थिति के अनुसार स्वेच्छा पे, लेडिन राज्य- 
सरकार की अशुमति लेकर, करता है । 

अतिवाय कारये-जिला बोर्ड के अनिवार्य कायों को हम (१) लोक-निर्माण 
(२) शिक्षा, ($) जन स्वास्थ्य एव सफाई और (४) चिकित्सा नामक चार अमुख शीपेकों से 
अन्दर वॉट सकते हैं । 

१) लोक निर्माण के अन्दर सब्कों का निर्माण, उनकी मरम्मत और उनके किनारे 

अूच्तों का लगवाना, पुल्ों का निर्माण और उनरी मरम्मत, चिकित्सालय-सवनों त्त्था 
क-बगलों का निर्माण तथा उनझी मरम्मत, पुराने कुएं और तालाबों आदि की मरम्मत 


जिला बोड' 


तथा नये हुए बनवाना आदि काम आते है। बोर के अन्तर्गत शिक्तश-सस्थाओं के 
भवर्नों का निर्माण, उनमी मरम्मत तथा नदियों मे घादो तथा नावों की व्यवस्था वो भी 
हँस उसी मद में मिन सकते हैं । 

*२) शिक्षा के अन्तर्गत प्ररमिक शित्ता के हेतु आउमरी तथा मिड्लि रकृत्ों की 
स्थापना और उनका प्रत्रध । 

(१) सफ़ामक चीमारियों के फलने से बचाव, टीका और सई देने के कार्य, सदी- 
गली चीजों के क्रम-विश््य पर नियच्ण, द्वानिकारर व्यापारों पर ग्रतिबन्ध आदि कार्य 
जन स्वास्थ्य एवं सफाई शीर्षफ के अन्तर्गत आते है । 

(४) महुप्यों तथा पशुजो के लिए चिम्न्यालयों की स्थापना और उनके प्रवन के कार्य, 
जिला बोर्द के जनिवार्य कार्य की चौथी धेणी में आते है । 

(2) उपयुक कार्यों के अनिरिक्त हाठ और थाज़ार क्षा प्रन्‍न्‍्ध ओर काजी हाउसो 
(मवेशी-फाटकों) की व्यवस्श” आईि भी जिला बोर्ड के अनिवार्य कार्यों मे ही परिणणित 
ऊिये जाते हूँ । 

ऐक्डिक काये छिवा-बो्ों के ऐन्दिक कार्यों मे निम्नलिसित प्प्ुस हैं - 

(१) जनगणना नथा जन्म-हत्यु के आऊंडे रखना । 

(९) छठ नियाई-योजना के अन्दर नहर, कुएं, तालाब आहि का निर्माण और उनरी 

मरम्मत और उनके द्वारा धृपि की उन्नति । 

(३) द्राम या बसनर्विस सह यातायात के से घनो का पवन्ध कसना । 

(४) व्यस्त शिक्ता का अवन्ध । 

(५) मनोर॑जन-ग्द्दों, पार्कों, अनाथालयो आदि की स्थापना । 

(६) प्रदर्शनी तथा मेलों का अपन्ध तथा अकाल और सकट के समय जनता की 

सहायता जादि । 

लोक-निर्माण के अन्तमंत जित्ता बोठ पहले अपने क्षेत्र में सभी सब्फो की व्यवस्था 
करता था, लेडिन बन सबको का बर्गोकरणा तीन भागा में कर दिया गया ह्दे जे 
राष्ट्रीय पथ, राज्य-पथ योर स्थानीय पथ। जिला बो्द अन केंचल तीसरे अक्रार की 
मद की व्यवस्था करता है। राज्य-्यरकार ने बहुतसी सके लोक जिर्माण.विभाग 
(?फाद पै०्फ >िल्फशाधाक्ाएे को पाप दी हैं। अत, अब जिला बोठ का 
लोक निर्माण-मम्बन्धी क्रय बहुत ही कम हो गया है । हे 

पहले, शि्ा-सम्बन्धी झायों मे जिलानबोर्ड प्रारम्भिक जौर माध्यमिक शित्ता 
की व्यवस्था करता था, परल्तु सन्‌ १६४४ ई० से माध्यमिक शिक्षा का अवन्‍्ध पूएंत्या 
लिला-ओड के हाथों से ले लिया ण्या जार उसपर राय्य घरज़ार की जिय त्ररण 
हो गया। प्राइम्मिक शिक्ा जिलान्योर्ड के हाथ में छोड दी पड हे, लेकिन भ्रष्टाचार 


७६ 
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के कारण राज्य-सरकार ने जिला-शिक्ता-अधीक्षक (9807९ 50एशाएशापेशा 
2 0ए८४४०ा के ह्वारा इस जेन्न में भी नियंत्रण की जंजीर कडी कर दी है। इन स्कूलों 
के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार तो बोर्ड को है, लेकिन उन शिक्तकों के विरुद्ध, विना 
जिला शिक्षा-अधीज्षक की अनुमति के, कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस 
अकार शिक्षा के ज्षेन्न में वोढ का नाममात्र का नियंत्रण रह गया है । 

पहले चिकित्सा के ज्षेत्र मे जिला-बोर्ड अस्पतालों की स्थापना भौर उनको प्रबन्ध 
करता था, परन्तु पिछले कुछ सालों में अस्पतालों की व्यवस्था मे शब्बडी आ जाने के कारण 
राज्य-सरकार ने बहुत-से अस्पतालों का श्रान्तीयकरण कर लिया है। 


आय के साधन 


( $50प7८९९४ ०६ फट०छ७ ) 


जिला-बोडों के उपरिचर्शित कार्यों के विश्लेषण से हम पाते हैं कि ऐच्छिक केयों 
की वात तो दूर रही, अनिवाय कार्यों को भी वोड समुचित तथा सफत्त रूप से सम्पादित नहीं 
कर पाया है। भोर-आयोग (3008 (0०॥)॥780॥) के अनुसार जिला-बोर्ड के बहुत- 
से कामों का प्रान्तीयकरण हो गया है और जो बचे खुचे काम हैं, उनमें काफी श्रष्टाचार एवं 
आर्थिक न्यूनता के कारण यह (जिला-बोड) सफ़्ल नहीं हो सका है, इन्हीं सब कारणों का 
परिणाम हुआ कि सितम्बर, १६५८ ई० में विहार के जिला-बोडों की स्वायत्तता जाती रही । 


किसी भी सस्था की कार्य-ज्षमता जोचने के लिए हमे उसकी आय के साधन पर ध्यान 
देना भत्यन्त ही आवश्यक है। अभत', जिला-बोर्ड की आय (]70070९) को मद्देनजर 
रखते हुए हम इसकी आय के ये प्रमुख साधन पाते हैं--(१) सब्क-कर (090 ०४६७), 
(२) सहास्य-अनुदान ((७7०॥(8न 20), (३) टौल (70॥), (४) कर्ज (,097', 
(५) रजिस्ट्रेशन फीस ( रिव्ा४एश00. +४८४ ), ( ६ ) जुर्माना ( 976 ), 
(७, विविध भादि । ह॒ 


(१) जिला वोढ की आमदनी का मुख्य जरिया सदक-कर | (१००0 ८८६७" है | 
सभी जिलों में सबक कर जमीन की मालगुजारी पर रुपये में दो आने के हिसाब से क्षगाया 
जाता है। इसका मुख्य दोष यह है कि जमीन की मालगुजारी जो सैकडों वर्ष पूर्व तय दी 
गई थी, वही आज भी कर का जाघार मानी जाती है, अत न्याय नहीं हो पाता है। यह 
फर राज्य-सरकार मालगुजारी के साथ घसूलती है और बाद में जिला-बोढ को दे देती है । 
जममीदारी-उन्मृलन के वाद से यह आमदनी बहुत ही कम हो गई है। 


जिला-ोट हा] 

(२' जिला-बो्ड की आय का दूसरा साधन सरकारी अनुदान (5ाध-ना- 
20) है। सरकारी अनुदान 5ने का कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं अपनाया गया है, वहलिकि 
हरएक कार्य के लिए आवश्यकतानुसार यद्द अनुदान दिया जाता है । जिलावोर्ड 
की अग्य में कम्री के कारण सरकारी अनुदान की मात्रा बढा दी गई है, फिर भी उनकी 
आर्थिक अवस्था दयनीय है। सरकारी अड॒दान देने मे कोई खास नियम नहीं रहने 
के कारण पत्तपात की सम्भावना ज्यादा बनी रहती है। अतुदान के सम्बन्ध में 
यह कहते हुए ह भारतीय अनुदान की प्रणाली सतरोप्जनर नहीं है, डॉन शानचन्द 
ने यह सुकाव दिया है क्र क्रिस भी सत्या वो! अनुदान उसकी चामता (8&०८००१॥ाह 
60 ८बएग्णाए और आवशण्यक्ता ( 9८०००॥ग8 (० परत ) के अबुसार 
दी जाय । 

(३) जिला-बोट की आमदनी का तीसरा जरिया टौल (70!)) है। अगर ऋोई 
जिला-्बोर्ड किसी नदी पर पुल बनवाता है, जिमकी लागत २५.०० २० से ज्यादा है, 
तो उस पुल पर यातायात-कर (70) लगाया जाता है। ऐसा कर मुख्यतः उत्तर- 
बिहार में लगाया जाना दुू। नदियों में धाश तथा नावों की व्यवस्था से भी चोड को 
ऊछ्ठ आमदनी हो जाती है। 

(४) जिला बोर राज्य-सरकार था जनता ठे निश्चित सूद दी दर पर निश्चित 
समय के लिए कर्ज (.095) भी ले सज््मा है, परन्तु साधारणतया कर्ज रचनात्मऊ 
((०ाकए०।९६) कार्यों के लिए ही लिया जाता है । 

(५) जिलान्चोर्ट की आमदनी का जगया वेलगाढ़ी, तोगा आदि पर लगाई गई 
रजिस्टे शन-फीस (९८छ80क00ा 7९९७) दवै । 

(६) पशु-शालाओं ऐ जुर्माने के रुपए में कुछ आमदनी दो जाती है। 

(७) उपयुक्त साधनों के अतिरिक्त जिला-बोडों को बाजार, मेला आदि से भी 
ऊुछ्ध आय इकट्ठी हो जाती है । 

अपने अधीनस्थ स्कूलों से प्राप्त पीस भी जिला-बो्ड की आमदनी के साधन हैं । 
इमी तरह थोर्ठों के अन्दर ढार-बगलो में ददरनेवालों से प्राप्त दहराव-फीस ( 779]078 
(टाहु० ) और जिलानोर्ड की सढ़को के किनारे के बच्तों तथा उनके फलों के विक्रय 
से भी चोर्द को छुठ्ठ आमदनी हो जाती है। जिला बोर्ड सिंचाई एवं सामूहिक विकास के 
कार्यों के लिए भी कुद्ठ शुल्क वसूल ऊर सजना है। 

आय के उपरिलिसित श्रमुस छोतों के रहते हुए भी जिला बोढ सतत गरीबी का 
शिकार रहा है । सभी विद्वान लेखको ने जिला बोड के आथिक अभाव को स्वीकार क्या 
है। [.058 सिव्राव्८ शिवुणाए 0०ग्राघ्रा(०४ ने तो इसकी आधिक न्यूनता 


दूर करने के लिए कई उकाव भी दिये। 


यरे भारतीय शासन 
राजकीय नियंत्रण 


'( डघ्वार (एण्णातए्ण ) 

१५. सितम्बर, १६४८ ई० से तो बिहार के सभी जिर। बो्ों का शासन पूएंतया 
राज्य-सरकार के हाथों में चला ही आया है. और आजकल प्रत्येक्त जिलाबोड का 
शासन उस जिले का जिलाधघीश (07977९: '४985079(6) एक स्पेशल औफिसर 
की सहायता से चल ही रहा है, लेकिन इस त्तिथि के पहले भी बिहार के जिला-बो्ों पर 
राजकीय नियत्नण की अनुपस्थिति नहीं थी। अर्थात्‌, जिन दिनों बिहार के जिलान्बो्ड 
स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में काय करते थे उन दिनों भी उनके कार्यो 
को देखरेस राज्य-सरक्रार को स्वायत शासन विभाग ([.0०8]-58) (0एश९779९7॥ 
]0०90770८7६) करत था, जो एक भन्‍्त्री के"अधीन रहता है। जिल्ला-बोर्ड पर 
राजकीय निणन्नण को हम मुख्यंत चार भागों में चॉट सकते हैं--- 

(१) विधायिवीय नियत्नण (.68४॥8]80ए8४ ००॥०), 

(२) अशासकीय नियत्रण (6ैतरशाइतंए४ ८0700), 

(३) वित्तीय नियत्रण (7237९9] ०णां०)), 

(४) न्यायिक नियन्नण (]00॥08) ००४४०), 

१) जिला-बोर्ड का निर्माण, उसके अधिकार एवं कत्तव्य सभी राग्य सरकार की 
व्यवस्थापिका सभा के कानून द्वारा निश्चित किये जाते हैं । जिल्ला-बोड के अधिकारों 
को घटाना या बढाना व्यवस्थापिका सभा के हाथों में रहता है । व्यवस्थापिका सभा के 
हारा जिला-बोर् के (:॥८7५८ में सशोधन किया जा सकता है । 


(२) राज्य-सरकार जिला-बोर्ड के कायो' पर जिलाधीश और कमिश्नर के द्वारा 
नियन्नण करवाती है। जिला-बोर्ढ के नाजायज कामों को जीलाधीश रद्द कर सकता है । 
जिला-वे,र्ड अगर कोई काम, जो जनता के हित के लिए अत्यन्त भावश्यक है, नहीं करता 
है, तो जिलाधीश उस काम को जिलानबड़ से करवा सकता है या स्वयं कर सकता है 
ओर उस काम का खर्च जिला-बोर्ड को ही देना पढ़ेगा । राज्य-सरकार इसपर भी ध्यान 
रखती है कि अनुदान जिस काम के लिए जिला-बोढ को दिया गया है, वह उसी काम 
पर सुब्यवस्थित रुप से खब होता है या नही । 

(३: जिला-बो्ड का सालाना बजट (30082) राज्यन्सरकार के द्वारा मंजूर 
झ्वया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार जिज्ञा-बोंढ को किप्ती निश्चित योजना 
पर कम था ज्यादा खर्च के लिए आदेश दे सकती है। पुन, राज्य-सरकार 
अपने लेखा-परीक्षक ( &ए007 ) के द्वारा जिला-बोर्ड के आय-व्यय की जोँच 


झला रु 
-बोड दर 


रब 


करवाती है। दिनशअ्रतिदिन ज्यों-ज्यों जहुदान देने की मात्रा बढती जाती है, त्वॉ-त्यों 
राज्यन्परफार का नियत्रण भी जिला-वोड पर बढ़ता जाता है। राजकीय कर्ज- 
भार से दत्ने हुए जिलाबो्ट पर सरझारी नियन्नण की फ्द्ी और भी जर्डी 
रहती है । 

(४) अगर जिला-बोर्ट अपने अधिकार की सीमा का उल्लंघन करता है; तो 
न्यायालय के द्वारा जिवान्बोई पर नियंत्रण की बागढोर वसी जाती है। 

इस प्रकार हम पाते हैं फ्रि विहार के जिता-बेद्ों' पर राजकीय नियंत्रण प्रचुर 
मात्रा में पहले से ही रहा है । राज्य-परकार ने नियंत्रण के हस अधिकार का कापी 
प्रयेग भी किया था। स्मरण रहे कि सन १६४८ 5० में विप्रदित होने के पूर्व लगभग १२ 
बयां से कितने थोड़ो' फा चुनाव तक नहीं कराया गया था । 

प्रश्न उठता है कि जिला-योटों पर राजझीय नियत्रणु रहे या नहीं ? लेखक 
डॉ० ज्ञानचन्द के इस मन से सर्वथा सहमत ऐ कि 'स्थानीय स्वगासन के समुचित विकास 
भीर उसे रवनात्मक फामों की ओर प्रेरित करने के लिए कुन्‍-न-झुत्र मात्रा में राजकीय 
नियन्रण अत्यन्त आवश्यक है।” लेझ्िन नियक्र प को मात्रा इतनी अचुर न हो जाय कि 
स्थानीय सस्या का स्वायत्त युणाही नष्ट हो जाय और न इननी ऊम्त हो कि श्रष्टाचार और 
दोप बढते जायें और राज्य सरकार देसती रहे, लेक्नि सक्तेप नहीं कर सके। 
टा० एम० पी० शर्मा ने ठीऊ द्वी कहा है कि राजफीय निम्रव्रण रचनात्मक हो न 
फ्ि संद्यारात्मक । 

[ ६० हक, ५ 
जिला-बोड के विघटन का प्रच्न 

जिलानबे ड॑, स्थानीय स्वशासन की टकाई के रुप मे, रहे या नहीं। रहे, इस सम्बन्ध 
में शुरू से ही विद्वानों में मतमेद टै। क॒ठ्े विडानों, चैसे ढा« एम० पी० शर्मा और 
श्री टी० पी० मिश्र आटि, ने अपने विचार जिला-बोड के रहने के पत्र में प्रकट फिये है, 
क्योंकि उन लोगों की समझ से जिला-बोड में हानि से लाभ की मात्रा ज्यादा पाई जाती 
है। उनझी राय में जिला-बोड ही अन्‍य अधीनत्त् स्थानीय संस्थाओं पर नियन्रण के 
साथसांय तारत्तम्ब (20-007म0॥) सुचारु रूप से कायम रसता है। परन्तु, दूसरे 
पक्त के विद्वान; जैसे डा० शानचन्द, मे जिला बोर्ट के रहन का घोर विरोध किया है, 
क्योंकि यह संस्था अच्धाई की अपेक्षा घुराई से ज्यादा भरी हुई है। पिद्दार के जिला- 
बोर इस कथन के सवोत्तम उदाहरण है । जिला बोढे को हटा ेने के पत्न में निम्न- 

लिफित तह दिये गये हैं--- है 

५५ सर्वप्रथम जिला-बोे का क्षेत्र बहुत ही दोपपूण दे। बढ़ा क्षेत्र होने के कारण 
जिला- बोर्ड स्वायत शासन की सफ़्ल एवं सुदृह इकाई नहीं हो सकता है। 


<८ड भारतीय शासन 


डा० ज्ञानवन्द ने भी छलेन-सम्बस्धी दोपों पर तीज आक्षेप किया है। कुछ जिले, जँसे 
दरभंगा, इतने बंढे हैं कि जिला-बोड के सदस्यों और साथारण नागरिकों के बीच 
सहयोग (00-00७/४000) छी भावना, जो सफल प्रजातंत्र की पहचान है, नहीं पाई 
जाती है । 

राजनीतिक चेतना के अभाव में व्यक्तितत लाभ की भावना इस माना में जिला-बोड 
के अष्यत्त और सदस्यों मे पाई जाती है कि ये लोक-कल्याण की बात सोचते ही नहीं 
हैं। बलवतराय मेहता-कमिटी ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है कि अध्यक्त 
चहुमत दल का नेता होता है, जिसके फलस्वरूप अध्यक्ष का वोलवाला सम्पूर्ण जिला-बोड 
में पाया जाता है। जो नियुक्तियों अध्यक्ष के हारा दोती हैं, नें केवल सगे सम्बन्धियों 
की वहादी की जाती है,-.ठीकी इत्यादि भाईबन्धुओं को दिये जाते हैं। अध्यक्ष अपने 
को राजनीति का भंढित घतलाते हुए स्वार्थ-साथन में लगे रहते हैं । विप्ी दल के थारे 
में कभी कुछ नही सोचा जाता है.। 

एक ओर जिलाोड के उपर चुहत्‌ फार्ण का साय है और दूसरी ओोए आर्थिक 
न्यूनता पाई जाती है। आर्थिक के न्यूनता रहते हुए भी कर्मचारी आय का दुश्पयोग 
करते हुए पाये गये हैं। पहले हजार-के-हजार जल-नल ( ज0७7-977० ) जिला-बो् 
मे पढे रहने पर भी जनता श्रो नहीं रिये जाते ये । लेखा-परीक्षा में पूर्णतया अपव्यय 
ओपषित करने पर भी अपव्यय करनेवाले कर्मचारी से हरजाना नहीं वसूला जाता था। 
इगलेंड के स्थानीय स्वशासन मे भ्रष्टाचार की कमी का एक कारण यह भी है कि 
अपव्यय करमचारी से वसूला जाता है। दुर्भाग्यवश, विहार के जिला-बोर्ड शी टन ढो्षों 
से मुक्त नहीं थे । 

इन तक के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि जिला-बोर्ढों के कार्यकरण सतापप्रद्‌ 
नही होने के कारण इनके अधिकाश कार्यों को राज्य फरार ने अपने हाथों में ले लिया 
है और इस वजह से भी जिला-बोढो' दी अब कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह 
गई है। 

भारतीय संविधान की ४०वीं घारा मे राज्य के नीति-निदे शक तत्तो के 
अन्तर्गत यह कहा गया है कि राज्य आस पंचायतों को बढावा देगी और उनकी 
स्थापना करेगी, जिपते थे स्थानीय स्वशासन की स्यी इकाई हो स#। इस्तु, 
क्हार सरकार में भी शाम-पचायतराज ऐक्ट” पास क्रिया और बहुत जोरों से 
आमन्यचायतों की स्थापणा हो रही है। इन अधिनियमों के ह्वारा ॥म-प्चायतों 
को अविक्ार पत्र ऊत्तव्य जिये गये है, कद ग्राम-पंचालनें उन अधिकारों और 


जिला-बोड पथ 


: कर्तव्यों को निभाता शुरू कर 'देँ, तो जिला-बोर्ड बेकांस हो जायगा; क्योंकि दोनों 
के काय बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं । अर्थात्‌ देहाती क्षेत्रों 'के लिए स्थानीय स्वशासन 
. की इकाई के/रुप में आम-पंचायतों की स्थापना और गति का अवश्यम्भावी परिणाम 
है जिला-बो्डों की निस्सारता तथा अनुपयोगिता । 

जिला-योर्ट का स्थान श्लाम-पंचायत से उच्च स्तर पर है । परिणामस्वरूप 
'जिला-बोर्ड द्ञम-पंचायत , के द्न-प्रतिदिन के कामों का भिरीक्षण और सिर्यत्रण 
करता है । परन्तु दोनों संस्थाओं के काम सम्मान होने के कारण जिला-बोड. में 
अतिड्न्द्रिता की भावना जग उठती है । अतः जिला-बोर्ड - आम-पंचायत की उन्नति 
देखने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत में जिला-बोर्ड का विघटन भी आवश्यक 
होजाताहै। . - ः कि 

जिला-बोढों के पक्ष और विपक्ष में उपयुक्त तक-वितक चल हो-रहें-बै-क्िं 
बिहार के जिला-वोर्गों की शासन-व्यवस्था में अर्टांचार, अयोग्यता तथा पक्तपात 
इस प्रकार बढ़ गये कि उसमें छुधार लाने के वजाय १५४ सितस्वर, १६४८ ई० 
को राज्यपाल के अध्यादेश के अनुसार उनका विधटन ही कर दिया गया है! इसके 
लिए विहार व्यवस्थापिका-ससा छ्वारा एक कानून भी पास कर दिया गया है और एक 
' समिति बनाई गई है, जो जिला-बोड के भविष्य के बारे में अपने सुझाव रखेगी। 
तत्काल उत्येक्त जिला-वोड के लिए एक स्पेशल औफिसर की बहाली हुई है, जो 
“इसकी देख-भाल करता -ह. । यहाँ यह चतला देना उचित है कि जिलानोड के 
- बिधटन का अथ जिला-बोर का पूर्णा विघटन नहीं है, बरन्‌ जिला-बो् की स्वायत्तता 
यानी प्रजात॑त्रिक छुण, जेसे परिपद्‌ एवं अनश्यज्ञ का छुनाव आदि, नष्ट कर दिये 
गये हैं | कहा जा चुका है क्रि बिहार के जिला-बो्ड अब स्थानीय स्वायत्त शासन 
की इकाई न होंकर स्थानीय शासन की इकाई हैं । ः ि 

प्रश्न उठता है कि क्या जिछा-वोर्ड का पूरा विघटन कर देना चाहिए १ 
इसे कतई अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि असंतोषप्रद कार्यकरण के बतिरिकित 
जिल्ला-बोढों के महत्वपूर्ण कार्यों के राज्य-सरकार द्वारा स्वर्य किये जाने 
तथा इसके वचे-खुबे काम दाम-पंचायतों हारा किये जाने की पृष्ठभूसि से: 
जिता-बोछों की कोई विशेष उपयोगिता रह नहीं जाती है। फिर भी, यह लेखक 
जिला-बोर्दों के 'शीघ्र तथा पूर्ण बिघटनः के पक्ष में नहीं है। ठीक हो कहा. गया है 
कि जिक्षा-गो् के दोष, उसझ्ले कार्यों और उत्तरदायित्वों के दोप हैं, संस्था के नहीं ! 
इस दरह के दोषों थे हमारे देश की अन्य शास्रन-संस्थाएँ भी तो मुक्त नहीं हैं। 


यदि भारतीय शासन 


अतः जिला-वोढों का पूर्ण विघटन नहीं वर उनमें प्रभावी सुधार शीघ्र करना 
चाहिए। इसके उच्च शासक्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से होनी 
चाहिए, इसड्ी आसदली घढनी चाहिए, परिपद्‌ के सदस्यों के निर्वाचन में दलबन्दी 
की प्रवृत्ति कम होनी चाहिए तथा सरल कार्थमार ही जिला बोर को दिया जाना 
चाहिए । 

जिला वोर्ड के भविष्य के प्षम्बन्ध में सुझाव देने के हेतु विहार सरकार 
स्थापित २५ सरस्यों की एक समिति ने जिला वोडों के पूर्ण विघटन के पक्त में अपनी राय 
हे दी है। इस समिति की सम्मति में जिल्ा-बोडो को इसलिए उठा दिया जाना चाहिए 
कि इसकी क्रोई उपयोगिता अब रह नहीं गई है और ये वत्तमान काल की आवश्यकताओं 
को पूरा कर सकने में अससर्थ है । 

इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये है -- 

जिला-बोढो को उठा दिया जाय और उनके बदले प्रत्येक प्रखएढड (300) के 
लिए एक प्रराण्ड-समिति अर प्रत्येक जिला के लिए एक जिला-परिषद्‌ की स्थापना 
कौ जाय । श 

प्रखण्डन्समिति---प्रत्येक प्रखए्ड, यानी (80८2) के लिए एक प्रखढ-सप्तिति 
होगी । इस सम्रिति में निम्नलिसित सदस्य होंगे-- 

(१) सहकारिता-समितियों के तीन प्रतिनिधि, 

(२) उस क्षेत्र के विशेष हितों के दो प्रतिनिधि, 

(३) दो स्त्रियों, 

(४) अनुसूचित जातियों के दो प्रतिनिधि, 

(५) उस त्षेन्र के राज्य विधानमडल तथा ससद्‌ के सभी सदस्य, 

(६) एस० ढी० ओो०, बी० डी० ओ० भौर प्रखण्ढ-स्दर के सभी अफसर । 

इस समिति के एक सभापति दथा एक उप-सभापत्ति भी होंगे, जो समिति के सदस्यों 
द्वारा निर्वाचित होंगे । 

सम्तिति की कुषि, शित्ता, जन-स्वाध्थ्य, भथ, कुट्रीर-उद्योग कुयादि सम्बन्धी स्थायी 
सम्मितियों थी हैणी । इस सप्मिति को खादी-बोर्ड के समान राज्य, केन्र तथा अन्य 
निकायों से आर्थिक अनुदान मिला करेगा। 

प्रखएड समिति ब्लॉक सत्र पर जिला परिषद्‌ का प्रतिह़प (0007॥67 997 ) छेगी 
और अपने स्तर पर दवा अपने च्षेन्न में कुछ परिवत्त नो के साथ लगभग वही सब काई 


ज्ला-बोट घं 


ऋरेगी, जो जिला-रतर पर जिला पारपदे करेंगी। प्रखण्ड-सम्रितियों के प्रस्तावों पे 
छा र्यीन्वित करने का उत्तररायित्व ची० टी० ओ० पर रहेगा। 
जिल्ला-परिपद--जिला-बेटों के बढ़ने में जिला-परिपदों की स्थापना होगी। 
जिला परिषद्‌ के निम्नलिखित स_स्य होगि--- 
(१) लिलान्तयंत सभी +रूगढन्समितियों के सभापति, 
(३९) उस जिले के सभी समदीय तथा राज्य-त्रिधानमढल के सदरय, 
३) अनुसूचित झातियों के दो प्रतिनिधि, 
(४) यदि उस क्षेत्र मे अनुमूचित जनणतियों (7770९५) हों, तो 
सदस्य 
(४) सहरारता-समिनियों 5 दो निर्वाचित सब्स्य 
(६) विक्रासात्मक का्यक्सों से सम्बन्धित जिला-स्तरीय सभी अफ्सर लोग । इन लोगों 
हो बोट ढने का हक नहीं होगा । 


| 
कर 
्ष् 


जिला मजिस्ट्रेट यानी क्‍लफ़्टर भी इस समिति के पढने (]05-0#00) सब्म्य 
होंगे, लेकिन उन्‍हें भी वोट इने का अविझार नहों होगा । 


प्रत्येक्ध दिला परिषद श्री जर्वाद पाच वर्षों वी होगी ओर डिला विसाम-फ्मर 
(708770 ॥2९एट007श॥ ६ (00९67) प रपद् ऊे भन्नी होगे । 


जिला परियद एफ परामशदान्नी निमाय (०8079 0005) के रुप में वही संव 
काय करेगी, जे, भनपूर्व श्ला-बोट किया करते थे । 

पपने ज्षेत्र की सभी प्रयद्तन्समितियों के बजट प्री छानबीन करना » उनके चीच 
ब्रित-धिभाजन , उनके ऊायों टी समीक्षा सथा उनके बीत्र सामज्र्य स्थापित करना 
जिला परिए्दों वे: मुप्य कार्य है गे। जिला-मेडिस्ट्रेट को विशेशपिसार रहेगा कि वह ऊ 
अर जैसे आयश्यर समके, चिल्ला परिपद्तो को भग उर ढे। राज्य-सरकार को भीयह 
अपिकर संगा कि वह वि सम्रक्के कहर जिला-परिपद अपन अधिसारों के कार्योनववन 
जन 


अमक्‍्ल रही है या अपन अप्रिजारों क्र हस्पयोग कर रही है या अपनी लपरिदार- 
सीसा से बाहर जा रही है, तो वह भी जिला-परिपदों को स्वग्ति ( 807579८70 ) कर 


सत्फवाय बख॑प्रहराय मेहला-समिति के 3सत्व और विहार-सरकार ड्वारा स्गश्ति 
सदिति के सुमाव के शायार पर १५ सिनम्बर, ६४५८ ई० को राज्यपाल के अध्यात्य 
>रा ल्लि-बे रद से पम्राप करू दिए मरा । बाद में विहार सरकार ह्वारा उस्त अध्यादेश 


भारतीय शास] 


को कानून का रूप दे किया गया । अब पचायतराज कानून के सझुताबिक जिलस्तर 
पर जिला-परिषद्‌ तथा प्रसढ-स्तर पर पचायत-समिति की स्थापना हो रही है। 


१ 


प्रश्न 
बिहार के जिला वोढों के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए । 
फरेढइणफ6 प6 ४#7ए0%प्रा'.8. धाते च्णफेफइ४ ० ६6 
780० 30थ705 9 डिक 


बिहार के जिला-बोर्डों के कार्यकरण में कया दोष हैं १ उन्हे दूर बरने के 
सुझाव दीजिए । 

50788 06 पै86०७ व (6 प्रगछ0ग्राजठ्ठु 0 0७ 008- 
970. 3008 वा छा", $फ88०80 7छ76(768 407" ६88 
#070एक एप (986 6 (6०08. 


बिहार के बिला बोढों के कौन-कौन-से कार्य हैं? उन्हें पुर्णतः समाप्त करने 
के सम्बन्ध में आपका क्या मत है 

ए॥80 वजाकाणा।॥ था8 फरणाल्त एए ६86 एहाप॑०0 
डि0का08 77 जिग ? ज.8॥ 728 ए०प्ए' 0एग707 2008०१- 
प्रा शाशए 00770७५७ 900॥807 ? 


क्या आपकी सम्मति में बिहार के जिला-बोढों की आय के साधन उनके कार्यों 
के सपादन के लिए पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो सुझाव दीजिए । 

90 ४०० गगरार ४6 गाश्याला्श ॥९४007008 . 04 ४86 
॥897% 80808 प्रा 4987 ७76 शारिद्रशाक 407 ९7००ा- 
पड ४6 चपारढ प्राएठ8०0 पफुणा शाढ्ा १? व 70॥, 
5पघ97268, ए९76668. 


नगरपालिका 
। ( एफ टंए97769 ) 


कक 


हमारे देश म शहरी चेत्रों ( 77990 87288 ) के लिए पाई जानवाली 

स्थानीय स्शासन की संस्थाओं में नगरपालिका था म्युनिस्िपलिंदी ( शण्या- 
0०7०॥5ए ) का एक महत्वरृण म्थन है। नपरपालका स्थानीय शहरी 
स्वशासन की सर्वोच्च संस्था नहीं होती है, क्योंकि इग्र ज्षेन्न में तंगर-निगम या 
कारपेरेशन ( 0077007%707 ) का दज। नणरपालिका ते ऊजञ्ा होता है। लेकिन 
क रपोरेशन तो हमार देश के? फ बड़े-:ढे और इने घिने शहरों? में दी पाये जात 
हैं। श्रत स्थानीय स्वशासन की इंष्टि से सामान्यत भारत के नमरों या शहरों पी 
देख-रख नगरप लिका ही ऋरती है । नगरपालिकाएं अपने ठेश के प्रय सभी शहरों 
में पाई जाती हूँ 

स्थापत्ता --सर्विधान के अहुसार नगरफालिशाओं की स्थापना राज्य-स्री 
क्रे छन्तर्गत ई। हमारे मौजूला संववान छे लागू होने के पहले भो नगरपालिकारबी 
की स्थाप- राज्य-सरबार द्वारा ही होती थी। 

विद्वार में नगरपालिकाओं की त््यापना छा इतिशत सन १८६४ ईं० से शुरू द्वोता है, 
अ्योद्धि इप्ती वर्ष उ्वंग्धय दरस गा, सुजफ्दरपुर, मागलपुर, मु गेर, ऋपरा आदि स्थ नो में 
नगग्पा समाएँ संग ठ* डे । बाद में चलकर सत्र १६३३ इनमें एक स्यू न सपल ऐक्ट 
बनाग्रा मत शरीर रब से गिहार दी नगरप लिछाओं का संगठन इ्सी ऐक्ट के अनुसार 
होता रहा है । फिलहाल हार में हल न टिफाइट एरसया सहित नंधरपा लकाओं की 
उंख्या ६८ है। 
१. सपर-निगम या कारपोरेशन ( (/७9078707 / नणरपान्किा यथा स्थुनि- 

सिपैलिदी ( 07099 ),  नोटिफायड-एरिया छमिये आईि। 
+ जब किसी शाहर की नमरपालिका के लिए वर्गों के क्ार्रो का सेभाइना 

सुम्कित हो जाता ई तमी उस शहर मेंन्‍्पर निषम ((0णएणरटॉणा ) 

स्थापित लिया जात; हैं। 





६० भारतीय शासन 


संगठन --चेह्याएराज्य के फिमी मी शदरी क्षेत्र में लगरपापिका वो स्थापित या 
संगठित करने का अधिकार विद्वार-सरफार को ही है । "पा 


मौजूदा कानन के अनुसार विद्वार के किसी भी शहर में नगरपालिका की स्थापना _ 
तथी दी जा समझती है जवक्ति (१) उसकी जनसंझभा कमसे-क्म्म ५००० हो, (२ ) 
वहाँ प्रति वर्गगील जनसख्या का घनत्य १००० हो और (३) बयरक नित्रमियों की . 
जनसख्या का कम-से-क््म तीन चौयाई. भाग कृषि के अतिरिक्त जीविका के अन्य 
साधरों में लगा हो । हे 


पिर भी, यदि राज्य-सरकार चाहे तो अन्य गिसी ऐसे शहर में. भी जहाँ 
उपयुक्त दश एँ नहीं पाई जाती हों, नगरगालिस की स्थापना कर सच्तों है। 
इस विशेत्ञायिफार के प्रयोग क चात तो बूर रही, दिहार रज्य के बहुत-पे शहरों, 
जैंपे शेखपुरा, तेत्रढ़ा, मरेया, वरौनी आदि, की आबादी ५००० से ज्यादा रहने 
पर भी चहों नग्रपालिक भ की स्थापना अबन्क नहीं हो सक्को है । 


प्रत्येफ नगरपाल्का की सीण या क्षेत्र राज्य-सरकार ही निर्धारित वरती हे प्रौर 
उस क्षेत्र को घगने-बशने का अधिकार भी राज्य-प्रकार को ही है । 


नगरपालिका के अग 


लगभग भारत के सनी भागों में नगरपाशिका के चार अग होते हैं--- 
(१) म्थुनिस्तिपल कौंसिल या नगरपालिका-परिषदः 
(९) कमेरियों, 
(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष , 
(४) नगरपालिका के कर्मचारिगण । 


नंगरपालिका-परिषद्‌ (शरप्रशाशए॥ 060प्राएर) -- प्रत्येक नगरपात्रिका के कायों के 
सच लगन के लिए एक परिषद्‌ ( ०एा०। ) होती है, जिसे नगरपाशिका-परिषदू की 
सजा दी जाती है। इस परिषद्‌ के सदस्यों को ग्युनिसिफ्ल कमिश्नर ऋह्म जाता हैं। 
बिहार स३ नसिपल ऐक्ट के संगोधन ( १६५५ ) के अजुसार किसी भी परिषद की 
सदस्‍्य-छरझ्या १० से कम्त और ४० से ज्यादा नहों हो सकती है। प्रत्येक परिषयू- 
की सदस्य सल्या राज्य सरकार उस नगरपालिका की जबसंल्या के &घार पर 
निर्धारित करती है । 


नगरपालिश ६9 


हे नगरप। लिका-परिपठ, के सदस्यगण दो प्रसार के होते है--(१) स्विचित सदस्य 
ओर (२) राज्य-सरतार ट्वारा मनोनीत सदस्य । 

मौजूदा कानून के अनुशर बिहार शज्य की नगरपालिका-परिपर्श के निर्वाचित 
पदस्थो की संख्या परिपदों की कुल सदस्य-सख्या का कम-रे-क्म हैं. भाग यानी ८० 
प्रतिशत होनी चाहिए। ऊिश्ने भी परिषद्‌ मे मनोनीत सदस्यों की सख्या २० प्रतिशत 
यानी 3 आय से अविक नहीं होगी । 

परिषद के निर्वाचित सदस्य सम्बन्धित नगरपालिका के क्षेत्र मे बसनेवाले 
लोगों द्वारा निर्यात होते है। म्युनिप्तिपत कमिश्नरों के चुनाव में बोट देनेतालों 
के लिए पहले शिक्षा, सम्पत्ति आद की कुछ विशेष योग्यत एँ निर्धारित थीं। 
लेबिन विहार स्पुनित्तिपक्ष ऐफ्ट ( सशोवन १६५५ ) के अनुसार अब बालिय मताधिकार 
(2५7०६ 4थ॥0०॥86 ) के माधार पर ही चुनाव होता हूँ ! कमिम्नरों का घुन।व 
५ साल के लिए होता हैं । 

नारपालिका के चुनाव में उस क्षेत्र के सभी वयस्क स्त्री मोर पुरुष थोट दे सकते 
हैं, बशर्तों हि--(क) उनही उम्र २१ वर्य री दो, (ख) वे भारत के नागरिक 
हों और उस शहर में कम-ए-कम्र छद महीने 3 रह रहे हों, (ग) पागढ़ या दिवाज्या 
न हों, (घ) चोर्र-ढईती आदि के अपराध में दढित न हुए ६', और (६) निर्वाचक 
चची में उनके नाम दर्ज हों । 

इसी प्रकर नणर॒पालिका-परेद्द, की सदस्यता के लिए प्रत्येह्ठ उम्मीदवार के 
लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं--- 

(की) कम-से-कम एक भाषा का ज्ञान अन्छी तरह हो, 

(ख राज्यन्सरकार के अधीन वेतनभं गी क्मंचरी न दो, 

(ग) नगरपालिका का कमंचारी या ठेकेदार न हो, 

(घ) किसी अपराध में दरिढत न्हों टुआ हो । 

परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्यों के चुनाव के लिए सम्बन्धित नगरपालिका के समूचे 
क्षेत्र को ऊई हस्थें था बाढों ( फ़&08 ) में वॉट दिया जाता है। जनसंख्या 
के आधार पर प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधयों की सख्या मिश्चित कर दा लाती हूँ । 
मतदान गुप्त रुपसे होता हैं । प्रत्येह्न वार्ड से बहुमत म चुने गये उम्सीव्वर 
ही म्थुनिष्ठिपत कमिश्नर या कौप्लिर कद्दल ते हैं छोर न*रपा लिक,-परिष८ के निर्वाचित 





सदस्य द्ोते हैँ। 
ह्द्ध न 


१. छुछ राज्यो में राज्य-सरकार रा मने'नयन की जगह परिपद्‌ के निर्वाचित 
रुदस्यों के ही द्वारा सवाचन ( 00-0700 ) की प्रणाली अपनाई गई है । 


धर भारतीय शाम्न 


स्युनिसिपल कमिश्नरों का चुनाव पोच वर्षों के लिए दोता है । लैपिन 
राज्य-्सरकार किसी भी म्युनत्पिल कमिश्नर को ब्योग्यवा, दुराचरण या श्रकुरालता, 
जैसे ठेझ, नियुक्ति में अतुचित लालच, दिवालियांपन भादि, का दीप लगाकर 
पाँच वर्षों के भीतर भी हटा ठे सस्ती है। इसके अतिरिक्त उन्हें निम्नलिखित 

ञओं में भी किया जा सकता हैं “० 
के दि परंक वी एक विशेष बैठक ई. चहुसत से म्िसी उद्स्य को अपदस्थ 
करने का प्रस्ताव पास कर दे, लि 

(खो यदि कोई सदस्य लगातार विना सूचत दिये चार उठे में 
अनुपश्यित रहे , 

(ग) यदि किसी वा के मतदाताओं का $ भाग अपने हारा निर्वाचित 
जमिश्वर को, जो कम-से-कस एक साल तक अपने पद पर रह चुका हो, बाउस 
बुल्ने (70०0 ) के आशय का प्रस्ताव राज्यन्सरकार के स्मढ़ उपस्थित करे 
और राज्य-सरकार उसपर जाँच करने के बाद अपनी सहमति दे दे । 

नगरपालिका-परिषद्‌ की अवधि ४ वर्ष की होती है, लेकित राज्यन्ग कोर 
समूची परिषद्‌ को भी इस अवधि के भीतर ही भंग कर सकती हैं। 


परिषद्‌ के दूसरे प्रकार के सदस्यों, अर्थात ९/अयनसरबार दहवाए मनोनीत 
सबस्यों, तथा इसकी ५ वर्ष की अवधि की आलोचवा थी गई है। कहा गया है 
कि मनोनीत सदस्यों की प्रणाली अप्रजाताबिक है। साथ ही मनोनीत सदस्य परिषद्‌ 
की दल्वन्दी में सक्रिय भाग लेते हैं । अत मनोनयन के वदष्ती सवाचन ( 00-09007 ) 
की प्रधा को अपनाने का सुफाव दिया गया है। इसी अगर आलोचना 
वी गई है कि ५ वर्ष की अवधि होने के कारश म्युनिसिपत फ्रिश्चः लोग 
बहुत दिनो के लिए मनदाताओं के बिना किठ्ठी डर के अपने-अपने स्वार्थ भें रत 
छ्ेरर तथा जनता की इच्छाओं की परवाह किये विला भी अपने पदों पर कायम 
रहते है। डा० एम० पी० शर्मा का कहना है कि “४ वर्ष की अवधि बहुत लम्बी 
है, जिससे जनमामिक नियंत्रण की लगाम ढीली प्र जाती है। दूसरे, ३से ४ बष 
का ससय थापी सतोषप्रद है, जो पाश्चात्य देशों मे भी पाया जाता है।” अत, 
इन भलोचकों के अनुसार परिषद्‌ की अवधि ४ वर्ष से कम कर देनी चाहिए ताझि 
कपम्रिश्नरों को पुन निर्वाचन फ्रा ठढर सदेव बना रहे और वे मतदाताओं को 
इच्छाओं और सुविधाओं की उपेक्षा नहीं कर से । 


परिषद्‌ की कार्यविधि--परिषद्‌ अपने सदस्यों में से एक के सभापति 
( 7:68608॥ा ) निर्वाचित करती है । राज्य-साकार ऊ्रिप्ती नभरपालिका को 


नगरपालिस ६३ 


व्यवस्था से वूट भी ठे सझ्ती है। समापति का काप्त परिपद्‌ की बंठकों में समापतिल 
फरना हेता हैं ।इस स्थल पर यह साफ़ साफ़ जान लेना आवम्यक है कि म्युनिप्तिपल- 
ऋॉसिल के समापति ( /26570वां; ) से म्थनिस्िईलिटी के बयत् / (आधा जाता ) 
का अर्थ नहीं लगाना चाहिए । परिषद श सभापति म्पनििरैलिटी के अध्यक्त हे 
मिन्न होता है । वह परिषद का नागरिक प्रधान भी नहीं होता ह, वरन केवल नाममात्र 
का प्रधान, उनकी वेठको का सभापतित्व करने के लिए और उनमें, आवश्यकता 
आ पइने पर, निर्णायक मत बन के लिए । 

परिषद्‌ की दो प्रकार की बैठक होती ह--(१ साधारण ओर (२) विशेष । 
साधारणातया परिवद्‌ 4ी वेठक भहीने मे एक वार होती हैँ । आवश्यकता पहने पर 
विशेष बठऊ सी बुलाई जा सफ़ती हैं। परिपद्‌ छी वंठओों म क्रिमी प्रस्ताव पर समान 
मत होने मे शभा पति निर्णायक मृत दे सरेगे। 

परिपद्‌ के अधिक्रार--नगरपालिका-परिपद्‌ एफ विचार-विमर्श करनेवादी 
(0शा0शश0००) सस्था हैं। यह एक विधायिका सम के समान काम करती हैं । 
अधिनिप्रम के द्वारा दिये णये नगरपालिका के सभी कार्यों के सस्पादन का उत्तरदायित्व 
इसी के उपर है । नगरपालिझा के विधायिनी और कारयकारणी-सम्बन्धी अधिकारा 
के विभाजन ( 5008790४0॥ ) नहीं होने के फ्लस्वहप इन दोनों प्रकार के 
अधिकारों का उपयोग परिषद्‌ ही करती हैं ।ठत टीऊ ही कहा गया हे ऊ्रि परिपद्‌ 
विद्यार-राज्य फ़ी नगरपालिका की पूरा अधिकार-प्राप्त सस्था ( 808 उट908009 
0६ 9०फ८/8 ) है । 

सम तयाँ-दिन प्रतिदिन के दाये” के सफल और सहज स्म्याग्न के हेतु 
नगरपालिका ही ऊई समित्यि। भी होती हैं। इन समितियों की स्थापना परिषद्‌ 
करदी हे । इन समिदियों में क्‍्स-सेन्‍क्म तीन ओर अधिक से-अधिक छह सदस्य रह 
सकते है + परिषद्‌ के सठस्यो के अनिरिक्त, बाहर के व्यक्ति को भी इन समितियों 
के सदस्य के रुप में सवाचित क्या जा सकता द। लेकिन इस प्रकार के बाहरी 
व्यक्तियों की सख्या किसी समितते की कुल सरस्यसंख्या के १/३ भण से ज्यादा नहीं 
हो सकती है । समिति के इन वाहरीव्यक्ति-सर््यों को म्युनिसिपल को सिलस 
( शणा॥००४। (0ए०7णाौ]0958 ) ही सवाचित करेंगे । 


नगरपालिका के पदाधिकारी 


अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (0#क्वाण्यशा 6: ५१०४ एशशाएणातव)-पतेद् 
नगरपर्लिका का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्यों 
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के चुनाव औौर शेष सदस्यों के मनोनयन की घोषणा राज्य-सरकार के गजट 
सें होने के बाद, नगरपालिका-परिपद्‌ के सदस्ययश, अपने ही बीच से, एक 
अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को निरचित करते हैँ। विहार म्युनित्तिपल ऐक्ट के 
अनुतार अध्यक्ष बेर उपान्यज्ञ का चुनाव नर्रपालिका के आम चुनाव के २१ 
दिनों के अन्दर ही हो जाना चाहिए। दोनों ही पदाधिकारी » वर्षों के लिए 
निर्वाचिन होते हैं, लेकिन नंगरपालिका-परिषद्‌ू अपने कसी विशेव अधिवेशन में अपनी 
कुल सदस्य-संख्या के दो-तिहाई वहुमद से इन्हें पदच्युत भी कर सकती“ है । 

अध्यक्ष धर उपाध्यक्ष को साधारण बोलचाल दी भाषा में चेयरमंन और 
चाइस-चेयरमेन कहा जाता है। ये दोनों ही अद्वेततनिक पदाधिकारी होते हैं । 

अध्यक्ष अर्थात्‌ चेयरमन नगरपालिका की कार्यकारिणी का प्रधान होता हैं। 
चपर॒पालिका के सभी प्रशासरीय अधिकार उसे प्राभ रहते हैं । परिषद्‌ हारा 
अतिप'द्ति सभी आदेशों तथा निर्णयों को काय्योन्वित करना उसी का उत्तरदायित्व 
रहता है । नगरपालिका का वजट तैयार करना तथा परिषद्‌ से उसे पारित 
कराना उसी का काम होता है। नगरपालिका के उन सभी पदाधिकारियों, जिनका 
भािक येदेन ५० ० से कम होता है, की बहाली अध्यक्ष ही करता हैं। इसके 
अतिरिक्त अन्य सभी नियुक्तियों और छेक्तों के कार्यों की अन्तिम स्तरीकृति परिपदू 
ही देती है, लेक्नि इन कार्यों में मी अध्यक्ष का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि 
चहुस्त-दल का नेता होने के कारण वह चहुत ही शक्तिशाती होता है म्युनि्तिपत 
कमंचारियों के कार्यो का निग्रत्रण बष्यक्ञ हारा ही होता है और पी राज्य-सरकार 
पेया नगरपालित्रा के चीच तथा परिषद्‌ और विभिन्न समितियों तथा संस्थाओं के बीच 
संम्पक तथा सामजत्थ बनाये रखना है । 


इस प्रकार हम पाते है कि अध्यत के अधिकारों एवं कार्यों का सत्र अत्यन्त ही 
विस्तृत और व्यापक्न होता है । नगरपालिका के प्रशासन दी सफलता था विफलता उसी 
की कार्य-इजता पर आश्चि रर्ती हैं । प्रत्येक शहर के नागरिक जीवन में नगरपालिका के 
अध्यक्ष के इसी महत्त्व को ध्यान में रफ़कर ही तो उसे नगरपिता ( पाए शिव: ) 
की सता दी पई है । कुछ बिड्रानों के अल्ुप्तार नगरपालिका में अध्यक्त का वही 
स्थान होता है, जो सघ-सरकार में अधान मत्री तथा राज्य-सरकार में झुख्य मत्री का 
होता हैं । 

छा97 करण 98] 7॥, ॥957 के द्वारा अध्यक्ष के पद तथा अधिकार में 
महत्तगं परिवत्र न क्या जानेवाला है । 
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(/) इत्त विवेयऊ के ड्रारा बिहार को प्रत्येक नगरपालिका के प्रशासनिक तथा नीति 
निर्धारण के कार्यों का पृथ्क्रण कर दिया गया ह। प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रत्येक 
नगरपालिका में एक्र [४८८एव४ए०७ ००८7 की नियुक्ति की व्यवस्था हें । इस प्रकार 
अध्यक्ष नगरपालिका की कार्यकारिणी का प्रधान नहों रह जायगा। 

(३) वर्तमान समय में क्ॉंसरिल क्री अध्यक्षता के लिए एक प्रेसिहेन्ट चुना जाता ई । 
ग्रस्ताविक्ध विधेयक के छ्वारा श्रसिढेन्ट का पद्‌ उठा दिया जायगा। उसके स्थान पर 
चयरमंन ही कौसिल का समापत्रित्त करेगा । बडी नगरपालिका की समितियों का अध्यक्ष 
हुआ करेगा । 

(३) नये विधेयक के अनुसार प्रथम्त तीन वर्गों के लिए चेयरमन की राय से ही 
#/7%6077२४ ०0७ की नियुक्ति हुआ ऊरेणी । 

(४) न्यरपालिका के अन्‍य कर्मचारियों पर नियत्रण तथा अलुशासन ही जिम्मेवारी मी 
एफर७०१४ए७ 07९८० पर रहेगी तथा अध्यत् इस भार से मुक्त हे जायगा । 

उपाष्यज्न बर्थात्‌ बाउस+न्यरमेन का स्थान अधष्यत्न के समान महत्त्वयूरं नहीं होता है। 
अध्यक्ष की अतुपस्थिति मे उपाध्यज्ष अध्यत का सम्मू्ण अधिकार व्यवहार में लाता है। 
अग्य समयों में अन्यत्त द्वारा हस्तगत ऊिये गये अविकारों और कार्यों की ही उपाष्यक्ष 
कार्यास्वित कर सकता हैं। 

अन्य पदाविकरारी-- प्रययेफ नगरपालिका के, उपयुक्त दो अवेतनिक्त तथा अस्थायी 
पदाधिकान्यों (अध्यक्ष और व्पाध्यत, के अतिरिक्त, कुछ ओर स्थायी और वेतनिक पढा- 
प्रिकारी ओर कमचाटी भी होते हैं। विहार की नगरपासिकाओ के इन अधिकारियों और 
कर्मचारियों में एक्जिस्पुटिव छेके री, हैल्थ या मेडिकल अफसर, सत-ओोवरमियर, वाटर- 
वर्क्स इजीनियर, टैक्स दारोगा, शित्ा निरी्र& आदि प्रमुख है! प्रत्येक नगरपालिमा 
अपनी आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। स्मरण रहे हि ४० रु० से 
ज्यादा सिर वेननवाले कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वरखास्तगी में चेयरमेन को परिषद्‌ की 
स्त्रीकनि लेनी पथनी है । साधारण तया १०० र० से ज्यादा मामिक वेतनवाले कर्मचारियों 
श्री बहाली और वर्यास्वगी में राज्य-सरकार की अनुमति लेनी पब्नी है । कर्मचारियों 
के पेन्गन, छुट्टी, वाली, बरखारदगी, वेनन सम्बन्धी आदि सभी विपयों के नियमों 
> दनाने का ञ्र बकार. परिपद्‌ को है, लेकिन इन नियमों पर राज्य स्ग्कार से अन्तिम 
स्वीकृति लेना आवश्यक हैँ । कक 

नगरपालिका कै कार्य--हमारे देश मे नगरपालिका के कार्यों के लिए, कर 
मे प्रचलित स्पष्ट हुप से प्रदर्ता ( व9९ण०॥0 शा ) सिद्धान्त की प्रणाली को 
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अपनाया शय। है। दस सिद्धान्त के अछुसार नगरपालिका सिर्फ़ वही कार्य कर सकती 
है, जिमते सम्पादित करने की अनुमते राज्य-सरकार विधित्रत्‌ स्पष्ट रूप से दें। अत, 
विहार की तगरपालिका वे ही कार्य कर सकती है, जिनकी अनुमति विहार-सरकार अपने 
कानून छवारा उसे दे । 
विहार में सगरपालिकाआ के काया को हस दो भागों में विभाजित कर 
सकते हैं--(3) अनिवार्य या आवश्यक ( 00728&0077 ) और (२) ऐच्चिक 
( 0.06प्४] )। 
अनिवार्य कार्य (08४०७ [प्रा॥॥०8) --चंपरपालिका के अनिवार्य या 
आवश्यक कार्यों का मतलव उन कार्यों से है, जिन्हें प्रत्येक नगरपालिका को आवश्यक रूप 
से करना ही होगा । बैमे कार्यो में निम्नलिसित आते हैं-- 
(१) शहर की सफाई का प्रबन्ध, 
_ (२) शहर की सबको पर और गलियों में रोशबी का प्रधन्ध , 
(३) शहर मे जल-व्यवस्था ; 
(४) नालियों की सफाई ; 
(*) शणहर की सघच्छुता ओर सुरक्षा , 
(६) शहर में सबयों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत , 
(७ साथेजनिक स्वास्थ्य की देख-रेय , 
(८) प्रारंक्षिक शित्ना क्री व्यवस्था , 
(६) नणर में जन्म मरण का लेखा-जेफा रफना , 
(१ ) स'बंजनिऋ स्मशान का प्रचन्ध , 
५१") साव॑जनिक बाजारों तथा बूवडसानों क प्रबन्ध » 
(१९ छा से सुरक्षा का प्रबस्य , 
(१३) मनुष्यों और पझुओ के लिए अत्मतालों एक अन्य चिझ्रित्सालयो की 
व्यवस्था , 
(१४) टीका लगाने तथा मदमारियों से बचने करा प्रबन्ध, 
(१४) खनरनाऊ बस्नुओं के व्यापार पर नियत्रण , 
(१६) सावंजनिफ हित में वाबक कायो' पर प्रतिवन्ध आदि । 
ऐल्त्रक काये (0980 शशाणीणा3 ) --उपय्रुक्त आवश्यक कार्यों हे 
अनिरिक्त नणरपालिकाओ के बुछ्ध मन्‍्य ऐसे का भी होते हैं, लिन्ह करना या ने करना 
नमरपािकाओं सी स्वेन्छा और उनकी आडिक स्थिति पर नमर करवा है। ऐसे आरयों 
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हे 


को ऐच्छिक झा कहते है। नथर॒पालिकाओं के ऐन्उक कार्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित 
विपय आते है-- 
(१) नई गलियों तथा सदझ्े का निर्माण , 
(३) अस्वस्थ्यकर तथा गरर् जेत्रों क्रो अधिक्षत कर रहने लायक बनाना , 
(३) ग्जिली का प्रबन्ध , 
44) दख्न का प्रबन्ध , 
(५) सावंजनिक मनोरजन के साधटो, जैसे पार्झ, बगीदा ८ फुल्वारी आईि 
चनवाना $ 
(६) लायजनिक हित की चीजो, जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, भाराम घर, स्नान-घर, 
तालाबों, स द्वादायों, अजायब घर, पागल्लसाना आदि दा निर्नाण तथा 
उनऊी व्यस्त्था + 
(७) चातायान ऊे साधने।, प्रदर्गनी आ द्‌ का प्रमन्‍ध 
(८) चक्राल, बाढ जमी प्रपरिस्थिदियों में नागरिकों को सहायता , 
(६) नग्रे मकानों के निर्माण, निश्न्ण तथा उनऊे लिए जमीन का 
इ्न्नजान, 
(१०) गगीब व्यक्तियों, विशेषकर मजदूरों, के लिए मऊन थादि का निर्माण । 


नगरपालिका था के आय-व्यय 


>> 


झुपने क्ार्या के सफल सम्पादन के लिए नगरपालिका आय और व्यत्र दोसों 
ऋरती है । 

आय के सा|-न ( 8०प्रा०४४ ० ॥0098 ) --चिहार ने नगरपालिकाओं की 
भाय के साधनों को हम मुख्यत, पंच भागे में बाद सकते ६&--(?) नुगी, 
(९२) कर, (३) शुल्क या फ्री, (४) सरकारी अहुशन या सहायता और 
(४ ) कर्ते। 

( ?) चु गी --नगरपालिका के सीमान्लेत्र के बाहर से लाई जानंबाली क्रय 
विक्रय की वस्तुओं पर नगरपालिका द्वारा लगाये गसे टंक्‍्स को खुगी कहा जाता 
है। इसे यीमा-कर' कहा जात हे । 

(२) कर --निंदार की नगरपालिझाएं साथारणतया पोच प्रकार के रर 
लगती है -- 
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(क) मभकान-कर, (ख्) जल-कर, (ण) रोशनी-कर, (घ) सफाई-कर 
और (ड॒ वाजासर-कर | 

विद्ार-सरकार के &५८ ई०के ऐफ्ट के अनुसार नगरपालिकाओं को पेशा-कर 
( ए।॥0०88079] 79७5 ) लगाने का अविक्ार दिया गया है । 

क्‌) सकान-कर --मक्कान-कर ( 7095०8 ०॥ 900॥725 ) नगरपालिका 
की आय का प्रपुरा साधन हें । यह कर नगरपालिका की सीमा के अन्दर बने हुए सभी 
मकानों पर लगाया जाता हे। परन्तु, साबजनिक व्यवहार के मकानों, जैसे धर्मराला, 
स्कूल, मन्द्रि आदि, पर यह कर नहीं लगाया जाता हैं । गरीबों और सरकारी कार्योलयों 
के मकानों को भी इस कर से छूट रहती हो । 

यह फर मकान मालिक पर मक्कान छी वार्षिक आय के आधार पर कृणाया 
जाता है। यह कर भकान की वार्षिक भय के १२३ प्रतिशत से ज्यादा नहीं 
हो तकता है। भकान-कर का निर्धारण करने का अधिकार नणरपालिका की कौंपिल को 
हं, जो कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकान-कर का रेट निश्चित करती है। 
कभी-कभी राज्य-्सरफार कएनिधोरण के लिए नगरपालिका को एक असेसर वहाल 
करने का आदेश दे सझ्ती हे । यह कर साल में एक या दो किश्तों भे वसूल किया 
जाता ह । प्रत्येक )१० या ।५ वपो पर भक्कानों का नये सिरे से मूल्याकन कराकर 
नगरपालिका इस कर की दरों में हेर-ेर करती हें । 

(ख  जल्लन-फकर--जो नगएपालिक ए अपने क्षेत्र मे नलों द्वारा पानी मिल 
सकने का प्रबन्ध करती है, वे जल-कर ( ४४७६०:-/७५ ) भी वसूल करती हूं । 
यह कर मान की वार्षिक आय के ७३ प्रतिशत से अधिक नहीं लगाया जा सकता 
हैँ। जल-प्रवन्ध के लिए नगरपालिका को जितना खर्च पड़ेगा, उसी के हिसाव से 
यह कर लगाया जाता है। जल-कर से हुई आमदनी को केवल जल-प्रबन्ध के 
कार्यों मे है! लगाया जायगा । 

/ग, रोशनी-कर--यह कर भी जल-कर के समान इस मद मे किये गये खर्चे 
के आधार पर छ्गाया जाता है। इस फर से 7ह आमदनी को सी केवल इसी मई मे 
खर्च किया जाता हैं ' यह कर मकान की वबापिंक आय ऊे ३ प्रत्शित से ज्यादा 
नहीं लगाया जायगा। 

घ) सफाई-कर--क््ष शीर्षक के अन्तर्गत पासाना कर और नाली-कर 
आते हैं। नाली-कऋर राज्यन्सरकार के कुडु विशेष निग्रत्रण के अन्तर्गत लगाया 
जात हैं। लेकिन इस कर से हुईं आमदनी असतोपजनक हे । ह्र्त सी 


नगरपालिखएं” नालियों की सफाई की सुववा प्रदान करके भी नाली-कर नहीं 
लकी हें। 
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'साना कर भी इस मह में हुए खच से अधिक नहीं लगाया जाता है। यह 
कर भी मकान ही वापिक आय के हिसाव से ही लंगया जाता है और इसकी 
आमदनी को भी केवल इसी मद में लगाया जाता है । 

(ड) वाजार-कर--बढुत-सी नगरपालिकाए अपने क्षेत्र मे वाजार बंठाती है 
और वाज़ारों की हुकानों से फिरिप्रा वरल बरतीहे । 

(३ ) शुल्क- बिहार की नगरपालिका कुत्ते, घोड़े आदि मवेशियों आर 
ड्ाट, बूचड्साने झछादि पर लाइसेंस-ड्रीस और रिक्शा, साइकिल, बैखगारी, उमथ्म, 
छेता आदे पर रजिस्ट्रेशन फीस लगाती है, जिनसे उसे आमदनी होती है । नगए- 
पालिकाएं' खतरनाक व्यापार के सम्बन्ध में अनुमति ठेने के लिए भी शुक्त 
ह्त्तीहे। 

(४) सरकारी अनुदान--राज्य सरकार खास रास काम्मो के लए 
नगरपा लकाओ को अछुदान देती हैं। सरागारी सहायता थोक या आशिक रुप में 
टी जानी है। सरकारी सहायता ठेने का को कानूनी आधार नहीं हैँ । सरकरी 
अबुदान सातररनया शिक्षा, जन स्पात्थ्य, सझको की भर-मत, हरिजनों के मकान 
आदि बनाने के लिए ढिया जाता हैं । 

सरकारी सहायता से नगरपालिकाओ के आमदनी शा लगतग एक चौवाह़ 
भाग हे जाता हँ। मोबरों के रजिस्रेशन से जो आमदनी सरकार को होती ह, 
उसका झुछ भाग भी नगरपासिरभ क्रो सब्फों की मरम्मत के लिए दे ढिया 
जाआह। 

(५ कक्‍्ज-वबंस्ते तो कर्ज से हुई आय को आमदनी नहीं कहा जा सस्ता है, 
फिर भी सा वार !तथा यह नगरपालिगाओञो पी आय का प्रमुख साधन वन गण हू । 
आवर्पयक या आकरिमिक कार्यों के लिए, या पहले का लिया गया कर्त चुझने रू 
लिए भी नगरपालिफाएँ राज्य सरद्भार से कर्ज ले सकती हे । राज्य-सरकार फ्् 
सूद फी दर पर उत्पदक पायों के लिए सगभग ३० से -० साल के लए 
जनगरपालिकाओ को करत डेठी है । नगरपालिफाएं, राज्य सरकार की छ्ञुम॒ति रे, 
किसी अन्य जरिये से भौ ऊूज ले सकती हू । 

व्यय फी मर्दें ( शा ण॑ फ्रएशाताध्ता४ )--उपट क्व साधनों से प्राप्त आानदनी 
भगरप छिऊाएँ अपने ऊायो के सम्पादन से झच करती हैं। चूंकि नगरपाल्फिओो 
के जो अनित्य॑ और ऐन्छिक कार्य है, वही उसऊे व्यय दी सत्र नी है, अत -न्ड्री 
लम्बी सी यहाँ पुन डेने की अपेजा पाठक ग्रे अनुरोध हे किये नगरपालिका 
3 कारों के तिपणों को देल से । 
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आय की पर्याप्रता ( 880प०४०७ ० 7700॥9 ) :--५शन पूठठा जाता है कि 
ज़्या बिहार की नगरपालिकाओं की आय पर्यात है या नहीं ? 


नगरपालिका के कार्यों कौ लम्बों सूची पर ध्यान देने के फलस्वरूप इस कह 
कह स्ते हैं कि उपयुक्त वर्णित आय के साधन पर्याप्त नहीं हैं। आय की कमी के 
कारए बहुत-से शहरों की अवरुवा दयनीय हो गई है। गन्दगी और मद्दामारी का 
प्रकोप आजकल दी नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में शत्यधिक पाया जाता है। वत्तमान 
जाय के साधन का भी, कर्मचारियों में भ्रत्टाचार घुसने के कारण, दुरुफ्योग 
होता है। 

पर्यात बनाने का सुझाव --प्रश्न उठता है जब नगरपालिकाशं डी आय के 
साधन पर्याप्त नहीं हैं तब बन्हें उतीषजनक बनाने के लिए कौन-से उपाय रिये जायेँ 


इसके पहले कि नगरपालिशाओं की आरूदनी की पर्योत्तता के लिए नये साधनों 
के सुझाव दिये जाये, पहले तो हमें वत्त मान में उपलब्ध साधर्ना की न्टियों 
और खापियों को दूर करना चाहिए ; चेसे वत्त मान करन-निर्धारण की प्रणात्री 
भी दोपवूर्ण है । मकान-कर का निर्धारण, क्रौंपिल के नियत्रण में म्थुनिसिपल 
जर्मचारियों द्वारा होने से, उचित रूप से नहीं हो पाता है। दलरन्द 
के प्रभाव के कारण यह कर जिसे ज्यादा लगना चारिए, उसे कम खूगता है और 
जिसे कम लगना चाहिए, उसे ज्यादा लगाया जाता दै। भतः, लीगल फाइनान्स 
इनक्वायरी कमिटी ने यह सुझाव दिया है कि कर-निर्धारण के लिए एके "केत्रीय 
कर-निधोरण-समित्ति' ( 0७मएछ एं8]प४णा 0०2८ ) का निर्माख 
हो। डॉ० ज्ञानचन्द ने छुकाव दियाहै कि मकान-कर मकान की “लागत रकम! 
( (७०४० प्रधवए9] पर लगाया जाय। 


जहाँ तऊ सरकारी श्नुद्दान का प्रश्न है, यह कई खाद विश्चित नियमप्र के 
अनुसार नहीं दिया जाता है। जिस नगरपालिका का बोहवाला राज्य-सरकार में 
रहता है, उसने काफ़ी अनुदान दिया जाता है भर जिका बोलवाला कम रहता है, 
उसे तो सरझारों अनुदान महा के बराबर दिया जाता है। लोकल फाइनान्त 
इनक्वायरी कप्रिटी ने भी नह आक्तेप किया है कि सन्‌ १६२१ ६० से स्थानीय शासन 
के सभी पहलुओं में फ्राति होते के वाबजूद वत्तमान तरकारी अनुदान की प्रथा 
असंतोषश्नकर है। सरकागे अबुदान के सम्बन्ध में छुाव देते हुए डॉ० शानसन्द 
का कहना है कि सरकारी बाहुदान कामूनी तौर पर निश्चित नियम के आावार पर 
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“दिया जाग्य। री सद्ायवा नगरपालिका क्री चमता ( 000०0०/७ ) और 
आवश्यकता ( ४७७०४ ) को ध्यान में रखते हुए दी जाय ।९ 

नगरपालिकाशों डी आय बढाने के लिए लोकल पराइमान्स इनदवायरी कमिटी 
ने यह सुक्राव दिया है कि अखबार छोड़कर अन्य रूभी प्रकार के प्रचार- 
ऊाया पर नगरपालिका फ्रो कर लगाने का अधिकार हो [रेल, समुद्र अथवा 
वायु्रान से आनेवाले यात्रियों और सामानों पर टरमिनल टैक्स लगे | छुछ लोगो 
नेतो यहाँ तक कहा है फ्ि नगरग्रालिका कुछ साधारण व्यापार, जैसे सिनेमा 
आदि, चलावर अपनी ज्ञाय बढ सकती हैं। 


सगरपालिकाओं के फार्यकरण 


( स्ाधाणाएओटड ० श्णाएए0॥6 ) 

दमारे शहरी क्षेत्रों ( ए799॥ 37688 ) के लिए. नगरपालिकाएँ बहुत ही 
महत्त्वपूरं सम्धाएँ हैँ । नगरपालिकाओं की योग्यता और कार्यकुशलता पर हमारे 
शहरी क्षेत्रों की उन्नति निर्मर करती है । 

लेकिन हमें खेद के साथ इसे स्वीकार करना ही पढ़ता है. कि विहार की 
जगरपालिकाएँ अपने कर्तव्यों को ठोऊ-ठीड श्रीर सफल्लतापूवंक निमा नहीं रही हैं| 
वे तो अपने दौषपूर्ण फार्यकरण के लिए विख्यात या कुख्यात हैं। नगरपालियाश्रों 
के असन्‍्तोपजनक कार्य, कुप्रबन्ध और अ्रप्ठाचार की कहानियों से फौन अवगत 
नहीं है ? फीन नहीं जानता है कि वे राजनीतिक शुध्वल्ियों या अखाड़ा और 
शिकार बन गई हैं ? 

नगरपालिकाओं के फार्यक्ररण के उपयुक्त दोपों के आधार पर इनके ऊपर 
राजकीय नियन्रण की जजीर दिन-प्रति-दिन जरुदती ही जा रही दे शोर इसके कुछ 
आयों का दी न दीं, वरन्‌ सभी नगरपालिकाओं के प्रान्तोयर्रण के सुझाव भी 
“दिये गये हैं| 

पहले हम नगरपालिकाओं के कार्यकरण में दोपों, चूटियों ण ब्राधाश्रों पर 
पफाश डालेंगे श्रौर बाद में उन्हे दूर करने के सुकावों की चर्चा करेंगे | 





१, 5. छ]क्ाब्रीक्राएई , * एच ग्रानथात. धाण्णेते पथ्ोर 08 2 
]0एथांगाडु एए पटश<ढ छए. शवाली दचणी ॥58 97007 885 ६0 
००४0४7०७7७ 8००००१४६ ६० ॥७8 ९३०३० ७ए शाएं 70०९8 8९000 
"तु ६6 ७ फट्शतं5 7? 
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नगरपातिकाओं के कार्यकरण में दोष (00(8०४8 वा 6 ग्शाएत00- 
गाए ए 06 शपआणए)०088) ++- 


(१) नगरपात्िका-परिषद्‌ का दोपपूर्ण गठन--नशर्पालिा-परिषद्‌ जो 
लगरपालिका की पूर्ण अधिकार-प्राप्त सध्या होती है, योग्य ओर ईमानदार व्यक्तियों 
मे गठित नहीं होतो है। इसके निर्वाचित सदस्य, कुछ इने-गिने अपवादों को 
छोड़कर, धन, चापलूसी, गुट्वन्दी तथा राजनीतिक दलवन्दियों के श्राधार पर निर्वाचित 
होते हैं न कि अपनी योग्यता, सम्ताज-सेवा या ऊँचे श्रादर्शँ के आधार पर | थे 
सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थ, पद-लोलुफप्ता, राजनीतिकप्रमुता या यश तथा घन-प्राति 
की मावनाश्र! से प्रेरित द्योकर चुनाव लक्षते हैं। इन्हें क्रेसी प्रकार का वेतन भी 
नहीं मिलता है। इन सत्र बातों का एरियाम द्वोता है झि निर्वोचित हो जाने के 
बाद ये लोग नगरपालिका के कार्यों को कुशवता और ईमानदारी स नहीं फर 
अपने व्यक्तिगत आर्थिक तथा राजनीतिक स्व्थों की पूर्सि के लिए नगरपात्रिफा-पद्‌ 
को ही अपना पाधन बना लेते हू । 

नगरपालिका-परिषद्‌ के २० प्रतिशत जो मनोनीत सदस्य रहते हैं, वे नगरपालिका 
के कायों में कुछ दिलचस्पी द्वी नहीं लेते हैं, क्योंकि वे अपने को आम लोगों के 
प्रात्ति जिम्मेवार ही नहीं सममभते हैं। 

परिषद्‌ की पाँच वर्षो की अवधि भी वहुत अधिक है। इतनी लग्बी श्रवधि 
होने के कारण म्युनितिपत्ष कमिश्नर लोग, एक बार थुना जाने के बाद, बहुत 
दिनों के लिए निश्चिन्त होकर अ्रपनो स्वार्थछाघना श्र जनता के हितों की उपेक्षा 
कर सकने में समर्थ दो जाते हैं । 

(२) दोषपूर्ण समितियाँ--नगरपाल्िका की विभिन्न समितियों", जिन्हें हो 
नगरपालिका के फायों' को करना रहता है, मे बहुत-छी बुराइ्याँ पाई जाती हैं। 
अध्यक्ष, बहुमत-दुल के नेता होने के कारण, दलगत आधार पर न कि एम्बन्धित कार्यो 
के ज्ञान के आधार पर, समितियों के सदष्य का चुनाव करता है। इसके अलावा 
इन सम्रितियों' के कार्मो में श्रध्यक्ष सदैव दी छुछ-न-ऊुछ हस्तद्वेप करता ही रहता है । 
इएका परिणाम यह दोता है कि समितियों में काम करने की प्रेरणा और दिलचस्पी 
नष्ट हों जाती है। 


१. स्मरण रहे कि इंगलेंड के स्थानीय शासन की सफलता बहुत अशो में 
समितियों! क्री सफल कार्यकुशलता का ही परिणाम है। तभी तो 'फ़रोछ्फ्टा ने 
उन्हे स्थानीय शासन का वास्तविक कारसाना (छि8%] फ़णा)६॥09) हह्दा है। 
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(३) अध्यक्ष की असनन्‍्तोषजनक स्थिति--नगरपालिकाश्रो के दोफपूण 
कार्यकरण के लिए अध्यक्ष की ग्थिति भी दुछ छशो में उत्तरदायी है। परिषद के 
सदस्यों द्वारा बहुमत से छुने जाने के कारण तथा परिषद्‌ के सिसी भी विशेष 
श्रधिवेशन में कुल उद्ध्यन्सख्या के दोनतिहाई बहुमत से किसी भी समय अ्रण्द्र्त 
दिये जा समने के कारण, अध्यक्ष के लिए. दलगत राजनीति के फंदे से निरल सकर। 
असभघ है। श्रध्यक्ष को अपने प$ की रिथिरता में विश्वास नहीं रहता है। द्वाल ही - 
हुईं गया नगरपालिका के अध्यक्ष की इत्या से हम इस पद पर दलबन्दी तथा रद" 
राजनीति के भयवर प्रभाव का अन्दाज लगा सकते हैं। 

श्रव्यज्ञ की निर्णवन-पद्धति के अतिरिक्त उतके अवैतनिक होने के कारए- 
भी नगरपालिका के कारों में वाधा पहुँचती हैं। अ्रध्यक्-पद पर भारीन व्यक्षगे 
को अपने जीवन-निर्धाह के लिए. फोल्न-कोई धंधा या कार्य करना ही पढ़ता है। 
इसका नतीजा होता है, कि विरणे श्रपवादों को छोड़कर, सभी अध्यक्त अपना पूरा 
मध्य मगरपालिका के कार्यों के सम्पादन में ही नहीं दें सऊते हैं। आर्थिक दृष्टि ₹ 
इस पद का लाभदायक नहीं होना, श्रष्यक्ञों की स्वा्परता और भ्रष्शाचार का एक 
क्रारण वन जाता है | 

इस प्रकार हम पाते हैं फि अष्यक्ष, जो नगरपालिका का सर्पोच्च पदाधिकारी 
तथा. प्रशुख प्रवन्धकर्ता द्ोता है, कौ स्थिति अत्यस्त ही असन्तोषजनक 


रहती हैं | 

(४) कत्तव्यों एवं *धिकारों का एकीकरण --नगरपालिका के कार्यकारिणी 
एवं विधायिनी अधिकारों का एथक्करण | शिशु'ध्षा&ए0॥ ) नहीं किया गया है 
मगरपालिफा ऊे कार्यों को स्म्पादित करने के हेतु निर्णयों तथा श्रादेशों का दिया 
जाना, परियद्‌ का कार्य है। लेफिन इन निर्णयों एवं श्रादेशों को कार्वन्वित कौन 
करता दै? अध्यक्ष और विभिन्न समितियों के नदमस्‍्य दी, नह्नि उनसे श्रलग कोई 
धन्य अधिफारिंगय । ये सभी लोग अम्थायी और अवेतनिक रहते हैं| नग्रपाशिका 
की यिधायिनी और कार्मफारिी शक्तियों एवं ढार्टो छा एक ही वर्ग के लोगों द्वारा 
सम्पादित दोना और उसके लिए एक बैतमिक तथा स्थायी उच्च पदाधिकारी का नहीं 
होना भी नगरपालिका के दोपपूर्ण कार्मकरण कौ एक वजह है । 

(४) अयोग्य, निष्माण एवं अप्ट कमरेचारिगण --रिित, अस्थायी 
और अधतनिक उच्च प्रशासडीय अधिशरिगों के रहने के राएरू संगरपाणिकाओं के 
कार्या कै सम्पादग का गुरतर भार वास्तविक रूप में निम्न पदा घिकारियों एवं पर्मचारियों 
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की योगाता और कर्मठता पर ही मिमर करेगा। वारेन ( शेआ7०॥ ) के 
कथनानुसार "इंगलैंढ के स्थानीय स्पशातन की सफलता स्थानीय समितियों और 
स्थानीय कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर हो निर्मर ऊरती है।” 

बिद्दार की नगखालिकाश्रों के व्यायी कर्म वारियों की जो हालत है वह भी झिसी 
से छिती हुई नहीं है। नगरपालिश्ा-सेवा में काफ़ी दोष पाये जाते दैं। इसमें अध्यक् 
तथा प्न्य प्रभावशात्ी स्थुनितिपक्ञ कमिश्नरों के संग्रे सम्बन्धियों तथा दुलगत 
समर्थकों को ही अधिहाशन नियुक्ति होतो दै। इसके अतिरिक्त उनके धेतन, पेंशन, 
नियुक्ति और बरखाध्तगी आदि सम्बन्धी नियमों की निश्वितता नहीं रहने के करण भी 
योग्य व्यक्षि नगरपालिखा के कर्मचारी बनना नहां चाहते हैं। इन का॥चा में का 
क्रत्प वेतन भी इनकी घूसलोरी और निष्माणता की एक वजह है । 

(६) अपर्याप आय और शोचतीय आर्थिक स्थिति --हमारे राज्य फी 
नगरपालिक/श्रों डी आर्थिक स्पिति भी तो अच्छी नहीं ही रहती है, जितकी बजदह 
यह हौतो है हि उनकी आमदनी के साधन सीमित होते हैं। नगरपालिका के कार्यों 
की लिध्ट जिननी लम्बी है, उस अनुतात में उठी आमदनी के साधन पर्यात 
नहीं हैं | 

अध्यक्ष और अन्य म्युनिसिपल कमिएनरों का दखगत राजनीति पर निर्भर रहना, 
हमारे देशवातियों में नागरिक भाषना की कप्ी होने के कारण कर देने में हथर-ठप्रर 
करने की प्रदृतच्ति ( 7४::-०ए७४०॥ 7707000ए ) के काएण और नगरपातिका 
के उ्मेचारियों में घूनखोरी और भ्रध्शचार की प्रथा की मौजुद्गो के कारणों से 
नगरपालिकाओं के वर्तमान आय के जो साधद हैं, उनका भी ठीक से उपयोग नहीं 
ही रहा है। अगनी आय बढ़ाने के लिए जब कप्ती भी नगरपालिकाएँ कोई 
नया कर छागाने का प्रस्ताव रफ़ती हैं कि सत्तारूद पार्टी के विरोधी राजनीति 
दल हस प्रध्तावित नये कर के विरोध में आवाज उआऊ़र लोऋप्रियता हासिल 
करने का नाजायज फापदा उठाने लगते हैं | 

(७) नकारात्मक राजकीय नियत्रण--इमारी नगरपाशिकओं के दोपपूर्ण 
कार्यररणा के लिए राजड्ीय नियत्रण भी ऊुछ अंशो में उत्तरदायी है। बिहार की 
नगरपालिकाओं पर राजहीय निय॑त्रण की मात्रा तो अ्रधिक्र रहती ही है, साथ-ही-साथ 
बह नियत्रण रचनात्मठ और सारात्मर नहीं होहर विध्यंसात्मझ, मनभानी तथा 
नकारात्मक दिद्द हुआ है। हसके फनरस्वरूप नगरपालिकाएँ आत्मविश्वास और 
साहस खो बेठी दें और निष्किय तथा राज्य सरजार पर आश्रित हो गई हैं और अप 
प्रेरणा से निर्भर दोऊर कोई फा्य नहीं ऊर पाती हैं। 


नंगरपालिरा १०४. 


(८) विविध--उप्युक्त प्रमुप॒ कारणों के अतिरिक्त, ग्युनिसिपल रुमिश्नरों 
की समीयंता तथा सकुचित भावनाएँ, उनझा मिम्न नेतिक् स्तर, नगरपालिश के 
मतदाताओं की श्रशित्त, टटासीनता आदि विधिव कारण है, जिनके फ़लस्वरुप 
हमारी नगरपालिका के हार्यकरण वत्त मान समय में दोषों तथा चुडियों से 
भरे-पडे है। हद 

इन दोषों को कसे दूर क्रिया जाय (--प्रश्न उठता * कि उपयु क्व दोप्ों' को 
दूर कैम किया जाय? इनमे से बहत-मे दोप तो तभी दूर किये जा सर्वेगे जबकि हमारे 
देशवासिय का भौतिक और नैतिक वरातल ऊंचा उठे, उनमें शिक्षा का प्रसार हो 
तथा नागग्किता की मावना और भी मजबृत जढ़ बनावें | 

ढ़िर भी, यदि मगरपालिका-परिफट के कुछ स्ठत्यों को राज्य द्वारा म्नोनीत 
नहीं छर निर्वावित सबम्यो द्वारा संव्रायित कर, परिषद्‌ ढी अवधि को ५ वर्षो 
से कम कर, नतितिणे' का भर्तीमोति गठन कर और उन्हें ययोचित सतच्ता 
प्रदान कर, श्रधष्यक्ञ के पद को वैतनिक बनाकर, नहीं तो उमन्सनाम एक सर्वतनिक 
और स्थायी उच्च प्रशासकषीय श्रधिकारी वी व्यवस्था 7२, या उत्तरप्रदेश की भांति 
बिहार की नगरपालिकाओं के श्रव्यक्षों को भी निर्वाचरं द्वारा प्रत्यक्ष बुर द्वारा 
निर्वाचित कर, नगरपालिा की आमदनी के साधनों में ब्रद्धि कर, उनकी 
विधायिनी और कार्यकारिणी शक्तियों को अलग कर, उनके क्मचा रथों ही सेवा 
शर्तों को सुधारक्र और सबकीय नियंत्रण को रिद्धात्व पर थ्ाधारित कर तथा 
उछारात्मक बनाकर नगरपालिका के पत्तम्न दौपपूर्ण करार्यकरण को बहुत अशों 
तह ( लघुल नहीं) इवारा जा उकता है। 


राजकीय नियंत्रण 

टॉ० जानचम्र के उथनानुपार स्थानीय शासन में चमता क्रौर श्रार्थिक 
एकरूपता लाने क्रे लिए. राज्य का नियत्रण अत्यन्त आवश्यक है ।* 
नगरपालिफ! के ऊपर राजवीय नियन्‍्दण मो हम चार श्रोणियों में धरम कर 
सकते है--(१) विधायक नियन्रण, (२) प्रशासक्रीय नियत्रण (३) न्यायिक नियश्रण 

आर (४) वित्तीय नियत्रण । 
१. 29% 04] द्राद्रोद्राए "दवा धार ९४६० रण ]6०2) ४७0096६ 8 एशाधा। 
फ्रल्थका7९ ० रला।ण 2णाएणे. 5 7०६5४7५ 07 पर शीलाधा०) 
्॑ ब्रऐपाएदा 800 थाते वेशग्राणाए़ शाप गण 870 छत ८ गरिथ्य- 
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०६ भारतीय शासन 


विधायक निरय॑त्रए--तगरपालिका के संगठन एवं कार्य का निर्धाएण राज्य 
के विधा -मंडल के काननों द्वास होता है। राज्य का विधान-मढल नगरपालिका 
के अधिकार एवं उगठन में सैशोगर कर उसे घटा या बढ़ा एकता है। राज्य 
के विधान-मइल को हो नगरपालिका के मतदाताश्रों कौ सूची, कर-निर्धासण का 
नियम, चुनाव का दिन आदि निश्चित करने का अधिकार है। 


प्रशारकीय नियत्रण--राज्य को कार्यपालिका छारा भी नगरपालिका पर 
निय॑त्रण की जच्रीर जकदी जाती है। यदि नगरपालिका के शासन में कुष्यवस्था 
की मात्रा प्त्यधिक बढ़ जातो है, तो राज्य की कार्यपालिका को नगरपालिका 
थो शंग करने का अ्रधिकार पाप्त है। इसके अल/वा राज्य की कार्यपालिका निलाधीश 
और कमिश्नर के द्वारा भी नगरपालिका को सियत्रित कस्ती है। नगरपालका 
की कौंसिज की सदस्य-सख्या भी कार्यपालिका निश्चित करती है। दोयादो 
से प्रधिक नगरमालिकाश्ों के बीच मतभेद का निपटारा राज्य की क्ार्यपालिका ही 
करती है ! 


स्थायिक तिर्यत्रणु--यदि कोई नगरपालिका श्रपने कार्यों' का स्म्पादन अनुचित 
तरीके से बरती है, तो उन कार्यों को अमान्य घोषित करने का अधिरार न्‍्याव- 
पालिका को है। स्थानीय असंतोषजनक उपनियम को अवैध धोषित करने का 
अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। 


वित्तीय नियत्रण--ऋ एग्रस्त नगरपालिकाओं के बजट पर सरकारी अनुमोदन 
झत्यन्त आवश्यक है। सरकारी सहायता जिन-जिन कार्मो के लिए दी जाती है, 
उन-हन कापों पर राजकीय नियंत्रण विशेष रूप से किया जाता है। राज्य-तरकार 
समय-समय पर नगरपालिकाशों के आयनयय का श्रकरेज्षण कराती है | सभी प्रकार 
के कर्जो के लिए राज्य-सरकार क्री अलुप्तति लेना परमावश्यक है| 


राजऊोग्र नियत्रण में काफी बुराइयों पाई जाती हैँ। रानकीय नियत्रण का 
दुष्प्रयोग होता है। डॉ० एम० पी० शर्मों झा कहना है कि सम्पूर्ण भारतबर् में 
राजकीय मियत्रण की परम्परा रचनात्मक न हीकर विध्यंसात्मक एव नकारात्मक 
सिद्ध हुईं है। इ गलेंढ में ध्यानीय तस्थाशं पर राजड्ीय नियत्रण को कायोन्वित 
फरनेवाले श्रफतर घुराइयों की ओर ध्यान श्राक्ृष्ट करते हुए. उन बुराइयों को दूर 
करने का यसुमाव ठेते हैं, जिसन भविष्य में उन चुराइयो की पुनराजृत्ति की 
संभावना नहीं रहती दे । परन्तु, प्िद्वार क्या सम्पूर्ण भारतवर्ष में नियंत्रण के समय 
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केवल घुराई ही दुढ़ी जातो है। इसके अलाव! जिस नगरपालझा वा अध्यक्ष 
रज्य-ररहार के गुट में रहता है, टस नगरपा लिया में घुराई की मात्रा ज्यादा रहने पर 
भी नियत्रण नाममात्र का होता है। लेक्नि, जिस नगरणलिया वा अध्यक्ष राज्य- 
सरकार के गुठ में नहीं रहता है, उस नगरपालिका पर ब्ना एिरूपैर के नियत्रण दी 
जज्ञीर जर्ढ़ दी जाती है, जेमे कुछ वर्ष पूर्व दरमगा-नगरपालिका के श्राय-ध्यय 
का बार-गर श्रैकेक्षण (6एथ्राट्ट) दोता था। इन बुराहयों को दुर करने के 
लिए यह आवश्यक दूँ क्लि नियत्र ए करनेवाले श्रफसर घुराउयों को दिखलाते हुए उन्हे 
दूर करने के सुझाव पैक करे। नियत्रण फी मात्रा शतनी अधिक न हो जायरदि 


स्वायत्त शासन के गुण नप्ट दो जायें और न इतनी कम हो ऊि स्थामीय संध्या 
कुंश द्वी जाय। 


निष्फप --अ्रन्त में दम कह सझते हें कि घुराइयों की मात्रा ज्यादा रहने पर भी 
नगरपालिका का रयान स्थानीय सस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संचालन 
सुचारु रूपसे नहीं होने पर राष्ट्रीय जीवन पर भी बुरा अर पढ़ता है; क्योंकि 
राज्य वी विव,न-परिषद्‌ में कुल रुदस्य-संस्या का ३ भाग स्थानीय सस्याश्रों, 
जैसे नगरपालिका, ज्ला-बोढ श्रादि के द्वारा निर्षाचत होता है। ध्यानोय सप्या 
प्रजातत्र के लिए प्रशिक्षण-विद्यालय ऊा काम कर समती है, यदि इंसका संचालन 


एथघं स'गठत प्रशतनीय एपं सचाढ रुप से हो । 
यद लेसऋ कुछ विद्वानों के इस मत से, कि नगरपालिकाओं का प्रान्तीय- 


बरण कर दिया जाय, सर्वथा सहमत नहीं है। सी० डी० वर्फीवाना ने ठौक ही 
कहा हैँ कि 'जहों तर सम्भव हो, नियन्रण की जणीर भछ्ते हो और भी अधिक 
जकड़ी जाय, लेफ़िन प्राम्तीयफरण नद्दो ?” यदे स्थानीय सस्यात्रो को सचमुच 
प्रजातन्न का प्रशिक्षण के दर बनामा है, तो आवश्यक है कि नगरपालिकाओं पो 
सार्वजनिक जार्य-भार निभाने दिया जाय, वाक़ि वे निकट भविय में “बनता को 
जम ते मृत्यु तर, ( एव ढा40]9 ६० हा#ए० ) धविधाएँ प्रदान कर सके | 


प्रश्न 


३. रिहार्राज्य की नगरपालिकाशो के संगठन का वन वीबिए। उनके 
कार्यररण में क्या दोप है! उन्हें दूर करने के सुकाव दीजिए। 
फराइटाइड 6 ०छुक्ााइशं700. रण ए9 छाजान[ःएशाप68 पर 
छ087. ५४६ भ९ धी8 ठई९९४ ॥7 एए ए000778 
घाते ह0७ ठा पी९ए 06 एथा0०ए८0 १ 
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२. क्‍या आपकी स्म्मत में विहार-राज्य की नगरपालिकाएँ सुचारु रुप में 
कार्य कर रही हैं? उनऊी कार्यकुशहता को बढ़ाने के सुकाव दीजिए! 
478 (४86 शफष्पालएशा96 ॥77 फतवा, गा एण०प्रए णएणण्ाफ्, 
#7000778 ए7००७१४ १ छाए७ शाए8०९४7078 07 ॥07/९8- 
धाए 67 ४गी०७४०ए. 


३. विहार की मगरपालिकाओं के आय व्यय के मुख्य ल्लोतो का वर्णन कौजिए। 
क्या वे पर्याप्त हैं ? नहीं, तो उक्राव दीजिए। 
फाहएप8 006 छा 8007068 0९ 3900770 #४व ७5५06०00॥- 


#079 0 06 'एपाथएथात०छ जरा जरीक्ष', 576 ँ९ए 8(९- 
पृप४४6 * [70 8प82086 ए९80798. 


८ ग्राम-पंचायत 








स्वतंत्र ता-प्राप्ति के बाद से अपने टेश भे॑ जितना अधिक महत्व ग्राम पंचायतो' 
को दिया यया है, उतना शायद ही किसी दूसरी संम्या को। शभायः सभो प्रिमिन्न 
मतों के नेताओं ने एक्रमत मे प्रपम-पचायतों की सफ़नता को ही भारतीय प्रजातत्र 
के सफ़श, धन्दर और सुखद भविष्य का साधन साना है। ग्राम-पंचायत वो 'प्रजातंत्र 
की प्रयोगशाला और श्राधारशित्षा/ कट्दा गया है । भ्रीनेहरू के फ्थ्नानुसार 'डन्च 
शिद्वर पर प्रजातंत्र तभी सफ्लीमूत हो सकता | जब इसकी नींव मजबूत द्वो', 
ओर प्राम-पचायतें ही तो वह नींव है, क्‍योंकि भाग्त ते गाँत्रो का देश है और हमारे 
देश के ८० प्रतिशतय्न भी ऊपर लोग गाँवों में ही रहते है। स्वर्गीय राध- 
पिता पुद्य बरापु भी तो आम-्पचायतों दो भारतीय सविधान का अविभाज्य अग 
बनाना चाहते थे; क्योंकि 'जनता-जनार्ईन की आवाज अआमो' में ही गलती है । 

इन्हों घारणाश्रों हो ध्यात में रखते हुए हमारे उविधान-निर्मनाश्रो ने, 
सबिधान में टाज्य के नीति-निर्दशक तत्व! वाले अध्याय दे श्रन्तर्गत ४०वीं धारा 
में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि राज्य आरपयंचायतो का संगठन करने के 
लिए श्रप्नतर द्वोगा तथा उनको ऐही शक्तिपाँ और अधिनार प्रदान करेगा, जो 
उहें म्वशापत की इकाइयों के रूप में करमे योग्य बनाने के लिए धावश्यक हों। 
अत, आम-पचरायत ही मात्र स्थानीय सध्वा है, मिसक्रो एक प्रकार से सर्वेधानिक 
स्थिति प्राप्त है | 

उपयुक्त विवरण से यह श्रर्थ कतई नहीं लगाना चादिए कि भारत के नये 
संविधान के बनने तथा लागू होने के बाद से ग्राम-पंचायतो को विशिष्ट 
महत्व दिया जाने लगा है। वस्तुध्यिति तो वद्द है कि १५ श्रगम्त, १६४७ ई० को 
कौन कहे, १६४६ ई० ये ही जब देश में “अ्रन्तरिम सरफारः को स्थापना हुई, 
ग्राम-पचायत्तों के पुनत्संबरन की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इ8 सम्बन्ध 
में हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए हि ग्राम-ण्चायतों दी योजना भार के 
लिए कोई नया शआादर्श महीं है। आम-पचायतें हमारे देश की श्रति प्राचीन सध्याएं हें। 
३, ग्राम्पचायती का उल्लेत् तो हमें अपने प्राचीन अन्‍्थो में मिलता है; जैसे 

वेद में प्रामणी' और महाभारत में 'ग्रामसघ” | 3तिहात साह्वी है हि 'लिच्छुवी', 


१९० भारतीय शाप्तन 


बिहार की ग्राम-पंचायते 


स्थापना --तिहार भें स्थानीय स्वशासन के ढाँचे पर दृष्टिपात करने के 
फलस्वरूप हम पते हैं कि देहाती छोब्ों (#एाथ 7०85) के लिए पह 
जानेवाली इन सस्याश्रों की श्र खला में सबसे ऊपर जिला-बोढ" है और सतसे 
नौचे ग्राम-पचायते। लेकिन श्राम्य स्थानीय स्रशासन की सबसे छोटी इकाई 
होने पर भी ग्राम-पचायतों का महर्प इस क्षेत्र में पाई जानेवाली सभी सरध 
से अधिक है । 

बिहार-राज्य में आम-पचायतों की स्थापना का आधार सन्‌ १६४७ है? का 
“तिद्वार पचायतराज अधिनियम है) यद्यपि विहार-विधानमठस ने इस श्रधिनिगम को 
सत्‌ १६४७ ई० में ही पास कर दिया था, किन्तु इसपर राज्यपाद का हस्ताक्षर 
१६४८ हैं में हुआ और इतका कार्यान्ययन १६४६ ह० से प्रारम हुआ। 

इस श्रधिनियम के छोटानागपुर िवीजन और सयाक्ष परगना जिले के क्षेत्रों में 
लागू किये जाने के प्र को लेःर कुछ फानूनी वाधाएँ उठाई गई झिन्हें दूर करने 
के लिए सन्‌ १६५७ ई० में विदार-पचायतराज (वैलिडेटिंग) ऐक्ट बनाया गया । 

मिल्थ! आदि राजघरानों के समय ग्राम-पंचायतें काफी फ्लीं श्र फूलीं | तभी तो 

सर चाह मेटशॉक ने कहा हैं कि प्राचीन भारतवर्ष के पंचायत लघुगणतत्र? 

(78006 &69प७॥0० के समान थे । 

भार में भराम-पंचायतों का हस तो यहाँ अ्रंगरेजी राज्य की रथापना के स्मय से 

शुरु हुआ। भारत से अपना एक सुदृद और केम्धित शासन स्थापित करने के 

उद्देश्य से हरे श्रेंगरेज शासकों ने ग्राम-पचायत को जान बुसाकर अवदेलना 

की दृष्टि से देखना शुरू किया और अन्त में उसझा नाश करके ही दम जिया। 

ग्राम-पंचायतों के पुनरुत्यान का सार! श्रेय गाधोरी शो ही है। र्ट्रीय स्ततभता- 

संत्राम के सिलतिले में उन्होंने ही ग्राम-पंचायतों की महत्ता की श्रोर लोगों का ध्याव 

दाकष्द कराया और उनके पुनदद्धार के लिए, भगीरध-प्रयत्म किये | बाद में चलकर 

जब और जेड्े-जेसे कांगरेस पा्ठों के लोगों के हाथों में देश के शासन की बादबोर 

आती गई, तब ओर तैसे तेंसे अाम-पचायतों के जीशोंद्धार तथा पुनस्तघरन की 

दिशा में ऋद्म उठाये जाने लगे। 
१. ]2 दिलस्बर, १६५८ ई० से लिला-बोर्ड स्थानीय स्वशासत की इकाह हे रहकर 

छिफि स्थानीय शारन की इकाई बन गये हैं। सन्‌ १६६१ ई० के पैचाबती राज 
अधिनिवम हे सुनाविक जिला-भोर्ड के स्थान पर जिला परिषद्‌ की स्थापना हो रही है। 


ग्रामन-पंचायत १११ 


जून, १६५६ ६० में इत “विद्र-पचायतराज श्रधिनियम! के मूल रूप में बहुत-र 
सशौधन किये गये। सन्‌ १६९४६ ६० के इस व्यापक्र सशोचन ऋ फलस्वरूप ग्राम-पचायतों 
के साटन आदि के मूल रूप में काफी परिवत्त न हो गये ईं। विद्दार की प्राम- 
पंचायतों का जो विवरण नीचे दिया जा रहा है, वह सन्‌ १६५६ ई० ऊे सशोधित रूप 
के आधार पर | 


सन्‌ १६५६ ६० के रिद्वारपच यनराज सिशोधन) ऊानून के श्रनुधार पचायतों के 
आर्यो की देख-रेप के लिए औ्रौर उन्हें सलाह देने के जिए दो महत्त्वपूर्ण सस्धाएँ स्थापित 
की गई हैं--(१) क्ेभौग ग्राम-पचायत परामशंदात्री समित्ति (छि०87000 छाक्षा) 
एश0०॥३४४६ 00ए776060) ; और (२) राज्य ग्राम- चायतयरिपद्‌ (9&९ 
(727॥ ?७002ए86 20270 )। चूँकि इन सस्थाशरों को पचायततों के गठन से 
परे रखा गया है, अर, यहाँ उनके सम्मन्ध में विशद्‌ वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं 
दीख पढ़ती है 


संगठन --पूरे त्रिहार-राज्य मे, सर्फ ऐसे इलाडों छो चोदफर, जो बिहार और 
उड़ीश्षा म्युनिश्चिपल ऐक्ट, ६६२२ की व्यवस्थाओं के श्रधीन नगग्पालिकां या अनुसूचित 
चोत्र (धणााल?009 0०7 ]९०४60 87०8) धयवा कैन्टोन्मेटउ ऐक्ट, १६९४ 
की व्यव थाभों रे अधीन छावनी बनाया गया द्वो या इसके बाद वनाया जा सके, आम- 
पंचायतों ही स्थ.पना की जा सकती हैं। ग्रामन्यचायततों की स्थपना राज्य-उररार 
द्वारा ही हो सकती है और राज्य-घरकार दी पंचायतों के नाम, छषे्र एवं क्यों श्र 
अधिरारों को विश्चित ऊरेगी। 


विद्दर-पचायतराज कानून के अनुसार ग्हार-सरफार को अधिफार दे हि 
वह प्रत्येक श्रामयां विभिन्न प्रा्ों के भागों में अधिसूचना दारा आप-पचायतों 
की स्थापना कर सके | सरकार यदि उचित सममे तो, से हुए कई ग्रनमों के उमूह 
के लिए एक ही ग्राम-पचायत अ्रथवा अनेक टोलों से बने एक ही बढ़े ग्राम के लिए 
एक से अधिक आम-पचायत स्थापित कर सक्रेगी। ऐसा करते समय सरकार 
को यह ध्यान में रघना होगा क्रि सम्बन्धित गाँवों को अपनी विशिष्टता नप्ट 
नहीं दो | 

राज्य-्परकार को यह भी अधिकार है क्िघह किसी स्थापित प्राममंचायत् 
के ज्ञेत्राविडार की स्थानीय ठीमाओों में किसी बाहरी ग्राम या उत्त भराप्त के ह्ष्पि 
को शामिल कर दे या उससे हटाकर श्र्मण कर दे। ऐसे परिषर्तित ग्राम-पचायतों 


* १६३ भारतीय शासन 


के नामों को भी राज्य-सरकार बदल सकती है। छोकिन उपयुक्त देर-फेर करने के 
पहले सरकार विहित रीति से ऐसे द्ेरूफेर द्वारा प्रभावित इलाके भी जनता के 
विचार मालूम करेगी । 


वैस तो पिहार-्पचायतरान उानून, पंचायतों की ग्यापना के द्वेतु गोंवों की 
समुचित आधवादी के प्रश्न पर मौन है, लेकिन राज्यन्कायपालगा ने वत्तमान मे 
प्राम-पचायत की स्थायना के लिए उत्तर-विद्दार में ४००० और छोटानागपुर के 
इल्धावों में २५०० की औसत जन-सख्या निर्धारित की है। कम-सेनक्म १००० का 
आबादी के आधार पर एक ग्रूम-पचायत की स्थापना हो सकती है । 

सन्‌ १६५६ ६० के बिहार-पचायतराज (सशोधन) कानून के अबुसार विद्दार 
की ग्रामप्चायतों को, प्रथम, द्वितीयध और तृतीय नामक तीन वर्गों में बाँट दिया 
गया है। जिस रीति और रिद्धान्तों के अनुसार पंचायतों का वर्रन्‍्रण किया 
जायगा, उस सम्बन्ध में राज्यन्तरकार द्वारा बनाये गये निव्म और किये गये 
निर्णय सध्यकारी होंगे और उस सम्बन्ध में किसी न्यायात्षय में प्रश्न नहीं उठाया 
जा सकता है। 

उपयुक्त तीम वर्गों की पचायतों के अधिकार और रनके पदाधिझारियों के 
कार्यकाल में कुछ विभिन्नताएँ निर्धारित की गई हैं, भिनकी चचो हम यहाँ अलग 
से नहीं कर उपयुक्त स्थान पर ही ऊरेंगे । 


समी ग्राम-रचायत्ते, वे किसी सी वर्ग की क्‍यों नहों, निगम-निराय (छ005 
0077०:४४७ ) होती हैं। श्रर्यात्‌ू, उनका अपना स्त्रतत्र कानूनी भरित्त् 
दोता है, उन्हें स्थावर तथा जगम दोनों प्रकार की स्थ्पत्ति का अधिकार रहता है 
और वे न्यायाज्ञयों में एक पार्टी के रूप में उपस्थित हो सकती हैं। 


प्राम-पंचायत की सदस्यता-आम-पंचायत के छुब्राविकार के भीतर 
मौजूद भवन था भबन के भाग में, आम-पचायत स्थातित होने की तारीख श्र 
या उस सम्य से, जब से कोई सदस्य बनने का दावा करें, ठीक पहलेवाले 
पचागनवप में कुल मिलाकर १८० दिनों तक ।नवास करनेयाल्े, सभी वयस्क 
स्री और पुदप, जो २१ वर्ष की झायु पूरा चुके हों, आम पंचायत" के सद्स्य 
होंगे। ऐसे व्यक्ति आप-पंचायत के आजीवन सद्स्न बने रहेंगे । ३० जुलाई, 
१ बहुत से लेखों ने प्राम-पचायत के इत स्वरूप को 'प्राप समा? ऊहकर पुकारा 
है। आम-ःभा? शब्द दा उल्लेख कानून में नहीं रहने के कारण हमने 
आम-यबाध्ढ शब्द का ही प्रयोग किया है। --देखक 


गआम-पचायत ११३ 


२६६३ ६० के एक संशोवन के अनुसार राज्य की व्यवस्थापिका सभा के मतदाता 
अपने चो तर करी ग्राम-पंचायत के सदस्य मान लिये जाते हैं । लेकिन यदि कोई 
उस ग्राम-पंचायत के छ्षेत्राविकार मे रहना छोड़ दे या पागल, दिवालिया, श्रमियुक्त 
करार दिया जाय या नैतिऋ दुराचार के लिए दंडित हो, वो उमे ग्राम-पंचायत की 
परदस्पता में वंचित किया जा सकता है। 


प्रत्येफ ग्राम-पंचायत के सभी सद॒ध्यों का नाम एक रजिप्ठर में दर्ज रहता 
है और समय-समय पर सदस्यों की इस सूची में उपयुक्त संशोधन होता ग्हताद। 

प्राम-पत्रायत की बेठके --पत्येक ग्रपम-पचायत कऋपशः खरीफ तथा रूबी की 
फलों के वाद एक घार्पिफ तथा एक अद्व वार्षिक साधारण बैठक करेगी। इन दो 
साधारण बैठकों के अलावा प्राम-पचायत की श्रधाघारण बैठक, झिसी भी उम्य ,१) 
गुफ्तिया के अपने चाहने पर अथत्रा (२) ग्राम-पचायत के कुल सदस्यों के कामनन्ते- 
क्रम पंचमाश री माँग पर, मुखिया द्वारा चुलाई जा सकती है। ज़िसी भी 
बैठऊ के लिए कुश् सदस्य-संख्या का आठवो द्विस्सा कोर्स निश्चित किया गया है। 


ग्राम-पचायत की इन बैठकों मे गाँव की व्यवध्या श्रौर शासन के हेतु भविष्य 
में फिये जानेवाले कार्यों की प्रस्तावना पर विवारूविमर्श कर कार्यक्रम तैयार 
किया जाता दै। वार्पिक बैठक में प्रत्येक वर्ष के आयन्भ्यय के ब्यौरे (बजट)फी 
स्वीकृति और अद्धवार्पिक ग्रेठक में विगत वर्ष के आवनव्यय को जाँच-ढ़ताल 
की जाती है | 

प्राम-पचायत को इन णैठझों मेंन--निनके द्वारा गाँव के समी वालिग स्त्री- 
पुरुष को, ।तिधर्ष कम सै-कम दो बार, एऋ जगह जमा द्ोकर अपनी समस्याओं 
पर ध्वूय विचार-विमर्श कर निर्णय लेने का अवसर मिलता है-- दम प्राचीन 
गैस तथा स्विट शरलेंढ के प्रत्यक्ष प्रजातत्र ( /070800 ॥)07007809 ) या श्रमेरिका 
के न्यू इगलेंड (प८ज़ .ग्रि78000) शहर की व्यवस्थाओ्ों का आमात पाते द। 


ग्राम-पिचायत का संगठन था स्वरूप 


आम-पचायत के विभिन्न भाग हैं, जिनके निम्नलिखित घवरूप हैं-- 
१, ग्राम-प्भा 
२. मुसिया और उसकी कार्य कारिणी समिति 
३. आ्राम-फ्चइरी 
४. माम-रत्-बाहिनी 


३१४ भारतीय शाउन 


कार्यपालिका समिति । एऋ०0घा०७ 0णाहराह88 )--अप्म-पचायत की 
साधारण या श्रग्मघारण गैठकों म लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए. 
एक कार्यपालिका समिति होगी। ग्राम-परचायत के कार्यपालिका-कार्य यही समि तत 
करेगी | इस सम्तिति या प्रधान मुखिया होगण्, जो ग्र।म-पचायत के सदस्यों द्वारा 
श्रयक्ष ढग में निर्वाचित होगा । 

सन्‌ १६४६ ६० के सशोधन के पहले ग्राम-पचायत की कार्यपालिका समिति से 
झ से लेफर १५ सदस्य हो सकते थे और समिति के सभी रुव॒स्थों को मुखिया ही 
मनोनीत करता था। सन्‌ १६५.६ ६० के सशौधन के फलस्वरूप कार्यपालिका समिति 
के सदश्यों की सख्या निश्चित कर दी गई है। अब इस सर्मित म मुखिया-सह्ित कुल 
£ पदस्‍्य दोंगे--(क) सुद्धिया, (ख) मुखिया दारा मनोनीत चार व्यक्ति और 
(ग) आम-पचायत द्वार निवोचित चार व्यक्ति | 

मुखिया को सप्तिति के चार सदस्यों को मनोनीत ऊसते समय अचुसूचित 
जन-जातियों, महिलाओं शआदि घर्गों' के प्रतिनिवित्व को ध्यान में रखना दहोगा। 
ग्राम-पंचायत द्वारा निवोचित चार सदस्यों के चुनाव के लिए ग्राम-पचायत्त के 
समूचे क्षेत्र को चार बराबर घादों में चाँठा जायगा और प्रैत्येक वार्द से एक-एक 
व्यक्ति निर्वाचित होंगे | मुखिया या कार्यपालिकशा समिति के सदस्य वही व्यक्ति 
हो सकेंगे, जो भारत के नागरिक हों, २४ वर्ष की उम्र के हों, ्रामन्पचायत और 
केस्रीय या राज्यन्तरफार के अपीन वेतनिक पद या लाभ के स्थान पर नहीं दो, 
और पागल, दिवात्िया, अपराधां भ्रदि घोषित नहीं हुए हों, और कोढ़ या यद्धमा 
से पीढ़ित नहीं हों । 

विह्र-पचायतराज अधिनियम की मूल धाराश्नों के अनुमार सभी पचायतों 
की कार्यपालिका समिति ( मुखिया-प्रहित ) की अषधि तीन वर्षों की होती थी। सन्‌ 
३६४६ ईं० के सशोधित रूप के अनुसार पचायतों के वर्गॉऊरण हो जाने के फन्चस्वरूप 
आग प्रथम वर्ग की पचायतों की कार्यपालिका समिति के सदस्यो' का कार्यक्राल पाँच 
वर्ष, द्वितीय वर्ग का चार वर्ष औए तृनीय चर्ग का तीन वर्ष होगा। 
कार्ययालिका समिति के सदस्यगण (मुखिया-सहित ) व्यक्तितत और सामद्दिक 
दोनों रुपो' में, कुछ दशाश्रों में पदच्युत किये जा सकते हैं। यदि प्राम-पचायत 
से सम्बन्धित और विहद्ित सरकारी पदाधिकारी, कार्यपालिका-समिति के किती सदस्य 
को, कदघार, अतामः्य या कन्तव्य-उपेज़ा के कारण, अपदस्थ करने की सिफारिश 
राज्य-तश्कार से करे, तो उस सदस्य को अपनी सकाई देने का मौका देने के बाद 
राज्य-सरकार उसे समिति की सदस्यता से हटा सकती है। 


आम-पंचायत बे 


कार्यपालिका सम्रिति द्वारा अचामता, चूक या शक्तियों के दुरुपयोग को 
दशाओओं में, राज्य-सरकार उठ समूची सपम्तिति को ही मंगर था छुद महीने के लिए 
क्रियादीस बना रुकती ६] ऐसी दशाओ में रुमूची सम्ति (सुखिया-सह्षित ) 
खत्म हो जायगी और नये छिरे से उध समिति का गठत होगा। इस विधटर 
या क्रियाहीनता की अधि में उस प्राम-प्चायत के जायों की देख-रेख सरकारों 
पदाधिकारी द्वारा, क्षेत्रीय आप पचायत सलाहकार-समिति भी मदद और सलाह 
से होगी। 

हिस्ती कार्यपालिका समिति के अवधि-काल में ही यदि मुखिया का पद किपी 
कारण से स्थायी तौर पर खाली हो जाय और उसके स्थान में नया मुखिया 
निर्षाचित हो, तो उस समिति के उन सदस्यो का (अधिक-मे-अधिऊ ४), नो भूतपूवे 
मुखिया हारा मनोनीत रहेंगे, पर खाज्ञी माना जायगा और उनके बदले में नव- 
निर्वानित मुखिया नियुक्ति करेगा | 

वार्यपालिका समिति ८श्रवधि-काल में दिसी सदस्य के बदले में छो दूसरे 
नये सदस्य निर्वाचित या मनोनीत दोंगे, उनका कार्मकाब पुराने रुदस्य की झव्भि के 
शेष अश तऊ ही होगा | 

कार्यपालिका समति के खद॒ध्य अपने म से एक तद॒भ्य को उपमुक्तिया भी 
निर्ो चित बरेगे । 

कार्यपालिका सप्तिति आम-पंच|यत का मद्ष्खपूर्ण अगद्योती हैं। श्रधिनियम 
के अनुसार ्रामनपचायत को जिन-जिन कामों की स्मोवारों मिली है, उनको 
कार्योन्वित करने का अ्धिरार और उत्तरदायित्व समिति छो ही रहता है) स'म्रति 
को एक ध्ययसेवर-दल सम ठत करने का भी श्रघिकार है। 

उन १६५६ ६० के पहले कार्यप शिकरा समिति मुखिया के ठाथों की उठपुतली होती 
थी, लेकिन १६५६ ६० के सशोधनों के फलस्वक्ठा समिति के गठन पह भुखिया का 
पहले जैसा सर्वाधिकार नहीं रद गया है । 

मुखिया --मुक्तिया मा#-पैचायत करा प्रधान होता है। माम-पचायत के समी 
सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित धोने के कारण यह आम पचायत का रु ४ 
हम्तान-प्राप्त एवं सर्वोंगरि ददस्य होता है। आम-पचाझत वी इमस्त कार्यबारिशी 
शक्तियों का प्रयोग वस्तुप्तः उस्तो के द्वारा होता है, तमी तो झषिनियमर के ऋतुछार 


ि १ ५५ 
कार्यपालिवा समिति का भी प्रभान उसे ही बनाया गया है । हे न 
सन्‌ १६५६ ६० के संशोधन के पहले तक तो सुखिया के यपालिका समिति का बन्‍्म- 


दाता दी होता था, छेरिन भरा वद्द इसके वेवक्ञ चार सदस्यों को ही मनोनीय हर सकता 
है। सार्मपालिका ग्रमिति जेसस्थों के परीच कार्शो' का दैटवारा मुणिया दी ररता 
है और वही समित्ति की तैठयों वा ए्रमावद्तिव भी एरटा हैं। 


११६ भारतीय' शासन 


मुखिया आम-पचायत का वास्‍्तविक्र शासक द्ोता है। अधिनियम दस आम- 
पंचायत को दिये गये अधिकारों का कार्यास्‍्वयन मुखिया अपनी कार्ययालिका समिति 
के सहयोग से करता है। मुखिया की अनुमति से ही एच्छिक कार्मो को अनिवार्य 
रूप से ग्राम-पचायत अपने ऊपर ले सफती है। गाँव में आये हुए. राज्य-कम चारियों 
के समत्त, मुखिया पचायत का प्रतिनिधित्व करता है। यदि राज्य कर्मचारियों के 
कामों में अब गुण पाये जाते हैं, तो उनको शिकायत राज्य-रकार के पास मुखिया 
द्वार ही की जाती है। मुखिया का यह पुनौत कत्तव्य है कि वह याँत्र में शाति 
एप सुब्पवस्था कायम रखे। कुछ मामलों में मुखिया कार्यपानिका सम्रिति की राय 
में जु्पीना वसूल सकता है। राज्य-सरकार के कर घसूलने का ठीऊा, जो पवायत 
के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पढ़ता है, कार्यपालिका के सहयोग से मुखिया अ्रपने 
ऊपर ले सक्तों है। लेकिन सरकारी कर वसूलने के लिए पंचायत को पारिश्रमिक- 
मूल्य मिलता है। 

भारतवर्ष के राष्ट्रपत्ति के सम्रान मुखिया क्री छुछ ग्रकटफालीन अधिकार 
(४७०४ ०००३ ?९०फ८॥४) मिल्ते हुए हैं। ब्रिहार-पंचायतराज अधिनियम की २६ 
यो पारा में उल्लिख्ित आग लगना, डकेती होना, वोधों का टूढगा, सक्रमक्त रोगों 
का फैलना आदि आऊतस्मिर घटनाओं का सामना करने के लिए, भुखिया प्र।म- 
क्र्यप्ेवक-दल की सहायता से कोई भी काम कर सकता है--गेस, हैला फेसने 
पर मुखिया नालियो एवं पोखरों कों साफ करने का हुक्म दे समता है | यदे झिसी- 
व्यक्ति ने एंसी जगह पर मझान बनवा लिया हो, जिससे सार्वजनिक हित को क्ूति पहुँचने 
की आशका द्ोतों मुखिया उसको तुड़वा उकता है। यदि कोई व्यक्ति मुखिया 
दे कामों में घाधा उपस्यित करे तो मुखिया उसको अपनी राहत से पल्षपूर्वक 
हटा सकता है । 

मुखिया को निम्नलिखित दशाओं में अपदस्थ भी दिया जा सकता है-- 
(१) यदि ज्ाम-पचायत, इसी प्रयोजन के लिए विशिष्द रूप से बुलाई गई, 
अरनी किसी बैठक में उपस्थित तथा मतदान करनेवाले सदस्यों के बहुमत पे 
उप्ते पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर दे ] 

(९ यदि राज्य-्तरकार के पास कार्यपालिक। समिति के सदस्य कम-प-फक्त 
झरने दो गिह्वाई बहुमत से मुख्तिया के विदद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पाया 
कर भेजे । 

(३) यदि ग्राम-पंचायत-भसपश्वी कोई विद्वित रारझारो इदाधिकारो, जिस्ली 
बुद्धिया की अग्ोग्यता, इुगचार आदि के काश सरकार ते उसे हटा देने को 


आम-पंचायत .. ११७ 


सिफारिश करे । इसहालत में अन्तिम निर्णय लेने के पहले सरकार सुखिया की 
अपनी सफाई देने;; का मोका देगी कर कार्यपालिका समिति की भी राय लेगी ।. 


(४) यदि ग्राम-पंचायत्तराज (संशोधन ) कानून की धारा ७६ क के 
अनुतार क्षमता, चुक या शक्तियों के दुरुपयोग की दशा में कार्यपालिकं समिति 
भंग या क्रियाहीन कर दी जाय । 

जब मुखिया का पद उसके हटाये जाने, पदत्यागं, मृत्यु या दूसरे कारण से 
खाली हो जाय तब दूसरा मुखिया निर्वाचित होगा। नवंनिर्बाचित मुखिया सूतपूर्व 
मुखिया के बचे हुए कार्यकाल के लिए ही मुंखियां-पद पर रहेगा न क्षि पर्स नई 
अवधि के लिए ! | 

उप-मुखिया--कार्यपालिक सपर्पित के रदस्थ अपने में से एक सदस्य को 
उप-मुखिया भी निर्वाचित करेंगे। उप-मुखिया को मुखिया, क्यपालिका समिति की 
सहमति से, अपने सभी या आंशिक कत्त व्यों और शक्तियों को दोंप सकेगा और 
किसी भी समय वापस भी लोटा सकेगा। भुखिया की अनुपस्थिति से उप-मुखिया 
सुख्या के सभी दायितवों को पूरा करेगा और काय-भार उठायगा | ह 


पंचायत-सेवक-अत्येक ग्राम-पंचायत के लिए एक पंचायत-पैबक नियुक्त होता 
है। पंचायत-सेवक एक स्थायी श्रौर वेतनिक कर्मचारी द्वोता है और उसकी नियुक्ति 
राज्य-सरकार द्वारा द्वोती है। वह पंचायत के कार्यालय का संचिध कहला सकता 
है; क्योंकि प चायत-कार्यालय के कागज-पत्रों को सुरक्तित रखने की जिम्मेवारी उठी 
पर रहती है। वह प्रत्येक घर के प्रारंभ में पंचायत के अनुमानित कार्यों' को 
योडना बनाकर म्राम-पंचायत की कार्यपालिका समिति के सामने रखता है। प'चायद- 
मेक कार्यपालिका समिति के निर्णयों को कार्य-रूप में परिणत करता है। एक 
तरफ वह कार्यपालिफा के सलाहकार के रूप में प्रमुख प्रशासकीय सहायक हे, 
तो दूसरी तरफ बह राज्य-सरकार का ण्जेस्ट हैं। यदि विद्वित प्राधिकारी के 
आदेश देने के बाद भी कार्यपालिका समिति कोई योजना या काये नियत समय में 
कार्याम्वित करने में असमर्थ पाई जायगी, तो वैसी दशा में घह विहित 
प्राधिकारी १'चायत-सेवक या सद्दायक पंचायत ज्ेबक के द्वारा पंचायत के खच से 


आरा सकेगा। | ॥ 
प'खावत-सेवक की वहाली हो जाने पर उसे'आ्राठ सप्ताह का प्रशिक्षक ( पयाध्ांग- 
प्ष्ठ ) छेना पढ़ता है। इसके लिए राँची में एक स्थायी अशिक्षड:विज्ञाकय की 
व्थ्न््था सुसकार इत्य की गई है. इन आठ रुप्ताहों के अन्दर पंचायत-सेवुक को 
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बशु-पालन, कृषि, प्रम-युनर्नि्माण, जन-लवास्थ्य, उम्पोस्ट खाद बनाने, नाली एव 
पाताना बनाने आदि की शिक्षा दी जाती है । 


ग्राम-रक्षा-दलल-प्राम-प चायतराज अधिनियम की २६वीं धारा के अशुतार 
प्रत्येर आराम-प'चायत को अपनी सीमा के भीतर साधंजनिक श्रमन-चेन बनाये रखने 
के लिए तथा आम पहरा और श्राकस्मिक घटनाओं ( अगलगौ, चोरी-डकेती आदि ) 
का सामना करने के लिए एक ग्राम-रक्ता-दल का संगठन करना पढ़ता है। गाँव के 
4१८ से ३० वर्षों' तक के सभी योग्य पुरुष इस दल के सदस्य होंगे। इस दल का 
सगठन प चायत में आत्मनिर्भरता तथा स्पावलम्बन की भावना को जन्म देता हे | 
यह दल एक मुख्य पदाधिकारी ( (शार्श 0#067 ) के अघीन रहता है, 
ज्सड्जी नियुक्ति मुखण करता है। मुखिया को गाँव में शास्ति-व्यवस्या कायम 
रखने में सहायता पहुँचाना इस दल का मुख्य कार्य होता है। साथ ही इस दल 
का यद भी कत्त व्य है कि संकटकालीन श्रवस्थाश्रों--जेंसे आग लगने, उकेती होने 
चाँधों के हटने, सक्रामक रोगों फे फैलने आदि के समय लोगों की सद्दायता करे | 
दुक्ञ के मुख्य पदाधिकारी को गाँव के भीतर घटनेवाली आकत्मिक घटनाओं 
की जुड़ तथा घजहों का पता लगाकर उसकी सूचना सब्र डिविजनल 
मजिस्ट्रोट को देमी पढ़ती है। इस रिपोर्ट की एक पौपी उसे मुखिया को भेजमी 
होगी। सुख्य पदाधिकारी को अपने कार्मों में चतु॒र बनाने के लिए, राज्य-सरकार ने 
उसे प्रशिक्षण देने का प्रय्ध किया है। विकेट सकट के समय एक पचायत के 
आम-रक्ता-दल को दूसरी प'चायतों क्री सहायता भी करनी होती है। एसे द्तों के 
निर्माण भारत में अनिवाय सनिक शिक्षा की प्रणाली के नहीं होने की घमी को 
पूरा करते ह। पिदार्यरकार ने हाल ही में प चायत-पुलिस-व्यवस्था जारी मरने 
श निश्चय किया है। शादह्ाबाद जिल्ले के हाजीपुर तथा मुगेर जिछे के धगरिया 
नामक ग्रा्मों की दो ग्राम-पचायतें इस पचायत-पुलिस-व्यवस्था के लिए, चुनी गई हैं । 

आम-कचहरी" --आम-पचायतों को तीशरी संस्था को आ्राम-कचहरो या ग्राम- 
अदालत कद्दा जाता है। विद्वार ग्राम-पचायतराज (सशोधन) कानून के अनुसार 
आपकचहरी मे श्रव ६ पच होते ६ै। इनमे एंक सरपच और ८ पच कहलाते हैं। 
सरपंच ग्राम-पचाजत के रुदष्यों द्वारा निर्वाचित होता है। अन्य ८ प्नों में से 
४ का निर्वाचन मी ग्राम-पचरायत के सदस्पों द्वारा ही होता हैं। शेप £ पद्चों का 





3 ग्राप्न-मचइरी का विस्तृत वर्णन इसी श्रष्थाय में आगे चलफर ऊिया। 
गया है | 
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मनोनयन चार निर्वाचित पर्चों, सरपच ओर कार्यपा,तता समिति के सभी निर्धाचित 
सदस्यों (मुखिया को छोड़कर) की संयुक्त बेंठक द्वारा होता ६। सरारपच और 
अन्य पंचों का कार्यकाल प्रथम, छित्तीय और तृतीय वर्ग की पचायतों ऊे लिए 
क्रमश, ५, ४ और ६ वर्षों का दोगा। 

ग्राम-पचायत के कार्य --प्र ।म-पंचागत के कार्यों को हम दो भागों # विभक्त 
कर सकते है. (१)--अ्रनिवार्य और (5) ऐच्छिक। अनिवाय कार्य का सम्पादन 
पंचायत फो आवश्यक्र रूपसे करना ही पढ़ता है, परन्तु ऐच्छिक कार्य उस हालत 
में धचायत अपने ऊरर लेतों है, जब्र ऊँ पंचायत श्रौर कार्यपालिका समिति बहुमत 
से ऐसी इच्छा प्र करे) 

अनिवार्य कार्य --झाम-पंचायत के श्रनिधार्य कामों मे १६ विपयों का उल्लेख 
है, जिनमे स्वास्थ्य सुधार और मल्त-मृत्र की सफाई, चिक्त्सा-साहाय्य तथा प्र।्यमि"् 
सहायता, महामारी और संक्रामक रोगों हा नियंत्रण, श्रत्गल, आग, चौरी-डकैनी 
के विरुद्ध व्यकस्था करना, राज्य-सरकार डी आमत्रिशार-योज्नाश्रों को नार्भान्वित 
उ्सा, तिंचाई की व्यवस्या करना; चरागाह, ऋत्र, श्मशाम का जमीन का 
प्र<-धघ ऊरना श्ादि प्रमुस्त हैं । 


ऐच्छिक कार्य --ऐच्िक कामों में २८ काम शामिल दैं, जिनमें प्राथमिक-शिक्षा 
फा प्रन्‍न्य करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना; मातृ तथां शिशु-कल्याए-केस 
खोलना, झृप्रि-उद्योग एवं व्यवधाय के विकास में सहायता करना; जानवरों की 
नस्ल सुधारना, गलियों में रोशनी का प्रसन्‍्ध करना; जन्म-सृत्यु श्रीर विवाह की 
रक्स्ट्री करवाना, मनोरंजन फे साधनों कौ व्यवस्था करना, पागल कुत्तों को 
ख़न्तम करना, खनरमाऊ वध्यापारों को रोहना, परों का निर्माण योजना के अनुसार 
करवाना; घर्मशाला' एवं सराय की व्यवस्था करना, सामूहिक खेती को बढ़ावा 
देना श्रादि महत्वपूर्ण काम दैं। पवायतराज-अ्रधिनियम को १८त्रीं धारा में कहा 
गया है कि दो या दो मे श्रधिछ प्राम-प्रायते मिलकर संयुक्त झआयुर्वेदिक या होमियो- 
पैथिक़ या एलोपैथिक या यूनानी श्रस्पताल खोल पकती है । 

उपयुक्त कार्यों' कै झलावा प्रन्य कार्य भी राज्य-परकार पचायतों को दे सकती है । 
१६५६ के सशोधन के अनुसार जगल्लों की सुरक्षा का दायित्व भी इन्हें ही सौंपा गया 
है। साथ ही सड़कों के निर्माण श्रौर पिचाई के हिए नाले झ्ादि कै निर्माण का भी 
काम सौंग गया है। कही-कहाँ पंचायतों को मालगुजारी वयूज़ने का भी काम 
द्त्रा गधा है । 
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ग्राए-पचायतों के उपयु क्व कामों के विवरण को देखकर कोई भी कद सकता हैं कि 
ग्राम-पचायत का कार्य बहुत वृह्त्‌ है। प्राम-पचावत के कपर इतना ज्यादा कार्य-भार 
रॉँपने में यह रहस्य छिपा है कि ग्राम पचायत को आत्मनिरभर ( 90७--8पग्रीए०7४ ) 
बनाया जाय, क्योंकि हमारे सविधान-निर्माताओं का सदा यही उद्देश्य रहा दै कि 
भारतीय प्रजातत्न को आघारशिला ग्राम पंचायत हो | 


गराम-पचायत की आय के साधन--प्राम-पंचायत को श्रपने कार्यो के सम्पादन 
के लिए पर्याप्त घन की आवश्यकता हे। अतः ग्राम-पं चायतों को आप्”ग जे कुछ 
साधन उपलब्ध कराये गये है। इन साधनों में (१) कर, (२) प्रान्तीय नरकर द्वारा 
अनुदान, (३) जिला बोर्ड द्वारा मदद आदि मुख्य हैं। 


कर--बिद्दार कौ शाम पंचायतों यो दो प्रऊजार के कर लगाने का अधिकार प्राप्त 
है--(१) अ्रनिवार्य कर और (२) अनुपूरक कर। अनिवार्य ऊर चढ़ नगद कर 
होगा, जो पवायत के क्षेत्राधिरार की स्थानीय सीमाओं के भीतर अचल सम्भत्ति के 
स्पामियों पर लगाया जायगा । सब १६५६ ई० के संशोधन के पहले गाँव के सभी १८ 
से ५० वर्ष तक के ख्वस्य और समर्थ पुरुषों से वर्ष में ४८ घठों का अनिवार्य श्रम, 
कर या उसके वदले में उचित मजदूरी डी रकम ली जाती थी । 


श्रनुपूरक कर के अ्रन्तगंत गाँव में विकन्घाले झानवरों क्री रजिस्ट्री पीस, यदि 
पंचायत जल, पाखाना, नाली, रोशनी की व्यपध्या +रती है, तो जरूर, पाखान'- 
कर, नाली-कर, रोशनी-रर, सवारी-कर, तीर्थंकर, पथकर, कृपि छोड़कर अन्य व्यवसायों 
पर पेशा-ऊर, पंचायत के अन्दर पढ़नेवाले बाजारों एवं दा्ों के सामानों की विक्की पर 
कर, दलालों, एजेन्टों पर ल्वाइसेन्ट-फ्रीस भ्रादि मे हुई भामदनी प्रमुख हैं। परन्तु, 
यदि जिल्ला-बो्ड उपयुक्त कर पहले लगा चुका है, तो आम-पचायतें वे कर-'नहीं छूगा 
सकती हैं। ग्राम-पंचायत की ऊायपालिका समिति राज्य-सरकार या विह्वित प्राधिकारी 
को रिपोर्ट कर क्रिप्ती संकट के समय संझूट-कर भी तवतक के लिए लगा तद्ती है जब 
तक की मंजूरी इसे प्राप्त हो | 

ताथ ही, घुरे दिनों ( वाढ, प्राकृतिक प्रकोप आदि ) में, विहित प्राधिकारी की 
सहमति स, कायपालिका समिति उपयुक्त सभी या रिन्हीं करों के पूरे या उनके अश की 
लूट दे सकेगी। 

सरकारी अनुदान --राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ अनुदान भी पंचायत मर 
आय का महत्वपूर्ण साधन है। पंचायत की आय का श्राथे से अधिक हिस्सा सप्कारी 
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अनुदान द्वारा पूरा किया जाता है। जिला-योढ भी ;चायतों को गाँव की विक्रास- 
योजनाओं को का्योन्दरित करने के लिए मिश्चित रूप की ठद्दायता करता है। इसके 
झलावा पचायत क ज्ञेत्राविकार में सरकार द्वारा लगाये जानेवाले ऊरों की बसूलो 
का भार पचायत अपने ऊपर लेदर कुछ पारिश्रमिक श्राय इकट्ठा कर समझती 
है| विद्वार वी ग्राम-पचायत इस प्रझार के संग़ारो कर बसूलने झा भार 
अपने ऊपर वीरे-घीरे ले रही ह | 


ग्राम-कचहरी 


प्रच्येफ अम-पचायत अपने ऊपर रुपि गये न्याव-ठम्बन्धी कार्यो करा पालन 
फरने के लिए एक ग्राम ऋचहरी या आम-अदालत की स्थापना करतो है। 
प्रयोतू, म्राम-कचहरी ग्राम-पंचायद की न्यायपालिका द्वोती है। गरिद्दर-राज्य में 
प्राम-पचायत की कार्यपालिका और न्यायपालिका फौ एक दूसरे से अलग रादा गया 
है। मुखिया या ऊार्यपालिका समिति के श्रन्य कोई भी सदस्य याम-कचहरी के 
सदस्य नहीं दो सऊते हैं | इस प्रकार दम प्राम-हचहरी को एक ख्वतत्न 
प्राम-्यायपा लिका कह सकते हैं । 

सगठन --विद्दार ग्राम-पचायतराज ( संशोधन ) कानून के अनुसार अप 
प्रत्येक ग्राम-कचहरी में ६ सदस्य यानी पच होते है। इनमें एक सरपच और ८ एच 
कहलाते है। सरपच प्रा पचायत के सभी सदस्यों द्वारा प्रत्मन् ढग रे निर्वाचित 
होता है। भन्‍्य ८ पंचों में मे ४ पंचों छा निवोचन भी म्राम-ण्वायत के सदस्यों 
द्व0  हशा है। शेप ४ पंच; सरपच, ४ निर्वाचित पंच और समुद्िया को 
छोर *' “र्यपालिशा समिति ऊ सभी निर्वाचित सदस्यों की एक सपुक्त बेठक द्वार 
मनोनीत क़िय्रे जाते हैं। पचों के निवोचन या मनोनयन में, पिलुड़े वर्ग के 
प्रतिनिधित्त के लिए, उस वर्ग की जनसख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रा 
जायगा। सरपच और पंचों का झायक्राल प्रथम, द्वितीय और तृतीय बे की 
पंचायतों के लिए क्रमशः ४, ४ भ्रौर ३ वर्षों झा होगा । 


१६५६ ६० के संशोधन के पूर्व ग्राम बचदरी में १५ रुदम्य द्ोते थे और थे 
पभी ग्राम पंचायत द्वारा ३ घर्पो की अवधि के लिए निर्षाचित दोते थे। ये पंच 
ही अपने में मे एक को सरपंच चुनते थे | 

सरपंच प्राम-ऋचंहरी का अध्यक्ष होगा | मुकदमों को दर्ज करना तथा मुकदमे के 
दोनों पत्तों के लोगों और गवाहों को फचंदरी के सम्मुख लाने की व्यवस्था करना उठी 
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का काम होता है। सन्‌ १६६६ ई० के संशोधन के अनुप्तार, आम-झचइरी के पंच अपने 
बीच से एक उप-ध्रपंच॑ को निर्वाचित कर लेते हैं। सरपंच की अनुपरिथिति या 
अयोग्यता की दशा में उप-सरपंच द्वी उसका कार्यभार सेंभाजता है| 


राज्प-सरकार क्षेत्रीय ग्राम-पंचायत सल्लाहकार-समिति की सिफारिश पर भ्रयोग्यता, 
व्यमिचार और उत्तरदायित्व में विफ्त रहने के आधार पर सरपंच, उप-तरपच या पच 
को हटा सकेगी । लेकिव ऐसा करने के पहले उसे अपनी सफाई देने का 
मौका दिया जायगा । सरकार, पंचों की कुछ संझ्या के क्से-उम दो-तिहाई 
बहुमत से पंच या सरपंच के विरुद्ध पास किये गये अविश्वास के प्रस्ताव के 
श्राधार पर भी उन्हें पदच्युत कर सकती है। सरपच, उप-सरपंचे या पच मुखिया 
को लिखित सूचना देकर पदत्याग बर सकते हैं, लेकिन उसकी स्वोकृति क्रार्यपालिका 
समिति देगी । 

कोई भी पंच, उप-सरपथ या सरपंच अपने पद से हटाये जाने पर, हृटाये 
जाने को तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, मुखिया, उपनमुखिया या 
कार्यपालिका समिति के सदस्य के रूप में पुन निवोधित या पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं 
होंगे । 

सरपंच, उप-प्रपंच्र या पच, ग्राम-कचहरी की ऐसी किप्ी कार्यवाही में, 
जिसमें व्यक्तित रूप से उनका हित जुड़ा हुआ हो, भाग नहीं लेगा । 

अधिकार --मम-कक्दरी को फोजदारों और दीवानी दोनों तरह के मुक्दमों 
को देखने का अधिकार है। फौजदारी मामलों के श्रन्तर्गत उसे भारतीय पेनल 
कोड की कुछ खाठ घाराओं के श्रलगत ( एक तृतीय श्रेणी के मेजिस्ट्र ट की अधिकार- 
सीमा तक ) हो मुकदमा देखने का अधिकार है। फौजदारी मुकदमों में प्रथम और 
द्वितीय वर्ग को आमन्क्च्‌दरी को अ्रधिक-मे-श्रधिक १०० २० तक जुर्माना भ्रौर 
एक माह की साधारण केद देने का अधिकार है। तृतीय घर्ग की क्‍्चररी अधिक-सै- 
अधिक ५० रु० जुर्माना या ७ दिनों की साधारण कैद को सजा 
दे उतती है । १०० २० से छेकर ४०० रु० तक के दीवानो मुकदमे 
समऊचहरी के छुजाधिकार में आ सकते हैं--प्रथम दर्ग की कचइरी को ४०० रु० 
तक, द्वितीय वर्ग की क्चइरी को २०० र० तक झऔर तृतीय वगे की बचहरी को फिर 
3०० 5० तक की लागत जी नालिश घुनने का अधिकार हैं। प्राम-बचररी आगर 
अपने निशयों को खुद नहीं लागू बर सके तो ई77 अटन चोत्र के मु|मिक के चुपुद 
कर सकतो हू। 
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और] 


कार्य-पद्धति --आर-कचदरी में प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई पॉच प चों (सरपच- 
सद्दित) के बेंच के द्वारा होती है | इस बेंच में (क) सरपंच, (स) हरपच 
के द्वारा मनोनीत २ पच और (ग) मुझुदमे के दोनों पत्तों के एक-एक प्रतिनिधि, 
अथीत्‌ २ और पच (कुल मिलाकर ५ पंच) रहते हैं। झगर कोई पक्ष श्रपनी 
ओर का पच नहीं चुने तो सरपच को उस पक्त के लिए एक पच चुन देने का अधिकार 
है| यदि ऊिसी मुकदमे में प्च या सरपच व्यक्तिगत रूप से सम्सन्धित हों तो 
उनके बदले दूसरे पर उस मुकदमे को सुनवाई करेंगे। 

कचहरी के समझ छाये रये मुऊुद्मों में सम्रभौता कराने की कोशिश करना 
पचों का प्रथम कर्तव्य होगा । सुलह कराने को कोशिश व्यथ दो जाने पर मुकदमें 
की उचित कार्रवाई की जाती है।गचों का निर्णय, जो लिशित होगा, बहुमत 
बे होगा। 

उपयुक्त बेंच के फेसलों करी अपील एक महीने के अन्दर ग्रामकचहरी की 
पूरी बेंच (६ पंचों) के समत् हो सकती है । साधारण स्थिति में पूरी बेंच का 
फैला श्रन्तिम फैसला द्वोता है। विशेष स्थिति में पूरी बेंच के फेल्लों के विद 
फौजदरी माम्लों के लिए एस० ढी० ओ० और दीवानी मामलों ऊे लिए मुन्सिफ 
की श्रदालत में श्रपील की जा पजेगी। 

प्राम-+चहरी में कियो भी कानूनी पेशेवाले व्यक्ति को वह करने कम 
अधिकार नहीं है, रिन्‍्ठु तशोघित कानून के अनुसार कैद की सजा पानेवाला 
व्यक्ति वकील से सलाह ले सफता है. औ्रौर उसे अपनो रक्षा करने के लिए नियुक्त 
कर सकता है| 

राजकीय नियंत्रण 

ग्रामपयायतों. छे न्युचित कार्यदरण के लिए पुछ बाह्य नियत्रण 
की अत्यन्त हावश्यकता है। 'मीण जीवन का स्म्पत्थ राष्ट्रीय जीवन ने भी है। 
रेप्ती द्वालत में ग्राम पंचायत पर निपंत्रण रखना इसलिए आवश्यक है कि 
आपदीश जीवन निन्‍्दनीय न दो जाय और राष्ट्रीय तथा प्रामीण कल्याण के बीच 
प्रतिरुप्दधा डी भावना न जन्म ते के । विद्दर की प्राम पचायतों पर दोहरा नियंत्रण 
करने सी प्रथा अपनाई गई है | पहला, राज्य-सरकार के द्वारा और दूसरा, 
'जिला-बोर्ड के द्वारा | 

राज्य सरकार ने सन्‌ १६५३ $० में एक झाम"ावायत-विभाग *ी स्थापना की 
है, जिसमें एक मत्री और एक उपभन्नी रहते हैं| इस विभाग का स्थायी अधिकारी 
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जेदेशक ( 3८००० ) कदलादा दे । शप्त-रत्ा दलों को देखभाल उससे 
+ लिए एक राज्य-आयोजऊ (6७४० ()79207.8७7) को निदयु कत क्या गया है। 
उत्येक् झिले मे भ्राम-पवायत-अफुउर तथा पत्येझ सवडिवीजन में आम-पर्यवेज्ञक 
( 3एृधरांड07 ) को नियुक्त क्या गया हे। जिलाधीश एवं जिला-जज 
पचायत के आवश्यक कागजात वा निरीक्षण कर सकते हैं। प्ायत के दिन-प्रति-दिन 
ऊे कार्मो का न्यित्रण पंचायत-सेवक, जो सरकार के प्रति वफादार हे, करता है। 
मम एचायद-सम्दन्धी नियम, उपनियम बनाने तथा उनमें संशोधन करने का 


ऋषधिकार राज्य-रकार को आप्त है। सुदिया वा निर्वाचन करने पद्धति 
'तिश्चित वरना, पंचायत के आंग-शर की जाँच-पक्ताल करना आदि सरकार 
के अधिकार में है। 


राज्य ग्राम-पचायत थोडे --सन्‌ १६३६ ई० के सशोधन के आधार पर, राज्य- 
तर पर एक और सस्यथा स्थापित की गई हे, जिसे राज्य प्राम-पंचायत्‌ बोर्ड ( 800९ 


(क्शा-शशम्रणाध्जुकं 3090 ) कहा गया है। इस बोर्ड का काम होता है 
कि वह पचायर-उम्बन्धी सभी विषयों पर गज्य-सरकार को नीतिनिर्धारित करने में 
सलाह दे और पंचायतों के कार्णे की प्रगति की जाँच करे या सरकार द्वारा सौंपे गये 
अन्य विषयों पर विचार-विस्श करे | 


राजकोय न्यित्रण के अतिखित जिला बोड भी पाम पंचायत पर अपना नियत्नण 
रखता है। 3त्पेष् ज्ला-बोर्ड एक प्राप्त पंचायत-समिति नियुक्तित करता है, जिसमे 
जिले के स्पास्थ्य-पदाधिकारी तथा ज्ला-श्रमियन्ता (क्रिषष्ठागव७ा)े तथ्य बोर के 
अधिक से-अधिक ३ सद्य्य रहते हें। पाच सौ रुपये ऐ अधिक खर्च होनेवाली 
योजना को अपने हाय मे लेने के लिए ममन्पचायत को प्राम-पचायत समिति की 
अनुमति लेनी पढती है। जिह्म-वोड किसो काम का भार ग्राम-पंचायत पर सौंप सझुतों 
है और ऐसे कारें छा रुम्णदन प्ाप-एंचायत दिलानवोंद के एजेणट के रुप में करती 
है। जिला-बेढ को मामीण स्वास्थ्य की रद्धा एवं समुद्धि के लिए नियम अथवा 
उपनियम बनाने का अधिकार है । आम-पचायत द्वारा लोफ-निर्माण एवं ज्न-स्वास्थ्य- 
स्मत्घी कार्मे को कसते के लिए जिला-बो्ड को स्वीकृति आवश्यक हे । इसके 
अलावा जिला-बोढ भाम-पचायत के आवश्यक क्ामजात था दस्तावेज की ज्च- 
पढ़ताल इर सकत] है । 


. 
क्षेत्रीय माप्न-पचायत परामशेदात्री समिति | ऐ०छाणाश] एच्का ऐवा- 
9४५ 408 ए8077 007९७ 2 “सब १६४६ है० संशोधन के ऋछुमार 
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एक क्षेत्रीय ग्राम-परचायत परामशंदात्री सप्रिति की भी व्यवस्था को थई है। 
ग्राम-पचायतों रो विभिन्न मामलों में सलाह देना, पचायत के कार्यो' की देखरेख करना 
तथा गाँवों की योजना के बारे में सलाह देना आदि इस समिति के कार्य होंगे। 


ग्राम-पंचायत के का्यकरण 


विगत वारह वषो' में विहार की श्ाम-पचायतों के कार्यकरए पर ध्यान देने से हम 
पते हैं कि इसका रेकड ( ]%80070 ) बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसे अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता है कि हारे राज्य की कुछ पंचायतों ने बहुत ही प्रशसनीय कार्य किये 
है, लेकिन अधिकाश पंचायतों का इतिहात असफलता और अयोग्यता की कहानी रहा 
है। वहीं-कहीं तो पंचायत के मामलों को लेकर आपस में मार-पीट, खून-खरावी तक 
दो गई है। आम-पंचायतें, राजनीतिक, जातीय तथा अन्य सकीर्ण गुटवन्दियों का 
अश्लाडा वन गई है। भाम-कचहरी भी पक्तपात का घर वन गई है। कहीं-कहीं मुखिया 
लोग ढऊैती करते या गॉजा-भोंग चुराकर ले जाते हुए पकडाये हैं । 

ग्राम-पंचायत के कार्यकरण के उपयुक्त दोषो की जड़ में प्राम-पंचायत का अपना 
दोप नहीं, वरन बाहरी वातावरण का है, जिपमे आम्-पंचायत अपने को पाती है। इन 
दोपों का उत्तरदायित्व तो गाव में वसनेवाले लोगों की अशिक्षा, पुरानी परम्पराएं , गरीबी 
आरि पर है। प्रामवात्तियों में राजनीतिक शिक्षा और चेतना तथा कर्तव्यपरायणता दी 
कमी के कारण ये पत्र दोष पाये जाते हैं। लेकिन इुछ अंशों में पंचायत का अपना 
संगठन और शासन भी दोपपूणं है। हम उनकी चर्चा नीचे करेंगे 


हल 


ग्राम-पंचायत के शासन में दोष--साम-पंचायत के संगठव में भी हम काफी 
दोप पाते हैं। सर्वप्रवम पंचायत के ज्ञोत्र-सम्बन्धी नियम दोषपण हैं। उत्तर-विहार 
में यढि किसी गाव की आवादी ५००० से ज्यादा है, तो उस ग्ॉव का विभाजन करके 
एक से अधिक दाम-पंचायत की स्थापना की जाती है। और, यदि किसी पोंव की 
आयादी ५००० की नहीं है, तो दो चार गॉवों को मिलाकर एक पंचायत की स्थापना 
की जाती है। <ह प्रणाली दोपपूर्ण है; क्योंकि दो-चार गोवों को मिलाकर एके 
पंचायत कायम करने से गोंवों की अपनी सातियत ( ??८०ए७पा ) नष्ठ दो जाती 
है। इसी तरह एकद्दो षांव में दोया दो से अधिक पंचायतों की स्थापना करने 
पे प्रतिहन्चिता की भावना बढती है एवं ग़ामीण जनता में अपनत्व या एकता की 
- भावना नहीं पनपती है. । वल्वन्त राय मेहता-कमिटी ने भी यह आरोप लगाया हैं 
क्रिएक घाव में दो था दो से अधिक पचायत कायम करने कयवा दो-बार घॉर्नों 


« १९१६ भारतीय शासन 


यो पिलाकर, पक पंचायत दायम करने से आम-विकरासन्योजना की समुचित सम्पादन 
नहीं हों! सकता है और एक गॉव के व्यक्ति - दूसरे योव के व्यक्ति से अैणों 
करने लगते हैं। सन्‌ १६५६ ६० के संशोधन के अडंपार जो प्रथम, हिंतीय और 
तृतीय वर्णो में पंचायतों का पर्गीकरण झिया गया है, उससे तो प्रतिहन्हिता की भावना 
और भी बढेगी। 


गुप्त मतदान हारा मुछिया का निवोचन संतोषप्रद है। फ़िए भी, सुखिया केबल 
भप्रनी ही पार्टी की ख्वार्थ-साधना में लगे रहते हैं। कोई खास योग्यता निर्धारित 
नहीं होगे तथा पंचायत में गन्दी राजनीति का समावेश होगे से अयोर्य व्यक्तित मुखिया 
वन जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि माम-रदादल से मुखिया आम जनता को 
सहायता न कर. केवल अपने घर का काम करवाते हैं. और अपने पतिहन्हरी को सताते 
हैं। यही कारण है कि कितने मुखिया जेल की हवा खा जुके हैं। इन दोपों के 
अतिरिक्त मुखिया को ग्राम-पचायत की बैठकों में साधारण बहुमत से पदच्युत करने की 
प्रणालों दोपपू्ण है ;* क्योंकि-सुल्तिया किप्ती-थी समय-'अपने विरेषी दल का शिकार 
बन सकता है । 
_... चायत'सेवकः की योग्यता के अनुसार उसपर कार्मो/का भोर धत्यत्रिक है । एक 
तामारण योग्यवाबाले व्यक्ति से कम्पोस्ट खाद बनाना, जन स्वास्थ्य पी देख-भाल परना, 
नाली एवं पाखाना बनवाना भादि कार्यभार, केशश आठ सप्ताह के शिक्षण से, नहीं 
सँपल सकता है ।. हप़के अलावा पंचायत-सेवक का वेतन भी वहुत कम है, जिससे उसके 
अपने कामों में पूरी अमित नहीं होती है । 

पुन- ग़स-पंचायत अत्यधिक कार्यभार ऐे दयी हुई है, जब कि इसकी आय के साधन 
बहुत ही कम हैं। पंचायत के कुछ आवश्यक को ऐसे हैं, जिन्हें प्रास्तीय सरकार कथा, 
केन्द्रीय सरकार भी आसानी से कार्यान्वित नहीं कर सकती है--जेंसे काल एंवं संक्रामक. 
रोगों को रोकना, सिंचाई का अबन्ध करना आदि। रसी परिस्थिति में पंचायत के ऊपर 
इन कार्यों को सौंपना बादर्शवाद ( 0690)877 ) की दुद्दाई देवा है। जब पंचायत 
अपने अनिवार कामों को नहीं तमाल सकती है, तथ ऐच्डिक कानों की इतनी लम्बी सूची 
बनाने का जेई अर्थ नहीं है । 


आस-पंचायत की भर्थ-व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। पंचायतों की आमदनी 
के साधन परोप्त नहीं हैं। साथ ही जो साधन उपरब्ध हैं, उनका भी पूरा उपयोग नहीं हो 
पावा है। करों की वसूली उचित ढंग से नहीं हो पाती है; क्योंकि मुखिया को पुननिर्वाचन 
और पद्च्युत किये जा सकने का सदेव डर बना रहता है । 


प्राम-पंचायत १२७ 


जहों तक पंचायत की कघदरी की कार्यवाही का सवाल ६, आम कचहरी मे 
भी दलबन्दी का प्रभाव बहुत जोर से जम घया है । फैसले पत्तपातपूर्ण दोते हैं। 
यही कारण दे फ्ि मराम-कचहरी के फंसले की अधिकश अपीलों मे ग्म-रुचहरी 
के विपरीत फसले दिये जाते हूँ । निर्वाचितन्यायपालिका से पूर्ण निम्मतता मरी 
उम्मीद करना कोरा आदशंवाद है। इसका एक कारण यह भी हो समता है क्नि 
सरपंच या पंच निर्वाचित होने के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं रखी गई है। 
अन्त भे हम यह ऊद्द सकते है कि ग्राम-झुचहरी के श्रधिकाश फैसलों री अपीक 
एस० ढी० झ्लो० एवं मुम्ठिफ के कोर्ट भेद्दोंने से ग्राम-कचहरी क्री सक्रियता जी 
आबना नप्ट हो जाती है। ग्राम-मचहरी यद्द मोचती हैं कि आ्राखिर उसके फैनलों 
की ध्रपील द्वोगी ही, अ्रत फैफला देने में क्राफी छानीन की कया श्रावश्यक्षता है ? 


ग्राम-पंच।यतों पर राजकीय नियंत्रण मी अ्रघिक मात्रा में वाया जाता है| 
मन्‌ १६४६ ६० के सशोवन के बाद में तो राजकीय नियंत्रण क्री ज॑जीर और भो कस दी 
गई है। राज्य-पचायत-पोर्ड और क्षेत्रीय परामशेंदात्री समिति, ये दो नई रस्थाएँ 
भी बन गई हैं । ञ 


ग्राप्त पंचायतों पर राजकीय नियंत्रण का द्वोना तो आवश्यक भी माना जा 
अक्ता है, परूत जिलान्तोर्ड का नियंत्रण ह्वानिकारक ही ऐिद् हुआ है। डॉ 
जान्चतद झा झदना हो ऊिग्राम-्पंचायत कौर जिल्ा-बोर् के कार्य के समान झने 
के कारण प्र म-ण्यायत पर जिलानयोड का नियंत्रण विनाशात्मर एवं नहारात्म" 
साबित हुआ दे | प्राम-पचायत को स्वायत्त शासन की सफल इक्काई बनाने का प्रयतल 
जिला-बठ ४ लिए अम्ह्य है| राजकीय नियंत्रण के तरीके भी कुछ दोपपू् ६। 
जिल्ले में एफ पचायत-अफ़रर समी पंचायतों की देख-भाज् समुचित टय मे नहीं 
कर सकता हे | राजकीय परदाधिक्रारी, जो अ्रमार-्मेबान्जयड! ( जाओ 
फरंदाशणा 8597ए700) एवं 'धामुदायिकर योनी! एणणशाएगाज़ 
ए०]८०६ ) के फलम्ब॒रूप प्रम-पच्यात के विकास एवं समृद्धि के लिए वदाल च््यि 
“ये हैं, वे भी श्रीनेदरू के शब्दों में 'शबवी मनोवृत्ति' ( 0णीछ 'रै०॥शतात . 
वाले रहे है, उन्हें आमीण अवध्याश्रों का पुछ भी ज्ञान नहीं रहता है | तुरन्त बॉलिन 
छोड़कर प्रतियोगिता डी परीक्षा में सफल्लीमृत हुए अफपर ग्रामीण दालत सही-मद्दी नहीं 
अम्रम सकते है। 


१२८ भारतीय शासन 


सन्‌ १६५६ ६० के संशोधन के अनुसार श्रव कार्यपालिका समिति पर मुखिया का 
बह प्रभाव नहीं रहा, जो पहले या। यदि मुखिया और समिति के चारनिवोचित 
सदस्यों के बीच मतभेद रद्ा तो पंचायत के कार्यकरण में और भी गतिरोध और, 
झमफल्नता मिलेगी । 

दोषों को दूर करने का सुझाव --जहाँ तक ग्राम-पंच/यतत के ज्षेत्र-सम्बन्धी 
टोष को दूर करने का प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका को पंचायत्त का निर्माण 
ररते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गाँवों की अपनी खातियत भनष्ठ हो 
जाय । बनत्रस्त राय मेहता-ऋमिदि ने स्री यह छुक्ाव किया हैँ कि पंचायत की 
स्पापना करते में आमवातियों की आत्मीयला-भाववा को अबू एए बनाये रखने का 
प्रयत्न किया जाय ) अतः एक गाँव में दो या दो पे अ्रधिक श्रथवा दोन्‍्चार गोवों 
को मिद्चार एक शाम-पचायत की स्थापना न हो। ऐसी परिस्थितियों में हम मद्रास 
जी ग्राम-पचायत की निर्माण-प्रणाली अपना सकते हैं। मद्रास में ५००० से १०००० 
तक और ४०० से ५००० तक आबवादीबाले गाँवों में एक-एक पंचायत वी स्थापना 
हातों है । 

पंचायत के मुखिया होने के लिए कोई निश्चित योग्यता रख दी जाय, ताहि 
अयोग्य व्यक्ति न चुने जायें। साधारण बहुमत से नहीं, बल्कि पूर्ण ( &980)४४६ ) 
बहुमत से मुखिया को पदच्युत किया जाय] ग्राम-पंचायत को दुख्बन्दी का अखाड़ा 
नहीं बनाया जाय | मुखिया ग्राम-रक्नादल की सहायता आप जनता के द्वित के 
लिए ही ले । ग्राम-एत्ञादल साथी एव पथ-प्रद्शक का काम करे | 


पंचायत-सैवक के ऊपर कार्यभार उतनी ही मात्रा में ताँगा जाय, जो उसकी 
योग्यता के श्रनुतार हो। यदि कार्यभार की मात्रा ज्यादा हो, तो उसके शाठ 
सप्ताह के प्रशिक्षण को श्रवधि बढा दो जाय | साथ ही पंचायत-सेघक का घेतन 
वस्तुओं की महँगी के हिचात्र से मिश्चिय हो | 


आमं-पंचायत को उन्हीं कामों को करने का अधिकार मिले, जिन्हें घह अपनी 
आर्यिद्न क्षमता के अनुधार कार्नान्रित कर सके। व्यर्थ में आदर्श्त्राद का गाए 
बुधन्द न किया जाय। ड|० एम० पी० शर्मो नेभी जही सुझाव दिया है कि 
पंच यत को हल्केइल्फें कामों--जैसे पुरुतक्नाल्य की व्यवस्था, सफाई एवं रोशनी 
का प्रतन्ध आदि का अधिकार मिल्धे | ज्यों-ज्यों पंचायत की आर्थिक्र शक्ति पब्नी 
जाय, स्यों-यों शनेः -शने, :पचायत के कामों की घूची भी लम्बी कर दी जाय | एकाएक 
पंचायत को ज्यादा कार्यभार स दृढ़ देना उचित नहीं है | 


प्रम-यंचायत ११६ 


छथिंक अ्यवा्था दृर करने जे लिए. मबप्रथम यह आवश्यक है. कि करों 
की बमूतती सरकारों अफतर की सद्रायता सकी लय, ताकि पत्पात न हो। जिस 
अकार वगाल की प्रम-पच/यंत सर्जरी अफपर को सहायता में यूनियन-रेट वसूत् 
ऊरती है, उगी प्रकार को व्यवस्था परिहार भे शी अपनाई जाव | 


ग्राम पंचायत की आविद्न वन्यवम्था सुदढ बनाने लिए यह भी आवश्यक 
है कि गर- उद्योगों का 4८ावा मिले। इसके लिए, मरमारी अच्चुशान पर्यात सात्ना 
में दी जाय | श्राव,य विनोवा भावे, श्रज्यप्रकाश नारायण है आदि विद्वान भद्टानी 
नेताओं का कहना है ऊिर्बाई ग्रामन्पंचायत गावाजी के चर्खा-माहात्म्य को पिश्वास- 
थूर्ण भावना से अपनाये, वा वेझारी की उमरस्या दूर होने के साबनछाय आम-"चायत 
जी श्रार्थिक द्वालत अच्छी हो जायगी । एुछ क्ोंगों ने तो यह सुमाव दिया है झि 
प्राय चायत सावजनिर टुकान खालकर धन इकट्टा कर सकती है। चुनौलाल 
चरीबाला झा ऊना हू कि शादी-विवाह एव श्रन्य उत्सव के समय ज्यादा खर्च 
ऊरनेबालों पर छर लगाने का अधिकार पाम-यचायत दो प्राप्त है। लोकल फाइनास्स 
इनक्यायरा कमिटी न यह सिफारिश पेश को है कि १५, अतिशत से शुरू कर धीरे- 
शथारे ५० प्रतिशत तक भूमि-फर का हिस्सा प॑चायत को प्रिले। 


डॉ ज्ञरचन्द ने पंचायत दी श्रार्यिफ हालत सुपारने के लिए यह मुक्वरदिया £ 
कि राव में सामृहिझ सेती का शन्टोलन शुरू हो। सामृहिक्त खेतो ने क्रिशार्नों।को 
अच्छे बीज, खेतो परने के लिए आधुनिक बैजानिक मशीनें, जेमे ट्रोबटर श्रादि, 
सुप्रिधापूर्थक्र मिश्र छाती ह, लिमसे खेती अ्रच्छी होती है और पौदावार दरती है। 
सामूहिक खेती म लोगों में अपनत्थ एथं एकता की नाथना भी दढतो है। शत, दम 
हऊदट सकते हे दि सामृद्दिक खेती की योजना दो पदियेवाली वह गाड़ी है, जिमपर घर- 
सम्पतत की देवी--जत्मी--सवार द्वोती है। हप ही बात है कि भारत-सरक्षर ने 
सामद्िक सेती की ओर सक्रिय ऋतम उठाया हैँ। ग्राम- चायत्र के अन्दर काम की 
मर्यादा बढाने से ग्रा्थिक द्वालत निश्चय दी श्रच्छी दो जापगी | ग्राम-प चाय्त की 
आर्िक अवस्था अच्छी हो जाने पर सम्पूण राष्ट्र की थ्रार्थिक हालत घुधर सायगी 
क्योंकि भारत आखिर गाँवों करा देश है। 


आरम-कचदरी के दोप दूर फरने का यह सुकाब है झि पर्चों के लिए भी खास 
योग्यता निश्चित कर दी जाय] पुनः म्राप्न-कचहरी के सभी फैसले दी अ्रपील 
एरु० ढोण श्रो० और मुन्तिफ के छोट मे न हो; क्योंकि आखिर हमें श्रान॑श पनों 
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को भी अशिक्षित ( ७76८0 ) करना है, ताकि आधुनिक गोवों के साथ भी 'पंच- 
परमेश्वर” की कहानी तत्य सावित हो सके । 


प्रास-पंचायव को जिशा-बोर्ड के नियंत्रण से छुछ मामलों में मुक्ति मिले। जिला- 
ओह का नियत्रण सकारात्मक होना चाहिए । प्राम-पंचायत और जिला-बोड के कामों का 
साफसाफ़ विभाजन एवं वर्णीकरण हो, जिससे जिला-बोर्ड प्राम-पंचायत के कामों में 
हस्तक्षेप न कर सके। पुन राज्य-सरकार उन व्यक्तियों को ग्राम-पंचायत के विकास में 
पय-प्रदर्शन करने के लिए बहाल करे, बनें गमीण गवस्थाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान हो । 
मद्रास के समान बिहार में भी प्रास-पंचायत-रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने की व्यवस्था 
हो । अफसरों को परामीण अवस्थाओं से अवगत कराने के लिए समुचित प्रशिक्षण 
दी व्यवस्था हो । इसके अलावा जिला-पंचायत-अफ्तर की संख्या एक से 
अधिक हो । 


ग्राम-पंचायतों का भविष्य--भ्राम-पंचायतों के कार्यकरण और उनके दोषों को 
देखने से आम-प्चायतों का निकट भविष्य अंधकारमय दीसता है। इसे अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता है कि प्राम-पंचायतें अबतक सफल और सुचारु रूप में अपने उद्देश्यों की 
थूत्ति नही कर सकी हैं। 


अश्म उठता है कि क्‍या आगे चलकर जाम-पंचायर्ते स्ंधा असफल सिद्ध होंगी ! 
ग्राम-पवायतों के कार्यों के सम्बन्ध में वे ही सभी दोष पाये जाते हैं, जो जनतंत्रात्मक 
सरकार के कायो के सम्बन्ध में । जब प्रणातंत्र ही ठीक ढंग से भारत में कार्य नहों कर 
रहा है, तब ग्राम-पचायतो को ही दोपी ठददराना कहाँ तक ठीक है १ 


प्राम-पचायतों का भविष्य भारतीय जनतत्र के भविष्य की ढोर के साथ ही बंधा है । 
जब देश में राष्ट्रीय चेतना गौर जागएफता दृढ़ होगी, शिक्षा बढेगो और हमारा 
नैतिक एवं आध्यात्मिक धरातल ऊँचा उठेगा, तथ आप-्से-आप आज के सभी दोष 
दूर हो जायेंगे । भागे आनेवाले छुछ वे! के लिए आम-पंचायतों का भविष्य 
भले दी अधकारम्य दीख पढ़े, लेकिन इसका सुदूर भविष्य उनवत् है, न हि 
खअधकारमय । 
प्रश्न 
१. बविद्दार की ग्राम-पंचायतों के संगठन तथा कार्यों का बर्सम दीजिए । 
ए७5706 पा 80ए००७ ब0व ७४एऐंगरा88 ० ॥७ ९]926 
फु्चाणा98५५४ ए छह 


ख््ण 
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बिहार की ग्राम-पंचापतों के कार्यकर १ में क्या दोप हैं? उन्हें दूर करने के 
छम्राव दीजिए । 
805४ 6. तर्ललं5 ॥ (6४ #करद्वाणरा्ट ० 6 
जा9१2९० एद्लाएा8ए४५४ 7 गधा गाते 828९७ 7९76- 
प68 407" (6 ए९७7000ए७) 0 (५८४७ 0४6८७ 
विद्वार की गास-कचहरी के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए । 
फएाइचयॉं७ था6 8ध.ए6 076 था छ0एछा8 एप 06 छाधा- 
एफटा797ए ए छाछ: 

द्वार की प्राम-पंचायतों की आय के कौन-कौन-से साधन हैं! क्‍या उसकी 
आय पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सुझाव दीजिए । 
एृ॥8६ 8706७ ध76 80970७8 0६ 70076 ० 006 ४॥॥98७ 
एकाणाबए8 77- गिधक्क ? 578 था6ए ब064096 १ 7 
70, ५802295 70७0607088. 


8. | पंचायत-समिति और ' जिल्ला-परिषद _ 
१. पचायत-सम्रिति 











भारत में पंचायती राज की स्थापना के निमित्त भारत-सरक्षार हारा ब्नवंत राय 
मेहता की अध्यक्षता में एक सम्रिति की नियुक्ति हुईं थी। इस समिति ने पंचायती राज 
की स्थापना के लिए जनतात्रिक विकेन्द्रीकरण के सून्न की सिफारिश की है। फलस्वरूप 
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तिस्तरीय प्राधिकारियों की व्यवस्था की भई है। 
(अं) प्राम-पंचायत --प्रथम रचर । 
(ये) पंचायत-सम्रिति---दवितीय स्तर । 
(लो) जिला-परिषद्‌ --तृतीय अथवा उच्च स्तर । 
विहार-विधानमडल ने “ विहार-पंचायत समिति और जिछा-परिषद्‌ अधिनियम, 
१६६११ स्वीकृत करके विहार के देहाती ज्ञेत्रों के लिए ' पंचांधत-समिति ? तंथा जिला- 
परिषद/ नामक दो नवीन प्रशासनिक संस्थानों का सुजन कर दिया है। वत्तमान 
समय से हमारे राज्य के भागलपुर तथा राँची जिलों में पंचायती राज का प्रयोग किया गया 
है। इस प्रकार इन जिलों में पंचायन-सम्तिति तथा जिला-परिषद्‌ ये दोनों संस्थाएँ काम कर 
रही हैं। अन्य जिलों में भी शीघ्र ही पंचायती राज की स्थापना होनेवाली है। अब हम 
दोनों के गठन तथा उनडी शक्तियों एवं छत्यों का विश्लेषण करेंगे। 


परवरायत-समिति 

गठन --वेहार-विधानमंडल हारा पारित अधिनियम के अनुसार पंचायत 
समितियों की स्थापना का अधिकार राज्य-सरझ्ार को है। वह सरकारी ग्रजट में सूचना 
निकालकर किसी प्रखंड के लिए पंचायत समिति का निर्माण कर सकती है । इस प्रकार 
की पंचायव-समिति का बही नास होगा, जो उस प्रखंड का होगा। यह पंचायत समिति 
एक स्थायी संस्था होगी, जिसकी अपनी मुहर होगी। राज्य-सरद्ार को यह अधिकार है 
कि वह पंचायत-समरिति के क्षेत्र को घठा-वढा सके | 

पंचायत-सम्रिति में निम्नाक्नित प्रकार के सदस्य होंगे -- 

(0) प्रखंढ के अदर सभी ग्रास-पचायतों के मुखिया । मुझधिया का स्थान रिक्ष रहने 
पर उपमुख्िया पंचरायत-समिति का सबस्य होगा । यदि मुखिया और उपमुद्या दोनों का 
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स्थान रिक्त हैं, तो आम-पचायत की कार्यकारिणी सम्रिति के सदस्यों से से ही उनके 
हारा निर्वाचित पक्ष व्यक्ति मुश्रिया तथा उपम्ुद्तिया के चुनाव तक उसका सदस्य 
रहेगा । 

(7) उस >खढ की सभी नगरपालिकाओं के अध्यक्ष तथा नोटिफायड ऋ्रिटियों 
के उपाष्यत् । 

(77) उस प्रखढ में स्थित सभी सहदारी समितियों के तीन प्रतिनिधि, जिनका 
निर्वाचन सहकारी समितियों के सेक्रे व्री करेंगे । 

(7५) उस ग्रह में त्थित केन्द्रीय सहकारी बंक की व्यवस्थापिका सम्रिति द्ारा 
निर्वाचित एक सदर 4 । 

(५, उपयुक्त स॒ (्य निम्नाकरित सदस्यों का संवाचन करेंगे -- 

(क) अल में रहनेवाले ऐसे दो व्यक्तियों को, जिनके सा््ृजनिक ऋ्य और ग्राम्मीर 
विकास के अनुभव से समिति को लाभ पहुंच सके । 

(ख अगर सम्मितियों में अन्य प्रकार से स्त्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं हआ हो तो दो 
स्त्रियों का 3 

(पं, अगर परिषणित जाति अवबा जनलाति के सदस्यों में से फोह पंचायत-समिति 
करा सदस्य न हुआ दो तो उनमें से फ्रवट की कुल आबादी की दस प्रतिगन होने पर दो 
नया पाँच प्रतिशत से दस प्रतिशत तक एक । 

(ए)) पढ़ के अन्दर के जुनावनन्तेन्नों प्वारा निर्वालित राज्य-विप्रान-सभा तथा 
संधीय लोद्धमभा के सभी सद॒त्य । 

(शा) सत्य राज्यन्समा दथा राज्य-विधान-परियद््‌ के वे सभा सदस्य, जो उस 
प्रजढ के निवासी हैं । 

(शा) उसके अनिरिक्त जिले का जिलावीश, किता-विक्रस-पदाध्रिकारी, अबर- 
प्रमंडल पदाधिदारी, लिन्‍्हें सर्कार आदेश द्वारा उल्लेखित करेंगी, प्चापत-्समिति के 
सदस्य हे| सकने टैं। 

कार्यक्राल *“-१) पदेन सदस्यों के अनिरिक्त जो सबाबित सदस्थ -ंगे, उसका 
कार्यक्षाल तीन वर्षा” का होगा। 

(२) पदेन सदस्यों का छायक्रांल उसी समय तक हैं जबतक डर थे अपने पद पर हैं, 
ईस्ले मुझिया, नप्य्पालिकार्थों के नेयरमेन, केन्द्रीय सहकारी चेक के प्रतिनिधि आई । 

सदध्यता की अयोग्यताएँ -- 

(क) ये चह भारत का नागरिक नहीं है । 
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(ख) यदि बह केन्द्रीय या राज्यन्सरकार की पेवा में है । 

(ग) यदि वह न्यायालय द्वारा पांगल घोषित किया गया हो । 

(घ॒ यदि उसकी उम्र २५ वर्ष से कम है। 

(७) यदि बह पंचायत-सममिति के अंदर वेतनमोगी कर्मचारी है । 

(चं) यदि वेह अशलत छ्वारा दिवालिया घोषित किया णया हो। 

(छ) यदि उसे राजनीतिक अपराधों को छोड़कर अन्य अपराधों के लिए छह 

महीने या उससे अधिक की सजा न्यायायालय द्वारा दी गई हो। 

पवायत-समिति के अंग 

(१. साधारण समिति , 
“ (२) स्थायी समिति 

” (३) प्रमुख तथा उपग्रमुख , 
(४) अखंड-विकास-पदाधिकारी । 
(४) स्थायी पदाधिकारी । 
पचायत-समितियों के अधिकार एवं कत्त जय 
विहार-पंचायत-समिति एवं जिला-परिषद्‌ ऐक्ट १६६१, के छ्वारा पंचायत-समितियों 
को बहुत-से अधि कार दिये गये हैं । उसके निन्‍नाकित कार्य है -- 

(१) चुनाव-सम्बन्धी काय --अम्रुख जौर उपग्रमुख का निर्वाचन समिति का 
महत्वपूर्ण काय होगा । समिति के सदस्य अपसे में से किन्हीं दो व्यक्तियों को प्रमुख तथा 
उपग्रतुख चुनते हैं। 

(२) प्रखड-घिकास-संवंधी अ्धिकार--प्रखंड-विकास के सारे कायक्रमों को 
कार्यान्वित बरने एवं उनके निरीक्षण का अधिकार पंचायत-समिति को है। इस कारन 
में सममेति प्राम-पंचायतों, सहकारी सम्रितियो, ऐच्डिक संस्थानों तथा जनता के सहनोध 
से काये करेगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो तथा स्वसाधारण को अधिक सुविधाएं एव 
रोजगार मिल सके । 

(३) कृपि-सबंधी अधिकार --पंचायत-सम्रिति कृषि-उत्पादन दी वृद्धि तथा 
उसमे सुधार लाने के लिए निम्नाकित कार्य करेगी-- 

जन्‍्छे बीजे। थी उ्तत्ति और वितरण, सादों का वितरण, कृषि के आधुमिक तरीकों 
का प्रचार, प्रदर्शन के लिए कृषि-फार्मों का संगठन, पौधों की रक्षा तथा उनका विकस 
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भूमि-सरक्षण, किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था तथा लघु सिंचाई की व्यवस्था । इध 
प्रकार खेती-बारी के विकास के संबंध में समितियों को इतने अधिकार दिये गये हैं कि 
गंगर उनका उचित ढंग से प्रयोग द्ो तो कृषि में क्रान्तिकारी परिवत्तन लाये जा 
सकते हैं। 

(४) शिक्षा-सस्बन्धी कार्य --प्रारम्मिक स्कूल की स्थापना, विस्तार, सुधार बौर 
बदोचित अवन्ध, स्कूल-पुस्तकालय की स्थापना में सहयोग देना, प्रारम्भिक स्कूलो के 
भवनों का निर्माण तथा मरम्सतः वयस्क शिक्षा-केन्द्र तथा साक्तस्या-केन्द्रों की स्थापना, 
वाचनालय तथा पुस्ँकालय की स्थापना करना, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक वर्ग के छात्रों 
के लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध करना आदि-आडि काय॑ हैं । 

(५) यातायात संबंदी कार्य --यातायात की उुविधा के लिए पंचायत समिति 
को यह अधिक्वार है कि वह यातायात की अधिक-से अधिक छुध्िधा का प्रबन्ध करे तथा 
सदकों पर पुलों क। निर्माण एवं मरम्मत करे । 


१६) पशुगलन-पम्ब्रन्धी कार्य --गाँव के पशुओ में नत्ल-सुधार करना, पशु 
की रजा के हेतु पशु-चिकित्सालयों तथा दवास्ताना की स्थापना, पशुओं दी छूत बीमारियों 
की रोक-धाम, पशुओं के लिए अच्छे चारों का प्रवन्ध करना तथा पशु-विकास के सम्बन्ध मे 
जनता को शिक्तित करना | 

(७) जन-सवारूय तथा 'समाई-सम्बन्धी कार्य --आरम्मिक स्वाह्य-केद्रों 
तथा मातृ-सेवा-्केस्रों की स्थापना, मद्वामारियों की रोकथाम , परिवार-नियोजन को 
प्रोत्साहन देना, शुद्ध जल की व्यपस्था, गाँवों में नालियों की व्यवस्था, आधुनिक पाल्तान 
तथा स्वास्थ्य एवं सफाई के कार्यक्रों को लागू करना तथा उनका उचित 
प्रवन्ध करना । 

- (८) ग्रामीण कुटीर-उद्योग, कला तथा दस्तकारी-सम्बन्धी काये-- 
गाँवों में कुटीर एवं लवु-उद्योगों का विकास, उस हेतु ऐते विद्यालयों की स्थापना, 
जहाँ पर ऐसे कार्य हो सऊें; नये औजारों को लोकप्रिय वनाना ; व्यक्षियों तथा पहकारी 
सम्तितियों को झुटीर-उद्योगों के विकास के लिए करने देना मादि । 

(&) सहकारिता-सम्बन्धी अधिकार --उसे ऋण उेनेवाली सहकारी समितियों, 
औश्योगिक चढ़हेशीय सहरारी समितियों, दैझ-उत्पादरों की सहकारी समितियों एवं 
किसानो दी सहकारी समितियों को स्थापित बरने का अधिकार दिंया गया है, जिमसे दि 
सारा आम्य जीवन सहकारिता के आवार पर संगठेत हो जाय । 


१३६ -मास्तीय शाप 


इसके अतिरिहा पंचायत-समितियों को अन्य बहुतेरे अधिकार विये गये हैं, जैंसे-- 
अआमीण शह-निर्माण-योजना को का्योन्वित-करना, आपत्तिकाल में: लोगों की लहायता करना, 
जिला-परिषदों तथा पचायत-समिति के हेतु.आवश्यक ऑकडों को एकत्र करना, जमकत्याण 
कारी कार्यों को प्रोत्माइन करना , स्राम-पचायतों का नियन्नण, उनका निदे शन॒ तथा 
उसके द्वारा योजनाओं का निर्माण, द्वाट-बाजार, मेला आदि का प्रवन्ध करना तथा पीमा 
और लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देना। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पवायत समितियों को इतने अधिकार दिये ये हैं कि 
यदि उन अधिकारों का प्रमुचितर प्रवन्ध'हों तो पंचायती राज का स्वप्त सकार वन 
सकता है । 

पंचायत-समिति की स्थायी समित्तियाँ ( 9087076 एणाधरई808 
० 06 एथात्रशए४6 8०706 ) --प्रत्येक पंचायत-समिति निम्नलिखित विषम» 
समूहों के लिए स्थायी समितियों का निर्माण करेगी -- 

३, कृषि, पशुपालन, सहकारिता और लघु दिचाई योजनाएं ; 

२. शिक्षा तथा समाज-शिक्षा, कुटीर-उथोग भर दस्तशित्प, छोटी वचत- 

योजनाएँ ; 

३ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई ; 

४ यातायात और निर्माण $ 

५. भय तथा कर , 

६. सम्राज-कल्याण तथा पिछड़ी छातियों, स्त्रियों तथा. बच्चों, के - कल्याण - की 

योजनाएँ । 

इन सम्रितियों के अतिरिक्त ण्चायत-समिति जिल्ला-परिषद्‌ की स्वीकृति से अन्य विपयों 

के लिए भी स्थायी समितियों का निर्माण कर सकती है। 


हर स्थायी सम्रिति में ५. से ७ तक सदस्य होंगे। इस सदस्यों का चुनाव पंचायत- 
समिति के सदस्य बपने ही बीच से करेंगे और यह चुनाव एइल हत्तान्तरणीय मत द्वारा 
किया जायगा। पग्रपुखत को छोड़कर कोई सी व्यक्ति दो समितियों से अधिक का सदर 
नहीं होगा। 


प्रमुख अथ तथा कर-समिति का पदेन सदस्य होगा। थदि स्तियों की ' केल्याण- 
समिति में कोई स्त्री न हो या एक ही स्त्री हो तो पंचायत-समिति उस प्रखंड. में रहने- 
बाली स्थ्यों में से किन्हीं दो को भनोनीत करेगी । 


पंच'यत-सम्रिति और जिला परिपदू १३७ 


प्रत्येक स्थायी समिति के लिए समिति के सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्त निर्वाचित होपा। 
जिस समिति का प्रगुख सदस्य होगा, वह उस समिति का पदेन भध्यक्त होगा । 


प्रखंड-विकास-पदाधिकारी प्रत्येक स्थायी समिति एवं पंचायत-समिति का मंत्री होगा, 
परन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा । 


पचायतन-सप्रिति अपने सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थायी सम्रिति मे उस विपय के 
विशेष जानी एवं अनुभवी दो व्यक्वियों को मनोनीत कर सकती है! ये अतिरिक्त सदस्य 
बहायक सदस्य कहलायेंगे। ये अतिरिक्त सदस्य समिति की कार्यवाही में भाग लेंगे, परन्तु 
न उन्हें मतदान का अधिकार होगा और नये स्थायी सम्तिति के अध्यक्ष ही चुने जा 
सकते हैं । 

यदि ज्विसी स्थायीन्समिति की बेठक में अध्यक्ष उपस्थित न हो तो उपस्थित सदस्य 
अपने में से एक अध्यन्न चुन लेंगे। 

स्थायी सपम्रिति के सदस्यों की सदस्यता की अवधि वही होगी, जो पंचायत-सपम्रिति 
में उनकी सदस्यता की अवधि है। मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के लिए मनोनीत 
किये जायेंगे । 

कुछ सरकारी कमचारी, जेसे कलक्टर, जिला-विकांत-पदाधिकारी या सरकार हरा 
नियत कुछ अधिकारी ५चायत-सम्रिति और उसकी स्थायी समितियों की बेठ्कों मे भा। 
हे सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहं' होगा । 


अधिनियम के द्वारा स्थायी समितियों को कुछ अधिकार थी सौंपे गये हैं। धारा १६ 
फे अनुसार पंचायत समिति आदेश ह्वारा पत्येक स्थायी समिति फो पंचायत-समिति दी 
जो शक्षियाँ और कार्य सौंगे तग जिला-परिषद्‌ की पूर्व स्वीकृति लेकर पचायत-समरिति 
हारा जो अधिकार एवं कार्य सौंपे जायेंगे, उन सबका प्रयोग एवं सपादन स्थायी समिति 
ऊरेगी। स्थायी समिति किसी भी सत्य बी० डी० ओ० से बोई भी कागज मॉग सकती 
है. तथा बी० ढी० ओ*« को ऐसी हर मॉग को पूरा करना होगा । पर यदि बी० ढी० ओो० 
सार्वजनिक हित में काणज देना विदद्ध समके तो वह उस मामले को प्रमुख के सामने रखेगा 
और उसका निर्णय अंतिम होगा । 

वास्तव में पंचायत-समिति-कार्य के समितियों द्वारा ही संपादित होंगे । पंच यत-स सिति 
वह बृहद सभा है, जहाँ निर्माण तथा विकास-योजना की नीति निर्धारित की जायगी। 


१४८ - भारतीय शासन 


स्थायी समिति पंचायत-सम्रिति का सूद्म रूप है, जहाँ निर्माणन्योजना पर गंभीरतापूर्वक 
विचार द्वोगा और उसको कायान्वित करने का उपाय किया जायगा । 


प्रमुख और उप-त्मुख 


निर्वाचन --प्रत्येक पंचायत-समिति में एक प्रमुल तथा एक उप-अप्रमुख होगा, जिसका 
चुनाव पचायत-सप्तिति के सदस्य अपने में से करेंगे। लेकिन कोई सी सह-सश्स्य न तो 
इन पदों के लिए उम्मीदवार हो सकता है और न इस चुनाव में वोट ही 
दे सकता है। 


प्रमुख पंचायन-सम्रिति का अध्यक्ष द्वोगा, जिसका चुनाव तीन वर्षों के लिए होगा। 
परन्तु राज्य-सरफार इसकी भगधि को छुह महीने के लिए बढा भी सकती है। यदि तीन 
वर्ष के अन्दर प्रमुख या उप-प्रमुख का स्थान रिक्त हो जाय तो अवशिष्ट समय के लिए 
उपयुक्त विधि से चुनाव होगा। यदि कोई मुखिया, उप-मुद्षिया या पंचायत-एप्तिति 
की कार्यकारिणी समिति का सदस्य प्रमुख निर्वाचित हो जाय तो नये निर्वाचन के दिन से 
ही बह अपने पद से अलग समझा जायंगा और प्रमुब के रूप में पंचायत-समिति का 
अतिरिक्त सदस्य होगा । 
अधिकार 

(१) पंचायत-प्रमिति की बैठकों के बुलाना, उसका सभापतित्व करमा तथा 
उसझी वेठकों का संचालन करना । ः 


(३) पचायत-समिति तथा प्रखंड सम्बन्धी सभी कागज-पत्नों को प्राप करने का उसे 
अधिकार होगा । 


(३) प्राम-पंचायतों में उत्साह तथा कारये प्रारम्भ करने की भावना को प्रोत्साहन देना, 
उनके कार्य क्रमों का निर्देशन करना तथा उनके बीच सहकारिता को मोत्साहन देना । 


(४) अखंड विकास-पदाधिकारी पर अशासनिक नियंत्रण रसना, जितते पंचायत- 
समिति के नि्णंयों एवं उसके प्रस्तावों का कार्यान्वयन हो सके । 


(५) प्रखंड की पंचायतों के कार्यों का मूल्याकन करने के ल्षिए वह सम्रय-समय 
प्राम-पंचायतों का निरीक्षण करेगा तथा उनके द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों क्री देख-भाल 
करेगा और उनके काघज पत्रों की जाँच करेगा । आवश्यकता पइने पर पंचायत के विभिन्न 
पदाधिकारियों को आवश्यक सलाह भी देग[। 


पंचायत समिति और जिश्ञा-परिपद्‌ ११६ 


(६) इस प्रकार के निरीक्षण का एक प्रतिवेदन प्रपुस के द्वारा पंचाग्रतसमिति में 
रखा जायगा, जिसमें पंचायतों एवं उनके कायों के गुश-दोपो का विवरण रहेगा। इस 
अतिवेदन की एक प्रतिलिपि सम्बद्ध आाम-पंचायत के मुखिया को भी दी जायभी । 

(७) प्रत्येक आधिक वर्ष के अन्त मे प्रमुख बी० ढी० ओ० के उस बर्ष के कार्य के 
संबंध में एक प्रतिवेदन कलक्टर के पास भेजेगा । 

(5) आपत्तिकाल के समय में प्रमुस प्रखंड-विकास-पदाधिकारी दी राय से ऐसे कार्यों 
को करवा सकता है, जिनके लिए पचायत-समिति था उसकी स्थायी समिति की स्वीहृति डी 
आवश्यकता है, यदि उसकी राय मे जनता की स्ेघा एवं रक्षा के हेतु बसे कार्यों को करना 
अति आवश्यक हो । ऐसे कार्यों का एक प्रतिवेदन प्रमुख पंचाग्रत-समिति या उसकी स्थायी 
प्रम्निति की ८गली बेठक में उस्तुत करेणा । मुख राज्य तरकार की आजा के विरुद्ध इस 
प्रकार का कोई कारय नंट्ों कर सकता है। 
उप-प्रमुख 

(१) इउपलमुख उन सभी कार्यों को करेगा और उन अधिकारों का उपयोग करेगा, 
जो समय समय पर प्रमुस उसे लिखित रुप में प्रदान करेगा । 

(२) यदि ग्रप्रुख का स्थान रिक्त है तो उप-य्भुस्त नये अग्ुख के निर्वाचन तक अ्रमुख 
के सारे $धिकारों और कत्त व्यों का उपयोग करेगा । 

(9) यदि प्ुख प्रखंड से १४६ दिन से अधिक के लिए अनुपत्यित है या कार्य 
करने में असमर्थ दे तो उप प्रमुस उसके कार्यो को करेणा। 
अम्ुख और उपनप्मुख के विरूद्ध विश्वास-प्रस्ताव 

इस प्रकार का ' स्ताव तभी उपस्थित किया जा सस्ता दै जबकि पंचायत-समिति के 
एक तिहाई सदस्यों ने लिखित रुप में इस आशय की माँग डी हो । 

इस प्रद्गार का प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जायगा जबकि फ्चायत-समिदतत के उपस्थित 
ल्था मत डेनेवाले स-स्यो के दो तिहाई भाग ने इसे स्वीक्षत किया हो । 

यदि यह : स्दाव रवीक्ृत न हो सके या पंचायत समिति की वह चैंठक गयापूत्ति के 
अभाव में स्थगित हो जाय तो उस तिथि से छह महदीने के अन्दर प्रमुख या उप-प्रमुख के 
ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। 
प्रमुख और उपअमुख को पदच्युत करने का राज्य सरकार का अपिकारः 

यदि राज्यन्सरकार दी राय मे किसी अपुप्त या उपन्‍अमुख ने जान वूमकर राज्य- 
सरकार की आछाओं और कानूनों का उल्लंघन किया दो तो राज्य-सरकार उसकी कैफियत 
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सुनने के बाद जिला-परिषद्‌ की सलाह लेगी। जिला-परिपद्‌ को इस प्रकार की सलाह ३० 
दिनों के अन्दर ही देनी होगे । राज्य-सरकार इस राय को ध्यान में रखते हुए फ्मुख यथा 
उपनपमुख को पदच्चुत कर-सकती है । 

राज्य-सरकार को यह भी अधिकार है कि जब प्रमुख औौर उपमुस्त के विरुद्ध इस 
प्रकार की जॉच चल रही हो तब उसे कार्यच्युत कर दें। जिम्त प्रभुल॒या उप-प्रमुख को 
पदच्युत किया जायगा, वह पदच्युत होने की तिथि से दो वर्षों तक प्रमुख या उप-प्रमुख नहीं 
निर्वाचित होगा । ह 

इस अकार से प्रपुख या उप-प्रमुख्त का स्थान रिक्त होने पर इन पदों पर नव- 
निर्वाचन होगा। 
प्रखंड-विकास-पदाधिकारी '-- 

अधिनियम के अनुसार प्रद्ंड विकास-पदाधिकारी पचायत-समिति का पदेन पेप्नीध्री 
होगा। अथुख के आदेश पर वह पंचायत-समिति की वैटक बुज्ञायगा और सभा की 
कार्यवाही का रेकाड रखेगा । बह सभा झी कार्यवाही में भाग लेगा पर मत नहीं देगा। 
चह पंचायत-सम्रिनि के वित्त रा प्रवन्ध र॒ऐगा । समिति के सारे खच उसी के आदेशानुसार 
होंगे। वह ग्राम-पचायतों का निरीक्ष ए भी करेगा | 

अखड-विकास-पदाधिकारी को छुछ आपातकालीन अधिकार भी हैं। पमु्न और 
उपशमुख की अनुपस्थिति में यदि कोई सकटकालीन स्थिति जैसे अगल्गी, वाद या महामारी 
उतच्न हो जाय तो जनकत्याण हेतु कोई भी कदम उठा सकता है, परन्तु इससे संबंधित 
सारे कार्यों की सूचना जिलाधीश को देनी पढ़ेभी । 


२. जिला-परिपद्‌ 


बि,रन्‍्ताज्य-यंचायत-सप्निति मौर जिला-परिषत्‌ अधिनियम, १६६१ के अबुसतार 
इसारे राज्य के प्रत्येक जिले मे जिला-परिषद्‌ होगी । प्रत्येक जिला-परिषद्‌ का वही नाम 
होगा, जो उस जिले का है। यह एक स्थायी संस्था होगी तथा इसके अपने अधिक्वार होगे । 


जिल/परिषद्‌ की बनावट _ 


प्रत्येक जिला-परिपद्‌ में निम्नलिखित संदस्य होंगे --- 
(१) उस जिले की पंचायत-समितियों के सभी प्रमुख । यदि किसी अखंड में पंचायत 
'्प्िति का गठन नहीं हुआ है तो अंचल-कम्रिटी ६ रा निर्वाचित एक व्यक्ति। प्रमुख का 


पंचायत समिति छर जिला-परिपद्‌ १४१ 


स्थान रिक्त रहने पर उप-प्रमुप परिपद्‌ का सदस्य होगा, परन्तु यदि दोनों का स्थान 
रिक्ल रहे तो पचायत-समिति हारा उन्हीं में से निर्वाचित एक व्यक्ति जिला-परिपद्‌ का 
तबतक सदस्य रहेगा जबतक कि अ्रमुख या उप-पमुख का निर्वाचन न दो जाय। 


(९) विधानसभा था लोकसभा के ऐसे सभी सदस्य, जिनमता निर्वाचनन्तेत्र पूर्ण या 
आशिक रुप में उस जिले मे पढ़ता हो । 


(१' विधान-परिपद्र्‌ या राज्य-सतरा के ऐसे सभी सरस्य, जो उप्त जिले 5 
निवासी हों । 


(४) थद्षि वन्य प्रकार से अनुसूबित जातियों तथा अंनुमूचित कबीलों का कोई 
प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो, और यद्धि इन जानियो की आबादी ५ अनिशत से अधिर हो तो 
श्लि-परिपद्‌ के धन्य सदस्यों द्वारा एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक सदस्य 
बनुमूचित कबीलों का मनोनीत किया जायगा । 


४) उप जिले में स्थित नगरपालिाओं के सभी कमिश्नर तथा नोटिफ़ायड एरिया 
कम्रिटियों के सभी सदस्यों हारा निर्मित एक चुनाव-मछल के ह्वारा अपने में से ही निर्वाचित 
दीन सदस्य ! 

(६) उस जिले में स्थित सभी पंजीछ्नत ( 3586278/27/80 ) केन्रीय सहकारी 
बक' की प्रन्‍-वकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से '। निर्वाचित दो रुदस्य । 


(७) थदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिसी अन्य प्रकार से नहीं हुमा तो 
जिला-परिपद के सदस्यों द्वारा मनोनीत तीन सदस्य । 

(८) विद्वारपचायतराज ऐक्ट, १६४७ के अनुसार निर्मित विहार पचायत- 
परिषद्‌ हाग मनोनीत एक सदस्य । 
सदस्यों का कार्य-काल : 

सभी परेन सदस्य नेसे प्रमुख, विधान-सभा, विधान परिपद, लोकतभा तथा राज्य- 
सभा के सदस्य तमी तक जिला-परिपद्‌ के सदस्य रहेंगे जबतक वे अपने पदों पर हों । सभी 
मनोनीत सब्त्व तीन वर्षो के लिए अपने पद पर रहेंगे। 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन 

प्रत्येक जिला-परिपद्‌ के लिए एक अध्यत्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा, जिसका निर्वाचन 
सिस्वित विधि के अनुसार- जिला-परिपद्‌ के सदस्यों हारा अपने से ही होगा । लेकिन 
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कोई भी विधायक, नगरपालिका का कमिश्नर, नोटिफाइड एरिया कम्रीटी का सदस्य या 
बिहार-राज्य-पंचायत-परिषद्‌ द्वारा मनोनीत सदस्य अधष्यत्त या उपाध्यक्ष 'नहीं हो 
सका है। 

यदि किसी पंच'यत-समिति का प्रमुस जिला-परिषद्‌ का अध्यक्ष था उपाध्यक्ष चुत 
लिया जायगा तो उस तिथि से उसका पद समान समझा जायगा लेकिन वह जिला-परिपद्‌ 
तथा पंचायत-समिति का सदस्य बना रहेगा । 

अष्यह था उपाध्यक्ष का कार्यकाल चुनाव की तिथि से तीन वर्ष का होगा। यदि 
वीच में अध्यक्ष था उपाध्यक्ष का पद्‌ रिक्त हो जाय तो निर्वाचन सिफ शेष काल के लिए 
होगा। राज्य-सरकार पर्याप्त कारण के लिए इस अवधि को छुद मरने तक वंढा सकती 
है। लेकिन यह बढाया हुआ काज्ञ नये अध्यक्ष के निर्वाचित होने के दिन समाप्त 
हो जायगा । 
अध्यक्ष के अधिकार और कर्त्तव्य 

(१) जिला-परिषद्‌ की बैठे बुलाना तथा उनका सभापतित्व करना। 

(९) उसे जिला-परिषद्‌ के सभी काणजातों को श्राप्त करने का अधिकार होगा । 

/३) बह जिला-परिषद तथा उमकी समितियों द्वारा पास क्रिये गये प्रस्तावों को 
कार्यान्वित करने के तिए जिला-परिषद्‌ के सन्नी (0) 7). 0. ) के ऊपर प्रशासनिक 
नियश्नण रखेगा । हे 

(४) वह इस कानून के अन्तर्गत दिये गये सभी अधिकारों का उपयोग करेगा। 

(४) जिले में पंचायतन-समितियों के काय्ों का मूल्याकत तथा उसके कार्यक्रमों 
के अध्ययन के लिए वह समय-समय पर प्रख॑ंदों का निरीक्षण करेगा तथा उन्तके हवारा किये 
गये कार्यों तथा कागजों की जोच करेगा, जिसते बह पंचायन-सम्रितियों के विभिन्न 'पदाधि- 
कारियों को आवश्यक राय एप निर्देशन दे सके। इस प्रकार के निरीक्षण से पंचायतों, 
पंचायत समितियों एवं जिला परिषद्‌ में स्वच्छ संबंध घना रहेगा। पर 


(६) अध्यक्ष इस प्रफार »। नरीत्णों के संदंध में जिला-परिषद्‌ के सप्त् एक 
प्रतिवेदन उपस्थित करेगा, जिसमें वह उन दोषों की ओर सकेत करेगा, जिन्हें उसमे वखा 
है। इस पकार के अतिवेदन की प्रतिलिपि वह परपुख्त तथा पंचायत-सम्रिति को प्रेषित 
करेगा । 

(७) अल्येक आर्थिक वर्ष के अंत में अध्यक्त जिल्ा-परिषद्‌ के सचिव के वर्ष 
कार्यों के सम्बन्ध में एक अतिवेदन शिलाधीश के पास भेजेगा । 39% 


पंचायत-समिति और जिला-परिपदू १४३ 


उपाध्यक्ष के अधिकार . 

(१) उपाध्यक्ष इन अधिकारों एवं कार्यों का संपादन करेगा, जो अध्यक्ष उसे 
लिखित रूप मे समय-समय दें , 

(२) जब अध्यक्त का पद रिक्त रहेगा तव नये अध्यक्ष के निर्वाचन तऊ उपाध्यक्ष 
अध्यक्ष के सभी कार्यों को करेंगा तथा उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। 


(२) यदि अध्यक्ष १५ दिनों तक या उसते अधिक जिला से अनुपस्थित हो या किप्ती 
कारणवश कार्य न दर सकता हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यो का सपादन करेंगा। यदि 
उपाध्यज्ञ भी अनुपस्थित हो ती परिषद्‌ के सदस्य अस्थायी अध्यक्ष का निर्शचन अपने में पे 
करेंगे। अस्थायी अध्यक्ष था उपाध्यक्ष के निर्वाचन या लौटने के समय तक अध्य्ष का 
काम करेगा । 


अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति अवश्वास-प्रस्ताव या उनकी पदच्युति -- 
अध्यक्ष या उपाध्यज्ञ के प्रति अविश्वास-प्रस्ताव लाने या पास करने में चही प्रत्निया 
अपनाई जायणी जो, कि प्रमुख या उपप्रमुस के साथ अपनाई जाती है । 


राज्य सरकार दो यह अधिकार है कि जिस प्रकार वह पचायत-समरितियों के प्रमुख 
या उप-्यमुख को पदच्युत कर सकती है, उसी प्रकार वह जिला-परिपद्‌ के अध्यक्ष या 
उपाध्यत् को भी पर्च्युत कर सम्रमी हें। इन्हे पदच्युत करने में वही प्रक्रिम अपनाई 
जायगी जो प्रमुल या उत-अमुख को पदच्युत करने मे अपनाई जाती है। 


जिला-परिषद्‌ के अधिकार और कततेंव्य 


प्रत्येक जिला-परिपद्‌ के निलाक्ित अधिकार ढोंगे-- 

(१) जिला-परिपद्‌ के अध्यक्त तवा उपाध्यक्त का निर्वाचन करना । 

(२) अध्यक्ष, उपाध्यज् तथा स्थायी समितियों हाण प्ररंढ के दिकास-कार्यों का 

थग एवं निर्देशन । 

(१, जिला के विकास कार्यों के सबंध में राज्य-प्रकार को राय देना । 

(४) राज्य सब्र ह्वारा किसी विक्रास-कर्यक्रम के संबंध में दिये गये अधिकारों 
का उपयोग । 

(५) इस कामून द्वारा हस्तातरित जिलाबोढों के अधिकारों का उपयोग । 

(६) किसी विशेष उद्दे श्य के लिए दिये घये धरोहर को स्वीकृत करना । 
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(७) पंचायत-समरित्तियों के आय-व्ययक की अपने अथ तथा कर की स्थायी सम्तिति 
इाए जाँच तथा उसकी स्वीकृति ! 

(5) केन्द्रीय तथा राप्य-सरकार हारा दिये गये अलुदान' पंचायत-सेसितियों 
तथा प्रखंडों के बीच वितरण । 

(६) पंचायत-सम्रितियों तथा ग्रष्म-पंचायतों के बीच कार्यों वा संतुलन ((0- 
0०0708007) । 

(१०) विभिन्न पंचायत-समित्यिं हारा तैयार कौ गई थोजनाओं छा सतुलन 
मर उनका एकीकरण । 

(११) यदि किसी प्रखंढ में पचायत समिति न हो तो उसके कार्यों एवं अधिकारों 
का उपयोग । 

(११) आवश्यक ओकड़ों को एकन्र करना तथा जिला के स्थानीय अधिकारियों के 
कार्यों के सबंध में ऐसे ऑकर्डों तथा सूचनाओं का प्रकाशन । 


(१३) शाज्य-सरकार को आम-एंचायतों तथा पंचायत-सम्रितियों के वीच कार्य-विभाजन 
के संबन्ध में सलाह देना तथा ग्राम-पंचायतो के वीच जौर ध्राम-पंचायतों तथा पंचायत- 
प्रप्तिति के वीच कार्यों का संतुलन । 

(१४) जिला में औद्योगिक दया व्यावसायिक शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना तथा 
उनका विकास ! 

(१४) स्थानीय अधिकारियों से उनके कार्यो के सम्बन्ध में ऑकड़े एकन्र बरना। 

(१६) जिला-परिषद्‌ के लिए योजनाएँ तैयार करना । 


(१७) जिस समय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव जिला- 
परिषद्‌ में लाया गया हो, उस समय को> दी साईं कार्य करना। 


इस 5कार हम देसते हैं कि जिला-परिषद्‌ के प्रधान कार्य सतुलनात्मक, निरीक्ष- 
खात्मक _तया एबीकरणात्मरु हैं। पंचायत सम्रितियों और राज्य-सरकर को विकास 
के कायो में राय देना भी इसका प्रधान कार्य है। इसे जितने अधिदार शाप्त हैं, यदि उत्त 
अधिकारों का प्रयोग ठीक रूप से किया जाय तो वास्तव में जनता के वीच तवजीवन का 
सचार हो जायगा। 


पचायत-समरिति और जिला-परिपदू १४४ 


जिला-परिषद्‌ की स्थायी समित्तियाँ 

प्रत्येक जिला परिपद्‌ में निम्नलिखित विषयनवर्गों के लिए स्थायी समितियों का 
संगठन फिया जायगा --- 

(१) योजना, यातायात और सावेजनिक विक्रा्ठ; 

(२) हुपि, सहकारिता, सिंचाई, शक्ति-उत्पादन एवं पशुपालन, 

(३. उद्योग, 

(८) शिक्षा, समाज-ऋत््याण तथा पिछड़ी जातियों, ल्लियों या बच्चो के 
कल्याण फ्रार्य । 

(५). अर्थ तथा कर, 

(६) सार्वजनिक रव॒ स्थ्य, दवा-दारू तथा दीन-साहास्यता कार्यक्रम । 

जिला परिपद्‌ को यह भी अधिकार है क्रि वह राज्यन्सरकार वी भनुमति से धन्य 
विपयो के लिए भी स्थायी पमितियों का निर्माण करे । 


प्रत्येक्ष स्थायी सम्रिति में कम-से-क्म ५ तथा अधितन्सेनअधिक ७ सदस्य होगे, 
जिनको निर्वाचन एकल सक्मणीव भतदान द्वारा जिला-परियद्‌ के सदर्द अपने में से 
ही करेंगे | 

अन्यक्ष को छो-कर कोई भी परिपद का सदस्य एड से अधिक स्थायी समिति का 
सदस्य नहीं होगा । जिस जिला परिषद्‌ में सदस्यों की उम्रो होगी, उस परिषद्‌ के सदस्य 
अधिक-से-अधि 6 दो स्थायी समिति के सदस्य होंगे। यदि शिक्षा, समाज-कत्याण, पिछंडे 
वर्ग भादि का सबश्य न हो तो जिला-परिपद्र्‌ उस स्थायी समिति के लिए एड 
स्त्री, एक अनुसूचित जाति का सदस्य अनुसूचित कब्ीले के ऐसे व्यक्षि को, जो सदस्यता 
के लिए अयोग्य न हो तथा जो उसी जिज्जे का निवासी हो, मनोनीत करेगी । 


प्रत्येक स्थायी संम्तिति के लिए एक अध्यक्त होगा, जितका सिर्वाचत संबद्ध 
स्थायी समिति के सदस्य ऊरंगे। जिस स्थायी समिति छा अभ्यक्त सवस्य है, वह उस 
समिति का पान अध्यज का होगा । श्लि विफास पदाधिकारी प्रत्ेक न्थायी समिति का 
सबिव होगा लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा । स्थागी समिति के सदस्यों का 
कार्यकाल वही होगा जो जिल्ा-परिपद्‌ के सदस्यों का होगा | लेकिन सभी मनोनीत सदस्यों 
का कायल ई बर्ष होगा । 

राज्य-सरकार के आदेशानुसार जिलाधीश तथा अन्य अधिकारी जिलानरिषिद्‌ 
यी बेठों तथा कार्यवाहियों से भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मकान करा अधिरार 


१४६ भारतीय धासन 


नहीं होगा | जिला परिषद्‌ किसी भी अधिकरी को १५ दिलों की पूढ्व-सूचना देकर बैठक 
दी कार्यवाही में साम लेने के लिए जिले आमम्ित कर सकती है । 


स्थायी समितियों के अधिकार और कत्त व्य 


भपने संबंधित विषयों के विषय में प्रत्येक स्थायी समिति जिला-परिषद्‌ के उन 
अधिकारों का उपयोग करेगी, जिन्हें जिला-परिषद्‌ एक भाज्ञा हारा उन्हे सुपुदं करे । अर्थ 
और कर सम्बन्धी स्थायी समिति की सभी कार्यवाहियों जिला-परिषद्‌ के समत्त उपस्थित 
की जायेंगी तथा परिषद्‌ उन विषयों के सम्बन्ध में आवश्यक आशा देंगी । 


प्रत्येक जिला-परिपद्‌ तथा उसकी स्थायी समिति अपनी कार्यवादियों के लिए 
आवश्यक नियम वनायेगी । 


स्थायी समिति को सभी प्रकार के कागजातों को प्राप्त करने करा अधिकार होगा । 
जिज्ञा परिषद्‌ का मंत्री 


जिला-विरास-पदाधिरारी जिला-परिपद्‌ का मंत्री होगा तथा उसके अधिकार एवं 
कत्तव्य परिषद्‌ तथा अध्यक्ष के श्रति वही होंगे जो क्लि बी० टी० ओ० का प्रपुश्त तथा 
पचायत्त-समिति के प्रति हैं । 


यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष मुख्य कार्यालय में अनुपस्थित हो तो आवश्यकता परने 
पर सार्वजनिक कल्याण के हेतु ऐसे भी कार्यों को जिला-विफास-पदाधिकारी कर सफना है, 
जिनके लिए जिला-परिषद्‌ या उसकी स्थायी समिति की अनुमति की आवश्यकता हो। 
बाद में बह उन अधिकारों के उपयोग का पूर्ण ब्योरा जिला-परिषद्‌ के समत 
उपस्थित करेगा । 


प्रश्न 


१ ब्रिहार की पचायत समितियों के संगठन और काया का वर्णन दीजिए । 
॥%ग06 घाढ 8क्रप्रणाप्रा6 शावे ईपाए0णणा़ 0 (6 ऐला०ा9ए बा 
कशा0ा768 जा शिौद्धा 


२. प्रमुख के चुनाव तथा अधिकार एवं कत्त व्यो करा व्शुन कीजिए । [0080/7/6 
३08 060000, 90ए०५ ७00 ईए07000078 07 08 ?थ7५8॥90., 


प्यायन-समि त भीर श्ला-परपद्‌ बे 


३, जिलानयरिपदर के संगठन एवं अधिकारों तथा झायों झो विशयना करे । 
])6८5०घरी)० ॥॥० णह्गरतञाह्भा0, 00७५ बाते ग्रालाणाह ० 06 
ग्रीह एब्शशाहत, 


४... जिना-परिपद्‌ के अध्यल के चुनाव एप फायो झे बन छीलिए । 
छ68०१०९ (6 €][एलाणा. शाप. 706 ० 6९ #ताइभैजी 6 
वि 8 ऐशापीशपे, 


| 8. 


१३० पटना नगर-निगम 
अपम-352ा3332 9 रे 234 रा: 4०००० चट- फच न खिखकटट पति पनजस-..2१तकतलल-2००० 
नगर-निगम को नगरपालिका का विकसित एवं बढ़ा रूप कहां जाता है। कार्य की 
दृष्टि से नग-निम्रम तथा सगरपालिकछा में कोई विशेष अतर नहीं रहता है, लेकिन 
नगर-मिगम का स्थान नगरपालिका से ऊंचा द्वोता है, क्योंकि इसकी स्थापन! राज्य के कुछ 
बड़े-बड़े शहरों में राज्य-व्यवस्थापिका के एक विशेष कानून हारा होता है. तथा इसका 
क्षेत्र घडा होता है एप भारथिक दृष्टिकोण से यह नगरपालिका से ज्यादा मजबूत रहता 
है। जिन नगरों में नगरपालिका अच्छी तरह से काय-भार नहीं संभाल सक ४। उन नगरों 
में नगर निगम स्थापित किये जाते हैं । 


भारत में इस समय, १९ -नगर-निणम हैं। हमारे ,विहार राज्य मे केवल एक ही 
शहर, पटना में नगए-निगम है | इसकी स्थापना सन्‌ ६५२ ई० मे, हुई थी । इसकी स्थापना 
के बहुत पहले पटना नगरपालिका के अधीद था। किन्तु उसके हरा स्थानीय कार्यों का 
सपादन भलीभोंति नहीं हो रहा था। इसलिए, बिहार-सरकार ने इसे अपने अधीन कर 
लिया । पटना-नगरपालिका का कार्थ भार एक विशेष अफसर के जिसमे सुपुर्दं कर दिया 
गया था। फिर भी उसकी दशा मैं कोई सततोपजनक सुधार नहीं हुआ । उधर पटना के 
नागरिक शहर में नगर-निगम की स्थापना की मॉग कर रहे थे, धीरे-धीरे इसकी आवश्यकता 
बहुत ही वेढ गई। अतएवं, सन्‌ १६५५ ई० में राज्य-विधानमडल द्वारा पटना म्युनिसिपल 
ऐक्ट पास क्रिया गया और उसके अनुतार १५ अगस्त, १६५२ ३० को पटना-नगर>निगम 
की स्थापना हुई । 9४ 
नगर-निगम के मुख्य अग -- 
पथ्ना-नगर-निगम के तीन निम्नाक्रित प्रमुफ़् अग॑ हैं--- 
(१) निगम-परिषद्‌ , / 
(२) स्थायी सम्रिति , 
(३) प्रप्ुख् प्रशायक्रीय अधिकारी । 
लिगम-परिषदू--सनें ५२ सदस्थ होते हैं, जिन्हें ग्रैंसिलर कहा नात है। इन 
सदस्वो में ५ तरह के सदस्य होते हैं-- 
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(क) व्ठों के द्वारा निर्वाचित सदस्यों बी सख्या ३७ होती है, जो वालिममता- 
विकार के आधार पर जुने जाते हैं । 

(ए) चार सरफारी अफ्सर परिषद्‌ के पदेन सदस्य होंगे जेसे-- 

१, व्रिद्दार के जन-स्वास्थ्य विभाष के निश्शक , 
जन-त्वास्थ्य इनजीनियरिंग विभाग के मुख्य अभियन्ता 
लोऊ-निर्माण-विभाग के मुख्य अभियन्ता , 

८ पटना इम्प्रवमेंट ट्रस्ट के अध्यत्त । 

(ग) तीन सदस्य राज्य सरकार हारा मनोनीत किये जाते हैं, जिन्हे दि म्युनिमिपत 
शासन-केन्र का विशेष ज्ञान रहता बी] 

(घ) तीन सदस्य ऐमे द्वोते है, जो विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व उरते हैँ। इनमे एक 
बिद्दार चैम्वर ऑँड सॉम्र्त रा, दूसरा व्यापार-सघ का तथा तीसरा पटना-विश्वविद्य'लग के 
छच्ठाशश्ते दारतध8(८७, जो हि पटना में निवास करते हों, क्र प्रतिनियित 
बरता दे । 

(८) पाच सदस्य 00-07०0 होते है, जिनडा चुनाव निर्वाचित अर निपक्त मदत्य 
मिलगर करते हैं. और इनमें से एड हरिजिन होता है। 

झछिल का झुनाव चार वर्ष के लिए होता है। प्रत्रे़ चार वर्ष पर +७ जे के 
लिए उनाव और नियतिः होती है । 


न 


हि 


मेयर तथा डिप्टी-मेयर --मेयर तथा टिप्टी-मेयर को छौसिल का झदस्य होना 
चाहिए। उन्हें एक वर्ष के लिए निगम पारा उसरी पहली बठऋ में ही चुना जाना है। 
यदि उसका स्थान बीन में री किती कारण में साली हो जाय तो बचे हुए मद्दीनों के लिए 
दूसरा मेयर या हिप्टी-्मेयर चुना जायगा। मेयर निणम की चठडं में समापतिंस्व फग्ता है 
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तथा उसकी जनुपतिषति मे टिप्टी-ग्यर सभापति का पद प्रहएण करता हे । 


ध्थायी समिति -“सतागी सम्रिनि ने मेयर तथा डिप्टी-मेयर से अलावा १३ सदस्य 
होते £ै। फ्र्येक दो यर्यों पर निगंग इस समिति के लिए कौमिलरों में से ही १३ सदस्यों 
दो मिर्तचित बरता एें।. मेयर हो स्थायी समिति का चेयरमन होता है। यदि इस 
समिति का कोई सदस्य दो मद्दीव ते बिना निगम पी अनुमति के अलुपरियत रहता है तो 
बह समिति ऐै वर्रास्ति कर दिया जाता है। ययपि इस समिति का गठन निगम के डरा 
ही होता है. शिए नो ग्स छोति सो कट के हरा बहुत--े अधिकार मित्रे हुए हैं पर 


चर 
कं 
ल्षि 
हर 
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सुख्य फ्रार्यपालक पदाधिकारी को भी बहुत-्सी चातो में स्थायी समिति से स्वीकृति लेनी 
पड़ती हैं । 
सल्लाहकारिशी समितियाँ --स्थायी समिति के अतिरिक्त निगम के ऐक्ट में चार 
सल हकारिणी समितियों की भी व्यवस्था बी गई है-- 
(१) शिक्षा समिति , 
(२) जन-स्वास्थ्य, दवा-दार और पशु-चिकित्सा से संबंधित समिति ; 
(३) जनकाय॑ समिति , 
(४) बाजार और बाध-समप्तिति । 
हर समप्मिति में ५ से £ तक सदस्य होते हैं। इसका सदस्य वही हो सकता है, जो कि 
औंसिलर हो । सदस्यों का निर्वाचन निगम छ्वारा होता है। समितियों की अवधि १ वर्ष 
_ की होती है। आवश्यकता पड़ने पर समिति कुछ ऐसे अनुभवी व्यक्तियो को भी वेठक में 
भाग लेने के लिए बुला सकती है, जिन्हें कसी विशेष क्षेत्र में ज्यादा तजुर्वा दहो। ऐसे 
व्यक्ति वेठक की कार्यवाही मे भाग तो ले सकते हैं, परन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं 
है। समिति अपने सभापति का खुनाव स्वय ऋरती है । 


इन समितियों का काम सलाह ठेना है। ये ऐसे विषयों पर विचार बरती हैं, 
'जिनपर इन्हों निगम हारा विचार करने तथा अन्वेपण करने का काम सौंपा जाता है। 
परन्तु इन समितियों की सलाह भानना था न मानना निणम की इच्छा पर निर्मर 
चरता है । 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी --पत्रना नगर-निगम का तीतरा प्रमुस॒ जंग 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य-्सरकार लोकरेवा-आय ग त्तथा 
मेयर से परामश लेकर ५ साल के लिए करती है। यह निगम का प्रमुख अशासद्ीय 
अदाधिकारी हे और साधारणत आइ० ए० एस» श्रेणी का सरकारी अधिकारी होता है। 
इसकी अवधि राज्य-सरकार बढ़ा भी सकती है। इसके वेतन भर भत्ते का निर्धारण 
राज्य सरफार हारा द्ोता है, जिसका वहन निगम को करना पढ़ता है। इसके निर्धारित 
_ का्यबाल में न इसके वेतन या भरते भे कमी की जा सकती है और न इसे आसानी से 
वन्युन ही क्या जा सकता है। इसे अपदस्थ बरने के लिए लोकसेवा आयोग की स्वीकृति 
लेना आवश्यक है । 


निगम का सवोच प्रशासक्रीय अधिवारी होने की हैतियत से निगम के सभी कमचारी 
उसके अघीन काम बरते हैं। वह उनके सभी कार्यों का चिरीहृण एवं नियत्रण करता है। 
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इच्चे नियम की चेंठक तथा समिति की बैठक में साग लेने का अधिकार है, परन्तु मतदान का 
अधिकार नहीं है । यह डेढ़ सौ से कमर वेतनवाले कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकता 
है, परन्तु उस संबंध में इसे स्थायी समिति को रिपोट भेजनी पड़ती है। 


इसे कुछ संकटकालीन अधिकार भी प्राप्त हैं। किसी सकटकाल में किसी विशेष 
घटना या परिस्थिति को हल करने के लिए यह अपनी इच्छ्ाजुसार कोई कीरय कर सकता है। 
परन्तु ऐसे कार्यों पर यह जो व्यय करेगा, उसकी सूचता इसे परिपरद या स्थायी समिति को 
देनी पढ़ती है। यह अपने कार्यो के लिए राज्य-हरकार के-प्रति उत्तरदायी है। निगम 
से संबंधित कोई सूचना यदि राज्य-सरकार मोंगे तो मुख्य कार्यपालक -पदाधिकारी को इसकी 
सूचना शीत्र देनी पढ़ेगी.। 


मुख्य करार्यपालक पदाधिकारी के अतिरिक्त एक उप-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी 
होता है, जो उसके सहायक के रूप में कार्य करता है और -जि८्की बहाली निग्म लोकसेवा- 
आयोग की राय एवं राज्य-सतरकार की स्वीकृति से करता है। इसके अतिरिक्त इंजीनियर, 
म्यु,नसिपेल हेल्थ-ऑफिसर आंदि की बहाली भी निगम स्थायी संमिति और लोकसेवा-आयेग 
की राय से करवा है। इन अधिकारियों पर अनुशासन की कारवाई या इनके वेतन को 
घटाने का अधिकार निगम पर है, लेकिन उसके लिए -राज्य-सरकार से अनुमति लेनी, 
पढ़ती हैं । 
निगम के काये -- 

(१) सफाई, रोशनी एवं जल्न-व्यवस्था --सालियों, सार्वजनिक शौचाल्यों,. 
पेशाबजानों इत्यादि के निर्माण, उनकी सफाई भोर, उन्हें उचित अवस्था में रसने का 
कार्य, जल की व्यवस्था तथा गंदे मुहत्लों की सफाई । 

(२), जन-दास्थ्य एवं चिकित्सा --टीका लगवाना और बीमारियों की रोक-थाम 
का प्रवन्ध, अस्पतालों का प्रबन्ध, मातृ-सेवा-संदन एवं शिशु-कल्याण-केन्द्रों की स्थापना, 
शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था, कुष्ठ-निरोध केन्द्र की स्थापना तथा सावजनिक सुरक्षा के 
अन्य प्रयास । 

(३) पशु-कल्याण :--पशु-चिकित्सालयों का निर्माण,, चिकित्सकों की, नियुक्ति एवं 
जानवरों की नस्ल की तरक्की । 


(४) शिक्षा और संस्कृति-पंबंधी-कार्य --प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था, 
पुस्तकालयों, अज्ञायबघरों और कला-केन्द्रों का निर्माण और उनका संरक्षण 
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(४) व्यापार, उद्योग-धंधे, यातायात के साधन-सस्बन्धी कार्य --बाजार 
और कसाईखानों का निर्माण और व्यवस्था, खतरनाक व्यापार का नियंत्रण, सिनेम्ता, मेत्तों 
एव प्रदर्शनियों का संगठन तथा सावजनिक यातायात की व्यवस्था । 

(६) गयी चालों तथा मुहल्लो का उद्धार तथा शरह-निर्माण --दे सुहत्तों 
का उद्धार, आदर्श आवास-एहों का निर्माण, कर्मचारियों के लिए घरो का निर्माण तथा रह- 
निर्माण के लिए उन्हें अप्रिम ऋण देना। 


(७) मनोरजन फे साधन “-पार्कों एवं बगीचों की व्यवस्था, जलपरान- हो की 
व्यवस्था, सा ,जनिक मनोविनोद की व्यवस्था, सामाजिक उत्सकों की व्यवस्था ७ 7 । 


(८) संकट से रक्षा एवं सहायता --आग बुझाने का प्रवन्ध, सत्री पकार के 
पत्तादों को रोफना, खतरनाक भकानों की जप्ती तथा सक्ट के समय नागरिकों की 
सहायता । 


(६) रजिस्ट्रेशन, आऑँकडे आदि --जन्म-रृत्यु का पंजीकरण, विवादों भी 
रजिस्ट्री, भ्षियों और सब्कों का नामकरण तथा घरों की क्रम-संख्या निश्चित करना । 


(१०) इसका एक प्रमुस काम यह भी है कि यह अपने मे से एक मेयर तथा एक 
डिप्टी-मेयर का निर्वाचन करता है। 
आय के साधन “- न्‍ 
निगम को अनेक प्रकार के कार्य करने पढ़ते हैं और उनको पूणर करने के लिए ब्रव्य 
की आवश्यकता बिल्कुल दी स्वाभाविक है । जतएवं निगम भिन्न-मिंच तरीकों से आय प्राप्त 
करता है। निगम की आय के अप्ुख तीन साधन हैं --- 
(१) सरकारी सहायता ; 
(९) पथ्ना के नागरिकों पर कर; तथा 
(३) कजे। - 
(१) सरकारों सहायता --राज्य-सरकार समय-समय पर निषम को श्ार्चिक 
सहायता दिया करती है । 
प्र) ५ कर से प्राप्त आय --राज्य-सरकार से जो सहायता मिलती है, केवर 
उसी से खचे पूरा नहों होता । अतएवं निगम सरकार से अनुमति लेकर सागरिकों पर तरह: 


त्तरद सा लगाता है | वर्तमान सम्रय मे पटना नगर-निगम निम्नलिसित झर 
लगाता है-- है! 
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(१) मकानों पर झोल्टिंग ऋर ; 

(३) झऊज़कर, रोशनी तथा पाखानों पर कर ; 

(5) पेणा-कर ; 

(४) चाइड्निल, रिक्या तथा पटना शहर के भीतर भाडे पर चलनेवाली अन्य 

सवारियों पर ऋर ; 

(५) उत्तों तथा विल्लियों के पंजीऋण पर कर , 

5) पटना के भीनर दनेवाले विज्ञापनों पर कर ; 

(७) पदला में क्रय-विक्य के लिए लाई जानेवाली वलओं पर डुगी ; 

(८) बृचइपानों तथा निममनवाजारों पर कर ; 

4६) परना के घाठ्ों पर लगाई जानेवाली नावों और स्टीमरों पर कर । 

इनके अत्तिरिक्त नियम को प्रदर्शनी तथा सा जनिऊ कार्यों छी व्यवस्था ध्वारा भी आय 
की प्राति होती दे । 


(5) कर्ज --ययपि कर्ज को आय का साधन ऋइना उचित नहीं है, तथापि 
आवम्यक्ष्ता पढ़ने पर निगम राप्यन्तरकार की अनुमति प्राप्त करके कने भी ले मह्ता हैं। 


सरकारी नियंत्रण --सुए्य छार्यपालर पद्मधिदारी छी स्थिति दंसऋर ही इस बात 
ऋ' साफ़ पता चल जाता दे कवि नियम पर सरकारी नियत्रण पूर्रास्पेण है। मुख्य कार्यपात 
पदापिगारी छी नियुक्ति, उसझ्े वेतन, भरत आदि राष्य-्सरकार द्वारा निम्बित किये 
जाते हैँ । इस प्रद्धार राप्य-्सरकार इस अधिकारी + जरिये निगम के दिल-प्रतिदिन के 
-“” में दत्तक्षेप करती £। साथ द्वी यदि निगम का कोई झूमवचारी अपराध करे तो राज्य- 
परमार उसे इंट दे नद्धती हू । 


राज्य-सग्दार को यह नी अपिद्ार £ दि वह स्सी विशेष राय को करवाने के लिए 
निगम में किसी विशेष अधिकारी छी नियुक्तित करे । ऐमे पदाधिदारी का वेनन, भत्ता आदि 
निगम छो देना होगा । 


राज्य-सरकार छो निगम को पृरतया मग कर देने का अधिवार है। यदि गय्य- 
सग्कार छो इस धान छा पता चत जाय कि नियम का झाय ठीक से नहीं चर रहा है तो 
वह उसे पुर्णुतवा भंग करके उसके संपूर्ण अधिकार को अपने हाथ में ले सद्धता है। 


यदि निगम कोई अत्ताव पास करे और राष्य-सरहऋार उत्तकों अनुवित समरके तो वह 
बेंसे प्रस्तावों को छार्योन्वित करने से गोक सकती है । 
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राज्य-तरकार निगम को आवश्यक खर्च वहन करने के लिए और नये कर लगाने के 
लिए बाध्य कर सकती है। 


इसके अतिरिक्त राज्य-सरकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के हारा निगम केनक्निसी भी 
कार्य का वितरण या सूचना प्राप्त कर सकती है। 


पटना नगर-निगम की स्थिति --यह बात सही है. कि जब पटना का कार्य 
नगरपालिका से ठीक से नहीं समल पाया तव उसके स्थान पर पटना नगर-निगम की स्थापना 
सन्‌ १६५३ है मे हुईं। परत जिन-जिन उम्मीदों को लेकर इसकी स्थापना हुईं थी उन 
उम्मीदों की पूर्चि में निगम बिल्कुल असफल रहा । पटना शहर की गंदगी ज्यों-की-त्यो 
बनी हुई है। जिस अनुपात में नागरिकों को कर चुकाना पड रहा है उस अनुपात मे 
अन शोगो को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके कार्यों से राज्य सरकार भी सततुष्ट 
नही है । 


इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि यद एक रा नीति का अखाड़ा 
बन गया है, अत इसके कौंसिलर राजनीति के फेरे मे पठकर नागरिकों की भलाई को भ्यान 
में कम रखते हैं। अक्सर-हाँ ऐसी भी स्थिति होती है कि निगम की बैठक कोरम के अभाव 
में स्थगित हो जाती दै । 

अत इसकी सफ्लता के हेतु निम्नाक्रित बातों को अगर प्रयोग में लाया जाय तो 
सवोत्तम होगा । 

(१) राजनीतिक पार्टियों को इसके चुनाव मे दिलचस्पी न लेनी चाहिए । 


(१) मेयर था ढिप्ट-मेयर को पुन चुनाव लबने से प्रतिषष लगा दिया जाय, 
जिससे वे अपनी अवधि में दिलोजान से निगम की सेवा करेंगे, क्‍योंकि वे पुनर्निर्याचन के 
लोभ मे न पढ़कर राजनीतिक भमावातों मे नहीं फसेंगे। 


प्रश्न 
। 08७706 छी8४ ढ०ग्राए०शा0 बाते कराकाठ्पा8 6९ 606 
29078 खपायाणए॥) एणफ्रणक्लाए070 


पटना तलगए-निगम के संगठन और कार्यों" का वशन कीजिए | 
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पटना नगर-निगम पृ 
706082706 4॥6 ए9700९4०७४ 0 8एएुणाफशा, ए०फथह धाते 
ईएा४7078 ० (76 (पर्स ऋरः€6०प्रधए० (0[700१, 
मुख्य. क्ा्ग्रपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की विधि तथा उसके 
अधिकार एव कार्यो का बणुन क्रो। 
]6ह८णा0० पीर ग्राणगा 80070९8 0776एलाए९ 0 8 
जधपायंणएशओओ (ए0एएणवएण, 
पटना नगर-निगम ऊे मुस्य साधनों का विवरण अ्रस्तुत करें। 
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(एगफुणाबा07 
निगम पर राज्य-सरकार के नियंत्रण की व्यायया करें । 


॥ 
33 पटना सुधार-न्यास 
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मारत संदियों से परत्त्रता की बेडी में जरूढ हुआ था । अतें यहाँ पर किसी भी बीज 
का विकास किसी खास योजना के मुताबिक नहीं हुआ है । यही हालत हमारे देश में शहरों 
दी भी है। भारत में विभिव कारणों से शहरों का विकास अनियंत्रित तथी अनियोजित ढ ग 
से हुआ है। फहत्वरुप प्रत्येक शहर में गंदे सुहस्ले, अलवास्थ्यकर मकान तथा दूषित वाता- 
चरण पाथा जाता है। हमारे देश में औद्योगीझरण विशाल सख्या मे शरणपियों के आगमत 
तथा युद्ध के बाद लोगों में गोंव छोब्कर शहर में वसने की अधिकाधिक प्रवृत्ति के कारण 
शहरों वी जन-संख्या कापी वढ गई है तथा बढ्ती ही जा रही है। फलस्‍्वहप शहरों में 
आवास, स्वास्थ्यप्रद वातावरण, आमोदमय जीवन एव लोगों के सर्वागीण विकास की समस्या 
उत्पन्न दो गहें। अत इन्हों समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष प्रकार की 
सरथा की भावश्यकता होती है, जितका स्वतत्र॒ अस्तित्व, अपना आथिक साधन तथा इस 
प्रकार का सगठन हो कि वह इन कायों को शीक्रता एवं सफलतापूर्वक कर सकें। भारत 
के शहरों में इन्हों कायों' के देतु सुधार-स्यासों को स्थापित किया जाता है। छ॒धार- 
न्यासों का काम शहर का योजनात्मक ढंग से विक्लास कर उसमें स्वर्गिक व'तावरश 
उत्पन्न करना दे । 


सन्‌ १६४८ ० में सुधार-न्यातों तथा विकास सम्रितियों के एक सम्मेलन में तत्कालीन 
भारत के स्वास्थ्य-मत्री ने कह्दा था, “मेरे बिचार में सुधार-न्यासों के ऊपर बहुत बडी 
जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्ही के सफल प्रयासों पर करोड़ों व्यक्तियों का सुरा और कल्याण 
निर्भर है। उनका काम दिल्लवत्प भी है। ऐसे लोगों के जीवन में, जिन्हे मनहूस 
तथा गदे वातावरण में गर्मी सहन करना तथा दिन के काम्रो का बोझ ढोना होता है, 
खुक यब्या घर का सौंदय्य, आराम तथा आनन्द, स्वास्थ्यकर वातावरण की स्वच्छता, 
फुलवारियों से आनेवाली स्वास्थ्यकर वायु इत्यादि श्रदान करने के लिए थोजना ननाना 
तथा प्रयोग करना, ऐसे प्रयास हैं, जो सत्र परितोषिक भी हैं । ” 


अन्य शहरों की मोंति हमारे विहार राज्य के शहरों में भी उपधु क्न समस्याएं उततन्न 
हो गई हैं। बिद्दार के नगरों में अमीतक पटना तथा रॉवी में शुधार-न्यास की स्थापना 


पदना मुधार-न्वास १५७ 


हुई है। पटना सुपार-न्यास की स्थापना सन १६२३ ६० मे विार व्यवस्थापिका समा 
के एड ऐक्ट के मुताबिक हुई। यह एड अदन्‍सरक्ारी सस्या है। साथ ही यह 
अस्थायी मत्था भी है; क्यो जिन उद्देश्यों को लेकर इसी स्थापना हुई है, उन छे भ्यी 
की प्रति के दाद इसे विधटित क्रिया जा सझता है । 

पटना सुवार-स्यास का सगठत -- 

सुधार-न्यास के संचालन की सारी जिम्मेवारी “30870 06 7"7०86४8 ' पर 
रहती है, जो कि न्यासद्ी सवोन्च् कार्यकारिणी के रुप में कार्य करती है। सम 
निम्नलिसित ११ सदस्थ हैं--- 
) परक्षार हारा नियुक्त अश््त , 
) जननवान्थ्य विभाग दी संचालक , 
) पटना नगर निंगम का मुस्य कार्यपालक पदाधिररी , 
) 
) 


बन का नए 


विद्ार-सरक्ार पा नगर नियेलक ; 
इन स्वास्थ्य विभाग वा मुख्य अभिवन्ता ; 
प्रटना-निगन द्वारा निवीचन दो व्यक्ति , 
(७) राष्यसफार हारा मनोनीत टो सरकारी तथा दो भैर-सरकार्ी च्यक्ति। 
बो्ठ दी साधारण वशक मास में एक बार अवश्य होनी है। यदि बो्द के दो- 
तिहाई सदस्य विशेष पंठक डी माग करें तो अध्यक्ष को इसकी बैठक बुलानी होगी। 
अयत्त चाह तो इसरी विशेष बेठऊ स्वयं भी चुला सकता दै। आवश्यरना पहने पर 
त्रोर्ड मे बाहर विशेषजों की जी बेठक की क्रायवाही में भाग लेने के लिए बममित गिया 
जाए सकता है, परन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। 
अगर बोर्ट छो आवश्यकता हो तो समितियं। की नियुक्ति भी की जा सकती है, निप्नम 
तीन प्रकार के सदस्य होंगे--- 
(१) बेड के सब्स्य . 
(३२) ऐसे विशेषज जिनरी सलाह दी जहरत हो » 
(३) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें वोट पी सदस्यता में विशेष सलाह के लिए सम्मिलित 
किया गया हो । 
इस संप्ितियों में ३--४ तक सदस्य होंगे जिनका काम चोढ के हारा सौंपे 
हुए विंपयों पर द्ानवीन बर निश्चित अवत्रि के भीतर अपना प्रतिवेदद बोड के पास 
गेजना है । ब॑तेप्त निशेय के लिए बोर्ड दी स्वीकृति दी आवश्यकता होती है।... 


( 
( 
( 
( 
( 


० के ब:ु 


१५४८ भारतीय शासन 


पटना शहर के विकास के लिए एक दृष्दतर पटना योजना बनाई गई है, जिसके 
अंदर सपूर्ण पटना को आठ भागों में विमक्त किया गया हें । 
() वर्तमान विकास क्षेत्र 
(४) व्यावसायिक क्षेत्र , 
(पा) औद्योगिक क्षेत्र , 
(7९ ) वर्तमान विश्वविद्यालय के चेत्र , 
(४) विश्वविद्यालय के विकास-चेत्र 
(४]) प्रस्ताविक गह-निर्माण-फोच , 
( शा ) अस्ताविक मुख्य सब्कें ; 
( शा ) खुली जाहें तथा हरियाली के क्षेत्र । है ह 
इन संपूर्ण योजनाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है--(१) अल्पकालीन 
योजताएं, जैसे बिजली और नाली की व्यवस्था, गंदे मुहल्लों की सफाई, चालों की 
सफाई, विजली और नाली की व्यवस्था रेलवे स्टेशन, घाघी मैदान तथा वोरिंगरोड आदि 
क्षेत्रों मे विकास के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना दया ( २) दीघेकालीन योजनाएँ, 
जिनमे पटना शहर की गंदगी को दूर करने तथा पटना की प्रमुख सडकों के अलावा एंक 
केस्रीय सबक के निर्माण तथा पटना के आस-पास शहर के विस्तार की योजनाएं है । 
इन योजनाओं की कार्यान्वित करने के लिए निम्नाकित बातों पर विशेव ध्यान 
दिया जायगा -- 
(१) योजनात्मझ ढंग से शहर के नये क्षेत्रों का निर्माण तथा पुराने क्षेत्रो 
का सुधार ; 
(२) रहर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए खुली जगहों तथा हरियाली के. 
इलाकों की व्यवस्था , 
(३) नीची सतह की जमीन को ऊँचा चनाकर ऊाम लायक बनाना . 
(४ ) गंदे मुहल्लों की सफाई , 
(५) सब्कों और नालियो का समुचित प्रबंध तथा सुधार , 
(६) शहर के सास्‍्कृतिक विकास हैतु साम्ताजिक केन्नों के लिए सुरक्षित 
स्थान की व्यवस्था करना , 
(७) नगखातियों के स्वास्थ्य क्रो ठीक रखने के लए उद्येण धंथों वाले 
इलाके को आवास क्षेत्रों से अलग रखने की व्यवस्था करना , 
( छः ऐतिहासिक स्मारक्ों, स्थानों तथा वस्तुओं क्री सुरक्षा तथा व्यवस्था 


चना 


पटना सुभथार-न्यास श्घूह 
सुधार-त्यास का आय-व्यवक 


पटना सुधार-न्यास का आाय-व्ययक बो्द के हारा स्रीक्षन हांता है। जध्यकष 
'द्िसम्बर के अत में जागामी वर्ष आय-ब्यय का च्यारा बोढ के सामने प्रस्तुत कएा है। 
चोट को उसमे परिवर्तन लाने का भी अधिकार हैं। वोट से एम हो जाने पर उसे 
राज्य-सरकार की स्वीठति के हेतु उसके पास भेजा जाता है । राज्यन्सरडार को सहन 
ऋण, अस्वीकृषत करने या सशोधिन करने का अधिकार है। यदि राज्य-सरकार उसे 
सशोवित या अस्वीएत करती है तो उस अस्वीझ्त या संशोधित आव-व्ययक्र को बोठ के 
थाम सैजा छाता है। वोर्द जावश्यरू सुवार के वाद फिर राज्य-सरकार के पास भेज देता 
है तथा ठपती स्वीकृति के बाद ही आय-व्ययक् स्द्रीझत समका जावगा। स्वीहत आय 
्यथक्क की एक प्रति पटना नगर निगम को भेज दी जाती है । 


इसकी आय के मुख्य साधन भवल सपत्ति के हस्तातरण पर मुद्रीर-शुल्क से क्राव, 
बेहतरी फीस, राज्य-सरकार के वार्षि५ अशद्न तथा म्युनिसिपल निंवि से अगदान 
आइडि है । 


समीक्षा-यथों तो पटना मुधार-न्यास की स्थापना पटना शहर के विकात हेतु हुई 
है, क्रि भी अमीतक अधिक सफलता नहीं मिलो है। इसमझ्ठा प्रधान कारण यह हेड 
वटना सुधार-त्याम का इनना बढा कार्य हैं फ्रि उसके लिए विशाल घनरामि की 
आवश्यकता ई | परन्तु आधिक स्थिति पूर्ण ठोस नहों रहने के कारण शहर की उन्नति 
ठीक से नही हो रही है। फिर भी इसका कार्य सराहनीय है। अ्सके चलते मदद में 
हापी सुधार लाये गये हैं। इसके आर्थिक साधन को भौर भी म्जत झरने की 
आवग्यकना हूं । 


प्ररत 
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पटना सुधार-न्यास के संगठन तथा कार्यों का वर्णन करें । 


साम्राजिक संगठन 
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प्रत्येक्त वेश का शाप्नन ओर सामाजिक व्यवस्थाएँ परस्पर अवल्लम्पित हुआ 
करती है। हमात देश भी इस नियम का बपबाद नहीं है । हमारे देश में अंगरेजी 
राज्य की स्थापना के फलस्वरुप भारतवासियों के सामाजिक जीवन का जो हांस 
और अथ पतन हुआ, उससे हन अवगव नहीं है १ पिछले तीन-चार सी वर्षों मे 
भारत में मुक़्तमानों भौर ऑंगरेजों की शासन-व्यतरस्था रहने के कारण हिन्दूकालीन 
सामाजिक संगठन और, व्यवस्था में कितना अन्तर आ गया है, यह भारत के इतिहास 
से मवगत सभी लोगो की भलीभा त मालूम हैं । 

जिय प्रकार सामाजिर व्यवस्था शाप्षन-व्यवस्था से प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह समऊुती है, ठीक उसी प्रड्भार शासन-व्यवस्था पर सामाजिक व्यवस्था 
का प्रभाव पे बिना भी नहीं रहता । संविधान के अनुप्तार छुआछूत एक इंडनीय 
अपराध घोषित किया गया है, लेकिन छुमश्ृत की प्रवा भारत के सामाजिक 
जीन में ऐसा घर कर गई थी कि कामूस द्वारा इसे अवैध करार दिये जाने 
पर भी यह हमारे समाज में अमी भी विय्म्तान है | 

अत चर्तमान भारतीय शासन-व्यवस्था की जानकारी द्वासिल करने, के लिए 
अपने ठेश के सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करना लाभदायक ही नहीं, बरन्‌ 


भावश्यक भी है। 
हमारे मामाजिक जीवन की विशेषताएं 


(१) 'विभिन्नता में एकत्ता--भारत के सामाजिक जीवन की सबसे पहली 
और सामान्य विशेषता है 'विमिन्नता में एकता? । 

भारत एक देश नहीं, बरन, एक महादेश है। भारत-सध के अन्तर्गत बसरे- 
वाले लेगों की भिन्न भिन्न जातिया हूँ। देश के विभिन्न भागों याक्तेन्नों में अनेकों 
धर्मो के माननेवाले लोग हैं। इनकी भापाएं नाना प्रकार की हैं और इनके रीति-रिवाज, 
खान पान, चाल-चलन, वेश-भूषा आदि भी विभिन्न प्रकार के ही है। दीक ही 
कहा गया है ड़ि हमारा ढेश एक राष्ट्र नहीं, वरन्‌ »विभिन्न लातियों एवं उपजातियो' 
का अजायबघर है।” 

उपयुक्त विभिज्षताओं के आधार पर छुछ लोगों हारा यह शक्ता प्रस्ट की 
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जाती है कि क्या सचमुच भारतवाप्तियों का एक सामानिक जीवन है? इन लोगो 
के अनुप्तार भारत में एक समाज नहीं होकर कई समाज है? अत भारतबापियों 
का एक सामान्य सामाजिऊ जीवन होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

इस प्रकार दी धारणाएँ आ्रान्तिमूनक ६; क्योंक्रि इस प्रक+'र के ब्रिचारक हमारे 
सामाजिक जोवन को वाह्य रुप से ही ठेखते है। इन आलोचगों छी द्ाप्ट हमारे 
साम्राजिक जीवन की वाह्य विभिन्नताओं एवं अनेकताओं के नीचे छिगी हुईं एक 
मौलिक और अनोसी एकता तक नहों पहुंच पाती है। ये लोग यह नह दख पाते हैं 
'फ्ि हमारे द्रेशकी सत्छृति में विभिन्न जातियों तथा धर्मों का समावेश होकर एक 
'मिली जुली सस्ह्ति का निर्माण हो गया है। धम, जाति, भाषा, खान पान रहन- 
सहन, रीति-रिवाज़ आदि +ी विभिन्नताओं और अनैद्धताओं के बावजूद समस्त भारतवामियों 
में एक विशिष्ट और अवर्णनीय सामाजिक एड्रानुभूनि है। इस सामाजिक एमजुभति 
का पूर्ण और स्पष्ट आभास तब मिलता है, जबकि हम अपनी भौगोलिक सीमा से 
परे स्सी विदेशी सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि में उसे ऑफने छी कोशिश करते हैं । 

अन अनेक विभिन्नताओं के पंछि छिप्री हुई एक मौलिक एडना हमारे सामाजिक 
जीवन की एक सामान्य विशेषता हैँ | कुछ लेसऊ्ों के अनुसार “वे विभिन्नताएँ ही हमारे 
साम जिक्र जीवन की पहली विशेषना हूँ” 

(२) धर्म का व्यापक प्रभाव--ध्र्म को जमा सत्रोपरि स्था। भारतीय जन-जीवन 
में थ्या गे।, वैसा अन्यत्र नहीं। हमारे सामाजिक सशठनों और व्यवस्थाओं पर 
बर्म करी समिट और गहरी द्वाप पही है। भारत जा प्रत्येष् सामाजिर वगे और 
प्रतेद् समुदाय थम को विशेष स्थान और महत्त्व ढता हैं। ठीऊ ही कहा गय्माह कि 
“पत्ने। प्रकार प्राचीन रोम ने अपनी नागरिझता के उच्च आदर्शों का जयनाद पिया, 
प्राचीन यूनान ने अपने बुद्धि-तरभव से रुश्वार फो चकित स्था, उसी प्रद्धार आच्ीन भारत 
में अपने आश्या मऊ आदशों का शख २]. ऊ्िया ।”? 

हमारी प्राचोन सामा जक व्यत्रस्था धर्म की नीव पर ही आधारित <« आर हमारे 
दबा सयो के जीवन का प्रत्येक कण धर्म से 'माब्रित रहता था। पाश्वान्य संस्कृति 
गौर सम्बता तथा वेज्ञानिऊ भीनिकबाद होते के कारण यद्यपि आज हमारे सामाजिक जीवन 
में धर्म का वह प्राचीन सवोपरि स्थान नहों रह गया है, फिर ॥ जन्‍म से 
ऋतु नद्ू हमारे जीवन में किपरी-न-झिसी रूप में घ्म का हाथ अवश्य ही 
रहता हू । 

(-) कृषि प्रधान समझ्माज-घंवों का ठेश होने के कारण भारतीय सम्यता 

अर -सस्हृति दृपि-प्रधान है । हमारे देश में लगभग हह लास गॉँव हैं ओर भारत 
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को जनता का ८० प्रतिशत, परोक्ष या प्रत्यन्ष रूप में, अपनी जीविका के लए 
कष पर ही निर्भर करता है। तभी तो कहा णया है-भारट माता आमवासिनी' ] 
भारत के सामाजिक जीवन में, भूत और वत्तमान दोनों में, गोवों का एक निश्चित 
और निववाद महत्व रहा है। गॉवों मे निवास करनेवाली जनता ही तो भाग्त दी 
आत्मा है और उसी जनना का जनजीवन तो भारतीय साम्राजिक जंघन का 
त्तत्त्व द्दै। मु 

आचीन काल मेये गांत्र छुटे-छोटे गणतन्न के रूप में कार्य करते ये। यह जानी 
हुई बात है कि ग्रामीण लोग रूडियों और परम्पराश् के प्रेमी हुआ क'ते हैं। अंद्योगक 
कर शदरी जीवन से दूर रहने के कारण »ौर आवाणमन की कठिनाइयों से इन तक 
सुगमतापूवंक पहुँचने छी समावना नें उने के कारण, भारत के गोवों तक आधुनिद 
सभ्यता ओर वेजानिक् अनुसधान यथासमय पहुच नहीं पाये। इसका परिणाम यह 
हुए क हमारा सामाजिक जीवन विश्व-प्रगत के साथ कस मिलाउर आगे बढ नहीं 
सतर। किन्तु, इसका एक लाभदायक पत्र भी है। सास्कृतिऊ सुरक्षा कदप्टि से 
इन योगें ने सुरक्ञात्मक दुगों का काम या । इन्होंने भारतीय सभ्य । भर 
ससक्ृत पर वढेशी आक्रमणकारियों और राज्यो| करा कोई विशेष प्रभाव नहीं पढने 
ध्या । 

आज हमारे देश में भी य्योगीकरण दो रहा है। इमके फलत्वरुप आगे आने- 
छ१ दिल मे हमारा सामाजिक जीवन क्‍या रुप लेगा, कहना मुश्किन है, फिर भी 
रफ्लहाल और निफ्ट भर्रिष्य में भी इपि की प्रवानता हमारे सामाजिक जीवन फ्री एक 
ई शेपता रहेगी ही | 

(5) भार। झे सामाजिक जीवन की चौथी और महत्तपूर्ण विशेषता यह है कि हमारे 
स|माजिक संगठन और जीवन ४ी इकाई व्यक्त नहीं, साडड़ रहा है । 
पराची-काल से लेकर अयतक साम्रा जऊ जीवन के वेयक्तिक पत्र पर जो 
जापर रामृहिक पत्न को ही महत्व दिया ग्याहँ। इृव इण् से हमर! क्षमाजिक 
जीवन पाम्चात्य देशों के साम्राजिक जीवन मे भिन्न हैं। 


3 यूरोपीय दर्शन के इत पर 
में हम व्यक्षिता] दुशनिक्ों की भरमार देखते है, लेकिन हमारे यहाँ के सभी बिन्तद़ो 
के दशन में समूह या समाज के लए व्यक्तिगत आतत्याग दी भना पी ही 4 पा 
अतिपादित है * 


हमारे यहां 
र नहों दिय। 


भारतीय सामाजिर जीवन की सामास्य विशेषताओं की उपयुक्त चर्चा के ण्ण्चान्‌ 
'इम अपने सम्नाजिक सग्ठतों अर्थात अपने सामाजिक जीवन के मुख्य आधा त्त्तम्मों को 
सप्रीज्षा करेंगे । ' 
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हिन्दुओं का सामाजिक संगठन 

धर्मपरायण और समृद्दात्मक हिन्दु-समाज के संगठन के मुख्य दो आधार-स्तम्भ 
हैं--(१) जातीय एवं वर्ण-व्यवस्था और (२) संयुक्त कुठम्बों की प्रथा।' हम इन पर 
क्रमश॒ विचार करेंगे । 

(१) जाति एवं चर्ण-व्यवस्था --जाति एवं वर्ण-व्यवस्था हिन्दू-समाज की 
एक श्रत्यन्त दही प्राचीन तथा परम्परागत विशेषता है। यह व्यवस्थ! हिन्दुमों के 
साम्राजिस जीव का ऐसा अमिल अंग है कि इसके बिना दिन्दूससमाज का समृचा ढांचा ही 
पिगड जायगा | 

जाति एवं वर्ण-व्यवस्था का अभिप्राय समान को व्यवसाय दया रण के आधार पर 
कई समूहों मे वाट देना है। वी० ए० स्मिय के अनुसार जाति परिवारों के उन स्मृशें 
को कहते हँ, जो विवाह आर भोजन-मम्बन्धी कुछ संस्कारों की प्रवितता का पालन 
करने के लिए बनाते गये विशेष ।नयमों से बंध हो | वेस् तो वर्ण झन्द का ््थ 
रस ह, डिन्‍्तु सामाजिक व्यवहार में इसका प्रयोग एक समृह के अर्थ भमहेता ६ । 
हस प्रकार जाति एय वर्ण व्यवस्था का अर्थ हैं. विभिव्र पेशों और क्रार्यो के आधार पर 
समाज का चर्गीसरणा । 

उत्पत्ति--वर्ग_ एवं जातिनव्यवस्था ट्लिन्‍पमाज की अति आचीन प्रथा हैं । 
इस प्रथा के उत्पत्ति काध के सबंध में पिद्धानों में मतान्तर पाया जाता हैं । इुढ़ 
विद्ान लेणकों के अबुसार, जैसे जेल्मर बौर न्यूचर्ग (9०गथय आते >ैथपेलड्ो 
जाति-प्या का प्रचतन ऋगेरीय युग से ही पाया जाता है । ठीक इसके विपरीत 
स्पोर, जिम्नर और वेवा (0०, 2ाण्याल धग)तें ए७०८/) आदि विद्यान्‌ 
लेखकों के अनुसार ऋग्वेदीय बुग में जाति-मेद प्रचलित नहीं था। वंदिक थुग में 
वर्ण-मेद के सम्बन्ध में सुप्रसिद्र चेदालोचक डॉक्टर कीथ (ग्रियां)) ने भाग्त के 
कैम्म्रिज इत स! में लिखा है--/एफ दृष्टि से देखने पर सत्य ही ऋग्वेट में जाति 


१ ऊपर कह जा तुका हैँ कि हम से सामाजिक जोवन मे बहुतन्सी विभिवताएँ 
हैं। यह भी कद्दा पा है कि इन विभिन्नताओं भोर अनेक्षताओों के पीक्षे एक मोलक 
एसना छिपी हुई है। फिर भी, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता हैं क्रि हिन्दुओं, 
मुसलमानों और ईसाइयों के साम्ताजिऊ संगठनों में कुड मौलिक विभिनताएं भी हैं। 
अनएवं, हम इन तीनों प्रधान सामाजिक संगठनों की चर्चा, पाठकों की सुविधा के ए 
अलग-अलग करेंगे। 

२-गुपाद४ढ (045 घाते [ुणा: शिए7)) गा वि ब्रा चढ़ ताइपराहु॥ह॥॥ईइ 
लीावाबटलाटशइ05 ए [एन ९? नगरी. 27. सक्ाएदोश' 
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भेद का भस्तत्व अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता /” इस सम्बन्ध में स्वीकृत 
मत यह है क्रि ऋग्दिक काल में बवहुत-से वर्ण तथा कम थे, लेकिन उनकी 
उत्पत्ति का आधार जन्म या वंश नहीं, वरन्‌ कर्म और गुख था । अर्थात्‌ 
वैदिक या पूर्व-वैदिकक्राल में ही वर्णो-व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुढी थी, लेकिन 
जाति-प्रथा की परिपक्वावस्था के कठोर नियमों और निय्ंधणों की उत्पत्ति बाद 
मे चलकर हुई । 

यथ्पिं ऋग्वेदिक काल में जातिप्रथा के होने या न होने पर वाद-बिवाद है 
तथापि बाद के बेदिककाल में निश्चित रूप से चार वर्णों की उत्पत्ति हो चुकी 
यी। स्थतियों में जाति-पॉति की प्रथा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 
लिखा है द्वि परमात्मा के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जोघ से वेश्यों की ओर 
पैरों से शूह्ों की उत्पत्ति हुईं ।" इस प्रकार परम्परागत विचारधारा के अनुसार 
इंश्बर ने ही समाज को चार वर्णों में विभाजित कर दिया--व्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य औौर शूद् । हिन्दुओं के श्राचीन धर्म-प्न्थों के अनुप्तार जानि-प्रवा अर्थात्‌ 
वर्ण-मेद रेश्वरीय कृति है और पुन्जन्म के कम्तों के आधार पर यह दावा 
किया गया है ऊक्रि अपने पूर्व कर्मों के फलाजुसार व्यक्ति क्रिसी जाति-विशेष 
में जन्म लेता है । ५ 

कुत्न लेखकों के अनुसार वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति भारत में आयों के आने के फत्नस्वरूप 
हुईं। जब आयों ने भारत में प्रवेश किया तव उन्हें दरविड़ो से कठिन मुठमेड करनी पडी । 
जब आर्य लेश द्रविडों पर आधिपत्य स्थापित कर भारत में स्थायी रुप से बस गये ओर 
आया तथा द्वविदों के वीच अन्तर्जातीय विवाह-सम्बन्ध कोई आसामान्य वात न रह गई, तब 
उन दोनों के समन्वय से एक विशिष्ट सभ्यता की उत्पत्ति हुईं। आर्यों का रंग गोरा था 
और द्रविद्ों का काला, अत आर्य अपने को द्रविद्यें से श्रेष्ठ तया अच्छा मानते थे भौर 
उनकी यह आका्षा थी कि दे अपने और द्रविडों के वीच एक स्थायी विमेद कायम रसे। 
इस अकार इन लेखकों के अनुसार रग-मेद के आधार पर, आयों और अनायों के बीच 
खीची गई स्थायी-सी विभाजऊ रेखा ने वर्ण-मेद को जन्म दिया। 

इस मत के अनुसार सर्प्रथम्त रग ( वर्ण ) ने समाज को आयों और अनायो-- 
इन दो श्रेणियों में विमक्त किया और वाद में चलकर पेशो, अर्थात्‌ व्यवसायों ने 
स्वय आर्यों को ही तीन समृहो--आ्राझण, क्षत्रिय और वैश्य--में बॉटा । ब्राह्मण 
धा्मिक्र त्य सम्पादित करते थे । ज्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा तथा राष्य 


१ बत्राग्मणों अत्य मुखमासीदू बाहू राजन्य छत । 
ऊरू तद॒स्य यद्‌ वेश्य पदभ्याम्‌ शूद्दो अजायत्‌ ॥ ऋग्वेद १०६०।१२ 





जाति एवं बर्ण-व्यवस्था १९४ 


का शासन-पबन्ध करना था। वैश्य कृषि ओर वाणिज्य में श्र ते 
का है तीर व सी जज जी पा ले मय तो 
यद्यपि उपयुक्त मत जाति वर्णव्यवस्था की ऐदिहासिक व्यास्या 
सत्नान लगना है, फ्ि भी इसका कई निश्चित और वालबिक प्रमाण नहों 
आर यह भी अधिकतर काल्यतिक मत ही है। मी ग्कार जाति-प्रवा 
इ्वरीय छ्ति मान लेना भी श्रान्तिमृलक दंगा । श्री के० एम्र० पणिक्कर 
अंक हतो कटा हू ' क्विज ब्राग्णों ने अपने व्मशास्त्रों को अम्वरीय माना ही 
है तव उन धर्मशास्त्रों के जाथार पर जातिप्रथा शो ईश्वरीय मानने का न ही 
(| 


ले 5 चर का न 


5 


प्रश्न उठता है कि जापिर वर्ण एवं जाति व्यवन्था वी उत्पति कैसे हई १ इसके 
उत्तर में यद्द रद्गा जाना चाहिए कि प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियों तथा धामिक चिन्कों ने 
बामिक रीति से तत्कालीन सप्ताज का एक मुब्यवस्थित एवं सुद्ढ संगःन करने के 
हतु समाज को पिभिन आउश्यक्राओी की प्ूण्िज्ष म्राश्यमर से, सम्पूशसमुदाय की आर 
बर्णों में विभक्त रर दिया और सभी च्याक्यों के विए निश्चित कम निषरित कर 
दिये। जो मिस वर्ण का कार्य करता था, वह उसी बर्ण की श्रेणी मे बिना जाता था। 
सर्थात्‌ कार्यों के आधार पर वर्ण एव जाति-व्यवस्था जी नींव डाली घईढ। उपयुक्त मत 
नरक तथा बुद्धिसगन जान पढ़ता है। वेदों के शब्ययून्न मे भी उठ इडी प्रकार के 
विभागन के सक्ेत है। मनुल्झति में भी कद गया है कि वेद पढ़ना, यज्ञ कएना ओर 
ऊरूगना, ठान लेना भर देना--ये ठह कर्म तर मणों के लिए नियत क्थि गये हैं। प्रजा की 
रक्ा, दान ठना, घर जुरना, बे पहना, विपयों में जासक्त ने होना-ये अत्रिवों के 
ऊर्तव्ण है । पशुपालन, दान-यन और वेदाश्यय्न, वाणिज्य-व्यवसायथ तथा महाजनी और 
चैनी--ये कम बेस्‍्यो' के हैं। उन तीनो वर्णों की इवा करना श्र का कार्य है। 
भगवान श्री श॒ ने थी गीता में का है झि मेने चार वर्णाध्रम गुण और फर्म ज्री दष्टि से 
उत्पत क्रय है। इस प्रार वर्ण एवं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति गुण-कर्माठुसार या कार्य- 
विमानन (7)।एा90ा ०६ 7,800४) के सिद्वान्तो' के अनुसार हुई--ऐसा मानना ही 
सकयुक्त तथा उद्विन्सैंगत जान पच्मा हैं । 

विकास-- हमलोगे>ने ऊपर देखा कि अपने प्राचीन तथा मौलिक रुप में 
जाति एवं दर्गा व्यवस्था कम जोर गुण पर जापारित थी और सप्मानिक्क सुब्यवत्था 
के हेसु बनारे गडे थी | जो ब्सि काय को करता था, वह उस वर्णो का माना 





हि 
न 
॥ तु 


गर्य मया सप्ट सुणरुम विभाग ।--गीता 


१६६ भारतीय शासन 


जाता था। विभिन्न व्शों में (शूह्मों को छोड़कर) पररुपर विवाह-सवंध भी होता था। 
एक वश के परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए, दूसरे वर्ण में प्रविष्ट होने मे कोई 
वाघा नहीं थी। प्रत्येक वर्ण की सप्ताज के लिए उपयोगिता थी, अत, प्भी का 
सम्ताज में समान सम्मान या। वर्णों के आधार पर, समाज में ऊव-नीच का 
भेद साव नहीं या। भगवान्‌ भ्रीक्षष्ण ने भी गीता में कहा ऊ्लि ज्ञानी मनुष्य को विद्या 
और  निय से युक्त ब्राप्नण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल को समहद्ृष्टि से 
देखना चाहिए।* 

काल न्तर में यह व्यवस्था जटिल होने लगी। मद्दाभारत और रामायण-काल में 
ही इसमें कुछ जठिलता आ गई थी, परन्तु फिर भी यह उतनी अधिक जटिल नहीं 
हुईं थी कि वर्णो-परिवत्तन करना असम्भव हो गया हो। जैसे परशुराम जन्म से 
ब्राहण भौर कर्म से क्षत्रिय थे। विश्वामित्र जन्म से ज्न्िय और कम से ब्रद्मषि थे। 
महाभारत के रचयिता ऋषि चेदव्यास धीवर-स्त्री के पुत्र थे। फ््षि वसिष्ठ और पाराशर 
क्रमश वेश्या तथा चाडाल-पुत्र थे। 

वर्ण-व्यवस्था की अवाछ्नीय जटिलता तथा इसके आधार पर उत्पन्न ऊँच-वीच 
तथा छुआछूत के भेद-भाव की उत्पत्ति बौद्धकाल में हुईं। बौद्ध-युग में ही जाति- 
प्रथा का आधार कर्म और गुण नहीं, अत्युत जन्म हो गया। इतना ही नहीं, चार 
वर्णों के भतिरिक्त और भी कई उपजातियों उत्पन्न हो गई , जैंसे--धोबी, ते, शोहार, 
खाला, चमार आदि । 

बौद्ध-युग के वार, मौयों के आदिकाल में यह प्रथा जटिलतर हो गई , क्योंकि हिन्दू, 
राजा जन्म के सिंद्वान्त को मान्यता देने लगे। अब णाति-मेद ने अपने आदिकालीन 
क्मंगत रूप को त्यागकर जन्मंगत रूप धारण कर लिया । जन्म से ही जातियों निर्धारित 
होने लगी और उच्च कुल में जन्म लेनेवाला अपने को निम्न उल में पैदा होनेबाले लोगो 
से बढा तथा ऊँचा मानने लगा । 

इसके वाद मुस्लिस-क्ाल आया। इस सम्रय जाति-प्रथा अपनी परिपक्त्रावस्था 
को प्राप्त कर चुकी थी। अन्तर्जातीय विवाह को कौन कहे, व्यवसाय-परिव्तन 
और सहभोज आदि के नियम और नियत्रण अत्यन्त ही कग्रेर हो गये। जाति-प्रधा 
के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक स्थायी और अमिट विभेद-दीवार 
सी हो गई आर दोनों एक दूमरे को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। अँगरेजी राज्य के 
दिनों मे इस अवस्था में थोडा बहुत सुधार हुआ, लेकिन कमोंवेश पुव-स्थिति ही रह गई। 


« विद्याविनयसम्पन्ने त्राझणे गवि हस्तिनि। 
शनिचव श्वपाके च परिढता समदर्शिन ॥ गीता अध्याय « शलो० १८) 


जाति एच बर्णा-व्यवस्था बंद 


वत्त मन्‍्त जाति एच वर्णेल्यवस्था--वर्तमान समय में भी ज़ानिस्रधा का 
आधार कर्ंगत नहीं, जन्‍्मगत ही हैं। साथ-ही-साथ यह विभाजन अपखित नगील 
है। अर्थात ब्राग्मण के घर मे उत्पन्र व्यक्ति जन्‍म से लेकर रुत्यु तक ब्राप्मण सममा जाना 
है, भले ही वह अनपढ़ ही क्यो न हो ओर वेदों तवा वर्मशास्‍्त्रों के पढने दी बात कोन 
है, उन्हें दंसा भी नहीं दो । इस प्रकार शहर के घर में उत्पन्न एड महान्‌ पढित ओर 
विन व्यक्ति जीवन-भर्‌ श्र ही रहेगा। 

उन्‍्च तथा निम्न उस का भेद-भाव क्या जाता है। छुब्नाद्ृत की प्रया जाति-प्रवा 
पर ही भाधारन है। 

एक जाति में उत्तर होनेवाले सभी लोग अविक्राशन परखणारिक् कार्य-आार हो 
बशानु'त हमर से टोति आते है, एके जाति के व्यक्तियों की उत्पत्ति का एक झा 
त्रोन माना जाना है। 

टस प्रदार हम पाते है कि ज्ञा एवं वर्ण-मेद के फलन्व॒हुप आज हमारे सगज 
का जो विश्व रुप है तथा जो बुराइवा एवं उरीतिया हमारे सम्राज में घर कर पड़े है 
पीर मिन्‍्हे दूर करने मे हम असमर्थ हो रहें है, वे कालान्धर में उत्पल जटिलताओं 
के फत हैं। हमारे पूर्जो ने जिस मौलिक एवं आधारनत उहेँग्य से वर्ण-व्यवस्था 
ड्ीजो मुखर योजना बनाइ थी, टसक्ला उपयुक्त जमिप्राय उनके स्वप्न में भी नहों 
था। दीऊही कहा गया हैं कि वबिशों मेन तो आत्मा की दप्टि में कई सेढ है 
अर नहीं र)॥ के भेद्र के कारण कोई छोटा था वडा। समीवर्ण एक्-लरे पर 
निभर है। सभी दानामश्रेढठ हैं जोर जपने-अपने स्थान पर सबका समान महत्त 
है। उ्प्रोहि सारे बण परमात्मा के विगद्शरीर से उत्यन्न हुए है, अत उनमे दिसी अजार 
की घंगा हंना सबब उनुवित है। ब्रापग्रण घान-यल से, जनिय बाहयल् से, बेश्य उन- 
बन में थार शद अमन्व व मे महंत है ।” 

ज्ञानि एवं बरण-व्यवस्था डी उत्रति और विकात के उप्युक्त वर्शन को ध्यान 
में झपते हए हम जग इस व्यवस्था के सुश और टोप था लाभ ओर हानि री 
चर्चा करेंगे। शक कि 

जाति-ब्यवात्रा के गुण-(१) आने मौलिक रूप में जानित््रथा उपयोगी 
तथ। लामदायहक्ू थी । वम-विताजन तथा कामन्बन्पों की विभेष्यता ( /97एा8णा 
०89०" 00.  5€लत्राडधत0णा 04 णा॥९०१०॥8 ) के सिद्धान्तों पर 
शवारित द्ोने के करण यह प्रथा सरचे समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति 
सरलता से उरती थी । इस प्रया ने आविर क्षेत्र में निपुणवा के तत्त्व का समावेश किया । 
इस प्रथा ने स्वगासितर तथा बत्न निमर आर्थिक व्यवस्थावाले गावे को इसने दिनों तक 
झनुपाणित्र किया । 


१६८ भारतीय शासन 


(२) जादि-प्रथा प्रत्येक वर्ण को अपने कार्य में पूर्णा रूप से कुशलता और 
अनुभव आआप्त कराती है । उ्त्येक जाति मे एक वृत्तितत सस्‍्कार वशानुक्रमिक रूप 
से चला जाता था । एक जाति के सप्री लोग अपना पुश्तैनी पेशा सीदते थे और 
उसीको करते थे । इस प्रकार आनेवाली पौद्यों द्वारा पारिवारक आार्णों के ढोये 
जाने के कारण, अधिक शिक्षा और पशिक्षण री मावश्यक्ृता नहीं पव्ती थी । 
वशगत वन्ये के अनुकरण से प्रत्येक व्यक्ति को बचपन में ही अपने घन्वे के प्रति 
सथि के साथ-साथ जानकारी और विशेषता प्राप्त हो जाती थी । समाज में 
जेकारी की ल्‍्मत्या भी नहीं रहती थी और प्रत्येक दर्ण के लोग अपने-अपने 
कार्या में दक्ष तथा प्रवीण होते थे । 

(३) जादि-अथा के फलस्वरूप समाज की सर्वोष्तीण उन्नति होती थी । 
प्रत्येक वर्ण अपने कार्य को सम्मान दी दृष्टि से देखता और दूसरे के कार्यों में 
बाधा नहीं डालता था । प्रत्येक वर्ण के लोग दूसरों की सहायता वरना अपना 
धर्म समझते थे। धन-विभाजन के कारण ज॒च्छे सेनिक्ों शिक्षरों, तथा कारीगरों 
का कभी अभाव नहीं दोता था । किसी भी परिस्थिति भे सामाजक कार्यों के 
सुचारु रूप से चलने में कई कठिनाई नहीं आती थी, जेंसे बुद्ध के समय आर्यों 
को खेती की कोई परवाह नहीं रहती थी । 

(४) इस व्यवस्था के फलत्वरप सभी वर्णों के सभी लोगों के व्यक्तिति 
का विकास होता था । ऊँच नीच का भेद-भाव नहीं रहने के कारण सभी लोग 
समान माने जाते थे । प्रत्येक जाति के व्यक्तियों का एक सघ होता था और यह 
सघ उस जाति के सभी लोगों के व्यक्त्लि के विकास के लिए समुचित व्यवस्था 
करता था । इस प्रकार जाति-प्रधा सामुहिरु और देयक्तिक विकास का मुख्य 
माध्यम थी | 

(४) जाति-प्रथा सामूहिक विकास तथा एकता का भाव जाग्रत्‌ करती है। 
चह प्रथा एक जाति के सभी लोगों मे प्रेम, भ्रादृत्व, समानता और सौहाद की 
भावना उत्पन्त करती है। एक जाति के लोग भपना तथा दूसरों का दु स-सुख समान 
सम्रसते थे, जिससे उनमे स्वाथ-त्याण जर श्रातृत्व की भावना उत्पन्न होती थी इस 
पारत्परिक सहयोग एवं सहायता के कारण कोई भी व्यक्ति अपने के अकेला और 
नित्सहाय नहों सम्रकता था; क्योंकि आवश्यकता पब्ने पर उसकी जाति के अन्य लोग 
उसकी मदद को सदैव तत्पर रहते थे । 

(६) सगव्ति तथा शुद्ध जाति व्यवस्था सप्राज में सामेंजस्य उपस्थित करती 
थी तथा सम्ताज को छह और मजबूत बनाती थी । डॉक्टर राधाकृष्णन के 
अनुसार दर्णों में देर होने के कारण सम्ताज का आध्यात्मिक, राजनीतिक और 
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आर्धिक जीवन सतुलित और समन्वित रहता था । राजनीतिक और आर्थिक जीवन 
00048 जीवन से प्रेरणा पहए करता था । “परिणाम होता था कवि राजा 
निरंकुश संन्‍्यवादी नहीं हो छूका। सावसीम ग्रभुता का शासक-वर्म के स्वार्थ के साथ 
नहीं, वरन्‌ राप्ट के साथ सम्बन्ध था ।”) 

(७) जाति एवं वर्ण व्यवस्था ने हिन्दू-सत्तृति की विदेशी आह्रमझमारियों ते 
रक्षा बी | हमारे ढेश में विभिन्न संमयो मे रग-पिरग के विदेश आकऋमणनारी भाये, 
जँसे धूनांनी हुए, शक, मुगल, पठान, तुक और अेंपरेज | इन लेखों ले आधिण्लों 
की स्थापमा के बावजूद हमारा ध्मं, हमारी भापा, परम्परा, ध्या आह इस विदेशी 
बिजेताओों के ८भाव से मुक्त रहे । 

(८) वर्श-व्यवस्था के कारण रक्त की शुद्धता भी वनी रही । परिपक्व 
वर्ण-व्यवस्था के कठोर नियमों और नियत्रणों के कारण अम्तजीतीय विवाह तथा सभोज 
आदि बमित ये । इस कारण हमारे रक्त की शुद्धता यी वनी रही । 

इस प्रकार हम पाते हैं कि अपने मौलिक रुप में जानि एवं बणु-व्यवस्था 
उपयोगी बट लामदायऊ थी । हम ऊपर लिख आये हैं कि कालास्तर में सदा खल्प 
जाटल तथा विहत होता गया । अत इससे लाभ न होकर हावि होते लग 
उपयुक्त गुणों का स्थान अबगुणों ने ले लिया। नीचे हम जाति एव वर्ण व्यवत्त्या 
के अवगुणो की चचा करेंगे । 

चर्ण-ब्यवत्या के अवगुस--वर्ण-व्यवस्था के जिन गुणों का वर्णन ऊपर 
जाते दिया गया है, वे सब आजकल नहीं पाये हैं। इस अथा के मौलिक झप में जो गुण घे, 
अब वे सब नष्ट हो जुके है । वस्ठस्थिति तो यह है कि वर्तमान समय में 
जाति-व्यवस्था अवगुणों की खाधच वन गई है, जो निम्नलिखित है-- 

(१) जातिल्‍वा आ्थक इप्टिकोण से वतमान बुग के लिए अंजुपयुक्त है) यह 
प्रतिभा का विनाश करती है, जैसे शह्द-जाति में उत्पन प्रतिभाशाली व्यक्ति भी समाज 
मे भीदी नजर से ही देखा जाता है या किती उच्च इंस में उत्पन व्यक्ति वो 
अगर किसी निम्न पेशे में अभिरचि है तो भी उसे उस पेशे को महणा करने 
में हिचक होती है। 

इस £कार यहें प्रथा समयातीत ( 00६ ०९ 0४६6 ) होने के अतिरिक्त 
पूंजी ओर श्रम की गतिशीलता को प्रोत्ताहन नहीं देती और आर्थिक निश्ेष्टता 
हो प्रश्य देती हैं । अथंशास्त्रियों का यह भी संत है की यह वंड़े पेमनेके 
उत्पादन के लिए सर्वथा असुपयुक्त है । छुब लोगों का यह भी बहता हैं दी चूंकि 
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इस प्रथा में प्रतियोगिता की भावना नहीं इर्सालए, अत कार्य-कुशलता को भी धर्वका 
पका है | ५ विसंड 

(२) जातिथा मे हमारे सम्राज को जातियों और उपजातियों भे खंढ-विसंड कर 
डदिल-मिन्न कर दिया। आज विभिन्न जातियों और उपजातियों की संख्या लगमण तीन 
हजार मानी जाती है। यह भ्रया विमिन्न जातियों एवं उपजातियों को धृथक्तावादी 
चनाती है। सर हेनरी मेन के शब्दों में--“बर्णं-व्यवस्था सप्ताज के लिए बहुत ढु खदायी 


और विनाशकारी सिद्ध हुईं है।” 
(३) भाहिआपतया राष्ट्रीय एकता के मार्ग को अवरुद्ध करती है। इस प्रथा के 


फलस्वरूप लोग राष्ट्रीय हितों की अपेक्ता जातिगत हितों को अधिक महत्त्व देने लगते हैं। 
इसका परिणाम होता है छि राष्ट्रवाद की भावना को काफी गहरी ठेस लगती है आर 
जातीयता की भावना उत्पन्न होती है। राष्ट्रमिमान उत्पन्न होने की अपेक्षा जातीय 
अभिमान उत्पन्न होता है। भारत का इतिहास बतलाता है कि १०वीं और ११वीं 
शताब्दी में जब हमारे देश में विदेशी भाक्मणकारियों का आगमन शुरू हुआ, तब 
जाति-मेद के कारण ही हमारे देशवासी उन शत्रुओं का सामना नहीं कर सके । ठीक ही 
कहा गया है कि जाति-मेंद वास्तव मे राष्ट्रह्पी शरीर में घुन की तरह काम करता है और 
उसे सबंथा जजरित कर देता है। 

(४) जातिअथा अप्रजातानिक है, क्योंकि यद्ध जातवियत निष्ठाओों ( 960707#%) 
],0920868 ) का छजन कर समाज मे संझीर्ण तथा संकुचित अदृत्तियों को जन्म देती है । 
ऊँच-नीच और छोटे-बढ़े की भावना को जन्म देने के कारण यह प्रथा समानता के सिद्धान्त 
का विरोधी है भौर इस प्रकार अग्रजाताबिक है । - 

(५) जाति-प्रथा उच्च जातिवालों में व्यथ का दभ तथा घमड उत्पन्न करती है, 
जिससे वे लोग अन्य जातिवालों को हमेशा नीची नजर से देखते हैं। इस श्रक्वार यह 
अथा सामाजिऊ विषमता की जननी है । 

(६) जाति--थः सामाजिक सम्पर्क तथा आदान-प्रदान का म्रार्ग अवरुद्ध कर वर्गवाद 
तथा पाथक्य की भावना को अ्रश्नय देती है। इसके फलस्वरूप समाण में सामूहिक सौहाद 
का बिकास नहीं हो पाता है । हि 

(७) वर्ण व्यवस्था के कारण हिन्दुओं का अधिकाश भाग सैनिक्र-शिक्षा ते वचित 
रह गया । ज्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य जातियों ने सेनिक-शिक्ता नहीं ली और जब हमारे 
देश पर विदेशी भाक्रममण हुए तब हमारा राष्ट्रीय सैन्य-बल कमजोर 
पाया गया ॥ 

_ (5) इस ग्रया के फलस्वरूप हम विज्ञन की घुड़दौड़ में पीछे रह गये 
और विदेशों से हमारा सम्पर्क कम रहा । जाति-पाँति, छुमाछूत और खान-पान के प? , 
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हिन्दू लोग समुद्र पार जाना अधामिंक कार्य समझते थे। महमूद गजनवी के आय 
वरश्ननेवाले अस्त्रों और बायर के तोपखानों का मुकावला हम इसीलिए नहीं कर पाये कि 
अन्य देशों में शुद्ध खान-पान न मिलने के कारण हिन्दुओं ने विदेशों में जाना छोड दिया 
था और प्रध्य एशिया में होनेवाले तत्कालीन नयग्रे वेजानिक्क आविष्कारों से 
वे ज्ञोग अनमिज्ञ ये 

(६) इस प्रथा ने ही अस्पृश्यता यानी छुआदूत के रोग को जन्म दिया और 
स्नियों के सामाजिक विकाप्त का मार्ग अवरुद्ध किया । 

(१०) सामाजिक सुधार के मार्ग में भी जाति-प्रथा ने सदव रोडा ऑटकया है। 

निष्कर्प--घाति एवं वर्ण-व्यवस्था के उपयुक्त गुणों तथा अवगुणों की तालिका 
को देखने के पश्चात्‌ हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. क्रि इसमे बुराइयों ही-बुराइयोँ 
हैं। इसके कारण हिन्दू समाज में बहुत-सी इ॒रीतियों था गई हैं। यदि भारतीय समाज 
के ढॉँचे को सचमुच सामाजवादी बनाना ऐ॥, तो इस हानिकारक ध्या को मिटाना 
नितान्त «वश्यक है | 

(२) संयुक्त प्रिवार-प्रथा / बगाए फ्यायरोएं 8एशॉशा। ) 

हिन्दू-सामाजिक व्यवस्था की दूसरी आधार-शिला सुक्त परिवार-था है। सुक्त 
परिधार को ठीछू ही हमारे आमीण जीवन की कार्यात्मक्ष इकाई कहा गया है। हिन्दुओं 
में साम्राजिक एकन्न (770) व्यक्ति नहीं, वरन्‌ १रिवार द्ोता है। परिवार एक रंप्रभाविक 
तथा महत्वपूर्ण सामाणिक संगठन होता है, जो मानव-जाति वी प्रेम-मावना और 
मेल-मिलाप से बनता “और 'कायम रहता है । यहो हमे संयुक्त परिवास्परथा की 
चर्चा करनी है । 

साघारणत ,£ परिवार दो प्रकार,के:होते:हैं। पहला, सरल परिवार ( जिएह6 
(9779 ) और दूसरा, संयुक्त परिवार ( .0णाा 4927)9 )। सरल परिवार का 
तात्पर्य वैसे परिवार से है, जिसमे स्त्री, पुरप और उनके केवल अविवाहित नच्चे 
रहते हैं। विवाद के वाद बच्चे अपने माता-पिता के परिवार से अलग बपना 
स्वतन्त्र परिवार घना लेते हैं और अपने पारिथ्रमिक और सजदूरी से अपना खर्चे 
चलाते हैं। सरल परिवार पाश्चात्य देशों और व्यावसायिक सम्माजों मे पाये जाते 
हैं। हमारे देश में भी नौकरी पेशावाली जातियों में इस तरह के परिवार पाये 
जते हैं । े 

सयुक्त परिवार करा अथ --दुसरे प्रकार के परिवार, संयुक्त या सम्मिलिन 
परिवार ( उणाए शशयययोए ) का अमिप्राय चैंसे परिवार से होता है, दिसके 
अन्दर दादा दादी, माता-पिता, पुत्र-पुन्नी, पौत्-पौत्री, पुन्नवधू , चाचा'चाची, चवेरे 
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भाई-जन्धु आदि सम्मिलित रूप से रहते हैं। ऐपते परिवारों में तीन-चार पीढियाँ 
तह भी परिवार की लड़ी नहीं टूटती है। सयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक हो 
मकान में रहते हैं और सबकी रसोई एक ही चौके में बनती है; जबकि सरल 
परिवारों भे कमानेवाला सदस्य ( सिक्ाशातह एर०ा८० ) प्रधान द्ोता है, 
संयुक्त परिवारों में सबझे प्रौड सदस्य परिवार का प्रधान होता है--चाहे वह परिवार की 
आमदनी का क्षोत हो या नहीं। उसकी आजाओों का पालन परिषार के अन्य सभी 
सदस्य करते हैं। परिधार के सभी ऊमानेवाले सदस्यों की आ्रमदनी इसी सबसे 
चगौदृद्ध प्रधान के हाथों में या नियत्रण में रहती है और परिवार के सभी सदस्यों के 
जीवन यापन, शिक्षा, विवाद आदि सभी कार्यों एवं कत्त व्यों के सम्पादन का 


उत्तरदायित्व पही सैंभालता है । हे न 
ए* सयुक्त हिन्दू परिवार ( सिशातेण उ०ंआ४ किमी ) में सम्पत्ति पर 


सबर्ा समान अधिकार होता है। इस सम्बस्ध में दो तरह के कानून प्रचलित हैं। 
पहला वगाल का दायमाग कानून और दूसरा, चगाल के बाहर प्रचलित, मिताक्षरा 
कानन | दायसांग के अनुसार परियार के मुखिया का उस्पत्ति पर एकच्छेत्र 
अधिकार होता है। चह, जिउ ढग से चाहे, अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध कर सकता 
है । मितात्ुण के अलुछतार परिवार का मुखिया पारिवारिक सम्पत्ति का झ्लिर्फ 
प्रन्‍न्ध-कर्ता होता है। परिवार के बालिग तथा श्रन्य हिस्सेदारों की इच्छा के 
विरुद्ध उसे पारिवारिक सम्पत्ति के विक्रय आदि का सर्वाधिकार महीं होता है । 

सयुक्त परिवार की रतसत्ति का प्रधान कारण हमारे देश, विशेषकर गाँवों, का 
कृषि-प्रधान होना रहा होगा । पुराने जमाने में खेती के कार्मों के लिए. अधिक 
कोगों क्री आवश्यकता पढ़ती रही होगी। यद्यपि सयुक्त परिषार हिन्दुश्नों के. 
सआमाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता है, फिर भी अन्य जातियों में भो इस प्रणाली 
का प्रचलन पाया जाता है। देश के कुछ स्थानों, विशेषकर मालवा और कोचीन, 
जहाँ माठृ-प्रधान ( (६७०0४) ) परिवार पाये जाते हैं, को छोड़कर अऋत्य 
भागों के संयुक्त परिवार पितृ-प्र धान ( ?&679702] ) ही दोते हैं। 

संयुक्त परिवार-प्रणाली के ग़ुण--संयुक्त परिवार-प्रणाली के निम्नलिखित 


गुण ह-- 


(१) ऋृषि-प्रधान देश के लिए. यह प्रणाली बहुत ही उपयोगी तथा 
उपयुक्त है, क्‍योंकि यह भूमि तथा कृषि-कार्य को सामूहिक रूप देने में समर्थ होती 
है। खेती में बहुत-से मनुष्यों के मिलकर काम करने से अधिक सफलता मिलती है। 
इस प्रणाली के हास का ही फच् हुआ कि हमारे देश की ज्मीन का बोरे-छोटे 
इकड़ों में अपजडन हो गया । आज़ जो हमारे देश में जमीन की चकबइन्दो और 
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सामूहिक तथा सहकारीखेती का आन्दोलन जारी है, वह इस प्रणाली के मौलिक 
रू में निहित था। 

(२) यह प्रणाली एक मितव्ययी (॥॥00707768] ) याहस्थ्य प्रबन्ध 
होती है। इसमें परिवार के खर्च में भारी उचत होती है। एक ही भल्‍्नान में 
रहने के कारण तथा एक साथ ही भोजन-व्यवस्था होने के कारण पारिवारिक 
संस्थापन ( #ध्या]9 [४80877976 ) का खर्च कम हो जाता है| 

(३ ) श्रम-विभाजन के ठिद्धान्त पर न्यूनाधिक आधारित रहने के कारण 
यह प्रथा परिवारों की कार्यकज्षमता बढाती है। योग्यतानुत्ार कार्य बेटे रहने के 
ऋरण सभी कार्य उचित रीति मे उचित समय पर सम्पन्न हो जाते हैं| 

(४) सयुक्त परिषार रहने से घर क्री इज्जत तया शान कायम रहती है | 
सभी सद्ध्यों के सम्मलित श्रम और अल्प व्यय से परिवार क्री धार जमती है और 
अतिरिक्त भूमि तथा धन-पंचय में सुविधा होती है । 

(४ ) यह प्रथा सुयोग्य नागरिक बनने के हेतु कतिपय आवश्यक गुणों छो 
विफुसित करती है। यह प्रथा परिवार के सभी सदस्यों को स्नेह-सूत्र में चाँधती 
है तथा उनमें सहयोग, पारस्परिक साहाय्य, सहिष्णुता, वेयक्ति एवं झ्रत्मस्वार्थ- 
स्थाय, सामूहिक कल्याण प्रभ्नति सामाजिक भावनान्नो को जन्म देती हैं। नागरिकता 
के जितने गुण मनुष्य सय॒क्त परिधार में सीखता है, उतने वह सरल परिवार में रहकर 

हीं सीख सकता । सरल परिवार में मतुभ्य केवल अऋगना या अपनी स्त्री और 
अच्चों का ही लाभ देखता दे जबकि सयुकत परिवार में उतको अपने स्वथंवश ही नहीं, 
चरन्‌ परिवार-द्वित को दृष्टि में रखऋर कार्य करना पढ़ता है| 

(६) सयुक्त परिवास्प्रणाली छोटे पैमाने पर न्यूनाधिक एक समाजघादी 
ज्यवध्या होती है। परिवार की सम्मिलित सम्पत्ति पर सभी सदस्यों का प्रभान 
अ्रविक्तार द्वोता है, सबकी आय परिवार की मिलौ-छुल्ी मिधि में जमा होती है और 
प्रत्येक सदष्य के जीवननयापन का उत्तरदायित्व सारे परिवार के ऊपर रहता है। 
अतएंव, यह प्रथा अपने मौलिक तया श्रोष्ठततम रूप में समाजवाद के इस सिद्धान्त, कि 
“प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के श्रनुखार काय करे और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता 
के भ्नुरूप मिल्ले!, का व्यावहारिक उदाहरण है | 

(७) चुढापा, बीमारी, वेकारी, दुर्घटना तथा आपत्ति आदि परिस्थितियों के 
समय सय्युक्त परिवार-प्रथा एक सामाजिक चीमा (00% पाधप्रा्वा0/9 जची 
लाभदायर होती है। इन परिस्थितियों से भ्रस्त पारिषारिक सदध्यों द्वारा उनकी 
'डेखभाल तथा जेवा-शत्रपा भी होती रहती है और वे एकाकीपन की मानतिक 
ललम्ता से भी वरी रहते हैं। आजकल बहुत-मे राज्यों द्वारा, जैसे झस, स्वीडन 
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इत्यदि्‌, इत प्रकार के कार्य किये जा रे हैं और वैसे राज्यों को प्रगतिशील 
राज्य माता जाता हैं। ऐसे प्रगतिशील काये इस प्रथा द्वारा सदियों पूर्व सम्पन्न 
जिये जाते थे । रे 
अफ्रेलापन तथा मिन्रहीनता ही जो समस्या आज पाश्चात्य देशों या बड़े बे 
व्यावसायिक नगरों में पं जाती है, उसकी जड़ यह प्रणाली जमने यी नहीं देती है । 

(६) खयुक्त परिधार-प्रधा स मनुष्यों को उत्तरदायित्व का ज्ञान होता है 
और उनमें आज्ञापालन के भाव का उदय द्वोता है। इन शुर्णो के फलस्वरप श्रांगे 
चलकर मनुष्य नागरिकता और राष्ट्रीयता के ग्ुद्तर दायित्व फ्रो मिभामे में समर्थ दो 
पते हैं। हे 

सयुक्त परिवास्प्रणाली फे अवगुणु--उपयु क् गुणों के होते हुए, इस प्रणाली 
के कुछ श्वगुण भी ह, जिनका वन नीचे ऊिया जा रहा ईै--- 

(६१) य प्रणाली परिवार फे सभी सदस्यों में समुचित उत्तरदाय्रित्व की 
भावना विकसित नहीं फर पाती दे । इसकी वजह "यह होतो है कि समृचे परियार के 
भरण-पोषण का सारा उत्तरदायित्व पर के सम प्रीढ़ ध्यक्ति पर होता है। फलतः 
धुच्च सदस्य आालसी, सुम्त, ऊाह्विल तथा परोपजीबी बन जाते हैं । 

(२) परिवार के कुछ सदम्यों मे श्लत्मनिर्भरता और उत्तरदायित्व की भापता 
को ऊुरिदित करने के अतिरिक्त यद्द प्रणाली पवार के सभी सदस्यों फो उमके 
व्यक्त्त्व क्रे विकास के लिए उचित अवसर प्रदान नहीं फरवी है। चूँकि 
पारिवारिक व्यवस्था के सभी निर्णय प्रधान द्वारा दी ढिये जा सपते है, श्रन्य सदस्यों 
के ध्वतम्त्र निश्वय की भावना को चोट पहुँचती है और स्पय झुछ फरने थी 
इच्छा फा विनाश हो शता है । 

(३) आर्थिक दृष्ठिकरोण स भी इस प्रणाली में अवगुश ६। पर में एक 
क्रमाता है और बीस सानेयाले होते है । इस प्रफार आमदनी रम और उस्त 
आमदनी पर मिर्मेर ऊरनेबालों डी सख्या श्रधिद्र होने के फोरण सपुक्त परिवारों 
फो झ्रा्थिक दशा गिंगढ छाती है । साथ ही समी सदस्यों गे धनोपाज॑न का 
विशेष उत्साह नहीं रहता, क्योंकि उस घत्र पर रुपड़ा समान अधिफार हो 
जाता है 

(४) धतनोपाजन को लेकर सथुक्त परिवारों मे, विशेषार फियों में, परम्पर 
मनघुदव, पूट और कद पेदा होते हैं। छोई अधिक प्रात है तो फोई कम 
और कोई कुछ नहीं, किसी को शरधिक यो रहते है, तो हिय्वी हो कम और 
डिठी को एक भी नहीं-इन पातों को सेऊर सद्म्यों का भापी स्नेह-सूत्र ही 
दीना नहीं पढ़ जाता, परन उनमें सदेव ऋ़ होते है। इसका परिणाम 
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यह होता है कि एक संयुक्त परिवार शान्ति और छुख की चीज नहीं रहकर सघर्प 
या कल्ृदद का केन्द्र बन जाता है। लोगों में अपनी आमदनी का कुछु द्विण 
छिपाकर रखने की प्रवृत्ति घर 7र जाती है और श्रन्त भे बेँटव रे का प्रश्न उठ 
खड़ा होता है । 

सयुव्त परिवार में प्रत्येक सदस्य की उत्तति निश्चयात्मक रुप से नहीं 
हो पाती । उमूचे परिवार में एक ही बडा माना जाता है। यदि परिवार 
में कोई अन्य व्यक्ति उस प्रधान से अधिक विवेज्शील हो, तोभी प्रधान के तमक्ष 
उसको महत्त्व नहीं दिया जाता है। कमी-कभी प्रधान की सृत्यु के बाद, परिषार 
के अत्य सदस्यों को अपने उज्ज्वल भविष्य तथा मनोवाहिन पेशे को छोड़इरर 
पारिवारिक उत्तरदायित्व संभालना पढ़ता है। श्री टी० ए० रमण ने ठीक ही 
तो क्या है कि ध्युक्त परिवर में धूढ़ों की उरत्ता और प्रतिष्ठा तो दोती ही है, 
लेकिन मवयुवकों के हौसले पश्त दो जाते है। 

(६) चूँकि उंयुक्त परिवार में ऋई पीढियों और स्तरों के स्ी-पुष्ष एक 
साथ और एक ही घर में रहते हैं, इसलिए पर्दाअया का रइना आरवश्यर हो ही 
जाताहै। पर्दा-प्रया का परिणाम यह होता है कि युत्रको और दाम्त्य-्जीवन का 
पूर्ण उल्लास प्राप्त नहीं होता । स्त्रियों के लिए. तो संयुक्त परिवार जेल के समान 
होता है। इस प्रकार यह प्रशाली युवा दम्पतियों के बौद्धिक, शास्कृतिक या 
आत्मिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध उस्ती है ! 

सथुक्त परिवास्प्रणाली का भविष्य--संयुक्त परिवास्पणाहों का काफ़ी 
हास हो चुका है, इस तथ्य से सभी परिचित ही हैं। पाश्चात्म शिक्षा, विचारों 
तथा श्राध्ुनिक युग की बढती हुई व्यक्तिवादी भावना के पलश्वर्प इसअ्जाली 
का धोरे-धीरे लोप द्ोता ला रह्य है। ऊपर लिखा जा चुका ” कि इस प्रणाली 
की स्सत्ति का सुझ्य कराणण था--हमारे देश का कषि-प्रधान होना। जेमे-जे 
गांवों डी आत्म-निर्भेर अर्थन्व्यवस्था दूटती गई और इमारी प्राचीन आमीणसस्कृति 
में परिवत्तन आते गये, वैसे-ब्ेस यह प्रणाली मी विक्वत तथा शर्क्तिददीन होती गरै। 

श्राज तो ऐसा समय आ गया दे कि सुक्त परिदारणाली श्राुनिर जीवन 
की परित्यितियों, विशेष कर सामाजिक अति से कदम मिलाइर चलने में सर्बथा 
असम है। है 4३ 

संयुक्त परिवार-अगाली के आलोचकों का कहना है कि च. कि यह या भपने 
मौलिक गुणों से विहीन दो गई और छाधुनिक जीवन की परिष्थितियों के सवंधा 
डानुप्वुक्त है, इसलिए इसे मिटा ही देना चाहिए था इसका लोप हो जाने पर हुःछ 
प्रक. करने की कोई बात नहीं है। इसके अनुसार अब उपुक्त परिवार में के 
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सो दमी सदस्यों के समान रूप से पोषण की शर्त रह गई है भर न षह पुराना स्तेह- 
सूत्र और सौहाद ही। इस प्रणाली को मिा देने के पक्पातियों का यह भी 
चाइना है. कि हमारे देश की वत्त मान आर्थिक अवृध्था के दयनीय द्वोने के कारणों मे 
ए+ कारण यह अणाढी भी है। अता इस प्रथा के मिठा देने से ही हमारी आर्थिक 
अवध्या छुधरेगी । 

टठीक इसके विररीत एक दूसरी विचारधारा है, जो इस प्रणाली के मिटाने के 
बत्त में नहीं है। इन लोगों का कहता है कि हमारे देश में यो हीं राष्ट्रीय, सामूहिक 
ता सामाजिक हवित-छाधन की भावनाओं का हास होता जा रहा है और अगर 
इस प्रणाली को हम मिथ देंगे तो व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना का और भी नगा 
माच होने लगेगा। इससा परिणाम यह होगा कि रिन्दू-सन्कृति की नींद ही 
हिल जावगी और जो ऊुछ भी वचौ-खुचो सामूहिक द्वित की भावना देश में पाई 
जाती है, उप्तका स्वेनाश हो जायगा। अ्रतः इस विचारधारा के अनुसार इस प्रणाली 
कौ बुराइयों और विक्ृतियों को सुधारने की आवश्यक्रता है, न कि इसे बिहकुल्न मिटा 
देने की। 

इतना तो मानना ही पढ़ेगा कि यह प्रणाली निश्तेज और निष्प्राण हो चली है| 
जैसे-जैसे हमारा देश श्रौद्योगकरण के पथ पर अग्रधर होता जा रद्दा है और भूमि 
पर निर्मर गाँवों में बसनेयाले लोग शहरों में आ-भाऊ़र बसते डा रहे हैं, 
वैस-वैसे ही इस प्रणाली के १रों के नीचे स जमीन खिसकतो जा रही है। पाश्चा य 
शिक्षा, आधुनिक विचार, नौकरी, व्यवसाय, शहरी ज्यन, वेण्क्तिक दष्ठिफोण आदि 
सभी तत्चों के कारण स प्रणाद्वी का भविष्य अधघरा'मय ही दीख पढ़ता है। खामानिऊ 
बीमा के रुप में जो काय इस प्रणाली द्वार सम्पाडित द्वोते ये, वे अब 6भी समाजवादी 


तथा 23:56 राज्यो' द्वारा धीरे-धीरे किये जा रहे हें। अतः भविष्य में इस प्रणाली 
का हांसो मुख होना अवश्यम्भावी है। 


फिर भी इस प्रणाल्ली के ऊतिपय इतने अच्छे गुण हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का 
अधानुकरण कर इसे जदढ़-मूल से नष्ट कर देना वत्तमान के लिए. कठिन ही नहीं , 
चरन्‌ अहितकर भी होगा। देश में लाझू औद्योगीरुरण हो, लेकिन हमारे सभी गाँव 
शहर में परिवत्तित नहीं हो रुबंगे | इसके अलावा इ प्रणाली में निहित पारस्परिक 
रशबुभूति, सहयोग और त्याग की भाषनाओं की आवश्यकता हमे अ्रपनी साप्रालिक 
उच्ति और एकता के लिए, पड़ेगी दी | यह कहना कि हमारी आधिक व्यवध्ण का 
सुवार इस प्रण'ली के मिटा देने पर ही ध्वोगा, अतिशयोक्ति के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है | मेरी तम्मति में आवश्यकता इस बात की है कि सबुक्त परिवार-प्रणाली के 
दोषों की दूर रिया जाय इसकी श्रार्यिक स्थिति यो व्यवस्थित किया छाय और 
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आधुनिक परिस्थितियों के अबुकूत्त इसमें सुधार क्यिे जायें, न फ्रि चन्द बुराषययों के 
कारण इसे पूर्णत" मिटा द्वी दिया जाय | 
(३) हिन्दुओं के संस्कार, पर्व तथा तीर्थाटन 
जाति एघं वरण-व्यवध्या तथा संयुक्त परिवार-प्रणाल्ञी के अलावा सस्म्र, पर्व तथा 
तीर्थयनों का भी टिन्दुश्रों के सामाजिर जीवन में फाफी महत्त्य रद्या है और अभी भी 
है। सरकारों में जन्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, दाह आदि मुख्य हैं। हिन्दुओं के 
त्यौद्दार अपनी जाति और धर्म के क्सी-न-किसी मद्दापुरुष की स्मृति में या फ्तु-परिवत्त न 
के मौह़ों पर मनाये जाते हैं , जेते--दशहरा, रामनवमी, शिवरात्रि, कृणाष्दमी, दोली, 
दीपावली आदि | देश के विभिन्न स्थल, जहाँ पर हिन्दू ऋषि-मुनियों ने तय डिये, 
हिन्दुओं के तीर्थ-स्थान बन गये है। इन स्थानों के दर्शन से हिन्दू लोग अ्रपना बीवन 
क्त-छृत्य मानते हैं। इनमें बद्रोनाथ, रामेश्वरम्‌, जगन्नाथपुरी और द्वार-ये चारों 
धाम और दरिद्दार, प्रयाग, अयोध्या, मथुग, श्रादि प्रसिद्ध हैं| 


मुसलमार्ना का सामाजिक जीवन 

सामाजिक संगठन जी भू मका में हम कह श्राये हैँ कि हिन्दू, मुख्तमान तथा अन्य 
जातियों के ऊपर घर्म का व्यापक प्रभाव समान रूप से पाया जाता है। मुसलमानों का 
सामाजिक जीवम भी धर्म-प्रधान ही होता है। फिर भी हिन्दुओं भर मुसलमानों के 
धार्मिक लीघन में पर्याप्त मिन्नता पाई जाती है। हिन्दू-धर्म धत्यन्त ही सनातन तथा 
प्राचीन है, जयक्ति मुस्लिम-यर्म केवल १३०० घर्षों का है। यद्यपि हिन्द पर्मविलमियों 
में भी अंधविश्वास श्रीर कद्टरपन ही भावना पूर्णत लुप्त नहीं हुई है, फिर भी सुस्तिम- 
धर्मावलम्बियों को अपेक्षा कम है। श्रपेत्षाकृत मुस्लम-धर्म के अ्रनुवायो अधिकतर 
अशिक्तित है| इन मिन्‍नताशों के कारण धर्म का जादू जितना जहद मुतलमानों के 
मिर पर चढता है उतना जरूद हिन्दुश्रो' के सिर नहीं। 

दैद्वान्तिक रूप में हिन्दू-धर्म की अपेक्षा मुस्लिम-धर्म अधिक्र जनतंत्रवादी है। 
इस्लाम छिपी प्रकार का जाति-मेद नहीं मानता। इस्हाम के अनुसार खुदा के सामने 
सब मनुष्य बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। इस प्रफार मुत्लमानों में खुदा के 
सामने सब मनुष्य बरापर हें, कोई बड़ा या छोटा नहीं है । इस प्रदयार मुसखमानों में 
जाति-बन्धन नहीं है। अमीर-गरीब, छोटे-यड़े, ऊँच-नीच, उमी मुमतमान एक द्टी 
थाली में बैठकर खाना खा सऊते हैं; सब एक ही हुक्के का प्रयोग ररते हैं और साथ 
मिलकर एक ही मस्जिद में मम्राज पछते हैं। 

लेकिन वास्तविक वस्तुस्यिति इससे भिन्‍न है। कई कारणों से समवत; 
हिन्दुओं ही के रीति-रिवाज से प्रभावित होरर, मुसलमानों ने भी धीरे-घीरे कई 


१७८ भारतीय शासन 


सम्प्रदाय तथा उपजातियों का समावेश हो गया दै। शिया और सुन्नी एक-दूसरे 
को अलग ही नहीं, वरन्‌ परम्पर-विरोधी मतों के सदस्य मानने लगे हैं । उनमें 
नाटे-रिश्ते मा नहीं होते हैं। इन दोनों के श्रलावा अहमदिया नाम का एक तीसरा 
सम्पदाय भी पाया जाता है। इन सम्पदायों के अलावा सुस्लिम-जाति शेख, 
सैयद, पठान, मेव, सुगल आदि विभिन्न वर्गों में बंटी हुई है। इनमें शेख, सेयद्‌ 
और पठान अपने को श्रन्य जातियों से बढ़ा समझते हैं। यद्यपि इस्लाम मना नहीं 
करता है, फिर भी साधारणतया इन वर्गों में श्रत्तचिंवाद नहीं ही होता है। हिन्दू 
था अन्य धर्मो' से परिवत्ति'त मुसलमान भी नीची नजर से ही देखे जाते हैं और. 
ऊँचे घरानों के मुसलमान उनसे नाता-रिश्ता नहीं करते । इस प्रकार इम पाते हैं 
कि मुफ़लमानों में भी एक प्रकार की जाति-व्यवस्था चल पड़ी है। 

मुसलमानों के रीति-रिवाज सरल हैं। उनके रहन-छद्दन में कृत्रिमता या 
दिखावटीपना बहुत ही कम है। उनके यहाँ हिन्दुओं की तरह संयुक्त परिषार- 
प्रणाली भी नहीं पाई जाती है। 

चहुषियाइ ( 00927 ) की प्रथा मुसलमान-जाति की एक विशेषता है। 
प्रत्येक मुसलमान को घार स्त्रियाँ तो दृदीस के आज्ञान॒ुमार दी रखने का हक है| 
मुसलमानों में उगे भाई और वहिन को छोड़कर किसी भी निक्‍्टतम रिश्तेदा: की 
लड़की से लड़के की शादी हो सकती है। इस प्रकार हिन्दुओं के समान मुसलमानों 
में वश नहीं बचाया जाता । दो भाश्यों या बहनों दी सनन्‍्तानों मे परस्पर विवाह सबंध 
हो सकता है। यह प्रथा अच्छी नहीं है । इस प्रथा को नेतिक दृष्टि से दी नहीं, 
वरन्‌ जीव-विज्ञान की दृष्टि से भी दोपपूर्ण माना गया है। कह्दा जाता है कि 
इस प्रथा के कारण मानसिक और शारीरिक विकास तो नहीं दी हो पाता है, 
साथ ही पुश्टेनी बीमारियों की भी बृद्धि होती है । 

बहुविवाइ के अलावा बाल-विधाह और अश्रस्यायी वधाह की प्रथा भी 
मुसलमानों में पाई जाती है। अध्यायी विवाह वह है, जी एक दिन, एक माह 
तथा एकवर्ष या उससे अधिक समय के लिए*हो सकता है। इसे “मुता” शादी 
कदते हैं। औरतों और मर्दों--दोनों को तलाक का अ्रधिकार है। विधवा-विवाह 
की भी इजाजत है, लेकिन ऊँचे घरानों में इसका प्रचलन नहीं पाया जाता है। 

मुसलमानों की विवाह-व्यवस्था के उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि 
हिन्दुओं के समान मुसलमानों के लिए विवाह एक पवित्र वन्धन नहीं है। टीऊ 
ही कहा गया है कि इनके लिए विवाह 'एक अनुक्ध ((0000780: ) है, नो 
चातना की तृत्ति का एक साधन-सात्र है! इसका परिणाम यह होता है कि मुख्तिछ 
नारियों की दशा श्रच्छी नहीं रहती। इनमें पर्दा की मी ्रथा है। इसके कारण 
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(ुसलमानो / में सइशित्षा । (0 €पंए०थर्रण) में बाधा पहुँचती है, साथ ही बहुत-से 
चोग तपेदिक की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। 

मुसलमानों में लड़की को चाप की जायदाद में अधिकार होता है । इसका फल यह 
चह होता है कि इनकी जायदाद छोटे-छोटे इकड़ों में बैंड दाती है | यह भी एक 
कारण है हि मकानों में निक्तम रिश्तेदारों में शादी को लोग पहन्द करते हैं, 
क्योंकि इसके माध्यम से अपनी पारिवारिक जायदाद को दूसरे परिवार में हस्तान्तरित 
( 7०786! ) होने से बचाया णाता है| 

इस प्रकार हम पाते ईं कि मुकलमानों का सामाजिक जीवन भी अनेक घुराइयों से 
भरा हुआ है। इन कुरीतियों का दूर होना आवश्यक है| इन कुरीतियों को दूर करने 
का अविक प्रयास राज्य की ओर से नहीं फरिया जा रद्दा है इसक्रा कारण यह है कि 
मुसल्लमान भारत की एक अल्पसख्यक जाति हैं और झितनी भी अच्छी नीयत से इन 
फुरीतियों को दूर करने ऋ प्रयत्न क्यों न किया जाय, मुसलमान इसे अपने मजहव में 
उखल ही समकेे। व्परण रहे कि हमारा संविधान भारत में धर्म निरक्षेप राज्य की 
स्थापना का समर्थन करता है। अतः मुउलमानों के सामाजिऋ जीवन की वर्त मान 
कुरीतियो' को दूर करने की श्रन्तिम जिम्मेवारी मुसलमानों पर ही है। 

अन्य जातियाँ 

हिन्द श्रीर मुसलमानों के श्रल्लावा इसाई तथा पारसी जातियाँ भी उल्लेखनीय 
है। इन जातियों का रहन-सहन, रीति रिवाज श्रादि हिन्दुओं और मुसलमानों 
सर शविक्त प्रगतिशील हैं। ये शिक्षित, योग्य छौर व्यवहार-कुशल होते हैं। इन्होंने 
अह्यसख्यक होने के श्राधार पर सरकार से फिसो प्रकार के सरच्षण या विशेष शाभ 
की मॉग नहीं की है | 


प्रश्त्त 
१ भारतीय समाज के सबठन का सह्तिप्त वर्णन कीजिए तथा इसके प्रमुख दोष 


का उल्लेख क्रीजिए मै 
३, हिन्दुओं के सामाजिक जीवन को छौन-सी दो मुख्य विशेषताएँ हैं ! 


आजमल उनी क्या अवध्या है ! 
जाति एवं वर्ण व्यवस्था को समकाइए तथा इनके गुणों श्रोर अवगुणों की 
विवेचना कीबिए | 
४. सयुक्त परिवास-प्रणाली का अर्थ बताइए । भारतीय समाज से इसके 
क्रमिफ लोप (अ्रदर्शन) क कारणों का उल्लेख कीजिए | 
४. मुसलमानों के सामाजिक जीवन की अन्मुख विशेषताओं का वर्णन क्ोजिए 
इसमें कौन कौन-सी कुरीतियाँ थ्रा गई दे ! 


रछ 


समाज-सुधार के आन्दोलन 
(9009) ३6077 [०7७09 ) 


सामाजिक संगठन की चर्चा” के सिलसिले में हिन्दुओं और मुसलमानों के सामाजिक 
जीवन की कतिपय चुरीतियों का उल्लेख फ्रिया घया है। उन घुराइयों के अतिरिक्त और 
भी बहुत सी कुरीतियो हमारे सामाजिक जीवन से अभी भी समाविष्ट है। उन कुरीतियो 
की समस्या हमें बहुत दिनों से चुनौती ढेती आ रही है। समय-समय पर इन इरीतियों को 
दूर करने के लिए अनेक आन्दोलन भी हुए, जो 'समाज-सुधार के आन्दोलन! के नाम से 
विख्यात हैं। इस अध्याय में हम अपने सामाजिक जीवन की अ्रमुया समस्याओं तथा उन्हे 
दूर करने के प्रयासों का वर्णन करेंगे । 

हमारे सामाजिक जीवन में कुरीतियों की भरमार रही है। इनमे जाति-पॉति के 
सेद भाव, अस्पृश्यता, रित्रियों की पिछड़ी हुईं और अवनत अवस्था, बाल विवाह, विघवा- 
विवाह, दहेजअथा आदि विशेष रुप छे सल्लेसनीय हैं । थीते हुए दिलों में कषत्ती प्रथा और 
बाल-चध की दूपित प्रथा भी थी । इन कुरीतियो को दूर करने के लिए भिन्ञ-मि्न समयो गे 
आन्दोलन किये गये । अध्ययन की झुग़मता भर सुविधा के उद्देश्य से हम प्रत्येक घुराई को 
चर्चा अलग-मलग करेंगे और उसी स्थल पर उन्हे दूर करने के लिए किये गये आन्दोलनों का 
भी वर्णन करेंगे 


२१० 








(१) जाति-पॉति का भेद-भाव 
जाति-पोति के भेद भाव के कारणो और दुष्परिणामों की चर्चा पिद्त्षे भध्याय मे की 
जा चुकी है। हम जान चुके है ड्लि यद्यपि इस प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल मे हुईं, फिए 
भी ऊच-नीच और छुआइूत की भावना का जन्म बौद्धयुग मे जाकर हुआ । 
महात्मा बुद्ध के बोद-धर्म ने इन ढोपो को दूर करने का अयास किया। महात्मा 


बुद्ध ने जाति-प्रथा की निन्‍्दा की । उन्होंने जन्म की अपेक्षा कम पर जोर दिया और अपने 
यौद्ध संघ में सभी जातियों के ले।गो को शामिल क्षिया और सबको समान स्थान दिया । 


१, देखिए, अध्याय २५। 


समराज-सघार के आन्दोलन १८१ 


महात्मा डुद्ध के सुधार-आन्दोलन ने जाति-पॉसि के भेद-साव को वुछ कम किया । 
लेफिन माया के समथ में और फ़िर बाद में मुस्लिम-काल में इस भेद-भाव के दुष्परिशामों 
ने पुन” जोर पका । इसका परिणाम हुआ कि सफ़ी टाशंनिकों, रामानन्द, क्वीर और नानक 
भादि झधारकों ने इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई । कवीर आदि सत्तों के पदों गें, जेंते-- 


“जात्ि-पॉति पूछे नहिं कोई 
हरि को भज सो हरि का होई ।” 


हम स्पष्ट रुप से इस प्रथा की निन्‍्दा पाते हैं। लेक्नि इन सुधारकों का कोई 
अधिक प्रभाव हम नहीं देखते हैं । 


भारत में अंगरेजी राज्य के दिनो में भी यह प्रथा जारी रहदी। लेकिन पाश्चात्य 
सभ्यता और अंगरेजी शिक्षा के प्रभाव से टस श्रवा की जल्लिता क्रमश बमने लगी। 
अगरेजी शिक्षा में दीक्षित लोगों ने इस प्था के भेद-भाव की उपेक्षा करना शुरू कर दिद्या 
त्रग्न-समाज, भा० समाज, वियोसॉफिकल सोधाइटी भादि संस्थाओं ने महत्वपूर्ठा धघामिक 
आन्दोलनों द्वारा जाति-पोंति के मेद-भाव को मिटाना अपना कत्तब्य समझा । इस सम्बन्ध 
मे राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रशसनीय कार्य विशेष रुप से 
उल्लेयनीय हैं। बाद में चत्तकर स्वर्ग/य पूज्य चापू मे भी जाति-पोति से उत्पन्न छुआछूत 
की भावना को दूर करने के लिए एक जबरदस्त और सफ़न्त आन्दोलन छेडा । कॉमरेस ने भी 
इस ढिशा में प्रशत्तनीय कार्य किये । आज जाति-पोंति और छुआझाछ्ृत की भावना दथा 
इसके भेद-भाव का नियघ्रण धीरे-वीरे समाप्त होदा जा रहा है। हमारे गणतन्नामक 
सविधान ने इस मेद-भाव को अवैध घोषित कर दिया है। इस भेद-भाव का पूर्णतः नाश 
नहीं होने पाया है; फिर भी आनेवाले दिनों में इसका हास औौर नाश अवश्यम्भावी है । 


(२) असबयता 


बत्पृश्यता था छुआइूत की भावना जगति एवं वर्णा-व्यवस्था की ही उपज है। 
हिन्दू-धर्म के चौथे वर्ण शरद्टों को, जिनका कार्य ब्राह्मण, ज्षन्रिय तथा वैश्य--इन तीन बरणों 
की ठेवा करना था, घरित तथा अपविन्न माना जाने लगा । इन्हे भछयूत नाम से तम्बोधित 
क्या जाने लगा और ज्सीसे छुआछृत थानी भस्पृश्यता की भावना जाग उठी। इन्हें छूने 
की वात तो दूर रही, इनकी परज्ञाई से भी अपविन्र हो जाने के भय से लोग भागते थे । 
अनेक जगहोंग मेंतो इन्हें अपनेले मे घटी बॉवक्र सब्कों पर चलना पडता था। ये लोग 


श्ष्रे भारतीय शासन 


न सार्वजनिक कुँमों व जलाशयों से पानी भर सकते थे, न सार्वजनिक स्थानों, जैसे पाठ- 
शालाओं आदि, का उपयोग कर सकते थे, न तीथों में स्नान कर सकते थे और न मन्दिरों में 
जाकर देवताओं का दर्शन-यूजन ही कर सकते थे । 

इस प्रकार अछूत कहे जानेवाले लोगो के साथ बढ़ा ही अमानुषिक व्यवह्दार किया जाता 
था; इन्हें गोंदों या शहरों से वाहर बसना पडता था । समाज का यह उपेक्तित घर्ग अनेक 
बत्याचारों का शिकार था। इतिहास के पन्‍ने को उलटने से पता चलता है फ्रि यह प्रथा 
बहुत ही पुरानी है। चीनी यात्री फाहियान के उृत्तान्तों में तत्कालीन भारत मे विद्यमान 
छुआाछृत की भावना का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । हिन्दूसमाज की यह जाति, जो सभी 
जातियों की सेवा करती थी, उनकी गन्दगियों को दूर करती थी, नाना प्रकार के अत्याचारों 
और नियोग्यताओं का शिकार थी । उत्तर-भारत में इनकी दशा दुरी तो थी ही, लेकिन 
उक्तिण-भारत में भी इनड्ी दशा पशुओों से भी बदतर थी । 


अस्प्रश्यता निवारण-आन्दोलन--अस्ृश्यता के रोग से अ्सित भारतीय 
सामर्गजक जीवन असंगठित होने लगा । इस छुप्या के वहुत-से भयावह दुष्परिणाम हुए। 
चहुत-से अद्भू्तों ने भपने नारकीय, भन्‍्दे तथा पशु तुल्य जीवन से उधधकर और हिन्दू-धर्म 
द्वारा अखीकृत सामाजिक समानता पाने के उद्देश्य से इस्लाम भौर इंसाई-धरम को स्वीकार 
करना शुरू ऊ्िया । तव हमारे समाज सुधारको का ध्यान इस भोर णया और उन्होंने 
अद्तों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भान्दोलन भारभम किये । 
वैसे तो इस सामाजिक कलक को मिटाने के प्रयत्न सम्रय-समय पर होते 
रहे, पर महात्मा बुद्ध और महावीर ने, चौदहवी शताब्दी में रामानन्द स्वमी ने, और 
मुस्लिस-युग में कवीर, नानक, तुकाराम आदि भक्तिमार्म के प्रवत्तकों ने अछूतों की अबस्था 
को सुधारने के लिए आन्दोक्षन किये। आधुनिक थुय में राजा राममोहन राय और 
स्वामी दयानन्द ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्द' में अक्ृतोद्दार का वीड़ा उठाया । 
आयं-समाज ने तो सबप्ते अधिक जोर लगाया और देश-भर में अबूतों को घित्षा तथा 
उन्नति के लिए स्कूल, पाठ्शालाएं और बद्ूतोद्धार समाएँ स्थापित की ! लाला 
लाजपत राय ने भी लाहौर में 'लोकपरेवा-समिति” नामक सस्था की स्थापना की थी और इस 
सम्रिति ने भी अच्छा काम किया था । सन्‌ १६०६ ० में व्वई मे ढिय्रे स्ढ-क्लासेज-मिशन- 
सोसाइटी आँच इंडिया (7]8 22ए्ञा८55८त (8६६६७ शाउइछ07 500०7 
790॥9 ) की भी स्थापना हुई थी । 
लेकिन इन सभी आज्दोलनों का कोई अविऊ प्रभाव नहीं पढ़ा। बीतर्वी सदी की 
दूमरी दशाब्दी मे भी इम मछुतों की सख्या छह से आठ करोड़ तक मानी जाती थी । 


रत] 


समाज सुधार के आन्दोलन १३ 


- महात्मा गाँधी का हरिजन-आन्दोलन -सन्‌ १६२० ई० के बाद से महात्मा 
गाघी के नेतृत्व में कॉगरेस ने अस्पृश्यता-निवारण को अपने रचनात्मर कार्यक्र का अग 
बनाया । गापीजी ने अस्पृश्यता-निवारण के आन्दोलन को स्व॒राज्य-आन्दोलन का ही एक 
अविभेय अश माना और कहा कि अछुतोद्धार के बिना स्वराज्य असंभव है। सन्‌, १६३० 
ईं० के बाद गावीजी ने इस कार्य को सबसे अधिक महत्त्व तथा प्राथमिकता दी । 


सन्‌ १६३३ ३० में में ननीन शासन योजना बनाने के सिलएिते में जब त्रिटन के 
तत्कालीन प्रधान मनत्री श्री रैमजे मेकढोनल्ड ने अपना साम्प्रदायिक निंय दिया और कि 
अछुतों को हिन्दुओं से अलग मानरर उन्हें विधानससभाओं में पृथऋ्र्‌ सीटें दी जायेंगी तव 
शाधीजी ने, इस निएंय के विरोध भे, पून्रा में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस 
अनशन से उत्पन्न गरभीर स्थिति को सथारने के लिए हिन्दुओं और अछ्भतो के नेताओं में एका 
समभौता हुआ, जिसके अनुसार हरिजनों को हिन्दुओ से अलग चुनाव में भाग लेने से रोक 
घया । अगर गाधीजी ने उस वक्‍त इत्तना हृढ कदम नहीं उठाया होता, तो अडृत लोग सदा 
के लिए हिन्द-जाति पे अलग हो जाते । 


इसके वाद गांधीजी ने फिर २१ दिनों का अनशनन्रत किया भौर हिन्दुओं से अपने 
हृदय से अछूतों के प्रत्ति इणा के भाव को दूर करने की प्रार्थना की । गाधीजी के उपयुक्त 
अनशन और उपवात्त का फल यह हुआ कि सारे देश में अस्पृश्यता-निवारण के आन्दोलन 
की लहर दौद गई। स्थान-स्थान पर हरिजनों के लिए मन्दिर, कुएं, घाट, पाठ्यालाएँ 
भादि निर्मित होने लगे । 


शाधीजी ने इन लोगों का नाम 'अछूत' से वठलकर “हरिजन! रस दिया। 'हरिजन! 
वा अर्थ है--बह, जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है । उस समय से इस आन्दोलन का 
नाम “भअस्ृश्यता-निवारण-आन्दोलन”ः से बदलकर 'हरिजन-आन्दोलन' हो गया। सन्‌ 
१६३३ ई० में गराधीजी मे 'हरिजन-सेवक सघ” की स्थापना की। इस संघ का उद्दे श्य था 
हरिजनों की दशा को सुधारना। इस सघ की शाखाएं सारे देश में खुली। अभी 
भी यह सस्था कार्य कर रही है। हरिजनों के लिए स्रोली के शिक्तरा-सस्वाओं 
तथा औद्योगिक केन्द्रों का सचालन इत्ती सप हारा होता है । 


हरिजनों की समत्या के समाधान के लिए देश में जागृति लाने के उद्देश्य से गाठी 
जी ने 'हरिजन” नाम का एक पत्र निकालना शुरू किया। उन्होंने इस पन्न के भगरेजो: 
हिन्दी तथा गुजराती सस्कर॒ण निकालकर इस समस्या की ओर लोगों का ध्यान खींचा और 
नया 5क्राश ढाला ! ग्राधीजी की रुत्यु के वाद भी यह पन्र निरुल ही रहा है । 
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हरिजने की भार्थिक सहायता के लिए भाषीजी ने एक हरिजन-फ्ड़ा का भी 
निर्माण क्रिया । उन्होंने हरिजनोद्धार के लिए सम्पूर्ण देश का दौरा किया और विराद्‌ 
सभाओं में भाषण देकर हरिजनों के प्रति लोगों के हतय में सहानुभूति उत्तन्‍्न की । वे 
जहों कहीं भी जाते थे, लेग। से हरिज्नोद्वार के लिए दान मयते ये । इस प्रक्नार उन्होंने 
इस फड में करोड़ो रुपये इकट्ठा कर दिये। इस फढ के स्पयों से असहाय और दीन 
हरिजनों की सहायता की जाती है तथा उनकी तिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था होती है। 

सन्‌ १६३० ई० के वाद गावीजी ने अपने जीवन की सारी शक्ति इस कार्ये में 
लगा दी। इस कार्य के लिए सन्‌ १६३९ से १६४७ ई० के बीच उन्होंने ७ छोटे घड़े अत 
किये । उसद्ठे नेनृत्त में राध्रीय कॉपरेस ने मी इस दिशा में प्रशसनीय कार्य स्यि। 'हरिजन- 
फेलोनी' खोली गदे। सन्‌ १६४७ ई० में जब देश के विभिन्‍न प्रान्तों में 'जनम्रिय मन्स्रि 
मएइलों? (098४ शाह की स्थापना हु तब हरिजननेताओं को मनन्‍्नी पद 
दिया गण । बहुत सी नियोग्यताओं को दूर करने के कानून वनाये गये । 

इन सब प्रयासों का फल यह हुआ द्वि छुआछूत का रोग बहुत हद तक दूर हो 
गया। हरिजनों में राजनीतिक चेतना आने लगी। उन्होंने स्वयं भी अपने अधिकारों 
के लिए आन्दोलन करना शुरू रिया । अख़िलभारतीय शेद्यूल्ड कास्ट्स फेडेरेशन, 
हरिजन लीग इत्यादि सत्थाओं की स्थापना हुदं। इस प्रकार खतन्नता-प्राप्ति के पूर्व 
ही हरिजनों की साम्राजिक व्यवस्था में काफ़ी प्रगति हो चुकी थी। उनके प्रति किये गये 
अमाजुपिक व्यवहार लगभग समत्त हो जुक्े थे, हिर भी सुआहूत का भेद-भाव पूर्णतः नहा 
मिद पाया था। हरिजनों की आर्थिक व्यवस्था मे कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो 
पाया था। 


अत्यपृश्यता और हमारा दत्त मन सविधान--हमारे वत्तमान गणतामिक 
संविधान ने हरिजन आन्दोलन को पूरा क्िया। हमारे संविधान की १५थी घारा ने 
जाति-पाति के मेद-भाव को मिटाकर अत्येक व्यक्ति को साम्राजिक समानता का अधिकार 
अदान क्या है। इसके पश्चात्‌ संविधान की १७वीं धारा द्वारा 'अत्पश्यता” को सदा 
के लिए, जड-मूल से न कर दिया गया है। इस धारा में कहा गया है--'भारतवर्प 
में घुआछत का अन्त कर दिया जाता है, चुआादूत बरतने डी मनाही की जाती है। 
हुआदूह के आधार पर यदि कोई व्यक्ति सी दूसरे व्यक्ति पर डिसी भी प्रकार की रोक- 
टोंक लगायगा तो उसे राज्य की ओर से दड दिया जायगा। 

अस्इृश्यता को अवेध घोषित करने के अतिरिक्त राज्य के नीति निदेशक तत्तों 
(धारा ४६) में भी बच्चा घया है कि 'राज्य विशेष रुप से जनता की पिछड़ी हुई जातियों, 
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जैसे हरिजन, बचायली जातियाँ आदि, के अधिकारों की रक्षा करेगा और उन्हें हर प्र्मर 
के शोषण से बचायगा । 

इतना ही नहीं, हमारा वत्त मान संविधान हरिजनों के लिए चौकरियों तथा केल्ीय 
और राज्य की विवान-समाओं में सुरक्षित स्थानों की भी व्यवस्था करता है । उसमे कहा गया 
है-- प्रत्येक राज्य की विधान-सभा मे हरिजनो के लिए उनकी आबादी के ह्विप्ताव से स्थान 
सुरक्षित रखे ज़ायेंगे। नौफरियों ठेते समय उनके हितों का विशेष रूप ऐ्े ध्यान रखा 
जायगा। यह देखने के लिए कि संविधान द्वारा दिये गये हरिजनो के उपयुक्त अधिकारों की 
रक्ा हो, केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों द्वारा अफसरों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गठे है। 

इस प्रकार हमारे घणतात्रिक संविधान ने सदियों की पुरानी छुआछुत की बीमारी 
को जबमल से नष्ट करने का अयास झिया है । फिर भी पूर्णतः इसका नाश नहीं हो 
पाया हैं। अभी कुछ दिन हुए, वेवघर (वैद्यनाथवाम) में आचार्य ब्रिनोवा भावे को 
भछतों को मन्दिर में प्रवेश कराने के त्रयास में लाटी भी सानी पढ़ी। लेक्नि निकट 
भविष्य में ही इस कलंक को मिटाना अवश्यमावी हे । 

इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमारे हरिजन भाई अपने में भी 
डॉक्‍ननीच का मेद-भाव रखते है । चमार सममता है कि उससे मेहतर नीचा है और 
मेहनर समभते हैँ कि उनते अधिक इसित कंजर है। हरिजनों को उपयुक्त आपनी 
मेद-भाव सर्वप्रथम और तुरत मिटाना चाहिए। उन्हें अपनी बुरी भादतें छोड देनी 
चाहिए । अर्थात्‌ सविधान हारा प्रदत्त अधिकारों दथा सुविधाओं को यथार्थ रूप ेना हिन्दुओं 
और भारत-सरकार का काम तो है ही, लेकिन उससे भी वढ्फर इसका उत्तरदायित्व खर्य 
हरिजनों पर भी है । 
(३) नारियों की स्थिति 

हमारे ठेश की नारियों की वत्तमान स्थिति भी भारत एवं भारतीय सामाजिक 
जीवन की एक मुख्य समस्या है। यदि महिलाओं की स्थिति सचमुच ही किसी देश था 
समाज की संस्कृति, सभ्यता एवं उसके सामाजिक स्तर का मापदंड है, तो हमारा देश 
और और समाज नित्सदेह बहुत ही पिद्ण हुआ है। यह सच है कि हमारे यहोँ की 
कुछ महिलाओं ने जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों मे प्रमिद्रि प्राप्त वी है, लेक्नि वैसी रित्रियों उंगली 
पर पिनी जा सकती हैं | हमारे ठेश के महिला-सम्ताज का बहुत ही बडा भाग अब भी 
अगान के अमरे में रहकर गरीबी, असहायता, विवशता और ठासता का जीवन विता 
रहा है। ५" 5५ 

जब हम अपने ठेश के विंगत इतिहास के पूष्ठों को उत्तरते है, तब पाते हैं. 
कि उनकी यह दशा सदा ते नहीं रही है। वेदिक काल मे भारत में नारियों की बहुत 
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ही प्रतिष्ठा थी। समाज में उनका यथेष्ट आदर था और उन्हें पुरुषों के समान ही स्तर 
प्राप्त था। नारियों को पति की कर्डागिनी माना जाता था और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध 
था। गार्गी, भारती, मेत्रेयी आदि सहान्‌ विदुदी नारियों की विधा प्रसिद्ध है। उन्हें 
शास्त्रार्थों में भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त था। स्वयवर हारा वे अपने पतियों का 
वरण करती थीं और उनके विना कोई भी धार्मिक या पवित्र कार्य पूर्ण नहीं माना जाता 
था। तभी तो मनुस्यद्॒ति मे कहा गया था कि “जहाँ नारियों का मान-सम्मान होतः है, 
वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ इनकी अतिष्ठा नहीं होती, वहों सारी क्रियाएं विफल 
ही जाती हैं ।”१ 

रामायण तथः महाभारत के समय में भी नारियों का सम्मान होता रहा। 
चौद्ध-काल मे नारियों को पुरुषों के वराबर तो अधिकार प्राप्त नहीं थे, फिर भी उनकी दशा 
अच्छी ही थी। इतिंहासकारों का कहना है कि गुएकाल में भो उनका काफी सम्मान 
था यद्यपि कि थे राजनीति में अधिक भाग नहीं लेठी थी। बौद-धर्म ने नारियों की 
पिरी हुई स्थिति को झुघारने का प्रयात जिया, लेकिन शऊराचार्य ने उन्हें नरक के 
ह्वाए' आदि की सना देकर फिर घरेलू जीवन की चहारदीवारियों से बन्द कर दिया । 

मुस्लिम युग मे हिन्दू नाप्यों की दशा और भी खराब हो गई। मुस्लिम 
आतताथियों के भय से परदा-प्रधा का प्रचलन हुआ । उनके आतक से जौरतों का घर से 
बाहर निमलना और धूमना-फ़रिनना बन्द दर दिया गया। वाल्य विवाह और कुछ 
राजपूत परिवारों मे कन्या-वध (]९॥)]08 ०६ (8 62ए६॥(७7 ) का रिवाज शुरू हो 
गया, व्योंकि मुस्लिम शासकों के अत्याचार से अपनी बहू-चेटियों की अस्मत की रक्षा 
फेरना एक वडो विकेट समस्या थी । स्त्रियों की शिक्षा मे भारी कमी आई और सही तथ 
जौहर भादि की प्रयाओ ने जोर पऊडा । 

नारी सुधार-आन्दोलर--अेंगरेजी राज्य के आरम्मिक दिनों तक उपयुक्त 
स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अशिता, वाल विवाह सती, पर्दो, कन्यावत 
आदि छुअयाएँ विश्रसान थीं ही। इन युजयाों के विरोध में हमारे कई युग-सुरुपों, जेसे 
राजा राममोहन राय आदि, ने आवाज बुलन्द की और तत्कालीन सरकार से इन्हे बन्द 
करने का अतुरोध क्या । इस प्रवाजों का अन्त ईसे हुआ, इसपर आगे प्रदाश डाला 


जायगा। उच्चीसदों सदी से ख्राम्ी दयानन्द सरखती ने भी स्त्री-शिक्षा के 
प्रयत्न किये । लिए महान 





१. यत्रन नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तम्र देवताः। 
यत्र एतारतु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला, क्रिया ॥ (मनुस्टत्ति ३, ५६ 
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चीतवीं शताब्दी के आरम्भ से, विशेषरर प्रधम महायुद्ध के वाद है, स्त्रियों की 
अवस्था में सुधार लाने के आन्दोलन ने काफ़ी जोर पकढा। एनी बेसेंट के होमहल- 
आन्दोलन तथा भहात्मा गावी के सत्यामह भान्दोलनों ने स्त्रियों मे भी चबचेतना और 
जागहऊता की भावना पैंठा कर दी। सन्‌ १६४२७ $ मे चीमेन्स इ'डियन एसोसिएशन 
(ए/फ्ाशा'5 वात 55500 07) नामक ससस्‍्था की स्थापना एनी बेसेंट की 
अध्यक्षता मे की गईं। इस सस्या ने स्त्रियों को सगठित कर तथा उनमे राजनीतिक चेतना 
भरकर उन्हें मातृभूमि की सेवा के लिए तेयार क्िया। सन्‌ १६२१ हैं० के सत्यापह- 
आन्दोलन में सैकढरों स्त्रियों ने पुरुषों के साथ कथे-से कथा मिलाकर सतभता-सम्राम के 
विभिन्‍न क्षेत्रों मे, पुलिस की लाठियाँ ओर गोलियाँ सही । 


इस ससस्‍्था की ओर से, सन्‌ १६१७ ई० में भारत-भन्री मारटेग्यू के भारत आने पर, 
स्त्रियों का एक अ्रनिनिधि मढल अपने राजनीतिक अधिकारो की मोग के ज्तिए उनसे पिला 
तथा स्त्रियों के लिए भित्ता, स्वास्थ्य, आदि की समुचित व्यवस्था की भाग दी। इसका 


परिणाम यह हुआ क्र सन्‌ १६१६ $० के आन्तीय विधान मढलों मे सित्रिवों को मताधिकार 
प्रात्ष हुआ। 


सन्‌ १६२५ ० प्रे नेशनल काउन्सिल आफ बीमेन (१9009) (१०णाश 
0६ ५ए०7ल्‍९० ) नामक दूसरी सस्‍्था स्थापित की गई , जिसका उद्दे श्य विश्व के अन्य 
देशों के महिला-समाज का भारतीय महिला-सम्राज से सम्पर्क बढाना था। सन्‌ १६३६ 
$० में स्थियों की तीसरी सस्वा खुली, जिसका नाम पढ़ा ऑल इ डिया वीमेन्स क्षान्फरेन्स 
(४0) [902 १४०7९7१$ (-0707000६)। यह क्रान्फ्रेंस सबसे क्रियाशील सत्या 
चनी। इसका उद्देश्य देशभर की स्थ्रियों को संगठित कर उन्तकी केन्द्रित और पामृहिक 
शक्ि हवारा स्त्रियों से सम्बन्धित सभी समस्याओं को हल करना था । 


उपयुक्ष थ तिम सस्‍्था अभी भी कायम है और देश के विभिन्न नगरों तथा 
आम्तों मे इसकी संकझें शाखाएँ है। दस सस्था हारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार 
लाने के जो प्रशसनीय काय ऊ़िय्रे गये, उनमें श्रीमती सरोजिनी नायहू, मिसेज एनी वेसेंट, 
श्रीमती सरला चौथरानी, श्रीमती विजयात्च्मी पढित, श्रीमती हसा मेहता, श्रीमती कमला 
डेबी अटश्लेपाष्याय, राजउुमारी अमृत कोर, लेडी रमाराव, भोपाल की वेग्म, वढ़ीदा की 
महारानी आदि महदिला-नन्रियों के योगदान उल्लेसनीय है । 


सन्‌ १६३०, १६३२ तथा १६४२ ई० के कॉगरेस-आन्दोलन मे पुरुषों की ही 
तरह स्तियों भी जेल पई'। इन्होंने भी अगरेजों की लाठियोंँ तथा गोलियों खाई । 


श्द८ भारतीय शासन 


सन्‌ १६८३ ईं० के आन्दोलन के सिशसिल्ले में महात्मा गाषी की धर्म पत्नी कस्तूरबा का 
जेल में ही देइान्त हुआ । 

इस सब आस्दोलनों के फलरवरुप रित्रियों को देश के राजनीतिक जीवन मे 
भाण लेने का अधिकार मिलने लगा । सन्‌ १६१६ ई० के ऐक्ट के अनुसार ३,१४,००० 
रित्रयों को भान्तीय घारासभा के लिए घोंट देने का अधिकार मिला । इसका श्रयोग 
इन्होंने पहली बार १६२३ ई० के चुनाव के समय रिया । इस वर्ष केन्द्रीय एसेम्बली के 
निर्वाचन में स्त्रियों ने भाग लिया । सन्‌ १६२७ ई० में श्रीमती डा० मुधुलच्मी रेडी 
मद्रास-व्यवस्थापिका-्सभा की सदस्य ही नहीं, बरन, उपप्रधान भी निर्वाचित हुई । 

लद॒न में हुई गोलमेज कान्फरेंस ( रिण्णात 7१०४ (-जाश्िष्ध०७ ) में 
स्त्रियों के प्रतिनिधियों को भी आमत्रित जया गया और श्रीमती ध्रोश्जनी नायहू, चेगम 
शाहनवाज तथा भ्रीमत्ती सुच्ारायण ने भाग लिया । सन्‌ १६३४ ३६० के भारत-्सरकार- 
कानून के मनुसार लगभग ६६ लास (१०१ प्रतिशत) स्थियों को मताधिकार मिला । 
साथ हो केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान सभाओं मे उनके लिए स्थान) सरक्तित ( रि८४८० 
५८०) कर दिये गये । 


स्त्रियों की वत्त मान स्थिति--भारत के वर्तमान गशताधिक सविधान ने 
हमारे ठेश की स्त्रियों को पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किया है। 
राजनीतिक अधिकारों के अतिरिक्त रित्रयों का सावंजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों भे पुरुषों 
के समान ही अधिकार दिये गये हें। भारतीय सविधान का यह काय भत्यन्त ही 
आन्तिकारी माना जाना चाहिए, क्योंकि लगसग ६० वर्षों के लगातार सर्प के 
बाद इंग्लैंड मे सन्‌ १६२६ ई० तथा फ्राप्त मे केवल १६४६ ३० मे स्त्रियों को 
राजनीतिक अधिकार मिले । स्िट्ज़रलैंड में तो अभी भी ऐसे अधिसार स्त्रियों को 
प्राप्त नही है 

आज हमारे देश की नारियों सरकारी नोररियों, जेंहे असिलमारतीय 
अगासनिक् सेवाओं (], 8 5 ), सेना, पुलिस तथा अन्य विभागों से अवेश कर चुडी 
है। आज हम स्त्रियों को शिक्षक, लेसिका ओर कवयिन्री के ही रुप में नहीं, वरन 
गवनेर, भत्रिणी, राजदूतिका आदि रुपो में भी देखते हैँ। सुप्री सरोजिनी नायह 
उत्तरततरेश की गदर थीं और उनकी झुपुन्नी थी पद्मजा नायड़ गाज भी प० वाल के 


का १ केंद्रीय विधान-सभा-ऊपरी ससा-६, निचली समा-८; कुल योग-१४, प्रान्तीय 
“सभा५ -मद्रास-८, मध्यप्रान्त-२, बंगाल-४, पंजाव-४, बम्बई-£ और सिन्ध तथा 
[्‌ 





अउड़ीसा--अत्येद में २। 


समाज-मुधार के आन्दोलन पृषद्ट 
] र डै 

पवरनर|पद पर आतसीन है। श्रीमती राजइमारी अमतकौर केन्द्रीय सम्त्रिपरिषदकी 

सदस्या थीं। केन्द्रीय तथा राज्य-मन्त्रिपरिपदों में हम आज भी स्त्ियों को उपमन्रिणी 

के रुप मे पाते हैँ । श्रीमती विजयालक्ष्मी पंढित ब्रिटेन तथा रुस में भारतीय राजदूतिका, 

सयुक्त रापसघ की साधारण सभा की अध्यक्ञा भर महाराष्ट्र की राज्यपाल रह चुकी हैं । 


अभी-अभी थीनेहरू की उपुन्री श्रीमती इन्दिरा गाधी असिलभारतीय राष्ट्रीय कारेस कमिटी 
की अध्यक्षा थीं । 


इस अरकार हमारे समाज में अब नारियों का स्थान पूवंबत्‌ दंयनीय नहीं रहा। 
आज सामानिक तथा राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक छेन्र में वे भाग ले रही हुँ। 

नारी-जीदन की वत्त मान समस्याएँ-इतना सब होते हुए भी उपयुक्त 
प्रकार की नारियों की सख्या अत्यक्ष है। हमारे ठेश की अधिकाश स्तियो की दशा आरके: 
सामाजिक, वोड्िक आदि विभिन्‍न दृष्टिकोणों से अभी मी अत्यन्त शोचनीय ही है। इसे 
कौन अल्तीकार कर सस्ता है क्रि हमारे ठेश की करोदों नारियों अजान के अंधकार मे 
इबी हुई दीनता, विवशता तथा दासता का ज॑वन विता रही हैं । स्त्रियों की इस पिथ्डी 
हुई अवस्था के कई कारण है । 

स्त्रियों क्री समस्याओं में सबसे प्रमुण स्थान अशिक्षा का है। अशिवा क्के 
काररा हमारे देश की स्त्रियों सविधान द्वारा प्रदत अधिकारों एवं उविधाओं का उपयोग 
नहीं वर पाती है। जी कुछ लड्म्यों पढ्ती है, उनके पाठ्यक्रम में रित्रेयों के भाव 
जीवन की आवश्यकनाओं और जिम्मेवारियों का फोई ध्यान नही दिया जाता है। अधिता 
के कारण हमारी स्तियो में अंधविश्वास की भावना वनी हुई है। 


कुछ समय से हमारे देश मे स्त्री-शिक्षा पर यथेष्ट वल दिया जा रहा है। सरकार 
और ज्नता दोनों की ओर से इसमे अमिरुचि दिसाई जा रही है। गाँवों में प्रारम्भिर 
स्कूल पोलफर लब्स्यों को निशुल्क शिद्वा दी जा रही है। इस दिशा से सरकार की 
ओोर से, कस्तूरवा फढ से, सामुदायिक विकास-योजनाओं के अन्तर्गत और समाज कल्याण- 
वोई द्वारा अयत्न झिये जा रहे हैं। फिर भी हमे लम्बी मजिल तय करनी है । 

अशिज्ञा के बाद पढें की प्रथा अभी भी अपने इुष्परिणामों के साथ मौजूद है। 
स्त्ी-शि्षा के छषेत्र मे भी इस प्रथा से चाधा पहुंचती है । 

बाल-चिवाद की प्रथा तो अब बहुत कम दो पड है, लेडिन बहु-विवाह 
वेमेल विवाह और विधया-विदाह को समस्या अभी भी मौजूद दै। 

बहेआ की प्रया भी स्ियों दी दुदंशा में सहायक दे 


१६० भारतीय शासन 


उपयुक्त कारणो से आज भी देश के नारीसमाज के अधिकराश भाग की 
स्थिति कोई अच्छी नहीं है । उन्हे, अत्यन्त ही संझीण कार्यक्षेत्र मे दीन, विवश ओर असहाय 
जीवन चिताना पड़ रहा है । 

स्वियों के अधिकार-सम्बन्धी नये कादून--यह हर्प की यात है कि खवनन्ञता- 
प्राप्ति के बाद छ्लियो की भवनन दशा झो सुधारने तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को 
दूर करने के लिए भारत-सरकार ने हिन्दू कोड-गिल बनाया। इस विन की घाराएँ 
सन्‌ १६४१ ई० में भारत-सरकार द्वारा नियुक्त राव-कम्रिती श्री छानमीन और उफावों पर 
आधारित थी । 

हिन्दू-कोड-विल हिन्दू-नारियों की कानूनी असमानताओं को दूर कर हिन्दू समाज में 
मौलिक परिवत्तन लाने का प्रयास था। लेडिन हमारा रूव्गित्त हिन्द:समाज एडाएक और 
एकवारगी इतने बंडे क्रान्तिडारी परिवत्तन के लिए तंयार नहीं था। इसझा डेशव्यापी 
घोर विरोध हुआ। यहाँ तक ह्रि हमारे राष्ट्रपति भी उस बिल हे पूर्वतया पहमत 
नहीं थे! अत इसे सामूहिक रुप से एक बार ही पास नही करके, इसके चार भाग पर 
दिये गये-पहला भाग हिन्दू-बिवाह और तलाऊ-कानून ( 00 १]४88० छात्ते 
९07८० &6६ ), दूसरा हिन्दू उतराधिक्रार कानून गंता0ए 9प006887॥ ०), 
तीपरशा हिन्दू अत्पवयत्तमा एवं अभिभावकच कानून ( जितत0 जीवष्याज शा 
(एक्षा0 वाए 8०६ ) और चौवा हिन्दू-दत्त-महण एवं बृतिकानून ( सावए 
7 ० 00फफ्णा शा िद्या(राधा2० )) ये सम कानून सत्‌ १६४.५-०४,६ ई० 
में ससदू द्वारा स्वीकृत कर लिये गये। इन कानूनों की प्रधान बाते निम्नलिसित है-- 

सगाई और असवरण-विवाहों को कानूनी मान्यता दे दी गए है। बहुविवाह का 
अन्त कर दिया शया है। एक महुष्य येबल एक ही सी रटा सझना है ओर एक पत्नी के 
जीबिन रहते हुए दूसरा विदाह नहीं तर सना | विशेष परिस्थितियों मे वियाह-विच्छेद 
भी हो सउता है। लर्का,यों को अपने वाप की जायदाद मे अधिकार दिया गया है और 
उसे बेचने या दान में देन या जसी अन्य व्यक्ति जो उसका उत्तराधिकारी बनाने की उन्हें 
भाजा मिल गई है। अपने पर से प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति पर जो सकावटे विधवाओं के लिए 
थीं, उन्हे दूर कर दिया गया है। विधयाओं को ऐोद लेने वा अधिकार ४े दिया घया ह्वै। 
कोई भी नारी डिसी लड़के या लड़की छो गोद ले सकती है और छुछ विशेष परिस्थितियों मे 
हिन्दू-नारियों को अपने पति से प्रति श्राप्त ऊरमे का अधिकार भी दे दिया गया है । 

इस प्रकार हम पाते है कि हमारी सरकार क्षियो को स्वतस्त्र अस्तित्व देने प्र 
प्रवलशशील है। हमारा समाज भी ज्ियों की दशा सुधारने में दिलचरपी लेने लगा है । 
लेकिन इन परिवत्तनों से एक माशका भी है। कहीं ऐसा न हो के इस खतप्न बल्तित्न को 
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जाती है कि क्‍या सचमुच भारतवासियों का एक सामाजिक जीवन है? इन लोगों 
के अनुस।र भारत में एक सम्राज नहीं होकर कई समाज हैं।? अतः भारतवासियों 
का एक सामान्य सामाजिक जीवन होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

इस ग्क्रार की धारणाएँ आन्तिमूलक हैं; क्योंक्रि इस प्रक'र के विचारक्क हमारे 
सामाजिक जोवन को बाह्य रूप से ही देखते हैं। इन आलोचकों की दष्ट हमारे 
सामाजिक झीवन की वाह्य विभिन्नताओं एवं अनेकताओं के नीचे छिश्रे हुई एक 
मौलिक और भनोखी एकता तक नहों पहुँच पाती है | ये लोग यह नहीं देख पाते हैं 
कि हमारे डेश की संस्कृति में विभिन्न जातियों तथा धर्मों का समावेश होकर एक 
'सिली जुली संस्कृति का निर्माण हो गया है। धम, जाति, भाषा, खान-पान, रहन- 
सहन, रीति-रिचाज आदि पी विभिन्नताओं और अनेक्ताओं के बावजूद समस्त भारतवासियों 
में एक विशिष्ट और अवर्नीय सामाजिक एक्रानुभूति है। इस सामाजिक एक्रानुभूति 
का पूर्ण और स्पष्ट आमास तब मिलता है, जबकि हम अपनी भोगोलिक सीमा से 
"परे क्रिसी विदेशी सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि में उसे ऑकने की कोशिश करते हैं । 

अतः अनेक विभिन्नताओं के पीछे छिपी हुई एक मौलिर एकत्ता हमारे सामाजिक 
जीवन की एक सामान्य विशेषता है। कुछ लेखकों के अनुसार “वे विभिन्नताएँ ही हमारे 
ग्साम जिक जीवन की पहली विशेषता है ।! 

(२) धर्म का व्यापक प्रभाव--धर्म को जेसा सत्रोंपरि स्था। भारतीय जन-जीवन 
में दिया ग।, बसा अम्यत्न नहीं। हमारे सासाजिक्र संगठनों और व्यवस्थाओं पर 
धर्म की समिट और गहेंरी छाप पड़ी है। भारत का प्रत्येक सामाजिक घंग और 
प्रत्येक सम्तुदाय धर्म को विशेष स्थान और महत्त्व देता है। ठीक ही कहा गय्ना है कि 
““ज्लि। प्रकार प्राचीन रोम ने अपनी नागरिकता के उच्च आदर्शों का जयनाद क्रिया, 
प्राचीन यनान नें अपने वुद्धि-वेभव से संजार को चक्रित क्रिया, उसी अकार प्राचीन भारत 
ने अपने आध्या “मक आद्शों का शंख र। ५ क्रिया ।” 

हमारी प्राचोन सामा जक व्यवस्था धरम की नींव पर ही आधारित थी और हमारे 
ढेशवा सयों के जीवन का प्रत्येक क्षण धरम से 'भावित रहता था। पास्वात्य संसक्षति 
ओर सभ्यता तथा चेज्ञानिक भीतिकवाद होते के कारण यद्यपि आज हमारे सामाजिक जीवन 
में धम का वह प्राचीन स्ोपरि _ स्थान नहों रह गया हे, फिर -ी जन्म से 
झंत्यु तक हमारे जीवन में किपरी-न-क्रिसी, रूप में धर्म का हाथ अवश्य ही 
रहता है ,। 

(९) कृपि प्रधान सझाज-मंबों का देश होने के कारण भारतीय सम्यता 
ज्और >सरकृति कृषि-प्रधान है ॥- हमारे देश में लगभग छुह लाख-साँव हैं और भारत 
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जिन्होंने अठारहवीं शताच्दी के हृ।सोन्म्रुव भारतीय साम्राजिक जीवन को पुनुसज्जीवित 
किया और भारत को अपने अतीत के गोरव की कलक दिखाकर भविष्य की ओर प्रगतिशील 
चनाया । 

४ (२) आर्य-समात्र तथा स्तरामी दयाननद्‌ सरसती--आये-समाज ने भी, 
जिमकी स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती मे सन्‌. १८७५ ६० में की, सामाजिक सुधारों के 
क्षेत्र में प्रशंशनीय कार्य किया है। आरय-समाज ब्रह्म समाज से अधिक सफल तथा व्यापक 
आन्दोलन रहा । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने केवल वेदों को ही प्रामाणिक ग्रन्थ माना । पुराणो 
तथा अन्य धर्म-शास्त्रों को उन्होंने हिन्दू-धर्म का मूल झन्‍्थ नहीं माना। स्वामीजी तथा 
आये समाज के अन्य अनुयायी मूत्ति पूजा, छुआडूत, जाति पॉति और ऊँच नीच की भावनाओं 
के कप विरोवी थे । इव लोगों ने बाक्न विवाह तथा पशु-वलि का भी विरोध किया । श्राद्ध, 
अवतारवाद, और अनेकेश्वरवाद की भी इन लोगों ने निन्दा की। ये लोग गो-रत्ता के 
समर्थक थे । 

स्रामीजी के नेतृत्व में आर्य समाज ने हिन्दू-धर्म को सादगी के साथ अपनाने का 
रारता दिखलाया । रवाम्रीजी ने अनेक स्थानों मे जा-्जाकर तथा ईसाई धर्म के प्रचारकों 
को शास्त्रार्थ में पराजित कर हिन्दू धर्म की रक्षा की । 

राजा राममोहन राय जहाँ पाश्चात्य सभ्यता तथा ईसाई-धर्म से प्रभावित थे, वहाँ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती भारतीय सस्ट्ति तथा हिंदू धर्म को ही सवोत्तम मानते थे । आर्य- 
समाज पहली सस्था थी, जिसने अक्यूतो-द्वार कार्य सुचारु रूप से चलाया। 

इस प्रकार आय॑ समाज तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी सामाजिक कुरीतियों 
को दूर करने के प्रशसनीय कार्य किये । 

३) प्राथना-समाज -इसकी स्थापना सन्‌ ८६७ ३० मे महाराष्ट्र में हुईं । ब्रह्म 
समाज से प्रभावित होने के कारण इस सस्था ने भी छुमाछूत, जाति पॉनि, मूर्ति पूजा, बाल- 
विवाह आदि सामाजिक बुअथाओ ऊक्रा अन्त करने का प्रचार किया तथा अपनी शिक्षण- 
सत्याओं द्वारा स्त्री-शिक्षा और विधवा विवाह को श्रोत्साहन दिया । 

(४। इन सस्थाओं के अतिरिक्त थियोंसाफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण 
मिशन, सवातबी, राधाध्यामी और देवस्त्राम! आन्दोलतों ने भी अपने मस्य 
कार्य के साथ-साथ सामाजिऊ दुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास झिया | 
हे 2 किसका में मुसलमानों में भी कुछ धार्मिक सका । इन आन्दोलनों 

न्दोलन, अलीगढ-आन्दोलन और अहमदिया आन्दोलन के 


नाम अप्निद्ध हैं। इन आन्दोलन[ ने भी मुसलमानों के सामाजिक जीवन की तियें 
करने का प्रयास किया । 3 2208020 
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सर्वोदय-समाज 

“नमाज मनुष्य के मंन्नीपूर्ण अबबा शात्िमय जीवन की दशा का नाम है ४” 
अकाव्वर ने समाज की परिभाषा करते हुए लिसा है क्वि "मनुष्य का एकडूसरे के साथ 
ऐन्दिक सम्बन्ध ही समाज है ।” सम्राज की उपहयुक्त परिभाषाओं के विश्शेपण छे यह 
शपष्ट है कि जबतक समाज के सभी व्यक्षियों एव जातियों या वर्णो को पूर्ण रुपेण विकास 
करने का अचसर नहा मिलता तवतक उस समाज की उन्नति नहीं हो सकती । 

भारतीय साम्राजिक जीवन के उपयुक्त वर्णन ले पता बल गया है क्रि इसमे 
विभिन्न प्रसार की किननी ही कुरीतियों भमी भी विद्यमान हैं । इन्हीं सब कुटीतियों 
को दूर करने तथा समाज के सभी व्यक्षियों तथा अयो को उन्नति करने का अवृस्तर 
प्रदान करने के उद्देश्य से मार्च, सन १६४८ ई० में वर्षा में 'सर्वोदिय-समाज? की 
श्वापना की गड़े । 

'सर्वेद्यन्समाज' फ्ी योजना भावीजी के 'रामराज्य की स्थापना के हेंतु 
बनाई गई विभिन्न योजनाओं में से एड है। नवोदय सम्राज का मुख्य ध्येय 'बहुतन 
फ्िवाय! के स्थान पर 'सवभूतहिले रता” वाले सिद्धान्त का प्रतिपादन एवं ध्यवहारीकरण 
करना 2 । 

सवोदय-सत्ताज का अभिप्राथ बसे समाज से है, जो (१) सत्य ओर भहिंसा के 
मिद्वान्तों पर आधारित हो, (९) जिसमे जाति, वर्म, वर्ण, ऊथन्‍नीच, अर्म,र-गरीबव, आदि 
दुह्मित भावनाओं और प्रधान के भेद-भाव नहीं हो, (३) जिसमे एक मनुध्य दूसरे मरुप्य 
का शीपण नहा फरे, /८) सभी परिश्रम करें, छुस से रह और अगति करते रह और (५) 
सरझी अपनी उन्नति का समान ओर समुचित अवसर मिलता रहे ताकि समृद्द भौर व्यक्षि 
दोनों का उदय हो। इस प्रद्धार सवोदयसमाज या उद्देश्य शातिपूर्ण उपायों छारा, 
सामाजिक तथा आार्थिक अमबध्ानताओ को दूर कर, समाज की सर्वान्नीण एव बहुमुस़ी उन्नति 
मरना है। 

इस समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिसित साथनों या काय्क्रमों छा 
<पयोग फझिया जा रहा है । --- 

(१) नसाम्प्रदायित्र एकता, जाति-सेद तथा अरपृम्यता मिवारण, 

(६ मद्य-निषेध और धाद्वतिक चिकित्सा, 

(३) आर्थिऊ समानता, कपि की उन्नति, शोठेवा, 

(४) आदिमजातियों का सेवा, स्थ्रियों की स्विति मे सुधार, 

(५) खादी की अयोग तथा घरेलू उद्योग-पन्षों को प्रोत्पाइन, 
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(६) आन्तीय संकीणंता का विनाश तथा देश की सभी भाषाओं का विकास; 

(७) प्राम-एुघार, विद्यार्थी तथा मजदूर-सयठन, 

(८) बुनियादी शिक्षा तथा भूदान 

बाज देश-भर में इसकी शाखराएँ तथा उपशाखाएं स्थापित हैं। इसके प्रधान 
आचार्य विनोवा भावे हैं । 


भारत-सेवक-समाज 
१५ अगस्त, १६४७ ई» को हमारा देश अंशरेजों के चंगुल से छूटकर 
आजाद हुआ बऔर हमें राजनीतिक आजादी मिली । लेकिन हमारे देश की विकट 
आर्थिक, साम्राजिक और अन्य समत्याएँ, राजन तिक भाजादी-मर मिल छाने से ही दुर 
नहीं हो गई । 
हमारा इतना बड़ा देश है और हमारे करोड़ों नरनारियों की इतनी अनगणित 
समस्याएं हैं कि सिफ़ सरकारी उपायों द्वारा उन्हें हल करने करना कठिन ही नहीं, असभव 
था। इसलिए यह अनुभव किया गया कि जवतक ढेश की समस्त जनता का सहयोग 
सरकार को प्राप्त नहीं रहेगा तवतक देश की आथिक और सामाजिक उन्नति नहीं होगी । 
इसके साथ ही यह भी अतुभव किया गया कि जबतक ऐसे कार्य कम्त को तथा ऐसी संस्था 
की राजनीतिक भणडें ओर विव दों से दूर नहीं रखा जाता, तवतक समस्त जनता का 
सहयोग सिल सकना अंसमव है । 


इन्हीं सब वातों को ध्यान में रखते हुए भारत-सेवक-समाज दी स्थापना की गई। 
इस सस्था के प्रधान हमारे भूतपूते प्रधान मन्‍्नरी श्रीजवाहरलाल नेहरू थे | 
, . इस संस्था का उद्देश्य है-(१) जन-सहयोग श्राप्त करना, (२) सामाजिक 
कुरीनियों को दूर करना तथा (३) राष्ट्रोत्यान के लिए देश में जागरुकता, 
चेतना, उत्साह और त्याण की भावनाएं उत्पन्न करना । सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, 
जनता में सामुदायिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों ओर लाभों का प्रचार करना, 
तथा उनके सफल सम्पादन के लिए जन शक्ति भौर जन सहयोग प्राप्त करना, गरीबी 
दूर करना तथा खाली समय सें लोगों को कार्य द्लिवाना आदि इस सस्था के सुख्य- 
काये है ६ 
स्मरण रहे कि भारत-सेवकनसमाज एक अराजनीतिक तथा गेर-सरकारी सस्था 
[ परणा-णाएठश 20 50एशप्शा्व] 5009 ) है । इसका काम समाज में 


भाई चारे तथा श्रम की महत्ता की भावनाओं का अचार करना है। इस सस्था ने सामाजिक 
न्ञेच में श्ताघनीय कार्य डिये हैं | 


सम्ताज सुधार के आन्दोलन १६४. 


प्रश्न 


भारत के सामाजिक जीवन की मुख्य बुराइया कौन-कौनसी है? इनका 
सुधार करने के लिए कौन कौन-से मुख्य अयत्न हुए हैं १ । 
'एफ्रनध 278 धा९ गाक्ा। ठेश९८७ 0० धार पिवाबा इ०छशंं.. हर 
एव: प्रणए०7 ४०५ ९0745 ४8४६ फऐश्शा प्रदघ0६४ (0 #€+०० 7 १ 
'अस्ृश्यता हमारे समाज का एक चहुत वढा अमिशाप है?-- व्याख्या कीजिए _ 
महात्मा गाधी ध्वारा, इस अभिशाप को दूर करने के लिए किये गये कायों का, 
वर्णन कीजिए । 

गा ॥०णढागंणाए ईंधब ह/श्श ए0एा5४ 00 00० 80००८? करफोशा 


घाड इक्वॉट्याएगरा क्वात्‌ 082८४ट८776 ४॥6 ७०४५5 0076 ७ए है 00%," 
(था ६0 7रगा07ए९ (5 ०७४३९ 


भारतीय सामाजिक जीवन मे नारियों का क्या स्थान है ? वत्त नान समय में 
उनकी दशा सुधारने के लिए क्या प्रयत्तन किये घये हैं 

जाग 35 धार ए०च्रापणा ० छ०्णशा गा पल [तक 50९४ ]66 
जाता लि ॥8ए6 एटा पाइऐ८ ३0 ग्ए70ए8 एश7 ०07० ? 
उन्नीसवीं सदी के धार्मिक आन्दोलनो ने समाज-सुधार के सम्बन्ध में वय| 
कार्य किया १ ॥॒ 
एप वात (6 एेशाप्ाए०5 (०ए४णशाए 0 ऐढ ]90 वथ्यापफए 0 
॥7 06 ग60 ०६ 502० ९०05 ६ 

सक्षिप्त टिप्पणी लिखें-- 

(१) हिन्दू-कोड बिल, (२) सवोदय समाज, (३) भारत-सेवक-समाज, (« 
स्त्री शिक्षा, (५) भारतीय नारियों की वत मान समस्याएं । 

एाञ6 श0758 700९5 00:-- 


() साग्रहण 0956 शा, (2) $वाए८०02४७७ $ज79].. (५) ऐशशा4 
ध6एथ, 52879], (9) '्णाशा डिऐप४७० बाते (6) ऐःटडशा-ते३ 
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